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 लोक  सभा
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 लोक  सभा  11  बजे  समवेत हुई  ।

 महोदय  पीठासीन

 प्रश्नों के  मौखिकਂ  उत्तर

 कोयले  को  कमी  के  कारण  रेलगाड़ियों  का  रद  किया  जाना

 *61.  fot  मोहन  लाल  पटेल  :

 थी  सूप  नारायण  fag  :  कया  रेल  मंत्री  ag  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  ॥

 क्या  यह  संच  है  कि  देश  में  कोयले  कमी  के  कारण  प्रति  at  अनेक  रेल  सेवाएं

 रह  कर  दी  जाती

 यदि  तो  गत  ae  पश्चिम  रेलवे  में  कितनी  रेल  सेवाएं  रह  की

 क्या  इस  बात  को  सुनिश्चित  किया  जाएगा  कि  भविष्य  में  कोयले  की  कमी  के  कारण

 कोई  रेल  गाड़ी  न  की  ओर

 रेलवे  की  कोयले  की  मांग  पूरी  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 रेल  मंतालय  में  राज्य  मंत्री  सी०  के०  जा  फर  दा रोफी  *
 चके ९  बच्चा  चक्कर  से  एक  विवरण

 सभा  पटल  पर  रख  दिया  गया  है  ।

 विवरण

 (5)  कोयले  at  कमी  के  कारण  रेलों  पर  कुछ  सवारी  गाड़ियां  रह  करनी  पड़ीं  ।

 1982  के  दौरान  परिचय  tad  पर  कोयले  की  कमी  के  कारण  किसी  एक  दिन  रहे



 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर  24  1983

 न

 की  गई  सवारी  गाड़ियों  को  निम्नतम  तथा  अधिकतम  संध्या  निम्न  प्रकार  थी  :--
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 यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  सभी  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  कि  कोयले  की  कमी  के

 कारण  कोई  गाड़ी  रह  न  की  जाए  ॥

 (ap  रेलों  पर  सभीਂ  गाड़ी  सेवाओं  को  चलाने  हेतु  रेलों  को  भाष  कोयला  पर्याप्त  मात्रा  में

 सुलभ  कराने  के  लिए  सप्लायरों  और  ऊर्जा  मंत्रालय  के  साथ  निकट  सम्पकं  रखा  जाता  है  |

 थी  मोहन  ata  पटेल :  अध्यक्ष  मंत्री  महोदय  ने  जो  स्टेटमेंट  दिया  है  उससे

 मालूम  होता  है  कि  अगस्त  में  111  seq  और  सितम्बर  में  108  seq  रद  कर  दी  गई  थीं  ।  यह  तो

 वेस्टर्न  रेलवे  की  स्थिति  पुरे  हिन्दुस्तान  में  तो  द्ञायद  इससे  भी  ढ्र्न्जञ  we  की  गई  होंगी  ।

 ag  हमारे  देश  के  लिए  एक  बहुत  गम्भीर  मामला  है--कई  दफा  sea  रद  कर  दी  जाती  हैं  और

 saat  सुचना  भी  नहीं  होती  कई  बार  ऐसा  मी  होता  है  कि  ट्रेन  टर्मिनल  स्टेशन  से

 लती  है  लेकिन  बीच  में  कहीं  रोक  दी  जाती  है  और  मुसाफिरों  को  ae  दिया  जाता  है  कि

 कोयला  नहीं  इसलिए  गाड़ी  आगे  नहीं  जा  सकती  |

 सेवनीय  मंत्री  ot  ने  अपने  एक  स्टेटमेंट  में  जो  ato  21  दिसम्बर  के  हिन्दुस्तान  टाइम्स

 में  छपा  बतलाया  है  कि  आगे  से  कोई  भी  ट्रेन  कोयले  की  कमी  की  वजह  से  रह  नहीं  की

 लेकिन  उसके  बावजूद  भी  साउथ  सेंट्रल  रेलवे  में  बहुत  सी  गाड़ियां
 1 4-

 द  की  गयीं  ।
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 मैं  मंत्रो  महोदय  से  आनना  चाहता  हुं--क्या  कोई  ऐसी  घटना  घटी  है  जहां  किसी  बीच  के

 स्टेशन  पर  ट्रेन  के  आने  के  बाद  मुसाफिरों  से  कह  दिया  गया  कि  आप  उतर  ट्रेन  आगे  नहीं

 जाएगी  ?  मैं  यह  भी  जानना  चाहता  हूं--आने  वाले  दिनों  में  कोयले  की  कमी  के  कारण  कोई  ट्रेन

 रह  न  करनी  पड़े--इसके  लिए  मंत्री  महोदय  ear  कोई  कदम  उठाना  चाहते  यदि  तो  क्या

 कदम  उठाना  चाहते  हैं  ?

 श्री  सी०  के ७  जाफर  हीरो  :  प्रश्न  पश्चिम  रेलवे  के  बारे  में  है  ale  हमने  यह

 स्थिति  सम्बन्धित  विवरण  में  स्पष्ट  कर  दी  है  ।  दुर्भाग्य  से  करो-कभी  स्टीम  कोयला  उपलब्ध  न

 होने  से  कुछ  ट्रेनों  को  रह  करना  पड़ा  किन्तु  बाद  में  मंत्रालय  ने  नीति  सम्बन्धी  एक  स्पष्ट  निर्णय

 किया  है  कि  कोयले  की  कमी  के  कारण  कोई  भी  ट्रेन  रह  नहीं  की  जाएगी  ।  उसके  पश्चात्  यात्रियों

 को  असुविधा  न  होने  की  दृष्टि  से  हमने  ट्रेनों  को  चलाने  के  लिए  आवश्यक  स्टीम  कोयले  का  garg

 कर  लिया  है  ।  मैं  आपको  भाश्वासन  देता  हूं  कि  यह  सुनिश्चित  करने  के  सभी  प्रयास  किए  ला

 रहे  हैं  कि  कोयले  की  कमी  के  कारण  कोई  ट्रेन  रद  करनी  पड़े  ।

 at  मोहन  लाल  पटेल  :  अध्यक्ष  मंत्री  जी  ने  जो  यह  जवाब  दिया  ऐसा  जवाब

 तो  पहले  भी  कई  बार  इस  सदन  में  दिया  जा  चुका  है  और  यह  आश्वासन  भी  दिया  गया  था  कि

 भविष्य  में  कोई  ट्रेन  इस  तरह  से  नहीं  रुकेगी  ।  अब  भी  मैं  समझता  हूं  कि  भविष्य  में  ऐसा  होने  ही

 वाला  है  ।  मैं  यह  समझता  हूं  कि  जब  तक  हमारे  इंजन  कोयले  से  चलते  तब  TH  यह  घटना

 घटती  रहेगी  भर  जब  तक  आप  डीजल  के  इंजन  नहीं  तत्र  तक  इस  तरह  की  घटनाएं  पूरे

 हिन्दुस्तान  में  होती  रहेंगी  ।  तो  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  कोयले  के  इंजन

 के  जिनकी  शक्ति  पर  किलोमीटर  कोयले  के  इंजन  से  दुगनी  है  भर  जिससे  पूरे  रेलवेज  को

 शक्ति  दुगनी  हो  जाती  क्या  उनके  पास  कोई  ऐसी  योजना  है  कि  पूरे  हिन्दुस्तान  में  डीजल  के

 इंजन  लगाए  जाएंगे  और  यदि  ऐसी  कोई  योजना  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  ?

 थ्री  सी०  के०  जाफर  शरीफ  :  हमारी  नीति  और  हमारा  दृष्टिकोण  ट्रेनों  की  गति  अधिक

 करने  के  लिए  अधिक  बनें  डीजल  att  विद्युत  से  चलाने  का  है  ।  यंह  यातायात  की  सघनता  पर

 निर्भर  करता  है  ।  जेसे  ही  उपलब्ध  हो  हम  डीजल  और  बिलों  के  इंजनों  का

 उत्पादन  आरम्भ  कर  देंगे  ।  हमारी  नीति  यही  रास्ता  अपनाने  को  है  ।

 श्री  ए  के०  रेल  मंत्री  जब  वह  कोयला  मंत्री  एक  वक्तव्य  दिया  था  ।

 कोयला  मंत्री के
 नाते  उन्होंने  हमें  उत्तर  दिया  था  कि  खान  के  मुहानों  पर  180  लाख  टन  कोयला

 पड़ा  है  ।  मुहाने  पर  कोयले  को  कमी  नहीं  है  फिर  भी  ट्रेनें  रद  की  जा  रही  हैं  ।  क्या  मंत्री  महोदय

 स्थिति  स्पष्ट  करेंगे  कि--क्या  रेलें  पश्चिमी  क्षेत्र  में  ही  रह  की  जाएंगीं  ।  सिंगरौली  कोयला  क्षेत्रों

 में  हड़ताल  थी  ।  किन्तु  क्या  ऐसा  कोई  नियम  है  कि  एक  रेलवे  विशेष  किसी  खदान  विशेष  से

 सम्बद्ध  है  ?  क्या  आप  विभिन्‍न  क्षेत्रों  में  डिपो  बना  सकते  हैं  ताकि  किन्हीं  खदानों  में  अशान्ति  के

 कारण  आपकी  रेलवे  को  नुकसान  न  उठाना  पड़े  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्या  आप  रेल  मंत्री  को  उनके  द्वारा  Ride  सना  होने  के  नाते  दिए  गए

 वक्तव्य  से  बांधना  चाहते  हैं  ?
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 रेल  मंत्री  ए०  बी०  ए०  गनी  खान  :  हमें  रेलों  के  लिए  स्टीम  कोयले  की

 आवश्यकता  है  ।  हमें  रेलों  के  लिए  प्रति  दिन  31,000  मीटरी  टन  कोयले  की  आवश्यकता  है  ।

 यह  सच  है  कि  कोयला  खदानों  पर  बहुत  सारा  कोयला  पड़ा  है  ।  किन्तु  रेलों  के  लिए  कोयला  ढोना

 भी  पड़ता  है  ।  कई  बार  ऐसा  भी  हुआ  है  कि  रेलवे  ने  कोयले  का  पर्याप्त  भण्डार  बनाने  के  लिए

 पूरा  घ्यान  नहीं  दिया  ।  इस  सम्बन्ध  में  उन्होंने  उचित  ध्यान  नहीं  दिया  है  i

 श्री  सत्य  aaa  चक्कबर्तों  :  आप  रेलवे  के  प्रभारी  हैं  ।

 श्री  qo  बी०  ु ०  गनी  खान  चौधरी :  मैंने  रेलों  को  निंदा  दे  दिए  हैं  कि  हमारे  पास

 उचित  मात्रा  में  कोयले  का  भण्डार  होना  चाहिए  ।  जब  हम  1980  में  सत्ता  में  आए  थे  तो

 शिकायतें  होती  थीं  कि  बिजली  घरों  में  कोयले  का  स्टाक  बहीं  है  ।  हमने  कोयले  का  स्टाक  तैयार

 किया  ।  aa  देश  में  ऐसा  कोई  बिजली  घर  नहीं  है  जहां  पर  पन्द्रह  दिन  से  अधिक  अथवा  तीन

 सप्ताह  का  स्टाक  न  हो  ।  हमें  इसी  प्रकार  रेलवे  के  लिए  भी  भण्डार  तयार  करना  होगा  ।  इस

 सम्बन्ध  में  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  मैंने  रेलवे  अधिकारियों  को  निर्देश  दे  दिए  हैं  कि  समय

 सारणी  में  दी  गई  ट्रेनें  कोयले  की  कमी  के  कारण  रद्द  न  की  जाएं  ।

 मध्यम  महोदय  ।  मंत्री  भाप  कोयले  के  बिना  गाड़ियां  चला  सकते  हैं  ।

 डा०  वसन्त  कुमार  पण्डित  :  दवा  से  चलाओगे  उसकों  |

 श्री  go  बी०  गनी  खान  चौधरी  s  गाड़ियां  रद  तो  करनी  ही  पड़ती  हैं  किन्तु  उस

 सम्बन्ध  में  व्यापक  प्रचार  किया  जाना  चाहिए  ताकि  जनता  को  पता  चले  कि  गाड़ियां  रद  हो  गई

 इसमें  दो  बातें  हैं  ।  एक  ag  कि  गाड़ियां  रद्द  नहीं  की  जानी  चाहिए  भर  उसके  लिए  पर्याप्त

 मात्रा  में  कोयले  का  भण्डार  बनाना  होंगा  ।  यह  एक  बात  है  ।  दूसरी  बात  यह  है  कि  यदि  एक

 अथवा  किसी  दूसरे  श्रपरिहायं  कारण  से  हमें  रेलगाड़ी  रद  करनी  पड़े  तो  हमें  उसकी  सुचना  जनता

 को  उचित  ढंग  से  देनी  चाहिए  ।

 श्री  सुनील  इसका  कारण  क्या  है  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  वहू  इसका  कारण  नहीं  बता  सकते  |

 श्री  ए०  बी०  go  गनी  खान  चौधरी
 :

 मैं  सभा  को  सुचित  करना  चाहता  हूं  कि

 26  अक्तूबर  के  पश्चात्‌  कोयले  की  कमी  के  कारण  कोई  यात्नी  गाड़ी  रह  नहीं  को  गई  है  ।

 27  अक्तूबर  को  जो  आदेश  दिया  गया  था  उसके  बाद  एक  घटना  जब  सिंगरौली  कोयलों  क्षेत्र  में

 हड़ताल  के  कारण  दक्षिण  मध्य  रेलवे  के  अंतगर्त  41  रेलगाड़ियां  रह  की  गई  थीं  को  छोड़कर

 किसी  भी  रेलगाड़ी  को  रह  नहीं  किया  गया  है  मेरे  निजी  हस्तक्षेप  के  कारण  उन  गाड़ियों  को

 भी  शीघ्र  चलाया  गया  ।  इससे  पहले  रेलवे  प्रशासन  कोयले  को  कमी  के  कारण  बार-बार

 रेलगाड़ियां  रद्द  कर  देता  था  1981-82  ag  के  दौरान  90531  ट्रेन  fer  कहते  रह  की

 गईं  ।  मैं
 उनकी  भाषा  का  प्रयोग  कर  रहा  1-4-1982  से  2-9-1982  की  अवधि  में

 19718  रेल  fea  रह  की  गई  हैं  ।
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 झष्यक्ष  महोदय :  श्री  दण्डवत  ।  भूतपूर्व  रेल  मंत्री  बनाम  वर्तमान  मंत्री  ।

 प्रो०  मधु  दण्डवत  :  मैं  माननीय  मंत्री  से  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  यह  सत्य  है

 कि  रेलवे  बोलें  के  भूतपूर्व  सभापति  और  सदस्यों  के  साथ  उनके  संघर्ष  के
 दौरान

 ***  '*
 )  |

 एक  माननीय  सदस्य  :  यह  इससे  सम्बद्ध  बात  नहीं  है  ।

 प्रो०  दण्डवते  :  वे  कौन  होते  हैं  ?

 wea  महोदय :  कृपया  बेठ  जाएं  |

 (axaata)

 प्रो०  संघ  दण्डवते  :  क्या  अध्यक्ष  की  शक्तियों  का  विकेन्द्रीकरण  हो  गया  है  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  नहीं  ।  श्री  बात  इसमें
 कसे

 आती  है  ?

 sto  wy  दण्डवत  :  वे  पहले  मेरा  प्रश्न  सुनें  ।
 )

 अध्यक्ष  महोदय :  कृपया  बैठ  जाय  ।  मैं  जानता  हूं  कि  संगत  बात  कौन  सी  है  ।

 प्रो ०  ag  दण्डवत  :  मैं  भी  जानता  हूं  कि  रेलवे  के  सम्बन्ध  में  संगत  क्या  है  ।  मुझे  अपना

 प्रशन  पूछने  दीजिए  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  इसीलिए  ही  मैं  यह  कह  रहा  हूं  ।

 प्रो ०  दण्डवत  :  मैं  अपना  प्रश्न  दोहराता  हूं  ।  क्या  यह  सत्य  है  कि  रेलवे  बोड़ें  के

 भूतप वे  चेयरमेन  रेल  बो  के  सदस्य  तथा  अन्य  अधिकारियों  के  साथ  संघ  रेल  मंत्री  के  अभी  हाल

 के  संघर्ष  के  दौरान  उन्होंने  एक  प्रेस  कान्फ्रेंस  में  एफ  घोषणा  की  और  एक  आरोप  लगाया  कि

 ary  प्रदेश  में  कुछ  रेलगाड़ियां  विशेष  रह  करने  के  लिए  अधिकारी  उत्तरदायी  थे  तथा  उन्हें  उन

 रेलगाड़ियों  को  चलाना  होगा  ?  इन  गाड़ियों  को  इसलिए  रद्द  करना  पड़ा  कि  कुछ  धन्य  माल

 की  ढुलाई  को  प्राथमिकता  दी  गई  ।  यदि  ag  बात  सच  है  तो  मैं  माननीय  मंत्री  से  यह  जानना

 चाहता  हूं  कि  क्या  यह  सत्य  नहीं  है  कि  रन  मंत्रालय  ने  रेल  द्वारा  ढोए  जाने  वाले  माल  के  सम्बन्ध

 में  प्राथमिकताएं  निर्धारित  कर  रखी  हैं  और  खाद्य  सामग्री  और  देश  में  बिजली  घरों  के  लिए

 कोयले  की  ढुलाई  को  उच्च  प्राथमिकता  दी  गई  है  ?  चूंकि  प्राथमिकता  मंत्रालय  द्वारा  निर्धारित

 की  गई  है  और  मंत्रिप रिषद्‌  द्वारा  उसकी  पुष्टि  at  गई  क्या  प्राथमिकताओं  के  बारे  में  निर्धारित

 नीति  के  कार्यान्वयन  के  लिए  अधिकारियों  पर  दायित्व  डालना  अनुचित  बात  नहीं  है  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  एक  मिनट  के  लिए  शान्त  यह  प्रश्न  पश्चिम  रेलवे  में  रेलगाड़ियों

 को  रद्द  करने  के  बारे  में  है  ।

 प्रो  दण्डबते  :  यह  प्रश्न  रेलगाड़ियों  को  रहें  करने  के  बारे  में  मैंने  ae

 में  रेल  गाड़ियों  को  रह  करने  के  बारे  में  प्रश्न  उठाया  है  ।
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 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  व्यवधान  क्यों  डाल  रहे  हैं  ।  आप  बेठ  जाइये  |  यह  आपका  कार्य

 नहीं  है  ।  भाप  बेठ  जाएं  ।

 (sugars)

 wert  महोदय  :  अध्यक्ष  को  प्ररित  करने  का  प्रयास  मत  करें  ।

 प्रो०  मधु  दण्डवते  :  मैं  यह  स्पष्ट  करूंगा  कि  मेरा  प्रदान  सही  कते

 अध्यक्ष  महोदय  :  FIT  श्राप  उसका  उत्तर  देंगे  ?

 श्री  ए०  ato  To  गनी  खान  चौधरी  विपक्ष  के  माननीय  जो  कि  पहले

 रेल  मंत्री  रह  चुके  की  बात  सुनकर  WH  भव्य  हुआ  है  ।  अध्यक्ष  हमें  यह  नहीं  भ्रूण

 चाहिए  कि  हमारा  देश  एक  लोकतान्त्रिक  देश  है  |

 ध्रघ्यक्ष  महोदय  :  इसे  दोहराना  कोई  गलत  बात  नहीं  है  ।

 श्री  हु०  बी०  Qo  गनी  खान  चौधरी  :  हमें  यह  बात  भी  नहीं  भूलनी  चाहि  किਂ  किसी

 मंत्री  के  साथ  किसी  अधिकारी  का  संघर्ष  नहीं  हो  सकता  ।  इस  देश  में  जनता  का  राज  है

 अधिकारियों  का  नहीं

 Sto  दण्डवत  :  क्या  इस  बात  का  निर्णय  जनता  करती  है  कि  कौन  सीं  गाड़ियां  रह

 की  जानी  हैं
 ?

 श्री  Go  बोत  ए  गनी  खान  चोरों  सिक्के  के  दो  पहल  होते  हैं  ।  एक  पक्ष  तो  माल  को

 लाने  ले  रक्षा  ध्यान  का  है  और  दूसरा  पक्ष  यात्रियों  को  लाने  ले  जाने  का  है  ।  हम  किसी  भी

 तरक  पर  इस  देश  की  जनता  की  उपेक्षा  नहीं  कर  सकते  gi  इसलिए  ही  मैंने  यह  कहा  है  कि

 सामान्य  तौर  पर  गाड़ियों  को  रद्द  नहीं  किया  जाना  चाहिए  ।  इसका  पूर्णतया  कार्यान्वयन  हो

 रहा है  ।

 मध्यक  महाजन  ;  अगला  प्रदान  ॥

 प्रो ०
 ng

 दण्डवत  :  मैं  आपका  संरक्षण  चाहता  हूं  ।  मेरे  प्रश्न  का  उत्तर  नहीं

 दिया  गया  है  ।  रेल  मंत्रालय  ने  प्राथमिकताएं  निर्धारित  की  हैं  ।  प्राथमिकताओं  का  fare  रेलवे

 अधिकारियों  द्वारा  नहीं  किया  जाता  ।  यदि  रेलवे  अधिकारी  मंत्रालय  ave  निर्धारित  प्राथमिकताओं

 का  कार्यान्वयन  करते  हैं  तो  उनका  कोई  दोष  नहीं  है  ।  दोष  मंत्रालय  का  है  ।  मैं  इस  सम्बन्ध  में

 स्पष्टीकरण  चाहता  हूं  ।  मंत्री  महोदय  उत्तर  न  देने  के  लिए  स्वतन्त्र  हैं  ।  किन्तु  अध्यक्ष  महोदय  को

 उत्तर  देने  से  बचने  को  बात  को  संरक्षण  नहीं  देना  ।  कृपया  मेर  प्रदान  उत्तर  दिलवाने

 में  सेरो  सहायता  करें  ।

 fer  कौर
 अनु  पूरक कु  चाव ६  ची  प्रश्न  को  देखिए  | डा०  कृपा  सिन्धु  मोई :  भाप  कृपया  प्रदान  प

 ag  बिल्कुल  झ्र संगत  है  ।  हयय  ही
 ॥
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 नगा

 प्रो०  rg  दण्डवत  :  प्राथमिकताओं  का  निर्धारण  कौन  करता  है  ।  क्या  प्राथमिकताओं  का

 निर्धारण  मंत्रालय  द्वारा  किया  जाता  है  wear  अधिकारियों  द्वारा  ।  उन्होंने  इसका  उत्तर  नहीं

 दिया  गाड़ियों  को  रंद  करने  के  सम्बन्ध  में  कौन  प्राथमिकता  निर्धारित  करता  मंत्रालय

 waar  अधिकारी  ?  अपनी  असफलताओं  को  अपने  अधिकारियों  पर  मत  डालिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  कोयले  से  बनने  वाली  स्टीम  से  सदन  में  भी  स्टीम  पैदा  हो  गई  है  ।

 रेल  लाइनों  का  नवीकरण

 थ्री  सुनील  मंत्रा १  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ॥

 कितनी  किलोमीटर  रेल  लाइनों  के  तत्काल  नवीकरण  की  आवश्यकता  और

 उपरोक्त  कार्य  कब  तक  पुरा  हो  जाएगा  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ato  सके
 जाफर  :  और  fa):

 1-4-1982  को  लिये  गये  जायजा  के  अनुसार  लगभग  18,500  fro  मी०  रेल  पथ  का  नवीकरण
 बकाया  था  जिसमें  से  तत्कालिक  अ्राघार  पर  जरूरी  समक्षे  गये  लगभग  8,000  कि०  to  रे  ए ल

 पथ  का  नवीकरण  करने  की  स्वीकृति  दी  गयी  है  ।  रेल  पथ  नवीकरण  का  उत्पन्न  होना  और

 किया  जाना  एक  निरन्तर  प्रक्रिया है  ।  रेल  पथ  का  नवीकरण  अग्रता  और  aa  की  उपलब्धता  के

 अनुसार  किया  जाता  है  |

 श्री  सुनील  मेरा  :  देश  में  कुल  61,000  किलोमीटर  रेल  पथ  में  से  लगभग  30  प्रतिशत

 पुराना  पड़  चुका  है  जिसका  नवीकरण  किया  जाना  आवश्यक  जेसा  कि  माननीय  हु मंत्री  महोदय
 ने  स्वीकार  किया  है  ।  माननीय  मंत्री  महोदय  ने  उत्तर  में  कहा  है  कि  रेल  पथ  नवीकरण  एक
 निरन्तर  चलने  वाली  प्रक्रिया  है  और  यह  काम  नियमित  रूप  से  किया  जा  रहा  माननीय
 मंत्री  महोदय  यह  बक्से  कहते  हैं  कि

 1968  में  जहां  780  किलोमीटर  रेल  पथ  पर  गतिसीमा

 लागू  की  गई  वहां  1982  में  गति  सीमा  2,295  किलोमीटर  रेल  पथ  पर  लागू  की  गई  ?

 पुराने  रेल  पथों  के  नवीकरण  में  रेल  मंत्रालय  की  पूर्ण  असफलता  को  देखते  क्या  माननीय
 मंत्री  महोदय  सभा  को  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  1967-68  में  रेल  पथ  कितने  स्थानों  से  eat
 था  और  1980,  1981  कौर  1982  में  कितने  स्थानों  से  टूटा  था  ।

 थ्री  सत्य साधन  चक्रवर्ती  :  यह  लोगों  की  पार्टी  है  ।  केवल  लोग  जानते  हैँ  ।  वह  कैसे  जान

 सकते  हैं  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  भाप  बड़े  विद्वान  प्रोफेसर  हैं  ।

 श्री  सी०  के ०  जाफर  शरीफ  2  मेरे  पास  यह  जानकारी  नहीं  मैं  इसे  प्रस्तुत  करूंगा  ।

 श्री  सुनील  मंत्रा  :  यह  जानकारी  न  दे  सकने  का  कारण  यह  है  कि  रेल  मंत्रालय  रेल  पथों
 का  नवीकरण  नहीं  कर  सका  है  ।  मेरा  प्रश्न  यह  है  कि  कितने  किलोमीटर  रेल  पथ  टूटा  है  ।
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 नीਂ

 श्रष्यक्ष  महोदय  :  वह  सुचना  उपलब्ध  करा  देंगे  ।

 श्री  gala  हताश  वह  सुचना  उपलब्ध  कराने  के  लिए  तैयार  नहीं  हैं  ।

 श्री  सी०  के०  जाफर  मैं  तयार  नहीं  हूं  ।

 थ्री  सुनील  वह  तयार  क्यों  नहीं  है  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  वह  सूचना  प्रस्तुत  की  जाएगी  |

 श्री  सुनील  मंत्रा  :  यदि  वह  नहीं  जानते  तो  यह  केसे  प्रस्तुत  कर  दी  जाएगी  ?

 अध्यक्ष  महोदय  ।  क्या  आप  इसे  जानते  हैं  ?

 श्री  सुनील  oft  यदि  वह  नहीं  जानते  हैं  तो  मैं  आपकी  जानकारी  के  लिए  रेलवे

 सुधार  समिति  के  प्रतिवेदन  से  उद्घूंत  करता  हूं  जिसके  निष्कर्ष  अवश्य  ही  आपके  पास  होंगे  ।  जहां

 तक  पटरी  में  दरारों  का  सम्बन्ध है  ।  1967-68  में  रेल  पथ  में  1181  जगह  दरारें  थीं  ?

 1981-82  में  4900  जगह  दरारें  क्या  आप  इसे  स्वीकार  करते

 श्री  सी०  के०  जाफर  शरीफ  :  इस  समय  उपलब्ध  सुचना  के  1968-69  में

 लगभग  1000  फ्रेक्चर  थे  ।  अब  लगभग  4500  फीचर

 श्री  सत्य  साधन  चक्रवर्ती  :  aq  कसे  तैयारी  करके  आते  हैं  ।  डी०  डी०  ए  के  सभी  मकान

 गिर  गए  हैं  ।  वह  तैयारी  करके  नहीं  आ  सकते  ।  कोई  भाषा  नहीं  ।

 अध्यक्ष  सहोदर  :  इससे  डी
 ०

 डी०  To  का  बया  सम्बन्ध

 श्री  सी०  के०  जाफर  इराक़ी  :  हमारे  पास  घन  की  कमी  की  समस्या  नवीकरण  का

 काम  चल  रहा  है  ।

 aq  किलो  भीटर

 1979-80  975

 1096 1980-81

 योजना  का  प्रथम

 1981-82  1563

 1982-83  1561

 1983-84  लेक्ष्य  2350

 इससे  पता  चलता  है  कि  हम  नवीकरण  में  प्रगति  कर  रहे  हैं  कौर  इसी  कारण  छठी  योजन

 को  पुनर्वास  योजना  कहा  जा  रद्दा  दै  ।
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 थी  सुनील  मात्रा  :  -  योजना  के
 अन्त

 तक  अर्थात  1985  TH  आप  नवीकरण  का  काम

 समाप्त  नहीं  कर  सकेंगे  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  उन  पर  अधिक  दबाव  मत  डालिए  ।  वह  आप  पर  अधिक  कर  लगा

 देंगे ।

 एक  माननीय  सदस्य  :  उन्होंने  पहले  ही  लगा  दिए  हैं  i

 श्री  सुनील  मूल  उत्तर  में  आपने  वहीं  घन  की  कमी  का  आम  तक  दिया  है  ।  रेलवे

 वही  तक  देता  रहता  है  ।  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  संसाधनों  की  कमी  का  तर्क  निरन्तर

 दिया  जा  रहा  क्या  रेल  मंत्री  महोदय  अपने  बचकाना  हट  को  छोड़ेंगे  जो  वातानुकूलित  अतिथि

 गणों  का  प्रदर्शन  करते  समय  हमें  उनमें  दिखाई  देता

 wea  मेरे  विचार  में  यह  असंसदीय  नहीं  है  |

 श्री  सुनील
 मेरा

 :  कौर  इस  धन  को  रेल  पथों  के  नवीकरण  पर  खरच  करेंगे  |

 श्री  सी०  के ०  जाफर  दरों  :  इस  प्रश्न  से  इस  सवाल  का  कोई  सम्बन्ध  नहीं  जैसाकि

 माननीय  सदस्य  ने  कहा  वित्तीय  कठिनाई  अधिक  महत्वपूर्ण है  ।

 परन्तु  इसके  बावजूद  हम  अच्छी  प्रगति  कर  रहे  हैं  ।

 थी  सुनील  मेरा  ।  यह  कसे  है  ?

 थी  शिव  प्रसाद  साहू  :  अध्यक्ष  अभी  हमारे  रेल  मंत्रो  जी  ने  जो  आंकड़े  दिये  हैं

 उसमें  इन्होंने  1.4.82  तक  18  हजार  कि ०  मी०  नयी  रेल  लाईन  के  सम्बन्ध  में  बताया  है  लेकिन

 इस  वर्ष  8  हजार  कि०  मी ०  ही  नयी  रेल  लाईन  का  निर्माण  कराया  जायेगा  ।  मंत्री  महोदय  से

 यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  जो  नवीकरण  की  स्कीम  अभी  आप  लाए  हैं  उसके  अन्दर  खासकर

 के  जो  उड़ीसा  और  बिहार  के  पठारी  क्षेत्र  उनको  प्राथमिकता  देंगे  अथवा  नहीं  ?

 at  do  फे०  जाफर  तारीफ  :  जहां  कहीं  रेल  पथों  की  स्थिति  खराब  है  ate  जहां  कहीं

 इसको  आवश्यकता  स्थिति  की  जरूरत  के  अनुसार  इसे  करने  का  प्रश्न  है  ।

 डा०  सुब्रहमण्यम  स्वामी  :  सम्पूर्ण  देश  में  रेल  पथ  का  नवीकरण  आवश्यक

 अध्यक्ष  उस  महवे  के  स्थान  पर  आपको  यह  नीला  मिला  है  ।  स्वामी  भी  रग

 बदलते  हैं  ।

 डा०  सुब्रहमण्यम  स्वामी  :  अदर  नहीं  केवल  बाहर  ।

 eft  रतन  fag  राजा  :  बहरहाल  यह  लाल  नहीं  है

 थ्रो ०  वण्डवते  :  उन्हें  ब्ल्यू  स्वामी  न  यह  असंसदीय
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 अध्यक्ष  महोदय  :  लाल  उनके  लिए  लाल  कपड़े  के  समान है
 |

 डा०  सुब्रहमण्यम  स्वामी  ।  sey  मेरे  ब्ल्यू-रक्त  की  निशानी  है  |

 एक-माननीय  सदस्य  ८  स्वामी  दादा  ।

 डा०  सुब्रहमण्यम  स्वामी  :  मास्टर  ब्ल्यू-ब्लड  ।.  यह  अमरीका  में  बनता है  ।

 उन्हें  यह  मत  वे  खीझ  जाएंगे  ।

 रेल  पथ  के  नवीकरण  के  इस  मामले  को  प्राथमिकता  के  दृष्टिकोण
 से  देखना  होगा  ।  कुछ

 क्षेत्रों  की  ओर  तत्काल  ध्यान  देने  की  आवश्यकता  है  ।  रेलवे  को  सर्वाधिक  राजस्व  बम्बई  क्षेत्र  से

 प्राप्त  होता  है  और  उपनगरीय  लाइनों  पर  दुर्घटनाएं  हो  रही  हैं  क्योंकि  रेल  पथ  कई  स्थानों  से

 टूटा  हुआ है  और  पिछले  30  वर्षों  से  उनका  नवीकरण  नहीं  किया  गया  है  जबकि  अन्य  स्थानों
 पर

 यह  किया  जा  रहा  है  ।  मैं  नहीं  जानता  कि  बम्बई  दहर  के  साथ  पक्षपात  क्यों  किया  जाता  है  |

 fear
 कपा

 बम्बई  उपनगरीय
 क्षेत्रों  के  रेल  पथ  के  नवीकरण  की  भोर  प्राथमिकता  से  ध्यान

 जाएगा  |

 ment  महोदय  :  यह  तरफदारी  का  स्पष्ट  मामला  है  |

 रेल  मंत्री  ए०  बी०  ए  गनी  खान  हम  रेल  की  त्रुटियों  का  पता  लगाने  के

 के  लिए  अल्ट्रासोनिक  उपायों  का  प्रयोग  कर  रहे  हैं  भर  मैं  माननीय  सदस्य  को  आश्वासन  दे  सकता

 हुं  कि  हम  आवश्यक  कार्यवाही  करेंगे  ।  आवश्यकता

 उड़ीसा  की  wage  रेल  लाइन  का  निर्माण

 *63,  श्री  हरिहर  सोरन  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 उड़ीसा  की  बांसपानी-जखपुरा  रेल  लाइन  तथा  तूतिया  के  निर्माण

 के  लिए  क्या  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया

 उसमें  विलम्ब  होने  के  क्या  कारण  श्योर

 उपयुक्त  रेल  लाइन  के  निर्माण  ard  में  तेजी  लाने  के  लिए  1983-84  में  उठाएं

 जाने  वाले  कदमों  का  ब्यौरा  कया है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ato  ् - ;हूँ  जाफर  :  से  जनापुर-देबारी

 नयी  रेलवे  लाइन  के  पूरा  होने  पर  और  उसके  माल  यातायात  के  लिए  खोल  दिए  जाने

 पर  दूसरी  और  क्यो झर गढ़  के  लिए  स्थान  निर्धारण  एवं  यातायात  सर्वेक्षण  की  स्वीकृति

 दी  गयी  और  उसे  शुरू  किया  गया  था  ।  सर्वेक्षण  प्रगति  पर  सर्वेक्षण  के  पूरा  हो  जाने  तथा

 परियोजना  की  विस्तृत  जांच  पड़ताल  कर  लिये  जाने  के  बाद  परियोजना  के  द्वितीय  चरण  का

 निर्माण  शुरू  करने  के  बारे  में  कार्रवाई  शुरू  की  जायेगी  चादर  संशोधन  उपलब्ध  हों  और  योजना

 आयोग  की  स्वीकृति  हो  जाये  ।
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 द्वितीय  चरण  के  कायें  के  पूरा  हो  जाने  पर  ही  eaten  से  बाँस पानी

 परियोजना  को  हाथ  में  लेने  पर  विचार  किया  जायेगा  ।

 श्री  हरिहर  सोरन  :  मुझे  प्रसन्नता  है  कि  dared  ate  क्यों झर गढ़  के  लिए

 स्थान  निर्धारण  एवं  यातायात  सर्वेक्षण  की  स्वीकृति  दे  at  गई  है  और  उस  पर  काम  शुरू  हो

 गया  है  ।  परन्तु  इस  द्वितीय  चरण  के  निर्माण  में  विलम्ब  से  लागत  में  वृद्धि  होगी  ।  क्या

 माननीय  मंत्री  महोदय  सभा  को  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  वर्ष  1983-84  में  कदम  उठाए

 जाने  का  विचार

 श्री  ato  के०  जाफर  दारो  :  जेसा  कि  बताया  गया  हम  सवाल  प्रतिवेदन  की  प्रतीक्षा

 कर  रहे  हैं  ।  एक  बार  सर्वेक्षण  प्रतिवेदन  मिल  जाने  पर  हम  आगे  कार्यवाही  करने  की  बात  सोच

 सकते हैं  ।

 श्री  हरिहर  सोरन  ।  तृतीय  चरण  क्योंकर  भर  बांसपानी  के  बीच  तृतीय  चरण  की  ait

 स्वीकृति  दी  जानी  है  ।  चूंकि  प्रस्तावित  देतारी  इस्पात  संयन्त्र  के  जिसका  निर्माण  किया  जा

 रहा  aint  स्थित  सभी  खानों  का  सम्पूर्ण  लौह  agen  att  मैगनीज  वयस्क  इस  लाइन  पर

 आ  जाएगा  इसलिए  सम्पूर्ण  परियोजना  का  निर्माण  आवश्यक  है  ।  क्या  माननीय  मंत्री  महोदय

 सभा  को  बताने  का  कष्ट  करेंगे  कि  क्या  सम्पूर्ण  परियोजना  के  निर्माण  के  लिए  पर्याप्त  घन  उपलब्ध

 कराया  जाएगा  और  क्या  सरकार  यह  सुनिश्चित  करेगी  कि  सम्पूर्ण  परियोजना  का  निर्माण  छठी

 योजना  के  अन्त  तक  हो  जायेगा  ?

 श्री  सी०  के०  जाफर  इस  लाइन  के  मामले में  यह  समस्या  है  कि  प्रथम

 जा खा पुरा  sare  अनुमान  यातायात  के  लिए  खुला  है  विशेषरूप  से  पारादीप  पत्तन  तक  वयस्क  को

 ले  जाने  के  लिए  और  उड़ीसा  सरकार  इसका  भी  लाभ  नहीं  उठा  रही  वे  रोडवेज  का  लाभ

 उठा  रहे  ।  रेलवे  और  राज्य  सरकार  के  बीच  इस  पर  पर्याप्त  चर्चा  हुई  है  अब  वे  सहमत  हो  गए

 हैं  ।  यातायात  चलने  पर  और  हमें  पर्याप्त  यातायात  मिलने  पर  तथा  अगला  सर्वेक्षण  करने  पर

 जो  हम  कर  रहे  हम  इस  पर  विचार  कर  सकेंगे  ।

 श्री  चिन्तामणि  पाणिग्रहण  :  मेरे  विचार  में  माननीय  मंत्री  महोदय  को  पहले  ही  जानकारी

 है  कि  योजना  आयोग  ने  जाखापुर-बांसपानी  के  द्वितीय  चरण  को  1981  में  स्वीकृति  प्रदान  कर

 दी  थी  कौर  caret  से  क्योंकर  के  द्वितीय  चरण  के  लिए  घन  भी  दिया  गया  मंत्री  महोदय

 कह  रहे  थे  कि  अयस्क  को  इस  पथ  से  परादीप  नहीं  भेजा  जा  सकता  और  राज्य  सरकार  ने  इसे  ट्रक

 से  भेजा  ।  मेरे  विचार  में  इन  सभी  बातों  पर  रेलवे  छोड़  और  मंत्रालय  द्वारा  राज्य  सरकार  के

 साथ  चर्चा की  गई  थी  और  जो  कुछ  भी  त्रुटियां  और  कठिनाइयां  थीं  उनका  राज्य  सरकार  के

 परामर्श  से  समाधान  ढूंढा  गया  |  रेल  मंत्रालय  ने  इस  परियोजना  को  स्वीकृति  दे  दी  और  धन  भी

 स्वीकृत  किया  गया  और  योजना  आयोग  ने  भी  अनुमोदन  कर  दिया  है  ।  भत थक  मैं  माननीय  मंत्री  से

 अपील  करू गा  राज्य  सरकार  केन्द्र  सरकार  को  राजी  करने  का  प्रयास  करती  रहती है
 और

 धन  भी  मंजूर  कर  दिया  गया  है  ।  मैं  समझ  नहीं  सका  कि  तब  यह  दुबरा  सर्वेक्षण  कयों  कराया  जा

 रहा  है  जब  अन्तिम  स्थान
 निर्धारण

 सर्वेक्षण  पहले  ही  किया  जा  चुका  है  यह  तीसरा  भर  चौथा
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 सर्वेक्षण  क्यों  किया  जा  रहा  है  और  इसमें  विलम्ब  क्यों  किया  जा  रहा  है  ।

 मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  इस  लाइन  का  निर्माण  तेजी  से  क्यों  नहीं  किया  जाता  है  ।

 at  ato  के०  जाफर  इराक़ी
 :

 तीसरा  या  चौथा  कोई  सर्वेक्षण  नहीं  लाइन  बिछाते

 समय  अन्तिम  स्थान  निर्धारण  सर्वेक्षण  करना  आवश्यक  होता  है  ।  पहले  केवल  प्राथमिक  सर्वेक्षण

 किया  गया  था  ।  चूंकि  घन  उपलब्ध  नहीं  हैं  इसलिए  द्वितीय  चरण  पर  कार्य  आरम्म  करने  का

 ही  नहीं  उठता है  ।

 श्री  ato  एन०  राकेश
 :

 मैं  माननीय  मन्त्री  जी  से  चाहता  हूं  कि  एन०  fo  रनवे

 बनारस  डिविजन  के  माधोर्सिह  रेलवे  स्टेशन  से  मिर्जापुर  की  मीटरगेज  की  लाइन  पिछली

 बाढ़  में  जो  बुरी  तरह  से  ag  मिर्जापुर  घाट  कौर  चील घाट  tay  स्टेशन  का  स्टाफ  बैठे-बैठै

 वेतन  ले  रहा  इस  ओर  आपके  मन्त्रालय  का  ध्यान  क्यों  नहीं  गया  ।  इसके  लिए  कौन  जिम्मेदार

 है  और  कब  तक  इस  कौर  सरकार  का  ध्यान  जायेगा  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  ag  प्रश्न  प्रासंगिक  नहीं  है

 श्री  भार०  एन०  राकेश  :  यह  बहुत  इम्पा  प्रश्न  है  ।

 झष्यक्ष  महोदय  :  श्राप  लिखकर  दोबारा  करवायेंगे  ।

 डा०  कृपासिंधु  भोई  :
 मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  रल  मन्त्रालय  को  इस  तथ्य  का

 पता  है  कि  इस  रेलवे  लाइन  का  निर्माण  कार्य  1975  में  आरम्भ  हुआ  था  ।  यह  लाइन  केवल  एक

 उपमाग  है  और  इसमें  विलम्ब  करने  हेतु  उन्होंने  इसे  तीन  चरणों  में  बनाया  है  ।  यह  रल  लाइन

 भीतरी  भारत  के  रु हर  जो  उड़ीसा  और  बिहार  का  खनिज  क्षेत्र  पारादीप  बन्दरगाह

 से  जोड़ने  के  लिए  है  जो  देश  की  एक  प्राकृतिक  भर  गहरी  बन्दरगाह  है  शरर  जिसे  अन्तर्राष्ट्रीय

 बन्दरगाह  बनाया  जा  सकता  है  ।  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  रेल  मन्त्रालय  ने  इस  मामले

 को  नौवहन  और  परिवहन  मंत्रालय  के  साथ  उठाया  है  कि  मैंगनीज  और  प्राय  अयस्कों  के

 निर्यात  के  लिए  यह  बन्दरगाह  आवश्यक  हैं  ।  उड़ीसा  में  और  यहां  भी  बार-बार  यह  घोषणा  की

 गई  है  कि  इस  रेलवे  लाइन  का  तुरन्त  निर्माण  किया  जाना  चाहिये  i  मन्त्री  महोदय  कह  चुके  हैं  कि

 धन  नहीं  है  ।  यह  बड़े  आश्चयें  की  बात  है  ।  जैसा  कि  मेरे  मित्रों  ने  और  अन्यों  ने  gor  मैं  यह

 जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  रेल  मंत्रालय  छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  इस  लाइन  के  निर्माण  को  प्रा

 करेगा  भर  यदि  नहीं  तो  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  इसमें  क्या  कठिनाईयां  हैं  ।  मैं  यह  भी  जानना

 चाहता  हूं  कि  रेलवे  लाइनों  के  लिए  मापदण्ड  क्या  है  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  एक  भाषण  है  न  कि  प्रश्न  |

 श्री  सी०  के०  जाफर  तारीफ
 :

 मैं  पहले  ही  कह  चका  हूं  कि  उतरी  से  पारादीप  की  ओर

 लोह  वयस्क  का  यातायात  नहीं  होता  है  |  राज्य  सरकार  से  बातचीत  चल
 रही  है

 |

 डा०  कृपा सिन्धु  भोई
 :

 केन्द्रीय  सरकार  को  यह  करना  चाहिए  ।
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 अध्यक्ष  महोदय  :  मेरे  विचार  से  इतनी  seq  सूचना  पर  eg  tag  के  लिए  धन  जुटा

 नहीं  पायेंगे  |

 डा०  फृपासिन्घु  मोई  :  यह  केन्द्र  का  कत्तव्य  है  ।  यह  एक  महत्वपूर्ण  खनिज  है  ।

 श्री  सी०  फे०  जाफर  तारीफ  :  लोह  अयस्क  को  ढुलाई  के  बारे  में  जो  कुछ  भी  सूचना  मेरे

 पास  हैं  और  जो  बातचीत  हमने  राज्य  सरकार  के  साथ  की  है  ag  मैं  सदन  को  पहले  ही  दे  चुका

 हूँ  ।  जहां  तक  लाइन  को  पूरी  तरह  TU  करने  का  सम्बन्ध  उसमें  धन  का  अभाव  एक  अडचन

 जैसे  ही  धन  उपलब्ध  होगा  हम  यह  पूरी  कर  देंगे  ।

 एशियाई  खेलों  के  दौरान  राजधानी  में  पकड़े  गए
 भिखारी

 "64.  भी  जयपाल  fag  कश्यप  :  क्या  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 रिम

 किः

 एशियाई  खेलों  के
 अवसर

 पर  राजधानी  में  कितने  भिखारी  पकड़े

 इन  भिखारियों  को  विभिनन  गृहों  में  रखने  पर  सरकार  द्वारा  कितना  घन  व्यय  किया

 इनमें  से  कितने  भिखारियों  को  उनके  मूल  राज्यों  में  भेजा  गया  बचा  दोष  भिखारियों

 को  वापस  न  भेजे  जाने  के  क्या  कारण  और

 सरकार  द्वारा  राजधानी  में  भिक्षावृत्ति  की  बुराई  को  सदा  के  लिए  समाप्त  करने  के

 लिए  क्या  उपाय  किए  जाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 शिक्षा  कौर  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  में  उप  मंत्री  पी०  के०  :

 Faarfeat  को  गिरफ्तार  करना  दिल्‍ली  प्रदान  का  सामान्य  काय  जिसे  बम्बई

 वृत्ति  निषेध  1959  के  उपबन्धों  को  लागू  करने  की  जिम्मेदारी  सौंपी  गई  है  ।  1

 1982  से  31  1983  तक  6,258  भिखारी  पकड़े  गए  |

 दिल्‍ली  प्रशासन  द्वारा  असुरक्षित  किए  जा  रहे  भिखारी  gal  पर  1982  से

 1983  तक  की  अवधि  के  दौरान  कुल  61,61,468.63  रुपये  की  धनराशि  ae  हुई  ।

 487  भिखारियों  को  उनके  ge  राज्यों  को  भेजा  गया  तथा  और  भिखारियों  को

 अन्य  राज्यों  को  भेजने  के  प्रबन्ध  किए  जा  रहे  हैं

 केन्द्र  शासित  के  क्षेत्र  प्रशासन  वर्तमान  कानूनों  को  प्रभावी  रूप  से  लागू  के

 अलावा  भिक्षावृत्ति  में  लगे  लोगों  के  पुनर्वास  के  लिए  बेईमान  अवस्थापना  के  विस्तार  पर  भी

 विचार  कर  रहा  है  ।

 थी  जयपाल  सिंह  mag  माननीय  अध्यक्ष
 भिक्षावृत्ति  इस  देश  के  लिए  केवल
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 क

 एक  समस्या  ही  नवदीं  है  बीबी  ag  इस  देश  के  लिए  एक  दामन  कलक  भी  है  ।  मैं  आपके  माध्यम

 से  माननीय  मंत्री  जी  से  जानना  चाहूंगा  कि  सारे  देश  के  कितने  प्रतिशत  भिखारी  यहां  दिल्‍ली  में

 रहते  हैं  ।  वैसे  तो  कुछ  इन्टरनेशनल  भिखारी  भी  इन्टरनेशनल  मॉनेटरी  फण्ड  की  ओर  मेरा

 इशारा  है  ।  वेसे  तो  बार-ब।र  समाचार-पत्रों  में  छपा  है  कौर  खास  तौर  से  टाइम्सਂ

 के  25  दिसम्बर  के  अंक  में  यह  छपा  था  कि  दस  हजार  से  अधिक  भिखारी  एशियाड  के  टाइम  पर

 यहां  दिल्‍ली  से  हटाए  गए  थे  ।  उनकी  ब्यंवस्था  को  लेकर  att  उनके  खर्चे  को  लेकर  दिल्‍ली

 एडमिनिस्ट्रेशन  सेन्ट्रल  गवर्नमेंट  के  बीच  काफी  विवाद  रहा  कि  उनके  खर्चे  को  ड्रोन  उठाए

 तथा  उनके  पुनर्वास  के  लिए  जो  व्यवस्था  करनी  चाहिए  थी  ag  व्यवस्था  नहीं  हुई  ।  मैं  जानता

 चाहूंगा  कि  देश  में  जो  बहुत  बड़ी  संख्या
 में  भिखारी  हैं--यहां  दिल्‍ली  में  भी  हैं--उनके  पुनर्वास

 के  लिए  सरकार  कौन  से  ठोस  उपाय
 कर रही  है  ?  भिक्षावृति  को  कसे  रोका  जाए  और  उनको

 कसे  रिहैबिलिटेशन  किया  जाए--इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्या  योजना  क्या  इस  सम्बन्ध  में

 सरकार  की  कोई  ठोस  योजना  है  और  सरकार  कोई  व्यवस्था  करने  जा  रही  है--यह  मैं  जानना

 चाहता  हुं  ।

 at  पी०  के०  कंगन  :  मैंने  जता  बताया  दिल्‍ली  एडमिनिस्ट्रेशन  ने  61,61,468  रुपये

 खर्च  किए  हैं  ।  जहां  तक  उनको  रिहैबिलिटेशन  करने  का  प्रश्न  रिहैबिलिटेशन  प्रोग्राम्स  को  स्टेट

 गवर्नमेंट  लुक-आफटर  करती  है  ।  तीसरा  सवाल  माननीय  सदस्य  ने  यह  पूछा  ar  कि  ad  के

 बारे  में  सेन्ट्रल  गवर्नमेंट  और  दिल्‍ली  एडमिनिस्ट्रेशन  के  बीच  कोई  कन्फ्यूजन  था  ।  मैं  कहना  चाहता

 हूं  कि  कोई  कन्फ्यूजन  नहीं  था  ।  एशियाड  के  समय  जितने  ang  को  रिहैबिलिटेशन  fear

 उसमें  जो  खर्चा  देना  चाहिए  वह  दिल्‍ली  एडमिनिस्ट्रेशन  ने  दिया  है  ।

 श्री  जयपाल  fag  कश्यप  :  माननीय  मंत्री  जी  से  जानना  चाहूंगा--जितने  dad  को

 एशियाड  के  साथ  रिहैबिलिटेशन  किया  क्या  सरकार  की  नीति  उनको  रिहैबिलिटेशन  करने  की

 थी  या  केवल  एशियाड  में  आए  हुए  हमारे  मेहमानों  की  निगाह  उन  रब गर तें  पर  न  इस  उदेश्य

 से  उनको  हटाया  क्योंकि  देश  के  बेघरों  को  रिहैबिलिटेशन  करने  के  लिए  अभी  तक  इस  तरह

 का  कोई  कदम  नहीं  उठाया  गया  है  ।  एशियाड  के  दौरान  जिनको  आपने  रिहैबिलिटेट  किया  या

 दूसरे  राज्यों  को  क्या  उनके  रिहैबिलिटेशन  का  काम  आज  भी  चल  रहा  है  ?  क्या  अभी  भी

 उनको  उसी  तरह  की  सुविधाएं  दी  जा  रही  हैं  या  अब्र  आपने  उस  काम  की  छुट्टी  कर  दी

 उसको  रोक  दिया  है  ?

 स्त्रियां  श्र  बुड्ढे  जो  विशेष  रूप  से  भिक्षा-वृत्ति  के  शिकार  हो  रहे  कुछ  ऐसे

 गरगज  हैं  जो  उनको  इस  काम  को  करने  के  लिए  बाध्य  करते  यहां  तक  शिकायतें  मिली  है  कि

 दिल्‍ली  में  पुलिस  के  अफसर  और  कर्मचारी  बैनरों  को  जगह  एलाट  करते  हैं  कि  तुम  यहां  पर

 बैठकर  भीख  मांगोगे  और  रोजाना  शाम  को  उनकी  आमदनी  में  से  हिस्सा  ले  लेते  हैं  ।  क्या  ऐसी

 घटनाएं  गायकी  जानकारी  में  हैं  ?

 श्री  पी०  फे ०  बेघरों  को  रिहिबिलिटेट  करने  कौर  sham  को  समाप्त  करने  का  जो

 कार्यक्रम  वह  बहुत  दिनों  से  चलता  आ  रहा है
 ।  दूसरी  पंचवर्षीय  योजना  तक  यह  सेन्ट्रल

 स्पार्क  स्कीम  लेकिन  उसके  बाद  एन०  डी०  सी ०  ने  फैसला  किया  कि  ag  काम  राज्यों  के

 द्वारा  किया  जाना  चाहिए  ।  इसलिए  अब  इसे  राज्यों  के  द्वारा  किया  जा  रहा  है  ।
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 दूसरा  सवाल  आपने  ag  पुछा है  कि  क्या  कोई  पुलिस  अफसर  कमीशन  लेता  है--मेरे

 पास  यह  इन्फार्मेशन  नहीं  है  ।  अपर  अपके  पात  कोई  जानकारी  है  तो  मुद्दे  मैं  देख

 लूंगा  ।

 श्री  झील  बिहारी  वाजपेयी  :  ऐसा  लगता  है  कि  भिखारियों  की  संख्या  कई  गणा

 बढ़  रही  है  ओर  वितरण  के  अनुसार  उन्हें  पकड़ना  दिल्‍ली  प्रयास  के  सामान्य  क्रियाकलाप  हैं  ।

 मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  अशर  तक  कितने  भिखारी  काल-कलवंत  हो  चुके  हैं  और  विवरण  के

 अनुसार  6258  गिरफ्तार  किए  गए  थे  ।  इस  संख्या  में  से  कितने  fara  कैम्प  के  सेवी  कुटीर  में

 भोजन  के  अभाव  और  उचित  स्वास्थ्य  सुविधाओं  के  अभाव  में  मर  गए  ।  भिखारी  सदन

 भ्रष्टाचार  के  अड्डे  बन  गए  हैं  ।  मैं  ag  जानना  चाहता  हूं  कि  देश  के  भिखारी  सदनों  में  व्याप्त

 वस्तुस्थिति  का  पता  लगाने  के  लिए  क्या  कोई  उच्च  शक्ति  प्राप्त  जांच  करायी  जाएगी  |

 श्री  पी०  Fo  थूथन  :  माननीय  सदस्य  भिखारियों  में  से  मृतकों  को  संख्या  जानना  चाहते

 थे  ।  सम्भवत या  यह  एशियाई  खेतों  के  समय  से  सम्बद्ध  मैं  इस  सम्मानित  सदन  को  सुचित

 करना  चाहता  हूं  कि  इनकी  संख्या  4  थी  और  पकड़े  गए  भिखारियों  की  संख्या  1595  थी  ।  जहां

 तक  इसके  लिए  समिति  गठित  करने  का  सम्बन्ध  अभी  हमार  पास  ऐसा  कोई  अस्तिव  नहीं  दै  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्रीमती  दण्डवत  |

 श्रीमती  प्रमिला  दण्डवत  :  अध्यन  dad  की  प्राब्लम  जैसी  दिल्‍ली  में  बसीं

 सारे  देश  की  बड़ी-बड़ी  स्टेट्स  में  बड़े  नगरों  की  है  और  बम्बई  शहर  में  बहुत  से  ang  हैं  और

 महाराष्ट्र  के  शासन  ने  बहुत  बार  कहा  है  कि  70  परसेंट  से  ज्यादा  and  महाराष्ट्र  के  बाहर  से

 तो  मैं  मंत्री  जी  से  यह  पूछना  चाहती  हूं  कि  पूरे  देश  में  बड़े-बड़े  दफ्तरों  में  जो  बहुत  बड़े  पैमाने

 पर  बंगले  आते  उनका  जो  सवाल  है  और  उनकी  जो  समस्याएं  उनको  हल  करने  के  लिए

 कोई  कमी दान  नियुक्त  किया  जाएगा  जिससे  देश  के  सार  शहरों  में  इस  समस्या  को  इल  करने  में

 कुछ  मदद  मिले  क्योंकि  यह  सवाल  सिफं  दिल्‍ली  का  नहीं  है  बल्कि  पूरे  देश  का  है  और  खास  तौर

 पर  बम्बई  जेसे  बड़े  शहरों  का  है  ।  बंगले  अलग-अलग  क्षेत्रों  के  हैं  लेकिन  वहां  का  प्रशासन  उनकी

 जिम्मेदारी  को  मंजूर  नहीं  करता  है  ।  इसलिए  इन  सब  बातों  को  देखने  के  लिए  एक  कमीशन

 नियुक्त  होना  चाहिए  ।

 att  पी०  के०  यह  बिल्कुल  सच  है  कि  सारे  देश  में  बहुत  से  and  हैं  और  इस

 प्राब्लम  को  हल  करने  के  लिए  करीब-करीब  सभी  स्टेट्स  की  का आपरेशन  चाहिए  और  स्टेट्स

 चाहती  भी  हैं  कि  ag  प्राब्लम  हल  हो  ।  करोड़  15  स्टेट्स  ने  यह  बनाया  है  और  2  यूनियन

 टैरिटरीज़  ने  भी  एन्टी  बेकरी  ऐक्ट  बनाया  है  ।  कमीशन  बनाने  के  बारे  में  जो  प्रश्न  किया  गया

 बार  में  मैं  पहले  ही  बता  चुका  हूं  कि  हमारे  पात  इस  वक्त  ऐसा
 कोई

 प्रोपोज  नहीं है  ।

 oft  राम  नगीना  fast:  यह  देश  के  लिए  एक  कलंक  की  बात  है  कि  इस  देश  में  ऐसे  लोग
 जिनके  पास  न  कोई  घर  है  और  न  खाने  का  उनके  लिए  कोई  प्रबन्ध  है  और  यह  कोई  साधारण

 met  नहीं  है  ।  यह  एक  राष्ट्रीय  प्रश्न  है  ।  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  यह  जानना  चाहूंगा  कि  इस

 कलंक
 को

 मिटाने  के
 लिए

 राष्ट्रीय  स्तर  पर  क्या  सरकार  कोई  ऐसी  योजना  बनाने  का  विचार
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 कर  रहों  जिससे  उनको  रोटी-रोजी  मिल  सके  और  वे  भूखे  न  मर  सकें  और  यदि  ऐसी  कोई

 योजना  नहीं  तो  क्यों  नहीं  सरकार  ऐसी  योजना  बना  रही  है  ?

 थी  पी०  के०  थुंगन  :  यह  सच  बात  है  कि  यह  एक  कलंक  की  बात  है  लेकिन  इस  कलंक

 को  मिटाने  के  लिए  सरकार  ही  सब  कुछ  नहीं  कर  सकती  ।  यह  एक  सोशियो-एकोनामिक  समस्या

 है  भर  हर  सेक्शन  के  लोगों  के  सहयोग  की  इसमें  जरूरत  है  ।

 श्री  रास  नगीना  मिश्र  :  मेरे  प्रदान  का  जवाब  नहीं  आया  |  सरकार  का  कपा  व्यू  इसका

 जवाब  नहीं  आया  ।  क्या  सरकार  इस  कलंक  को  मिटाने  के  लिए  कुछ  कर  रही  है  ?

 mera  महोदय  :  यह  बता  दिया  गया  भाप  न  तो  क्या  करें  ।

 श्री  चन्द्रजीत  यादव  :  मैं  भिखारियों  के  मौलिक  अधिकार  का  प्रश्न  उठाना  चाहता
 कल  ही  माननीय  सदस्य  श्री  पैरो  ने  कहा  था  कि  प्रत्येक  भारतीय  नागरिक  को  देश  के  किसी

 भी  भाग  में  जाने  और  रहने  का  अधिकार  है  ।  भी  भारतीय  नागरिक  आप  उन्हें

 बलपूर्वक  एक  स्थान  से  zat  स्थान  दिल्‍ली  से  अन्य  राज्यों  को  कसे  भेज  रहे  क्या  यह

 भिखारियों  का  मौलिक  अधिकार  नहीं  है  कि  वे  भी  अन्य  भारतीय  नागरिकों  की  तरह  देश  के

 किसी  भी  भाग  में  रहें  और  उन्हें  अन्य  राज्यों  में  न  भेजा  जाए  ?

 जेसा  कि  मन्त्री  महोदय  ने  स्वयं  स्वीकार  किया  देश  में  बड़ी  संख्या  में  भिखारी

 हैं  ।  यह  बड़े  ही  दुर्भाग्य  को  बात  यह  वास्तव  में  हमारे  समाज  पर  एक  gear  है  ।

 भिक्षावृत्ति  एक  ऐसा  धन्धा  है  जो  कि  देश  भ्रमण  पर  आए  लोगों  को  अपनी  ओर  अक्षित  करता

 इसलिए  इसके  बारे  में  बहुत  कुछ  लिखा  गया  है  ।  ae  हमारे  समाज  के  लिए  शम  की

 बात  है  ।  मैं  तो  यह  कहूंगा  कि  यदि  इस  समस्या  को  हल  करने  की  इच्छा  हो  तो  यह  हल  हो  सकती

 है  ।  चीन  में  बहुत  भिखारी  थे  ।  जो  लोग  चीन  गये  हैं  उन्होंने  लिखा  है  कि  चीन  ने

 बड़े  प्रभावी  ढंग  से  भिक्षावत्ति  को  कम  किया  है  और  aa  चीन  की  गलियों  में  कोई  भिखारी

 दिखाई  नहीं  देता  है  ।  इसी  महोदय  दक्षिणी  वियतनाम  में  आप  तो  जानते  ही  हैं  लाखों

 वेश्याएं  थीं  ।  परन्तु  कुछेक  वर्षों  में  ही  वियतनाम  सरकार  ने  इसको  प्रभावी  ढ़ंग  से  हल  करके  उनको

 फिर  से  बसा  दिया  है  ।  यदि  इस  दिशा  में  गम्भीर  कदम  उठाये  जाएं  तो  भारत  में  भी  समस्या  हल

 हो  सकती  है  ।  चूंकि  राज्य  सरकारों  के  पास  धन  का  अभाव  होता  है  तो  मैं  जानना  चाहूंगा  कि

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  योजना  आयोग  राज्यों  के  सहयोग  से  कोई  ऐसी  योजना  तैयार  करने  के

 लिए  कहेगी  कि  एक  निश्चित  अवधि  में  भिक्षावृत्ति  का  इस  देश  से  उन्मूलन  कर  दिया  जाए  ।

 seat  महोदय  :  मैंने  भी  कुछ  ऐसी  ही  बातें  पढ़ी  एक  व्यक्ति  ने  एक  ऐसी  पुस्तक
 लिखी  है  जिसमें  उसने  रोजी-रोटी  कमाने  के  एक  हजार  तरीकों  का  उल्लेख  किया  एक  दिन  वह

 गलियों  में  भोज  मांग  रहा  था  ।  आप  जेसा  भी  कोई  उसे  जानता  होगा  ।  उसने  उससे  पूछा  कि

 ary  तो  एक  ऐसी  पुस्तक  लिखी  है  जिसमें  रोजी-रोटी  कमाने  के  एक  सहस्र  तरीके  लिखे  हुए  हैं
 तो  आप  भीख  क्यों  मांग  रहे  हैं  ?  उसने  उत्तर  दिया  कि  रोजी-रोटी  कमाने  का  यह  सरलतम
 तरीका  है  ।
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 —

 at  पी०  फे०  हमारे  समाज  में  यह  समस्या  इसलिए  है  क्योंकि

 घार्मिक  वृत्ति  इसी  प्रकार  की  है  ।  जब  हमारे  लोग  जतिन  यात्रा  पर  जाते  हैं  ो  वे  भिखारियों  को

 अधिकाधिक  दान  करना  चाहते  मैं  पटले  ही  कह  चुका  हूं  कि  यह  एक  सामाजिक  झा थिक

 समस्या  है  जिसमें  जनता  के  सभी  वर्गों  के  सहयोग  की  आवश्यकता  पड़ेगी  ।

 दूसरी  बात  प्रभावी  कार्यान्वयन  के  बारे  में  है  अर्थात  भिक्षावृत्ति  को  एकदम  से  समाप्त

 तो  माननीय  सदस्य  ने  जो  उपाय  सुझाया  है  उसके  लिए  हम  पहले  ही  योजना  आयोग  से

 कह  चुके  हैं  कि  वह  अधिक  धन  का  प्रावघान  करें  शौर  राज्य  सरकारों  से  सहयोग  करें  ।  माननीय

 सदस्य  के  सूचना  हम  इस  मामले  को  पहले  से  ही  योजना  आयोग  के  पास  भेज  चुके  हैं  और  जेसा

 कि  मैं  पहले  ही  बता  चुका  हूं  कि  पंचवर्षीय  योजना  के  द्वितीय  वर्ष  तक  यह  एक  केन्द्र  द्वारा

 जित  योजना  थी  और  उस  योजना  के  अनुसार  केन्द्र  समस्या  को  हल  करने  के  लिए  राज्यों  को  घन

 जुटा  रहा  था  ।  परन्तु  राष्ट्रीय  विकास  परिषद्‌  ने  यह  अच्छा  समझा  और  निर्णय  लिया  कि  यदि

 राज्य  सरकारें  इसे  लागू  कर  तो  ag  ठीक  रहेगा  ।  इसलिए  इसे  राज्य  सरकारों  के  पास  भेज

 दिया  गया  ।  अब  योजना  आयोग  राज्य  सरकारों  से  इस  सम्बन्ध  में  सीधे  ही  कार्यवाही  कर

 रहा है

 यह  भी  सत्य  है  कि  जेसा  कि  मैं  अपने  मुख्य  उत्तर  में  बता  चुका  हूं  कि  चूंकि  भिक्षु  सदनों

 का  निर्माण  करके  दिल्‍ली  प्रयास  भिक्षुओं  को  पकड़ने  और  उन्हें  फिर  से  बसाने  के  लिए  प्रभावी

 कदम  उठा  रहा  है  और  राज्य  सरकारें  भी  यही  कुछ  कर  रही  हैं  ।

 sat  कि  माननीय  सदस्य  ने  कहा  जहां  तक  चीन  की  बात  मैं  केवल  इतना

 कहूंगा  कि  उनकी  प्रणाली  सवेरा  भिन्न  है  ।  अतः  हम  अपनी  प्रणाली  की  उनकी  प्रणाली  के  साथ

 तुलना  नहीं  कर  सकते  हैं  ।

 श्री  जमोलुरंहमान  :  मोहतरम  स्पीकर  यह  मसला  एशियाड  से  शुरू  हुमा  था  ।

 मामला  चूंकि  कौमी  इसलिए  सारे  दोस्तों  ने  इसको  कौमी  मसले  के  तौर  पर  डील  किया  है  ।  मैं

 वजोरे  मोहतरम  से  यह  पूछना  जेसा  कि  उन्होंने  अपने  जवाब  में  कहा  कि  एन०  डी०  to

 के  के  बाद  से  यह  मामला  सूबों  को  चला  गया  कौर  सुबे  को  सरकारें  इसको  डील  रही

 जो  कि  एक  अच्छी  बात  है  ।  1981-82  में  सोशल  सिक्योरिटी  के  तहत  बिहार  में

 लूले  और  अपाहिज  वगैरह  के  लिए  कितने
 रुपये  सरकार

 ने
 खच  किये  ?  इसके  आंकड़े  चाहें

 हो  अभी  दे  नहीं  तो  बाद  में  मगर  दें  जरूर  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  बाद  में  भिजवा  देंगे  ।

 att  जमीलुरंहमान  :  मैं  यही  मान  कर  चलता  हूं  ।

 दिल्‍ली  विश्वविद्यालयों  के  भ्रष् यापक ों  हारा  हड़ताल

 *65,  श्री  जितेन  प्रसाद  :

 थी
 सुरज

 मान  क्या  शिक्षा  और  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
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 क  अ  क  arr

 क्या  दिल्‍ली  विश्वविद्यालय  के  अध्यापक  पिछले  कुछ  महीनों  a  हड़ताल  पर

 यदि  at,  तो  अध्यापन  कमेंचारियों  में  असन्तोष  होने  के  मुख्य  कारण  क्या  हैं  जिसके

 परिणामस्वरूप  ऐसी  हड़ताल  हुई  भर

 ऐसी  स्थिति  को  टालने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  अथवा  करने  का  विचार

 है  ताकि  इससे  छात्रों  को  नुकसान  न  उठाना  पड़े  ?

 दिक्षा  घौर  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  में  उप  मंत्री
 ह

 aft  पो०  के ०
 :

 से  :  विवरण  सभा  पटल  पर  रख  दिया  गया  है  ।

 विवरण

 दिल्‍ली  विश्वविद्यालय  के  अध्यापक  दिनांक  12  1982  से  28  जनवरी

 1983  तक  हड़ताल  पर  थे  ।

 कौर  जिन  qa  समस्याओं  के  कारण  यह  हड़ताल  शुरू हुई
 वे  अध्यापकों

 के  लिए  अधिक  आवास  सुविधाएं  तथा  पदोन्नति  के  अवसरों  की  व्यवस्था  करने  से  सम्बन्धित  थी  ।

 जबकि  श्रीवास  सम्बन्धी  मामला  पहले  ही  निपटा  दिया  गया  वहां  पर  पदोन्नति  से  सम्बन्धित

 अन्य  मांग  के  लिए  लम्बी  बातचीत  हुई  ।

 हड़ताल  29  1983  से  निलम्बित  हो  गई  है  और  अध्यापक  संघ  झर  दिल्‍ली

 विश्वविद्यालय  के  बीच  हुई  वापसी  बातचीत  तथा  फैसले  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सामान्य  अध्यापन

 कार्यक्रम  YS  हो  गए  हैं  ।  अध्यापन  समय  में  हुई  क्षति  को  पूरा  करते  के  लिए  विश्वविद्यालय

 ने  समय  सुची  फिर  से  निर्धारित  कर  ली  है  ।  अध्यापन  कार्य  1983  के  आरम्भ  तक  चलता

 रहेगा  ate  परीक्षाएं  मई  के  मध्य  में  शुरू  होंगी  ।  विश्वविद्यालय  और  कालेज  का  सत्र  30

 1983  तक  और  ग्रीष्मकालीन  अवकाश  के  बाद  1  1983  को  खुलेंगे  ।

 श्री  जितेन्द्र  प्रसाद  :  यह  देश  का  सबसे  बड़ा  विश्वविद्यालय है  ate  इतिहास  की  सबसे

 लम्बी  हड़ताल  थी  जिसने  छात्रों  को  और  विश्वविद्यालय  की  प्रतिष्ठा  को  अपूर्णीय  क्षति  पहुंचाई  ।

 ary  प्रदान  के  माग  में  मैंने  पुछा  था  कि  स्थिति  से  निपटने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  भर

 उठाने  जा  रहे  हैं  ।  मैं  मंत्री  महोदय  से  पूछना  चाहता  हूं  कि  दिल्‍ली  विश्वविद्यालय  के  अध्यापकों

 के  साथ  हुए  समझौते  का  ब्यौरा  क्या  है  और  मांगों  को  पूरा  करने  के  लिए  कितना  घन  चाहिए  ।

 श्री  पी०  के०  दिल्‍ली  विश्वविद्यालय  शिक्षक  संघ  की  मुख्य  मांगें  आवास  समस्या

 कौर  पदोन्नति  के  अवसरों  को  लेकर  थीं  ।  जहां  तक  इन  समस्याओं  और  उनकी  मांगों  का  सम्बन्ध

 हमने  कई  तरह  की  कार्यवाहियां  की  हैं  और  हम  उनको  मांगों  के  प्रति  कठोर  रुख  नहीं  अपनाए

 हुए  इस  समय  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  हड़ताल  12  1982  को  आरम्भ  हुई  ।

 उसके  बाद  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  ने  भी  उनके  मामले  पर  विचार  किया  मैं  वह  सब

 क्रमवार  बताता  हूं  कि  होने  कया  कांयं वाही  की  है  और  क्या  कुछ  दिया  है  ।

 विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  ने  19  1982  को  अन्य  बातों  के  साथ-साथ

 पदोन्नति  की
 योजना

 पर  सी  विचार  किया  ।  20  अक्तूबर  .  मैंने  संघ  के  अध्यापकों  से  हड़ताल
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 काला

 वापिस  लेने  की  भपील  की  ।  30  भव तूबर  को  सरकार  ने  कुलपति  महोदय  को  विभिन्न  मामलों

 पर  तुरन्त  निर्णय  लेने  के  सरकार  के  इरादे  को  स्पष्ट  करते  हुए  एक  पत्र  लिखा  ।

 थ्री  जितेन्द्र  प्रसाद  :  मैं  समझोते  का  ब्यौरा  पूछ  रहा  हूं

 श्री  पी०  पे  मैं  आपको  समझोते  का  ब्योरा  दे  रहा  हूं  ।  वे  चाहते  थे  कि  आवास

 समस्या  का  समाघान  किया  जाए  और  वह  समस्या  लगभग  हल  हो  गई  है  ।

 थी  सत्य साधन  चक्रबर्ती :  नहींਂ  |

 शी  पी०  के०  हमने  उनकी  आवास  समस्या  को  हल  करने  के  दिल्‍ली

 विद्यालय  को  3  करोड़  रुपये  दिए  हैं  जो  कि  उनको  मांग  थी  ।  दिल्‍ली  विश्वविद्यालय  के  अधीन

 भाने  वाले  महाविद्यालय  भी  6  करोड़  रुपये  खच  करेंगे  ।  इस  प्रकार  भावास  की  समस्या  इल  हो

 सकती  है  ।

 जहां  तक  पदोन्नति  के  अवसरों  का  सम्बन्ध  जो  कि  उनकी  दूसरी  मांग  यह  स्वीकार

 fear  गया  है  कि  जिन  अध्यापकों  का  सेवाकाल  15  ag  तक  हो  गया  उनका  मुल्यांकन  करने

 के  बाद  उनकी  पदोन्नति  दी  जा  है  ।  भोर  जो  अध्यापक  दस  वर्ष  तक  सेवा  कर  चुके  हैं

 भीर  पी०  एच०  डी०  मुल्यांकन  के  बाद  उनको  भी  पदोन्नति  दी  जा  सकती  है  ।  वे  भी  पदोन्नति

 के  योग्य  करार  दिए  जाने  चाहिए  ।  इन  दो  मुख्य  मांगों  को  हमने  इस  प्रकार  निपटाया  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  TT  प्रश्नकाल  समाप्त  होता  है  ।

 किक  CS

 weal  के  लिखित  उत्तर

 रेल  यात्रियों  को  सुविधाएं

 866.  श्री  बैतूल  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  उन्होंने  यात्रियों  को  दी  जाने  वाली  सुविधाओं  तथा  उनकी  आरामदेह  यात्रा  के

 सम्बन्ध  में  अपना  असंतोष  सार्वजनिक  रूप  से  व्यक्त  किया

 यदि  तो  क्या  इसका  वांछित  प्रभाव  पड़ा  ate

 यात्रियों  की  कठिनाइयां  कम  करने  के  लिए  कया  कार्यवाही  की  गई

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सो ०  के०  जाफर  :  जो  हां  ।  रेल  मंत्री  ने

 कई  अवसरों  पर  रेल  यात्रियों  के  लिए  पर्याप्त  सुविधाएं  प्रदान  करने  के  लिए  अपनी  इच्छा  व्यक्त

 की

 जी ati
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 एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रख  दिया  गया  है  ।

 विवरण

 रेलों  ने  यात्रियों  से  सम्बन्धित  सभी  क्षेत्रों  में  चिरस्थायी  सुधार  करने  के  लिए  कई  उपाय

 किए  हैं  ।  इनमें  से  कुछ  महत्वपूर्ण  उपाय  इस  प्रकार  हैं

 (#)  51.0  स्टेशनों  पर  गठित  बहुउद्देश्यीय  कृतिक  दलों  को  यह  सुनिश्चित  करने  की

 जिम्मेदारी  सौंपी  गई  है  कि  विभिन्‍न  सुविधाएं  संतोषजनक  स्तर  पर  बनाई  रखी

 जाती  हैं  और  रेल  उपयोगकर्ताओं  को  शिष्ट  और  कुशल  सेवा  उपलब्ध

 होतो  है  ।

 आरक्षण  में  कदाचार  के  विरुद्ध  ay  के  दौरान  पर्याप्त  उच्च  स्तर  पर  जांच  और

 सतकंता  बरतना  तथा  भीड़-भाड़  की  अवधि  के  दौरान  व्यापक  अभियानों  के  रूप  में

 भाव धिक  जांच  तेज  करना  |

 (7)  भारतीय  सवारी  डिब्बों  में  अनधिकृत  रूप  से  सीटों  फर  कब्जा  करने  के  विरुद्ध

 अतिरिकत  ध्रावधिक  अभियान  चलाना  ।

 (4)  ऐसे  उपाय  करना  जिनसे  यह  सुनिश्चित  किया  जा  सके  कि  स्टेशन  श्रघीक्षक  अथवा

 कोई  जिम्मेदार  रेलवे  अधिकारी  लम्बी  दूरी  की  गाड़ियों  के  छूटने  के  समय  ड्यूटी

 पर  हो  ताकि  यात्रियों  की  शिकायतों  यदि  कोई  दूर  करने  के  लिए  समय

 पर  कारवाई  को  जा  सके  ।

 (=)  महत्वपूर्ण  मेल/एक्सप्रेस  गाड़ियों  के  समय-पालन  पर  रेलवे  as  कार्यालय  में

 प्रतिदिन  के  आधार  पर  निगरानी  रखी  रही  है  ओर  महाप्रबन्घक  गाड़ियों  के

 समय  पर  चलने  से  सम्बन्धित  मामलों  पर  व्यक्तिगत  रूप  से  ध्यान  दे  रहे  हैं  ।

 यात्रियों  तथा  उनके  सामान  की  सुरक्षा  सुनिश्चित  करने  के  उद्देश्य  से  सवारी  गाड़ियों

 में  विशेषकर  संवेदनशील  क्षेत्रों  में  रात्रि  के  समय  सदस्य  राजकीय  रेलवे  पुलिस  के

 कर्मचारी  तैनात  किए  जाते  हैं  ।  अपेक्षित  होने  पर  रेलवे  सुरक्षा  बत  ay  इस  बारे

 में
 राजकीय  रेलवे  पुलिस  की  मदद  करता  है  ।

 बिना  पारी  के  श्रात्री  सुविधा  कार्यों
 के  लिए  राशि  मंजूर  करने  के  सम्बन्ध  में

 महाप्रबंधकों  के  अधिकार  बढ़ा  दिए  गए  हैं  और  अब  वे  इस  प्रकार  के  प्रत्येक  कायें

 के
 लिए  एक  लाख  रुपये  की  बजाय  2  लाख  रुपये  की  मंजूरी  दे  सकते  हैं

 तटीय  नौवहन

 sit  रशीद  कया  नौवहन  भर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें

 किः
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 पण
 SL

 क्या  यह  सच  है  कि  देश  में  तटीय  नौवहन  में  सराहनीय  प्रगति  नहीं  हुई  है  और  ag

 भवनति  की  भोर  अग्रसर  हो  रहा

 यदि  at,  तो  क्या  सरकार  ने  देश  में  नौवहन  उद्योग  में  व्याप्त  बुराइयों  का  पता

 लगाया  है  जिससे  इस  उद्योग  की  प्रगति  में  आने  वाली  रुकावटों  को  टूर  किया  जा  सके

 यदि  तो  इसके  क्या  परिणाम  निकले  ate

 इस  स्थिति  को  सुधारने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  अथवा  उठाने

 का  विचार  है
 ?

 नौवहन  ओर  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  ज़ियाउर्रहमान
 :  जी

 हां  ।  तटीय  नौवहन  ने  कोई  विशेष  प्रशंसनीय  कायें  नहीं  किया  है  तथापि  पिछले  दो  वर्षों  में  उसके

 कार्यों  में  सुधार  देखा  गया  है  ।

 हां  ।

 ओर  आवश्यक  सुचना  सहित  एक  भा  पटल  पर  प्रस्तुत  किया

 गया है

 विवरण

 तटीय  जहाजों  भर  तटीय  नौवहन  को  gas  करने  के  लिए  आठवें  दशक  में  तटीय  नौवहन

 के  सम्बन्ध  में  सरकार  उचित  योजना  बनाने  के  सम्बन्ध  में  विचार  कर  रही  थी  ।  अतः  सरकार

 नौवहन  महानिदेशक  की  अध्यक्षता  में  1980  में  योजना  बनाने  सम्बन्धी  सुविधाओं  का

 पत्ता  लगाने  के  लिए  तटीय  नौवहन  पर  एक  समिति  नियुक्त  की  थी  ।  त्टीण  नौवहन  समिति  कौ

 कुछ  सिफारिशें  सरकार  द्वारा  मान॑  ली  गई  हैं  जिनमें  ade  शिपिंग  1958  में  aiken  जहाज

 की  परिभाषा  को  होम  ट्रेड  दीप  के  रूप  में  नई  अवधारणा  इण्डियन  कोस्ट

 बैलेंस  1958  जो  करीब-करीब  के  Mare  पर  एक  नथा  कानून  का  निर्माण

 तटीय  जलमार्गों  से  सम्बन्धित  मामलों  पर  कार्रवाई  करने  के  लिए  तटीय  जलयानों  में  छूट  ।  कस्टम

 भारी  से  उठने  वाले  वर्तमान  अवरोधों  से  माल  में  छूट  ।  पोट  की  एक  नियमित  बंकर

 पोट  के  रूप  में  cdtarfir  छोटे  का  विकास  और  नौवहन  महानिदेशालय  में  इन  कार्यों  के  संगठन

 ate  समन्वयन  के  लिए  अलग  से  कमंचारियों  की  व्यवस्था  शामिल  है  ।  तटीय  नौवहन  समिति  की

 शक्ति  के  निर्धारण  सम्बन्धों  तटीय  नौवहन  द्वारा  कोयला  और  नमक  ढोने  के  लिए  भाड़े

 की  दरों  में  eater  और  बढ़ी  हुई  ट्रिमिंग  चाजेंज  को  पूरा  करने  के  लिए  समय-समय  पर  विशेष

 उपकर  लगाने  सम्बन्धी  सिफारिशें  भी  सरकार  द्वारा  स्वीकार  कर  ली  गई  हैं  ।  परन्तु  इसमें  कुछ

 संशोधन  किया  गया  है  कि  यह  शिपिंग  रेट्स  एडवाइजरी  as  की  सिफारिश  के  आधार  पर

 प्रस्तावित  शक्ति  का  प्रयोग  नौवहन  और
 परिवहन

 मंत्रालय  करेगा  जिसके  लिए  ag  नौवहन

 महानिदेशक  की  बजाय  वित्त  मंत्रालय  से  quad  करेगा  ।  तथापि  नौवहन  महानिदेशक  को  तटीय

 नौवहन  के  द्वारा  ढोये  जाने  वाले  कोयला  और  नमक  पर  बंकर  उपकर  लगाने  सम्बन्धी  अधिकार

 या  गया  है  जो  इण्डस्ट्रियल  पोस्ट्स  एण्ड  प्राइसेस  ब्यूरो  के  द्वारा  निर्धारित  सूत्रों  अनुसार  होगा
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 कौर  वह  इस  सम्बन्ध  में  शिपिंग  रेट्स  एडवाइजरी  बोड़  से  किसी  प्रकार  का  परामर्श  नहीं  लेगा  |

 तटीय  नौवहन  समिति  की  area  सिफारिशें  विचाराधीन  हैं  ।

 इण्डस्ट्रियल  पोस्ट्स  एण्ड  प्राइसेस  ब्यूरो  को  सिफारिशों  के  आधार  पर  तटीय  परिचालन

 में  आधिक  सदस्यता  को  प्राप्ति  के  लिए  31-1-1983  से  कोयला  भर  नमक  की  भाड़ा  दरों  में

 संशोधन  किया  गया  है  ।

 रेलवे  समय-सारणी  में  गलतियां

 *68.  श्री
 मनोहर

 लाल  सेनी  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  यह  सच  है  कि  1982  में  जारी  किए  गए  रेलवे  समय  समितियों  में

 काफी  गलतियां  हैं  भोर  इसमें  क्या  रेलगाड़ियों  के  रवानगी  बाले  दिन  तथा  समय  गलत  दिखाए

 गए  हैं  बर  कुछ  संसद  सदस्यों  ने  रेल  मंत्री  का  ध्यान  इस  कौर  दिलाया  है  परन्तु  कोई  सफलता

 नहीं  मिली  है  ate  लोगों  ने  भी  समाचार  पत्रों  के  माध्यम  से  इस  मामले  को  उठाया  भर

 यदि  at,  तो  गलत  जानकारी  वाली  समय  सारणियां  जारी  करने  के  कया  कारण  हैं

 कौर  गलतियों  को  दूर  करने  के  लिए  उठाए  गए  कदमों  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सी०  के०  जाफर  (*)  भीर

 सावंजनिक  हित  में  क्षेत्रीय  रेलों  की  समय  सारणियां  मुद्रित  किए  जाने  के  पश्चात्  गाड़ियों  के  दिनों

 मोर  समय  में  कुछ  परिवर्तन  करने  इसलिए  अन्तिम  समय  किए  गए  इन  परिवर्तनों  को  उनमें

 शामिल  नहीं  किया  जा  सका  ।  इन  परिवर्तनों  को  गाड़ियां  एक  नजर  मेंਂ  में  शामिल

 करने  के  प्रयास  किए  गए  थे  ।  अन्तिम  क्षणों  में  किए  गए  परिवर्तनों  को  समाचार  स्टेशन

 नोटिस  बोर्डों  भारी  के  माध्यम  से  भरपूर  प्रचार  किया  गया  ताकि  जनता  को  किसी  प्रकार  की

 सुविधा  न  ai

 हावड़ा  wera  पर  केवल  दक्षिण-पुल  रेलव ेके  लिए  clara  बनाना

 श्री  नोरेन  घोष  :
 कया

 रेल  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 (  कपा  पक्षी-पूर्व  रेलवे  का  विचार  अपने  लिए  एक  qua  टर्मिनल  बनाने
 का  है  जो

 इस  समय  पब  रेलवे  के  हावड़ा  स्टेशन  का  उपयोग  कर  रही  और

 यदि  gi,  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 रेस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सी०  के०  जाफर  :  मौर

 कलकत्ता  में  दक्षिण-पूर्व  रेलवे  पर  एक  अलग  कोचिंग  टर्मिनल  का  sea  विचाराधीन  है  ।  पश्चिम

 बंगाल  सरकार  ने  प्रतिनिधियों  सहित  विभिन्‍न  हितों  के  प्रतिनिधियों  का  एक  कृतिक  बल  गठित

 कर  दिया  गया  है  जो  इसकी  जांच  करके  अपनी  रपट  प्रस्तुत  करेगा  ।  व्यवस्था  के  सम्बन्ध  में  भागे

 विवरण
 कृतिक

 बल  की  रिपोर्ट  प्राप्त  हो  जाने  के  परमाणु  ही  उपलब्ध  कराया  जाएगा  |
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 गुट-निरपेक्ष
 समन्वय  ब्यूरो  की  बैठक  में  उचित  विषय

 *70.  श्री  साधन  राव  सीरिया  कया  fade  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 (=)  क्या  यह  सच  है  कि  जनवरी  के  दूसरे  सप्ताह  में  मैनागुआ  में  आयोजित  Je-faretar

 देशों  की  समन्वय  ब्यूरो  की  पुर्व  बठक  में  बड़े  देशों  द्वारा  हूं  में  लेटिन  अमेरिकी  क्षेत्र  के  देशों  में

 अस्थिरता  फलाने  और  उनके  शोषण  के  प्रयासों  में  वृद्धि  पर  गम्भीर  चिन्ता  व्यक्त
 गई

 यदि  तो  क्या  यह  निकारगुआ  और  अन्य  लेटिन  अमेरिकी  नेताओं  द्वारा  प्रकट

 की  गई  चिन्ता
 के  संद

 में  है  जिसे  उन्होंने  इन  देशों  के  विरुद्ध  wafer  की  आक्रामक  नीतियां *

 कहा

 सम्मेलन  में  अमेरिका  और  अन्य  बड़ी  ताकतों  की  ओर  से  तनाव  और  अस्थिरता

 पैदा  करने  बाली  किन  विशेष  घटनाओं  का  विशेष  रूप  से  उल्लेख  करिया  गया  ओर

 सरकार  की  इस  पर  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 fata  मंत्री  पी०  वी०  नरसिंह  :  और  10  से  14  1983

 तक  मनागुआ  में  समन्वय  ब्यूरो  की  मंत्री-स्तरीय  बैठक  में  निकारागुआ  भीर  अन्य  लातीनी

 अमरीकी  नेताओं  ने  अपने  देशों  के  विरुद्ध  संयुक्त  राज्य  अमरीका  की  कथित  नीतिਂ

 पर  चिंता  व्यक्त  की  ।  निकारागुआ  द्वारा  प्रस्तावित  मसौदा  विज्ञप्ति  में  यह  भी  कहा  गया  कि

 उक्त  क्षेत्र  के  राज्यों  के  आन्तरिक  मामलों  में  साम्राज्यवादी  हस्तक्षेप  बढ़  जाने  के  कारण  लातीनी

 भ्रम रिकी  क्षेत्र  की  स्थिति  बौर  अधिक  बिगड़  गई  है  ।

 माना गु ओआ  में  स्वीकार  की  गई  अन्तिम  विज्ञप्ति  इस  बात  का  उल्लेख  क्रिया  गया

 है  कि  निकारागुआ  के  खिलाफ  धमकियाँ  दी  जा  रही  हैं  और  आक्रामक  तथा  प्रच्छन्न  गतिविधियों

 के  लिए  वित्त  की  व्यवस्था  की  जा  रही  प्रति  क्रान्तिकारी  शक्तियों  को  प्रशिक्षण  देने  के  लिए

 अभी  भी  अमरीकी  प्रदेश  का  तथा  के  पड़ौसियों  के  प्रदेश  का  इस्तेमाल  किया  जा  रहा

 है  और  अमरीका  के  विमानों  जहाजों  द्वारा  निकारागुआ  के  वायु  eta  ate  प्रादेशिक  समुद्र

 का  उल्लंघन  किया  जा  रहा  है  और  इन  तमाम  बातों  के  परिणामस्वरूप  आतंककारी  गतिविधियां

 कौर  सशस्त्र  आक्रमण  होते  पुल  उड़ाए  गए  हैं  और  क्रान्तिकारी  सरकार  का  तख्ता  पलटने  के

 उद्देश्य  से  अन्य  विध्वंसक  कारंवाइयां  गई  जिनके  कारण  1979  में  400  से  अधिक

 निकारागुआ  मारे
 गए

 घायल  हुए  हैं  श्रथवा/प्रौर  अपहत  हुए  हैं  हर  इस  सबकी  वजह  से  वहां

 की  शधेव्यवस्था  को  गम्भीर
 सामग्रीगत  क्षति  तो  पहुंची  हो  है  ।

 यह  जो  कि  निकारागुआ  द्वारा  प्रस्तुत  मसौदे  पर  आधारित  भाम  राय

 से  स्वीकार  की  गई  ।  भारतीय  प्रतिनिधिमण्डल  भी  इस  adam  में  शामिल  था  ।

 संतरास-बीच  भोर  ता स्व सम  के  सोच  eva  उपनगरीय  रेल  प्रणाली  को  बड़ी  लाइन  में

 बदलना

 ==  ८  are  [. 716६  ae  TrenY  शा a  ईरा झ  UGTRINT  उचना  च्च्  Teal  नह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  मद्रास-बीच  और  तापक्रम  के  बीच  विज़ुपुरम  तक  उपनगरीय  छोटी  लाइनों  को

 बड़ी  लाइनों  में  बदलने  के  प्रस्ताव  को  छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  शामिल  किया  गया

 यदि  तो  क्या  इस  योजना  में  उसे  शामिल  करने  तथा  उसका  काम  शुरू  करने

 का  कोई  प्रस्ताव  भ्र ौर

 यदि  तो  क्या  ताम्बरम  से  चिगलपुट  तक  रेल  लाइन  को  दोहरा  करने  का  कायें

 पुरा  किया  जाएगा  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सी०  Fo  जाफर  :  से  मद्रास-बीच

 ओर  विज़ुपुरम  के  बीच  मीटर  लाइन  का  आमान  परिवर्तन  करने  या  ताम्बूल  और  चेंगलपुट
 के

 बीच  दोहरी  लाइन  बिछाने  का  फिलहाल  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 उड़ीसा  को  दो  गई  केन्द्रीय  चिकित्सा  सहायता

 sit  दर्जन  सेठी  :

 श्री  के०  प्रधानी  :  क्या  स्वास्थ्य  ate  परिवार  कल्याण  मंत्री  ag  बताने  को  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  टूर  दराज  स्थानों  में  उड़ीसा  राज्य  को  पानी  से  होने

 वाले  उदर  जुकाम  और  बुखार  aida  आदि  रोगों  के  इलाज  के  लिए  केन्द्रीय

 सहायता  की  अब  भी  जंरूरत  और

 यदि  af,  तो  उड़ीसा  में  विद्यमान  बाढ़  और  सूखे  को  स्थिति  को  देखते
 हुए

 उस  राज्य

 को  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  दी  गई  चिकित्सा  सहायता  का  ब्योरा  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  बी  ०  :  ओर  पहली

 1982  को  उड़ीसा  में  बड़ी  तेज  बाढ़  भाई  थी  ।  राज्य  सरकार  के  अनुरोध  पर  भारत  सरकार  के

 कलकत्ता  स्थित  मेडिकल  स्टोर  डिपो  से  राज्य  सरकार  को  तत्काल  वैक्सीन  और

 रोगाणुनाशक  भेज  दिए  गए  ।  अपर  स्वास्थ्य  सेवा  महानिदेशक  की  अध्यक्ष  ता  में  एक  उच्चस्तरीय

 चिकित्सा-दल  ने  9  1982  को  राज्य  का  दौरा  किया  alt  उसने  इस  बाढ़  के  फलस्वरूप

 लोगों  को  चिकित्सा  सम्बन्धी  राहत  कैसे-कैसे  पहुंचायी  जाए  इसके  बारे  में  राज्य  प्राधिकारियों  का

 आवश्यक  मार्गदर्शन  किया  ।  इस  राज्य  को  चिकित्सा  राहत  कार्यों  के  लिए  39  लाख  रुपये  की

 केन्द्रीय  सहायता  दी  गई  है  ।  राज्य  सरकार  से  चिकित्सा  रा
 हुए

 के  लिए  फिर
 क्सी

 प्रकार  की

 केन्द्रीय  सहायता  को  कोई  कौर  प्रतिरोध  नहीं  भाया  ।

 म्यू  आजादपुर  और  बादली  रेलवे
 स्टेशनों

 के  बीच  गायब  पाई गई  फि  प्लेटें

 *73.  श्री  बालकृष्ण  वासनिक  :  क्या  रल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि

 क्या  2  1982  को  अथवा  उसके  आसपास  न्यु  आजादपुर  भीर  बादली
 रेलवे  स्टेशनों  के  बीच  रेल  पटरी  से  अनेक  फिदा  प्लेटें  गायब  पाई  गई
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 यदि  तो  क्या  इस  मामले
 की  जांच  करने  पर  अपराधियों  का  पता  चला

 और

 1982  को  अन्तिम  तिमाही  के  दौरान  भारतीय  रेलों  में  कितनी  और  कहां-कहां  इस

 प्रकार  की  तोड़-फोड़  की  घटनाएं  हुईं
 ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सी  ०  Ho  जाफर  :
 )  जो  30-11-82/

 1-12-82  की  रात  को  न्यू  आजादपुर  ओर  बादली  रेलवे  स्टेशनों  क  an  रेल  पथ  से  12  फिश

 24  बोल्ट  ate  6  चाबियां  गुम  पाई  गई  थीं  ।

 जी  अभी  तक  नहीं  ।

 न्यू  आजादपुर  कौर  बादली  रेलवे  स्टेशनों  के  बीच  घटित  मामले  के  अक्तूबर

 से  1982  तक  की  अवधि  के  दौरान  रेलों  पर  रल  पथ  से  fea  प्लेटें  आदि  गुम  होने  की

 इसी  प्रकार  की  5  अन्य  जिनमें  पुलिस  को  तोड़-फोड़  का  संदेह  नोटिस  में  भाई  थीं  ।

 ये  घटनाएं  इन  स्टेशनों  के  बीच  हुई  जोरा  और  दिलवाड़ा  स्टेशन

 (ii)  आलमबाग  और  अमौसी  स्टेशन  (iii)  डेकिया  जली  और  बेलसीरी  स्टेशन

 fiv)  बालोद  ale  कुसुमकसा  स्टेशन  पूवे  और  (vp  लालपेट

 स्टेशन  के  निकट  |

 करूर-डीडीएस  रेलवे  लाइन  का  निर्माण

 थो  के०  ठी०  कोसल राम  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ॥

 क्या  तमिलनाडू  सरकार  ने  करूर-डिडीगल-तुतीकोरीन-तिरुनेलवेल  बड़ी  लाइन  के

 निर्माण  के  लिए  अपेक्षित  भूमि  अधिग्रहण  करके  दक्षिण  रेलवे  को  सौंप  दी

 यदि  तो  विलम्ब  के  क्या  कारण  और

 इस  परियोजना  के  कब  तक  पुरे  हो  जाने  को  सम्मावना  है
 ?

 रल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  सी०  के०  जाफर  (*)  जी  wat  ।

 सूची  अधिग्रहण  से  संबंधित  कार्यवाही  प्रगति  पर  है  ।

 घन  की  अत्यघिक  तंगी  को  देखते  हुए  समस्त  परियोजना  के  लिए  कोई  लक्ष्य  तिथि

 निर्घारित  नहीं  की  जा  सकती  है  ।

 विश्वविद्यालय  अनुदान  arta  को  अनुमति  से  राज्यों  राज्य  क्षेत्रों  में

 विश्व  विद्यालयों  कालेजों  का  खोला  जाना

 5.0  कुमारी  पुष्पा  देवी  सिह

 fi

 भी  गुफरान  आजम
 :

 क्या  दिक्षा  और  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की  gar  करेंगे
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 क्या  मंत्रालय  ने  सभी  राज्यों  और  संघ  राज्य  क्षेत्रों  को  सुझाव  दिया  है  कि

 विद्यालय  अनुदान  आयोग  से  परामर्श  किए  बिना  विश्वविद्यालय  और  कालेज  न  खोले

 (a)  यदि  तो  राज़्यों  में  अधिक  विश्वविद्यालय  तथा  कालेज  खोलने  के  लिए

 विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  के  पास  कोई  अभ्यावेदन  विचाराधीन  और

 यदि  at,  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  ओर  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  कया  उपाय

 सोचे गए  हैं  ?

 दिक्षा  भोर  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  में  उप  मंत्री  पी०  के ०  :

 केन्द्रीय  सरकार  ने  सभी  राज्य  सरकारों  भर  संघ  शासित  क्षेत्रों  को  सुझाव  दिया  है  कि  नये

 विश्वविद्यालयों  के  स्थापना  सम्बन्धी  प्रस्तावों  को  अन्तिम  रूप  देने  से  पूर्व  विश्वविद्यालय  अनुदान

 आयोग  मोर/अथवा  केन्द्रीय  सरकार  से  पर्याप्त  परामर्श  किया  जाना  चाहिए  ।  कालेजों  के  खोलने

 के  सम्बन्ध  में  ऐसा  कोई  सुभाव  नहीं  दिया  गया  ars

 और  राज्य  सरकार  से  गुजरात  में  एक  नया  विश्वविद्यालय  स्थापित  करने

 सम्बन्धी  प्राप्त  प्रस्ताव  की  आयोग  में  जांच  की  जा  रही  एक  प्रौद्योगिकी  विश्वविद्यालय  की

 स्थापना  के  लिए  महाराष्ट्र  सरकार  के  प्रस्ताव  को  हाल  ही  में  सिद्धांत  रूप  में  स्वीकार  कर  लिया

 गया  था  ।  शार्प  प्रदेश  सरकार  द्वारा  1982  में  उसी  राज्य  में  एक  महिला  विश्वविद्यालय

 की  स्थापना  के  लिए  किए  गए  प्रस्ताव  को  आयोग  स्वीकार  करने  के  पक्ष  में  नहीं  था  ।

 फ्रांस  द्वारा  परमाणु  पालन  को  सप्लाई

 * 76.  श्री  एम०  बी०  चन्द्र दो खर  मृति  :

 att  बी०  बी०  देसाई  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  तारापुर  बिजली  संयंत्र  के  लिए  gat  की  सप्लाई  के  बारे  में  भारत  सनौर  फ्रांस

 के  बीच  अंतिम  करार  हो  गया

 (a)  यदि  at,  तो  क्या  ote  1963  के
 भारती

 अमरीका  करार  के  ही  अस्तगत  संवद्धित

 यूरेनियम  की  सप्लाई  करने  को  सहमत  हो  गया

 यदि  gt,  तो  इस  अन्तिम  करार  का  ब्यौरा  क्या  गौर

 इस  करार  पर  संयुक्त  राज्य  अमरीका  कीं  क्या
 प्रतिक्रिया  है  ?

 fata  मंत्री  पी०  alo  नरसिंह  :  26  1982  को

 भारत  गौर  फ्रांस
 के

 बीच  एक  समझोता  हुआ  ।  इस  समझौते  से  अनुसार  फ्रांस  ने  यह  स्वीकार  किया

 कि  1963  के  भारत-अमरीका  समझौते  और  1971  के  अमरीका  तथा  अन्तरराष्ट्रीय  ऊर्जा

 समीकरण  के  बीच  सम्पन्न  त्रिपक्षीय  समझौते  की  रूपरेखा  के  aaa  अमरीका  के  बदले  वह

 तारापुर  परमाणु  बिजली
 घर  को  समृद्ध  यूरेनियम

 सप्लाई
 करने  के  लिए  तयार  है  ।  ईंधन  की
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 वास्तविक  सप्लाई  के  लिए  भारत  और  फ्रांस  के  बीच  इस  समय  वाणिज्यिक  संविदा  के  सम्बन्ध  मे

 बातचीत  चल  रही  है  ।

 30  नवम्बर  1982  को  अमरीकी  सरकार  ने  अपने  राजदूतावास  के  माध्यम  से

 भारत  सरकार  को  सूचित  किया  कि  अमरीका  इस  बात  की  पुष्टि  करता है  कि  वह  अपने  इस

 ध्रघिकार  को  छोड़ता  है  कि  भारत  सरकार  को  तारापुर  परमाणु  बिजली  घर  के  लिए  इंधन  के  रूप

 में  इस्तेमाल किए  जाने  के  वाले  समृद्ध  यूरेनियम  की  सभी  आवश्यकताएं  अमरीका  से  खरीद  कर

 पुरी  करना  होगी  ।

 राज्यों/संघ  राज्य  क्षत्रों  के  स्कूलों  में  व्यवसायिक  दिक्षा  को  अवहेलना

 चग  थी  के०  लक प्पा  कया  शिक्षा  और  संस्कृति  मंत्री  यंह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  को  पता  है  कि  अनेक  राज्य  ओर  संघ  राज्य  क्षेत्र  स्कूलों  में  व्यवसायिक

 दिक्षा  को  अवहेलना  कर  रहे

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इसे  कार्यान्वित  करने  के  सम्बन्ध  में  क्या

 प्रगति  हुई

 क्या  यह  सच  है  कि  अनेक  राज्यों  ने  इस  कार्यक्रम  के  लिए  निर्धारित  धनराशि  को

 arg  कार्यों  में  लगा  दिया  कौर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  का  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 ate  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  में  छप  मंत्रो  पी०  के ०  :

 से  विवरण  सभा  पटल  पर  रख  दिया  गया  है  ।

 विवरण

 --2  स्तर  पर  व्यावसायीकरण  की  स्कूल  शिक्षा  की  10--2  प्रणाली  के  एक  अभिन्न

 अंग  के  रूप  में  वकालत  की  गई  है  ।  24  राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्रों  ने  संरचना  और  पाठ्यचर्या

 दोनों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  10--2  प्रणाली  लागू  की  इनमें  से  10  राज्यों/संघ  शासित

 क्षेत्रों  ने  +2  स्तर  पर  व्यावसायिक  पाठयक्रम  लागू  किए  हैं  ।  यह  नहीं  कहा  जा  सकता  कि  दूसरे

 राज्य/सेंघ  शासित  क्षेत्र  ब्यावसायीकरण  को  उपेक्षा  कर  रहे  जबकि  सभी  राज्यों  शासित

 क्षेत्रों
 ने  10--2  प्रणाली  के  सिद्धान्त  को  स्वीकार  कर  लिया  किन्तु  वित्तीय  तथा

 अन्य  कठिनाइयों  के
 कारण  कुछ  मामलों  में  इसको  वास्तविक  रूप  से  अपनाने  में  विलम्ब  हो

 गया है

 2.  व्यावसायीकरण  के  महत्व  की  सराहना  करते  हुए  1981
 मैं  शिक्षा  मंत्रियों  के

 सम्मेलन  में  यह  विचार  व्यक्त  किया  गया  है  कि  +2  स्तर  पर  व्यावसायीकरण  के  अभाव  में

 शिक्षा  को  नई  पद्धति  अपनाना  शिक्षा  में  अनपेक्षित  सुधार  लाने  के  लिए  कारगर  नहीं  होगा  और
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 +2  स्तर  पर  व्यावसायिक  पाठ्क्रमों  को  शीघ्र  लागु  करने  के  लिए  कहा  गया  ।  योजना  आयोग  ने

 भी  वार्षिक  योजना  (1983-84)  के  लिए  राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्रों  को  जारी  की  गई  मार्गदर्शी

 रूप  रेखा ग्र ों  में  उच्च  माध्यमिक  दिक्षा  के  व्यावसायीकरण  पर  जोर  दिया  ।  शिक्षा  मंत्रालय  ने  भी

 राज्यों
 शासित  क्षेत्रों

 से
 1983-84

 की  वारिक  योजना  में  इस  कार्यक्रम  के  लिए  पर्याप्त  निधि

 निर्धारित
 करने  के  लिए  भी  लिखकर  अनुरोध  किया

 ।
 5-6  1983  को  हुए  शिक्षा

 सचिवों  के  सम्मेलन  में  भी  इस  विषय  पर  चर्चा  की  सम्मेलन  ने  सिफारिश  कीं  कि  जिन

 राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्रों
 ने  +-2  स्तर  पर  व्यावसायीकरण  लागू  नहीं  किया

 उसे  उच्च

 माध्यमिक  स्कुल  दिक्षा  को  afer  रोजगारीन्मुख  बनाने  के  लिए  तुरन्त  उपाय  करने  के  वास्ते

 भारहुत  किया  जाए  ।

 कलकत्ता  बन्दरगाह  के  लिए  नया  कन्टेनर  टर्मिनल

 नवेद  प्रो०  रूपचित्र  पाल  :  कया  नौवहन  शौर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे

 कि

 क्या  कलकत्ता  बन्दरगाह  के  लिए  नया  कन्टेनर  टर्मिनल  बनाने  का  को
 प्रस्ताव

 (a)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  कौर

 सम्बन्ध  में  सरकार  ने  अब  तक  क्या  कदम  उठाए  हैं  ?

 नौवहन  vite  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  से  (7)

 जी  नहीं  ।  लेकिन  कलकत्ता  में  परिष्कृत  कंटेनर  हेडली  की  सुविधाओं  की  व्यवस्था  करने  का

 प्रस्ताव  है  ।  पोट  ट्रस्ट  ने  कलकत्ता  में  कंटेनर  हैंडलिंग  की  सुविधाओं  के  सुझाव  देने  के  लिए

 पदार्थ  को  नियुक्त  किया  था  ।  इन  पोशाकों  ने  हाल  में  पनी  रिपोर्ट  दी  है  यह  रिपोर्टे
 .

 होस्ट

 ट्रस्ट  के  विचाराधीन  है  ।  पोट  ट्रस्ट  से  प्रस्ताव  प्राप्त  होने  पर  भागें  कार्रवाई  कीं  जाएगी  ।

 गुट  निरपेक्ष  दिखा  सम्मेलन  पर  संभावित  व्यय

 श्रीमती
 प्रमिला

 दंडवते  :  क्या  बिंदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (=)  क्या  सरकार  ने  गुट  निरपेक्ष  राष्ट्रों  का  शिखर  सम्मेलन  नई  दिल्‍ली  में  आयोਂ

 करने  का  निर्णय  किया

 नई  दिल्‍ली  में  इस  सम्मेलन  के  आयोजन  पर  कितना  व्यय  होने  की
 संभावना

 ओर

 Far  कुल  व्यय  का  कोई  afar  भाग  लेने  वालें  द्वारा  वहन  किया  जाता  है  ?

 विदेश  मंत्री  पी०  ato  नरसिंह  :  जी  हो  ।

 इस  समय  खर्चे  के  सही-सही  आंकड़े  देना  सम्भव  नहीं  सम्मेलन  at  dard  के
 लिए  सरकार  के  विभिन्‍न  विभाग  प्रबन्ध  क्र  रहे  हैं  ।
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 पिछले  की  प्रथा  के  अनुसार  प्रतिनिधि  मंडल  के  नेता  को  उनकी  पत्नी

 साथ  हो  तो  उन्हें  तथा  प्रत्येक  प्रतिनिधि  मंडल  के  पांच  अतिरिक्त  प्रतिनिधियों  को

 प्रत्येक  प्रेक्षक  एवं  अतिथि  प्रतिनिधि-मंडल  से  दो-के  अतिरिक्त  प्रतिनिधियों  को  अतिथि  माना

 जाएगा  ।  सम्मेलन  में  भाग  लेने  वाले  देश  fae  सम्मेलन  के  सचिवालय  पर  होने  वाले  खच  को

 आंशिक  रूप  से  वहन  करेंगे  ।

 एशियाई  खेलों  के  लिए  उपलब्ध  को  गयी  अतिरिकत  बसें

 *  ५0.  थी  निहाल  सिह  :  क्या  नौवहन  झोर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 (=)  एशियाई  खेलों  के  लिए  19  1982  से  कितनी  अतिरिकत
 बसें  उपलब्ध  की

 गयीं  और  राज्य  सरकारों  तथा  गेर-सरकारी  कम्पनियों  से  पृथक-पाक  कितनी  बस  प्राप्त  की

 भर

 एशियाई  खेलों  के  लिए  प्राप्त  की  गयी  इन  बसों  के  लिए  कितनी  धनराशि  दी  गयी

 तथा  इनसे  कितनी  आमदनी  हुई  ?

 नौवहन  भोर  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ज़ियाउर्रहमान  !

 एशियाई
 खेलकुद  के  दौरान  कूल  590  अतिरिक्त  बसें  दहर  में  लगाई  गयी  थीं  जो  निम्नलिखित

 (I)  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  की  बसें  209

 (IL)  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  के  नियन्त्रण  में

 प्राइवेट  बसें  ।  42

 (Ii)  हरियाणा  रोडवेज  200

 (IV)  उत्तर  प्रदेश  रोडवेज  139

 क

 590

 एल  ल  शव

 (a)  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  को  अपनों  बसों  के  लिए  कोई  राशि  नहीं  देनी  पढ़ी 1
 प्राइवेट  बसें  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  के  किलोमीटर  स्कीम  के  अस्तगत  चल  रहे  थे  ।  हरियाणा  और

 उत्तर  प्रदेश  रोडवेज  बसों  के  लिए  उन  लोगों  के  साथ  एक  करार  हुई  थी  कि  वे  प्रत्येक  दिन  की

 बिक्री  अपने  पास  रखें  ।  सिटी  रूट  पर  उनके  चलने  वाली  gat  को  दिल्‍ली  परिवहन
 निगम  एक  रुपया  प्रति  किलोमीटर  अदा  करेगी  ।  उन्हें  अदा  करेने  वाली  राशि  करोड़  12.34

 लाख  रुपये  होगी  ।  फ्ल ली  परिवहन  निगम  की  बसें  और  इसके  तहत  प्राइवेट  आपरेटरों  की  बसों  से
 aa  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  को  कुल  आय  करार  के  उत्तर  प्रदेश  भर  हरियाणा
 बसों  से  कोई  आय  नहीं हुई  ।
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 वि

 करीब  भोर  ana  फैक्ट्रियों  को  क्ष  मता

 691.  श्री  apres  हुसेन  :  क्या  रल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 भारत  में  विभिन्‍न  करीब  धौर  वेतन  फैक्ट्रियों  की  फैक्ट्री-वार  क्षमता  कितनी

 पिछले  तीन  सालों  में  वर्षो-वार  कैरिज  ओर  बैगन  फैक्टरियों  का  वार  उत्पादन

 कितना  gat,

 जोनल  रेलों  ऐशिया  कौर  अफ्रीका  के  देवों  में  विभिनन  किस्म  के  मरीजों  गौर  वैगनों

 की  कितनी  मांग  है

 क्या  चाल  फैक्ट्रियों  की  वर्तमान  क्षमता  को  बढ़ाने  कोई  प्रस्ताव  भर

 यदि  gi,  तो  विस्तार  कार्यक्रम  का  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सी०  के०  जाफर  और  (@)  भारत  में

 विभिन्‍न  सवारी  ate  माल  डिब्बों  कारखानों  की  क्षमता  तथा  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  बाजार

 एवं  कारखाना वार  सवारी  और  माल  डिब्बों  का  उत्पादन  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 रेलों  के  लिए  सवारी  और  माल  डिब्बों  की  आवश्यकता  का  आकलन  केवल  afa

 रेलवे  आधार  पर  ही  किया  जाता  है  और  इसकी  व्यवस्था  वार्षिक  चल  स्टाक  कार्यक्रमों  में  की

 जाती  है  जो  कि  रेलवे  बजट  का  एक  अंग  होते  चालू  ay  1982-83  के  दौरान  सवारी  एवं

 माल  डिब्बों  के  लिए  मोटी  किस्म वार  की  गयी  व्यवस्था  इस  प्रकार है
 :--

 संवारो  डिब्बे
 माल  डिब्बे  के  हिसाब  &)

 नाभाग  OS A  LS  Eo rE

 पी०सी  »TTo
 भौंरी

 rato  €ogHoge  खुले  बन्द  zat  विशेष  किस्म  के

 epee  NN  SEND  pent  ge  nt  ay

 765  23  340  30 कुछ  नहीं  13000  214225

 जहां  तक  एशिया  ate  भूमिका  के  देशों  द्वारा  की  जाने  वाली  मांग  का  सम्बध  यह

 उल्लेखनीय  है  कि  रेलवे  क्षेत्र  अर्थात  सारी  डिब्बा  पेरम्बर  में  निमित  किये  जाने  वाले

 सवारी  डिब्बों  का  वाणिज्य  मंत्रालय  के  अधीन  प्रोजेक्ट  एण्ड  इक्विपमेंट  कार्पोरेशन  ars  इण्डिया

 द्वारा  निर्यात  किया  जा  रहा  है  जोकि  अन्तर्राष्ट्रीय  बोली  के  आधार  पर  प्राप्त  होने  वाले  विशिष्ट

 आदेशों  की  पूर्ति  स्वरूप  किया  जाता  है  ।  भावी  वर्षों  में  निर्यात  किये  जाने  वाले  सवारी  डिब्बों  को

 संख्या  की  भविष्यवाणी  करना  सम्भव  नहीं  होंगे  ।  रेलवे  क्षेत्र  में  उत्पादित  किये
 जाने

 वाले  माले

 डिब्बों  को
 निर्यात  नहीं  कंथा  जां  रही  हैं  ।

 जी  नहीं

 (=)
 प्रश्न

 नह >  +
 श्र  1  उठता
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 विवरण

 रेलवे  क्षेत्र  तथा  सावजनिक  एवं  निजी  क्षेत्रों  की  सवारी  एवं  माल  डिब्बा  निर्माण  करने  वाली

 इकाइयों  को  विधिक  स्थापित  क्षमता  तथा  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्राप्त  वास्तविक

 उत्पादन  दर्शाने  वाला  विवरण  ।

 सवारी  डिब्बों  का  उत्पादन  गाड़ियों

 उत्पादन  इकाई/फर्म  स्थापित  क्षमता  वीरवार  वास्तविक  उत्पादन

 का  नाम  79-80  80-81

 ee  ER  ene  eS  हका का कल विकि
 81-82

 1.  स०  डि०  का ०  मद्रास  750  712  720  730

 300  250  176 2.  बी०  fo  एम०  बेंगलूरु  300

 2.  कलकत्ता  350  62  26  43

 माल  डिच्धों  का  उत्पादन  के  हिसाब

 1.  बी  डब्ल्यू  मुजफ्फरपुर  10.0  402  438  649

 कारी  2.  ao  डब्ल्यू  ई०  एल मोकामा  1500  202.  312.5  652.5

 3000  812 3,  wage  303  1302

 क्रम  4.  बनें/बनेंपुर  (To  3911  1525.5  1767.5  2332.5

 5.  बनें|हावड़ा  (To  4750  942  1920  2505

 3279  7 6.  जेस्सप/(प०  305

 7.  facet  2000  1795  952.5  2419

 1000 बेट  8  एच०  जी०  आई०  129  34.5  322

 9.  मानें  इंडस्ट्रीज  To)  2000  588  835  752.5

 10.  टेक् समे को  (Jo  3600  2777  3864.5  5044.5

 1600 11.  जोड़  रेलवे  कारखाने  1654  1610  1078

 i
 करवा  स्टेशन  पर  रेलगाड़ियों  के  रुकने  की  व्यवस्था  करना

 692,  श्री  राम  विलास  पासवान  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  को  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  बिहार  में  मरवा  रोड  स्टेशन  ate  war
 स्टेशन  के  बीच

 12  fro  मी०  की  दूरी

 कया  यह  सच  है  कि  अमृतसर  एक्सप्रेस  और  चण्डीगढ़  एक्सप्रेस  गरवा  रोड  at
 भर  रुकती  है  परन्तु  गरवा  स्टेशन  एस  नहीं  रुकती

 क्या  यहं  सच  है  किं  TCT  रोडे  जंकशन  के  आस-पास

 बरवा  रोड  स्टेशन  से  जाने  में  लोगों

 कोई  आबादी  नहीं  है  और
 को  बहुत  अधिक  मूसा तें  उठानी  पड़ती
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 ee  we a  गाय

 कपा  सरकार  इन  दो  रेल  गाड़ियों  के  गरवा  रोड  स्टेशन  में  रुकने  के  समय  को  कुछ

 कम  करके  करवा  स्टेशन  में  भी  इन  रेलगाड़ियों  को  रोकने  की  व्यवस्था  कौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 रल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सो०  फे०  जाफर  करवा  और  गरवा  रोड

 जंकशन के  बीच  लगभग  10  fo.  ato  की  दूरी है  |

 जी  aft

 जी  नहीं  ।

 (a)  जी  नहीं  ।

 (=)  wear  रोड  एक  जंकशन  स्टेशन  है  जहां  से  यात्री  तीन  दिशाओं  में  यात्रा  करते  हैं

 अथवा  गाड़ियां  बदलते  हैं  ।  गरवा  टाउनशिप  के  यात्रियों  को  फास्ट  गाड़ियां  पकड़ने  के  लिए  azar

 स्टेशन  की  तुलना  में  गरवा  रोड  जंकशन  तक  3  कि०  मी ०  अधिक  यात्रा  करनी  पड़ती  है  azar

 रोड  जंक दान  का  भी  विकास  हो  रहा  है  ।  श्र  यातायात  की  मात्रा  को  देखते  हुए  फास्ट  गाड़ियों

 को  इन  दोनों  स्टेशनों  पर  ठहराने  का  भविष्य  नहीं  है  ।

 यात्री  रेलगाड़ियों  के  डिब्बों  की  कमी

 693.  et  ए०  के०  राय  :  क्या  रल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  देश  में
 यात्री  रेल  गाड़ियों  के  डिब्बों  की  कमी

 (=)  यदि  तो  कुल  यानी  डिब्बों  को  बदले  जाने  वाले  डिब्बों  की

 ay  1982  में सामान्य  बदले  जाने  वाले  डिब्बों  की  संख्या  ओर  देश  में  उत्पादित  किए  गए  डिब्बों

 की  संख्या  का  ब्योरा  क्या  ओर

 क्या  यह  कमी  ह्रिसस  और  एक्सिस  की  हैं  यदि  तो  तथ्य  कया  है
 ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सी०  के०  जाफर  :  से  मौजूदा  सवारी

 डिब्बों  की  संख्या  adara  सेवाओं  को  बनाए  रखने  के  लिए  ही  पर्याप्त  लेकिन  बदलाव  के  लिए

 अपेक्षित  सवारी  डिब्बों  की  संख्या  बहुत  अधिक  है  ।  पर्याप्त  घन  उपलब्ध  होने  के  कारण  छठी

 योजना  में  5,680  सवारी  डिब्बों  का  पासवान  आवश्यकता  पर  आधारित  14,  141  सवारी

 डिब्बों  की  आवश्यकता  जिसमें  गतायु  सवारी  डिब्बों  के  बदलाव  के  लिए  7,  742  सवारी  डिब्बे

 तथा  गर-भनुपनगरीय  यात्रा  यातायात  में  5.5%  की  वार्षिक  afe  को  सम्हालने  के  लिए

 7,  742  सवारी  डिब्बे  शामिल  कम  हैं  ।  31-3-82  को  यात्री  कोचिंग  वाहनों  और  अन्य

 कोचिंग  वाहनों  सहित  गतायु  सवारी  डिब्बों  को  संख्या  बड़ी  लाइन  पर  1912  तथा  मीटर  लाइन

 पर  1152  थी  ।  1981-82  की  अवधि के  दौरान  निर्यात  किए  गए  32  सवारी  डिब्बों  को

 1167  सवारी  डिब्बों  का  निर्माण  किया  गया  तथा  उन्हें  सेवा  में  लगाया  गया  ।

 भारतीय  रेलों  पर  सवारी  डिब्बों  के  लिए  पट्टियों  एवं  घरों  की  कोई  कमी  नहीं  है  ।
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 रेलवे  सुघार  समिति  की  पांचवीं  रिपो

 694.  श्री  डी०  पी०  जडेजा  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  रेलवे  सुघार  समिति  ने  सरकार  को  पेश  की  गई  पांचवीं  रिपो

 में  यात्रियों  को  दी  जाने  बाली  सुविधाओं  में  सुधार  की  सिफारिश  की

 यदि  तो  समिति  ने  अपनी  रिपोर्ट  में  क्या  सुभाव  दिए  और

 सरकार  ने  उनको  लागू  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  है  अथवा  करने  का

 विचार  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ato  छ्०  जाफर  :  और  रेल

 सुधार  समिति  की  पांचवीं  रिपोर्ट  रेल  माल  डिब्बों  और  सवारी  डिब्बों  के  उत्पादन  और

 अनुरक्षण  से  सम्बन्धित  है  ।  यह  fend  1982  के  अन्त  में  मिल  गई  थी  भर  उसमें  की

 गई  अनेक  सिफारिशों  पर  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ।  इस  बीच  fete  की  प्रतियां  लोक  सभा  के

 पुस्तकालय  में  रख  दी  गई  हैं  ।

 डी०  go  ato  डिग्री  कालेज  वाराणसी  और  आयं  महिला  डिग्री  कालेज  वाराणसी  के

 अध्यापकों  को  वेतन  का  भुगतान  न  होना

 695.  थी  जेनुल  wares  कया  शिक्षा  और  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  +

 क्या  उनके  मंत्रालय  को  ढी ०  Uo  वी  डिग्री  वाराणसी  और  शाये  महिला

 डिग्री  वाराणसी  के  अध्यापकों  को  वेतन  का  भुगतान  न  होने  के  बारे  में  अभ्यावेदन

 मिला

 (a)  यदि  तो  क्या  उपरोक्त  कालेजों  के  अध्यापकों  को  वही  सुविधाएं  देने  पर  विचार

 किया  जा  रहा  है  जो  सुविधाएं  बनारस  हिन्दू  विश्वविद्यालय  के  अध्यापकों  को  मिली  भोर

 सरकार  ने  कालेजों  को  वेतन  का  भुगतान  करने  हेतु  धन  की  व्यवस्था  करने  के  लिए

 क्या  कार्यवाही  को  है  ?

 शिक्षा  और  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  में  उप  मंत्री  पी०  छ०  :

 प्राप्त  अभ्यावेदन  ag  दर्शाते  हैं  कि  इन  कालेजों  को  उत्तर  प्रदेश  सरकार  से  प्राप्त  अनुदान

 शिक्षण  कौर  गेर-शिक्षण  कोंचा  रियों  के  वेतन  पर  किए  गए  खच  को  वहन  करने  के  लिए  भी  पर्याप्त

 नहीं हैं  ।

 यूपी  ये  कालेज  बनारस  हिन्दू  विश्वविद्यालय  के  विशेषाधिकार  में  आते  फिर

 भी  इन  कालेजों  का  भ्रनुरक्षण  विश्वविद्यालय  द्वारा  नहीं  किया  जाता  है  ।  विश्वविद्यालय  के

 शिक्षकों  को  उपलब्ध  सभी
 सुविधाएं  इन  कालेजों  के  शिक्षकों  को  भी  प्रदान  करने  का  प्रश्न  नहीं

 उठता  |
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 (7)  ये  कालेज  चूंकि  अपने  अनुरक्षण  के  लिए  उत्तर  प्रदेश  सरकार  से  वित्तीय  सहायता

 प्राप्त  करते  राज्य  सरकार  से  उन्हें  दी  जाने  वाली  सहायता  की  मात्रा  में  समुचित  वृद्धि

 करने  पर  विचार  करने  का  अनुरोध  किया  गया  है  ताकि  उनको  विंमान  वित्तीय  कठिनाइयां  दूर

 हो  सके ं।

 हुगली  पर  दुसरा  पुल

 696,  श्री  नारायण  चौबे

 धमकी  पा रन हुन
 ovbe  eyfeorerce  मं श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :.  क्या  नौवहन  त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 फि  क्या  सरकार  को  मालूम  है  कि  कलकत्ता  में  हुगली  पर  दूसरे पुल
 का  निर्माण  कायें

 घन  की  कमी  के  कारण  लगभग  ठप्प  पेड़ों  हैं

 (a)  क्या  पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने  अतिरिक्त  घनसाली  की  मांग  की  ताकि  राष्ट्रीय

 महत्व  के  इस  पुल  का  निर्माण  किया  जा  सके

 मामा  a  |  पुरम
 यदि  तो  इस  अनुरोध  के  बार  में  सर  कार  का  क्या  कार्यवाही  करने

 का

 पहले  कब  रखा कलकत्ता में  हुगली  पर  दूसरा  पुल  बनाने  का  प्रस्ताव  सबसे

 गया

 सबसे  पहले  की  अनुमानित  लागत  कितनी  थी

 इस  पर  कितना
 पुल  के  लिए  वर्तमान  अनुमानित  लागत  कितनी  है  att  अब  तक

 खर्चे  हो  गया  है  और  अभी  इसमें  कितना  प्रतिशत  किया  जाना  बाकी  और

 सरकार  इस  पुल  के  निर्माण  कायें  को  पूरा  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही

 रही
 है  ?

 नौवहन  ate  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ज़ियाउर्रहमान  :
 हाल

 मैं  राज्य  सरकार  से  ऐसी  कोई  विशेष  रिपोर्ट  प्राप्त  नहीं  हुई  है  क्योंकि  यह  एक  राज्य

 इसलिए  उनसे  ही  संबंघित  हैं  ।

 (a)  से  तक
 :  कुछ  समय  पहले  केन्द्रीय  सरकार  दस  परियोजना  के  लिए  fag

 57.13  करोड़  रुपये  की  ऋण  सहायता  देने  पर  सहमत  हुई  यदि  इससे  अघिक  ad  करना  पड़े

 तो  उसे  राज्य  सरकार  स्वयं  बहन  करे  ।  57.13  करोड़  पये  के  वायदे  में  से  31-3-82  तक

 42.57  करोड़  रुपये  fara  किए  गए  और  1982-83  में  14.56  करोड़  रुपये  के  भुगतान  के  लिए

 बजट  में  व्यवस्था  की  गई  थी  ।  तथापि  अब  तंके  राज्य  सरकार  ने  14.56  करोड  रुपये  की  राशि

 नहीं  ली  है  और  उन्होंने  अब  तक  fad  9.42  करोड़  रुपये  निकाले  हैं  ।  इस  प्रकार  31-3-83  तक

 8.14  करोड़  रुपये  की  राशि  निर्गत  करने  के  लिए  उपलब्ध  है  ।  चालू  वित्तीय  वर्ष  में  घन  की  किसी

 भी  मांग  को  मामला  केन्द्रीय  सरकार  के  पास  लम्बित  wat  दै  ।
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 राज्य  बरकार  अलग  से  यह  लिखती  रही  है  कि  परियोजना  पर  लगभग

 150  करोड़  रुपये  खे  होने  का  अनुमान  है  भोर  वह  चाहती  हैं  कि  खर्चे  में  इस  बढ़ोतरी  को  भी

 केन्द्रीय  सरकार  पुरा  करे  ।  राज्य  परियोजना  होने  के  नाते  और  मानसिक  बाधाओं  तथा

 केन्द्रीय  सरकार  के  57.13  करोड़  रुपये  के  वायदे  को  ध्यान  में  रखते  हुए  राज्य  सरकार  के  अनुरोध

 को  स्वीकार  करना  सम्भव  नहीं  है  ।  अगली  कारवाई  करना  उनका  काम  है  लगभग  67%

 काम  अभी  शेष  है  ।  अब  तक  राज्य  सरकार  से  प्राप्त  सूचना  के  अनुसार  उनके  कार्यक्रम  में  पुल  के

 1986  तक  पूरा  होने  की  परिकल्पना  की  गयी  है  ।

 राज्य  सरकार  ने  1969  में  इस  पुल  की  कल्पना  को  उस  समय  उन्होंने  स्वमं  इस  पर

 16.52  करोड़  रुपये  खच  होने  का  ध्रूमपान  किया  था  ।  बाद  में  राज्य  सरकार  ने  इस  अनुमान  को

 संशोधित  करके  74.63  करोड़  रुपये  कर  दिया  जिसमें  से  केन्द्र  सरकार  ने  ager  मदों  को  छोड़कर

 57.13  करोड़  रुपये  की  ऋण  सहायता  देने  की  बात  स्वीकार  कर  ली  ॥

 सड़क  दु्घटनाश्रों  को  रोकने  के  बारे  में  सेन्ट्रल  रोड  flaw  इन्स्टीट्यूट  के  सुभाव

 697.  श्रीमती  जयन्ती  पटनायक  ;  क्या  नौवहन  ale  परिवहन  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 (=)  क्या  सेन्ट्रल  रोड  रिसर्च  इन्स्टी  ट्यूब  ने  दुर्घटना  प्रवण  सड़कों  पर  दुर्घटनाएं  रोकने  के

 लिए  कुछ  वैज्ञानिक  तरीके  भ्र पना ने  का  सुझाव  fear

 क्या  उन्होंने  कोई  यातायात  नियंत्रण  उपाए  सुझाए

 यदि  तो  सरकार  ने  सेन्ट्रल  रोड  रिसचें  इन्स्टीट्यूट  द्वारा  दिए  गए  सुझावों  को

 लागू  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  और

 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 नौवहन  और  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ज़ियाउर्रहमान  :  से

 भारतीय  सड़क  कांग्रेस  बैज्ञातिक  आधार  पर  सड़क  दुर्घटना भों  की  रोकथाम  की  समस्या  पर

 लगातार  बिचार  करता  रट  है  भोर  उन्होंने  देश  के  विभिन्‍न  क्षेत्रों  में  अनेक  राज मागं  सुरक्षा

 कार्यशालाओं  का  आयोजन  किया  ।  इन  काय शालाओं  की  सिफारिशें  सभी  राज्य  लोक  निर्माण

 विभागों  को  मार्गदर्शन  भर  क्रियान्वयन  के  लिए  भेज  दी  गई  है  ।  भारतीय  सड़क  केन्द्रीय

 सड़क  अनुसंधान  संस्थान  द्वारा  किए  गए  अध्ययन  को  भी  ध्यान  में  रखता  है  ।  तथापि  केन्द्रीय  सड़क

 अनुसंधान  संम्थान  ने  यातायात  नियंत्रण  उपाय  से  संबंघित  उनके  सुझावों  के  क्रियान्वयन  के  लिए

 केन्द्रीय  सरकार  को  कोई  लिखित  रूप  में  अनुरोध  नहीं  किया  ।  इसलिए  इस  बारे  में  कोई  ब्यौरा

 देने  का  प्रश्न  नहीं  होता  ।

 एशियाई  खेलों  के  दौरान  डी०  eto  सी०  की  आमदनी

 698.  श्री  एन०  ई०  हारो  :  कया  नौवहन  ओर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः
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 क्या  यह  सच  है  कि  एशियाई  खेलों  के  दौरान  डी०  टी०  ato  को  संचालन  क्षमता  ने

 सर  मानदण्ड  स्थापित  किए  ate  कारपोरेशन  ने  अच्छी  ख्याति  कायम

 यदि  gt,  तो  खेलों  के  दौरान  हुई  कुल  shaw  आमदनी  का  ब्यौरा  क्या

 Fat  डी०  टी०  सी०  कीं  बसों  की  आमदनी  में  किसी  प्रकार  की  कमी  भाई  है  क्योंकि

 कुछ  बसों  को  श्रन्तरज्यीय  रूटों  से  हटाकर  शहर  में  चलाया  गया  और

 यदि  तो  एशियाड  82  के  दौरान  हुई  आमदनी  का  ब्योरा  कया  है  ?

 नौवहन  ate  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (ait  जियाउरंहूमान  :  जहां

 तक  बसों  के  अधिकतम  बसों  के  प्रति  किलोमीटर  चलते  आदि  का  संबंघ  एशियाई

 खेलों  के  दौरान  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  को  दक्षता  में  निश्चित  रूप  से  सुधार  हुआ  है  ।

 और  खेलों  के  दौरान  शहर  में  बसों  के  चलने  से  कुल  dia  आय

 12.89  लाख  रुपये  से  बढ़कर  13.28  लाख  रुपये  हो  गई  ।  अन्तर्राज्यीय  प्रचालन  में  186  बसों

 के  प्रचालन  से  2.55  लाख  रुपये  की  जो  आय  होती  ag  एशियाई  खेलों  के  दोरान  घटकर

 57  बसों  से  1.55  लाख  रुपये  रह  गई  ।  अन्तर्राज्यीय  रूटों  पर  प्रति  बस  दैनिक  आय  जो

 1982  में  1373  रुपये  ag  एशियाई  खेलों  के  दौरान  बढ़कर  2720  रुपये  हो

 गयी  ।

 दिल्‍ली  में  चल  रही  डीलक्स  बसों  ake  मेटाडोर  गाड़ियों  की  संख्या

 699,  श्री  विजय
 कुमार

 यादव  :  क्या  नौवहन  झोर  परिवहन  मं  नन्नी a  यह  बताने  को  कृपा

 करेंगे

 इस  समय  दिल्‍ली  में  प्रति  fer  एक  रुपया  फ्लैट  रेट  पर  चलने  वाली  डीलक्स  बसें

 कितनी

 दिल्‍ली  में  एक  रुपया  प्रति  यात्रा  पर  चुनने  वाली  मेटाडोर  कितनी  बसें

 (7)  दिल्‍ली  में  एक  पाइंट  से  दूसरे  पाइंट  तक  एक  रुपया  फ्लैट  रेट  पर  चलने  वाली  कितनीਂ

 बसें

 क्या  यह  सच
 है

 कि  अनेक  डीलक्स  बसें  सीमापुरी  आदि  जैसे  स्थानों  से  चलती  हैं
 जहां  अल्प  आमनदनी  की  श्रेणी  के  लोग  रहते  हैं  और  जिन्हें  इन  बसों  में  चलना  भारी  पड़ता

 यदि  gi,  तो  क्या  सरकार  का  विचार  इस  स्थिति  पर  पुनर्विचार  करने  पौर  ऐसे
 स्थानों  से  और  अधिक  सामान्य  बसें  चलाने  का

 क्या  एक  पाइंट  से  दूसरे  पाइंट  तक  चलने  वाली  बसें  अधिकांश  उन  स्थानों  से  चलती
 हैं  जहा  से  दु  सरी  बसें  भी  उपलब्ध  हैं  कौर  उनमें  अधिक  यात्री  नहीं  और
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 यदि  तो  क्या  सरकार  का  रास्ते  में  महत्वपूर्ण  पाइंटों  पर  इन  बसों  को

 रोकने  का  है  ?

 नौवहन  और  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जियाउरंहभान  :  राज

 की  तिथि  तक  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  के  पास  367  डीलक्स  बसें  हैं  |

 दिल्‍ली  प्रशासन
 ने  कांट्रेक्ट  करेज  परमिट  भ्राता  पर  344  माइक्रो  मिनी  बस

 जारी ही
 और  यह  एक  रुपया  के  फ्लैट  रेट  पर  एक  प्वाइंट  से  दूसर  प्वांइट  तक

 चलती  है  ।

 दिल्‍ली  परिवहन  निगम  की  12  बसें  एक  प्वांइट  से  दूसरे  प्वांइट  तक  प्रतिदिन

 24  सिंगल  ट्रिप  चलती  है  ।

 गर  367  डीलक्स  बसों  में  से  केवल  40  बसें  पुनर्वास  भर  Ho  जे०  कालोनी

 से  चलती  हैं  जो  सामान्य  बसों  के  अतिरिक्त  विभिन्‍न  रेसिडेंशियल  एसोसियेशन  के  मारी

 मांग  पर  ये  बसें  चलाई  गई  हैं  ।  grata  कालोनियों  में  चलने  वाली  सामान्य  बसों
 को

 संख्या

 यातायात  की  आवश्यकतानुसार  समय-समय  पर  बढ़ाई  जाती  रही  है  ।

 उन  स्थानों  से  जहां  से  अन्य  बसें  उपलब्ध  होती  प्वांइट  से  प्वांइट  बसें  चलाने  का

 उद्देश्य  यात्रा  समय  को  कम  करना  है  ।  यात्रियों  का  कहना  है  कि  ये  सेवाएं  भ्रमणी  हैं  ।

 इस  समय  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 लखनऊ  कौर  सोलापुर  के  बीच  डीजल  रेल
 कार

 चलाना

 700,  श्री  रामलाल  राही  ।  क्या  रल  मंत्री  यह  बताने  की  कंपा  करेंगे  कि  :

 लखनऊ-बरेली  पूर्वोत्तर  में  लखनऊ  तथा  सीतापुर  के  बीच  अथवा

 कानपुर  तथा  लखनऊ  के  बीच  बरास्ता  सीतापुर  एक  स्टाप  डीजल  रेल  कार  चलाने  में

 सरकार  को  किन  कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़  रहा  और

 क्या  सरकार  का  विचार  एक  डीजल  कार  चलाने  का  है  ?

 रल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  सी०  कण  जाफर  :  इस  समय  लखनऊ

 और  कानपुर  के  बीच  रही  दो  जोड़ी  डीजल  रेल  कारें  मध्यवर्ती  स्टेशनों  पर  रुकती  हैं  ।  लखनऊ

 कौर  सीतापुर  तथा  लखनऊ  भर  कानपुर  के  बीच  श्रीराम  डीजल  रेल  कार  चलाने  से  मध्यवर्ती

 स्टेशनों  से/तक  यात्रा  करने  वाले  याचियों  को  असुविधा  होगी  ।

 जी  नही ं।

 पुनर्वास
 कालो  नियों

 में  क्षय  रोग  के  मामलों  को  खोज  के  लिए  सर्वेक्षण

 ‘ep pence
 701.  थ्री  नवं |  |  ने  रावण  :

 wey  कि  :

 कया  स्वास्थ्य  भर  परिवार  कल्याण  मंत्री  भट्ट  बताने  को  कृपा
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 कया  पश्चिमी  दिल्‍ली  की  पुनर्वास  कालोनी  में  क्षय  रोग  के  मामलों  की

 खोज  करने  के  लिए  एक  सर्वेक्षण  किया  गया  है  तथा  प्रति  हजार  13.4  मामले  पाए

 यदि  तो  क्या  इस  प्रकार  के  सर्वेक्षण  अन्य  पुनर्वास  कालोनियों  में  भी  किए  गए

 हैं  यदि  तो  उनके  क्या  निष्कर्ष

 (7)  मामलों  को  बढ़ती  हुई  संख्या  के  क्या  कारण  और

 इस  रोग  को  रोकने  तथा  मरीजों  के  इलाज  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं
 ?

 स्वास्थ्य  हर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहसिना  :

 भारतीय  चिकित्सा  संघ  के  सदस्यों  ने  मंगोलपुरी  कालोनी  के  और  ब्लाक  में

 क्षयरोग  से  पीड़ित  व्यक्तियों  का  पता  लगाने  के  लिए  एक  सीमित  सर्वेक्षण  किया  गया  था  जिससे

 यह  पता  चला  कि  प्रति  हजार  जनसंख्या  के  पीछे  14.3  व्यक्ति  (12  वर्ष  और  इससे  अधिक  आयु

 at  फेफड़े  के  क्षयरोग  से  पीड़ित  थे  ।

 नहीं  ।

 मंगोलपुरी  कालोनी  में  किये  गये  सर्वेक्षण  के  परिणाम  वही  थे  जो  पिछले  वर्षों  में

 दिल्‍ली  शासितਂ  क्षेत्र  में  भारतीय  गायुरविज्ञान  अनुसन्धान  परिषद  द्वारा  किये  गये  राष्ट्रीय

 नमूना  क्षयरोग  सर्वेक्षण  में  पाये  गए  थे  ।  क्षयरोग  की  व्यापकता  दर  कोई  वृद्धि  नहीं  हुई  है
 ।

 क्षयरोग  नियन्त्रण  कार्यक्रम  के  अंतगर्त  दिल्‍ली  संघ  शासित  क्षत्र  में  स्थित  12

 रोग  क्लिनिकों  के  जरिये  रोगियों  को  मुफ्त  नैदानिक  इलाज  और  रोग-निरोधी  सेवाएं  प्रदान  की

 जाती  हैं  ।  लोगों  को  जानकारी  देने  और  प्रेरित  करने  के  लिए  स्वास्थ्य  शिक्षा  सम्बन्धी  कार्यकलाप

 चलाए  जा  रहे  हैं  जिनमें  उन्हें  यह  सलाह  दी  दाती  है  कि  वे  उपलब्ध  सुविधाओं  का  पूरा  पूरा  लाभ

 उठाएं  ।  क्षयरोग  के  क्लिनिकों  के  जरिये  क्षयरोग  से  पीड़ित  रोगियों  को  क्षयरोग  रोधी  ओषधियों

 सहित  नि:शुल्क  उपचार  उपलब्ध  कराया  जा  रहा  है  ।

 266  भाषा  265  डाउन  जोधपुर  faedl  एक्सप्रेस  का  अहमदाबाद  तक  बढ़ाना

 702.  श्री
 वीरता

 राम  फुल बारिया  :  क्या  रल  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  के  पास  266  अप  265  डाउन  जैतपुर-भद्दी  एक्सप्रेस  को  सोधे

 अहमदाबाद  तक  बढ़ाने  के  बारे  में  कोई  प्रस्ताव

 (@)  यदि  तो  कब  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  नला की  /
 न मी  सी०  के ०  जाफर  :

 जी  नदीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।
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 इस  समय  65.0  0/660  भुज-अहमदाबाद  पैसेंजर  से  मेल  लेती  हुई  265/26)

 जोधपुर-भीलनी  एक्सप्रेस  गाड़ी  के  सात  यान  जोधपुर-अहमदाबाद  के  बीच  चल  रहे  ये  gard

 डिब्बे  मिलती  के  रास्ते  यातायात  को  सम्भालने  के  लिए  पर्याप्त  पाये  गये  हैं  ।  मायावती  खण्डों

 पर  लाइन  क्षमता  की  भारी  तंगी  के  कारण  265/266  एक्सप्रेस  को  अहमदाबाद  तक  चलाना  भी

 पा  रि  नहीं  है  ।

 उस्मानिया  विश्वविद्यालय  के  छात्र  का  लापता  होना

 a | ह क  WIIG य  wre  fa 703.  शो  डो०  एस०  Qo  शिव प्रकाशम
 :  क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  उस्मानिया  विश्वविद्यालय  में  पढ़ने  वाला  सोवियत  राष्ट्र  का

 दले  में  आया  (vaaas)  एक  छात्र  एकाएक  लापता  ही

 क्या  सोवियत  रूस  की  सरकार  ने  भारत  सरकार  से  लापता  छात्र  का  पता  लगाने

 का  aga  किया  और

 (7)  उक्त  छात्र  का  पता  लगाने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाये  ?

 दिक्षा  ओर  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  में  उप  मंत्री  पी०  Ho  :

 से  (1)  एक  रूपी  राष्ट्रिक  श्री  दरमियानी  एलेक्सी  जिसने  भारत  रूस  सांस्कृतिक

 विनिमय  कार्यक्रम  1981-82  के  ग्रन्तगंत  भारत  सरकार  के  एक  अध्येता  के  रूप  में  उस्मानिया

 विश्वविद्यालय  हैदराबाद  में  कायें  करना  शुरू  किया  1982  से  लापता  है  ।  नई  दिल्‍ली

 स्थित  सोवियत  रूस  के  दूतावास  से  सूचना  प्राप्त  होने  पर  विदेश  मंत्रालय  ने  थ  मंत्रालय  को  इस

 मामले  को  जांच  करने  का  अनुरोध  किया  ।  मुह  मंत्रालय  की  जांच  करने  पर  यह  मालूम  हुआ  है

 कि  अध्येता  मिल  नहीं  रहा  है  ।  फिर  भी  उसका  अतापता  लगाने  के  लिए  उनके  द्वारा  और  प्रयास

 किए  जा  रहे  हैं  ।

 समाजवादी  ओर  धैर्य  देशों  में  अध्ययन  कर  रहे  भारतोय  छात्रों  के लिए  मानदण्ड

 704.  श्री  भोगेन्द्र  कया  शिक्षा  ate  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सूत  के  साथ  वहां  पर  भारतीय  छात्रों
 के

 अध्ययन  के
 लिए

 कोई  समझौता  किया

 भया  था  और  जिसे  कुछ  समय  पहले  रद  कर  दिया  गया

 यदि  तो  उसे  रद  करने  और  अभी  तक  उसे  लागू  न  करने  के  कया  कारण

 हैं  क्या  उसे  शुरू  किया  और

 अध्ययन  के  लिए  समाजवादी  देशों  में  जाति  वाले  और  यु०  Fo  अमेरिका  जाने

 चाले  छात्रों  पर  लागू  किए  जाने  वाले  मानदण्ड  में  क्या  अन्तर  है  ?
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 दिक्षा  और  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  में  उप  मंत्री  पी०  क ०  :

 हां  ।  केवल  अवर  स्नातक  स्तर  पर  ही  पाठ्यक्रमों  को  रह  किया  गया  था  ।

 (a)  अवर  स्नातक  अध्ययनों  के  लिए  भारत  में  पर्याप्त  सुविधाएं  उपलब्ध  हैं  और  इसलिए

 सोवियत  रूस  सहित  विदेशों  में  अध्ययन  के  लिए  oral  को  प्रायोजित  करना  भारत  सरकार  के
 लिए

 maa  नहीं  है  ।

 सोवियत  रूस  तथा  अन्य  देशों  में  सेवा  कालीन  प्रशिक्षण  सहित  अवर  स्नातक  स्तर  के

 डिप्लोमा  पाठ्यक्रमों  के  लिए  भारतीय  छात्रों  को  भेजा  जाना  शुरू  करने  के  प्रश्न  पर  विस्तार

 से  विचार-विमद्दं  किया  गया  था  लेकिन  यह  निकष  किया  गया  था  कि  विदेशों में  अवर  स्नातक

 स्तर  के  अध्ययनों  के  लिए  छात्रों  को  प्रायोजित  न  किया  जाए  ।

 ऐसी  कोई  योजना  नहीं  है  जिसके  अन्तरगत  भारतीय  राष्ट्रिक ों  को  विदेशों  में  अवर

 स्नातक  अध्ययनों  के  लिए  छात्रवृत्ति  प्रदान  की  जाए  ।  छात्रवृत्ति  को  सभी  योजनाओं  के
 लिए

 मानदण्ड
 एक

 जेसे  ही  हैं  और  उसमें  देश  देश  कोई  अन्तर  नहीं  है  ।

 कोरापुट  से  रायगदा  तक  रल  लाइन

 705.  श्री  गिरधर  गो मांगो  :  क्या  रेल  मत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  दमन  mat  एल्युमिना  संयंत्र  से  होकर  कोरापुट  से  राय गदा  तक

 की  नई  रेल  लाइन  भारत  सरकार  ने  एल्युमिना
 संयंत्र  की  परियोजना  रिपोर्टे  भी

 एक  घटक  के  रूप  में  मंजूर  को

 यदि  तो  रेल  लाइन  को  निर्माण  के  लिए  अब  तक  नेल्को  और  उनके  मंत्रालय  ने

 कितना  घन  दिया  है  कौर  aa  तक  कितनी  प्रगति  हुई

 क्या  UTTaT  से  दमन गो डी  तक  काय  शुरू  करने  के  लिए  वित्त  वर्ष  1983-84  में

 व्यवस्था  को  झोर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सी०  कठ  जाफर  से  दामन जोड़ी

 के  रास्ते  कोरापुट  से  रायगढ़ा  तक  नथी  लाइन  के  निर्माण  का  काम  एक  रेल  परियोजना
 के

 रूप

 में  शुरू  किया  गया  और  *'नालकोਂ  द्वारा
 रेलवे

 के  पास  कोई  घन-राशि  जमा  नहीं  करायी  जा

 रही

 मा चिली गुंडा  तक  कोरापुट-रायगडा  नयी  रेल  नाईन  के  प्रथम  चरण  के  लिए  अन्तिम  स्थान

 निर्धारण  सर्वेक्षण  का  काम  पुरा  हो  गया  है  भर  निर्माण  art  शुरू  हो  गए  हैं  ।  मचिलीगुडा  से

 रायगडा  तक  चरण  दो  के  लिए  अन्तिम  स्थान-निर्धारण  सर्वेक्षण  चल  रहा  है  और  जेसे  ही  अन्तिम

 स्थान-निर्धारण  सर्वेक्षण  प्रां  हो  घन  की  उपलब्धता  के  अनुसार  इस  खण्ड  पर  1983-

 84  के  दौरान  कार्य  शुरू  कर  दिया  जायेगा  ।
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 उल्लेख  पर  विवाद राज्यों  में
 पाठ्यपुस्तकों

 सें  कामिक  अखबारों  के

 706.  प्रो०  दण्डवत :
 क्या  शिक्षा  और  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  यह  सच  है  कि  कुछ  राज्यों  में  हाल  ही  में  पाठ्यपुस्तकों  में  कुछ  कामिक  अवतारों

 के  उल्लेख  के  सम्बन्ध  में  अनेक  विवाद  उठ  खड़े  हो  गये  भोर

 यदि  तो  क्या  इस  प्रकार  के  विवादों  से  बचने  के  लिए  पाठ्यपुस्तकों  के  संकलन

 के  सम्बन्ध  में  कुछ  केन्द्रीय  मार्गदर्शी  सिद्धान्त  जारी  किए  जाएंगे  ?

 दिक्षा  और  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  में  उप  मंत्री  पी०  के  १

 और  (a)  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  शिकायतें  हैं  ।

 राष्ट्रीय  एकता  की  दृष्टि  से  इतिहास  तथा  भाषाओं  की  पाठ्यपुस्तकों  के  पुनरीक्षण  संबंधी

 एक  कार्यक्रम  को  शुरू  कर  दिया  गया  है  ।  राष्ट्रीय  शिक्षक  प्रनुसन्घान  तथा  प्रशिक्षण  परिषद  द्वारा

 विकसित  areal  रूपरेखाओं  तथा  उपस्करों  के  आधार  पर  राज्य  तथा  संघ  शासित  क्षेत्र  अपनी

 ATA  पाठ्यपुस्तकों  का  पुनरीक्षण  करा  रहे  हैं  ।  पाठ्यपुस्तकों  के  निर्धारण  के  लिए  मागं दर्शी

 रेखाओं  के  विकास  को  सम्भावना  का  पता  लगाया  जायेगा  ताकि  इस  प्रकार  के  पुनरीक्षणों  से  किसी

 पद्धति  का  निर्माण  किया  जा  सके  ॥

 हरपेटिक  अवसर  से  पीड़ित  लोग

 afrerz  oma  b  | 707.  प्री  चिन्तामणि  जेना  :  बया  स्वास्थ्य  झोर  न  we  ण  मंत्री  यह  बताने  को

 कृपा  करेंगे  कि  ॥

 क्यां  सरकार  को  मालूम  है  कि  अनेक  लोग  लाइलाज  बीमारी  हरपेटिक  अल्सर  से

 पीड़ित  हैं  और  वे  अपनी  नजर  बेठ

 यदि  तो  क्या  अखिल  भारतीय  भायुविज्ञान  संस्थान  att  अन्य  अनुसन्धान  संस्थाएं

 इस  रोग  के  कारणों  का  पता  लगाने  और  इसका  इलाज  ढूढ़ने  में  सफल  हुए

 यदि  तो  इसके  क्या  परिणाम  और

 इस  बारे  में  क्या  कार्यवाही  को  जायेगी  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहसिना  :

 से  हरपेटिक  अल्सर  देश  में  अपनेपन  के  कारणों  में  से  एक  है  ।  यह  एक  विष्णु  जनित

 रोग  है  ।  इस  रोग  के  इलाज  के  लिए  भारत  में  कुछ  विषाणु-रोधी  औषधियां  उपलब्ध  हैं  ।  ध्रधिकांश

 रोगियों
 में  उनके  परिणाम  अच्छे  निकले  हैं  ।  शेष  रोगियों  का  भापरेशन  करके  उनका  उपचार  कियां

 जाता है

 थ
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 मलेरिया  उन्मूलन

 rr
 wal 3.0 708.  श्री  लक्ष्मण  मल्लिक  :  क्या  स्वास्थ्य  ate  परिवार  seater  ag  बताने  at

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  मालम  है  कि  के  होम्योपैथिक  चिकित्सकों  द्वारी  मलेरिया

 उन्मूलन  के  लिए  अनुसंघान  कार्य  किया  गया

 fa)  यदि  तो  उड़ीसा  में  मलेरिया  के  उन्मूलन  के  लिए  होम्योपैथिक  चिकित्सकों  द्वारा

 अपनाई  गई
 पद्धति

 को  क्रियान्वित  करने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कदम
 उठाए

 और

 उनका  ब्यौरा  क्या  है  ?

 स्वास्थ्य  ate  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (strerett  मोहसिना  :

 से  उड़ीसा  के  होम्योपैथिक  डाक्टरों  द्वारा  मलेरिया  के  उन्मूलन  के  लिए  किए  जा  रहे

 संघान  कार्य  के  सम्बन्ध  में  कोई  सुचना  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।  केन्द्रीय  होम्योपैथी  अनुसंधान  परिषद

 नेवरा  1979  में  दो  अनुसंधान  यूनिटेक  एक  भुवनेश्वर  में  तथा  दूसरी  पुरी  में  स्थापित  की  थी  ।

 *'मलेरिया  पर  क्लिनिकल  अनुसंधान  नामक  विषय  उनको  सौंपा  गया  है  ।  वादों  पर  ag  कार्य  अभी

 भी  चल  रहा

 राजधानी  में  बच्चों  तथा  बाल-गृहों  का  दोषी

 709,  श्री  हरिकेश  बहादुर  :  क्या  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ()  क्या  सरकार  का  ध्यान  देश  भर  में  तथा  राजधानी  में  भी  हो  रहे  ब  == च्चा  के  भारी

 शोषण  की  ओर  दिलाया  गया  भर  यदि  तो  सरकार  ने  क्या  रचनात्मक  कदम  उठाए  हैं

 अथवा  उठाने  का  विचार  किया

 (@)  क्या  सरकार  का  ध्यान  संयुक्त  राष्ट्र  ग्रत्तर्राष्ट्रीय  बाल  आपात  निधि  की

 रिपोर्ट  की  ओर  भी  दिलाया  गया  है  जिसमें  लाखों  भारतीय  बच्चों  के  जानबूझकर  तथा  बेईमानी

 करके  किये  जा  रहे  दोषी  ga  तथा  उनके  सुरक्षण  हेतु  समुचित  aaa  के  न  होने  का  उल्लेख

 किया  गया

 क्या  यह  सच  है  कि  राजधानी  में  बाल  गृहों  कीਂ  ददा  अत्यन्त  खराब  है  जिसके

 स्वरूप  अनिच्छित  बच्चे  गलत  दिशा  में  जा  रहे  ate

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  शारदा  अधिनियम  के  बावजूद  भी  बाल  विवाह  सामान्य
 रप

 से  हो  रहे  हैं  और  उक्त  स्थिति  का  मुकाबला  करने  हेतु  सरकार  की  नीतियां  तथा  कार्यक्रम

 क्या

 शिक्षा  झोर  संस्कृति  तथा  समाज
 से  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 कल्याण  मंत्रालयों  में  उप  मंत्री  पी०  | . ह  :

 42



 5  1904  प्रश्नों  क  लिखित  उत्तर

 न

 विवरण

 सरकार  को  इस  बात  का  पता  है  कि  राजधानी  में  तथा  इस  देना  के  अन्य  मागों  में  बच्चों

 का  दोषी  होता  है  ।  इसलिए  बाल  अपराधियों  तथा  अपराघ  की  ओर  प्रेरित  करने  वाली

 स्थितियों  में  पाए  जाने  वाले  ऐसे  ही  अन्य  उपेक्षित  बच्चों  की  पालन  पोषण

 शिक्षा  ओर  पुनर्वास  से  सम्बन्धित  काप्रेक्रम  राज्य  सरकारों  ate  केन्द्र  शासित

 प्रदेश  प्रशासनों  द्वारा  चलाए  जाते  हैं  ।  गाल  अधिनियमों  में  उत  उद्देश्य  को  प्राप्त  करने  के  लिए

 प्रावश्यक  अवस्थापना  बनाने  के  लिए  उपबन्ध  किया  गया  है  ।  इस  समय  नागालैंड  को  छोड़कर

 सभी  राज्यों  ने  अपने-अपने  बाल  अधिनियम  अधिनियमित  कर  लिए  हैं  ।

 भारत  सरकार  राज्य  सरकारों  और  केन्द्र  बासित  प्रदेश  प्रशासनों  को  प्रेरित  कर  रही  है

 कि  वे  अपने-अपने  बाल  अधिनियमों  के  उपबन्धों  को  कारगर  रूप  से  लाग  करें  ।  बाल

 1960,  जैसा  कि  उसे  1978  में  संशोधन  किया  केन्द्र  शासित  प्रदेशों  जिनमें  दिल्‍ली  भी

 शामिल  लागू  हैं  ।  इसमें  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  बाल  अधिनियम  के  अधीन  स्थापित  की  गई

 संस्थाओं  सेवाओं  के  कुछ  न्युनतम  मानदण्डों  के  लिए  भी  उपबन्ध  किया  है  |

 बच्चों  और  कानून  के  सम्बन्ध  में  एक  राष्ट्रीय  सेमिनार  का  भयो जन  दिल्‍ली  में  30  नवम्बर

 से  2  1982  तक  किया  ।  बच्चों  की  समाज  रक्षा  तथा  बाल  श्रमिकों  के

 बारे  में  इस  सेमिनार  ने  अनेक  सिफारिशें  की  यह  सिफारिशें  उपयुक्त  प्राधिकारियों  को

 विचारा  att  आवश्यक  कार्यवाही  के  लिए  भेजी  जा  रही  हैं  ।

 संयुक्त  राष्ट्र  अन्तर्राष्ट्रीय  बाल  आपात  निधि  ने  ऐसा  कोई  दस्तावेज  प्रकाशित  sel  किया

 जिसमें  ag  उल्लेख  किया  गया  हो  कि  लाखों  भारतीय  बच्चों  का  जान-बूझ  कर  और  बेईमानों

 से  शोषण  किया  जा  रहा  है  तथा  उनकी  सुरक्षा  के  लिए  समुचित  कानून  नहीं  फिर  सरकार

 को  पता  है  कि  भारत  में  बच्चों  का  छोष्ण्य  होता  है  ।

 दिल्‍ली  में  चलाए  जा  रहे  बाल  गह  इस  देश  के  सर्वोत्तम  बाल  हों  में  से  हैं  ।  फिर  इन

 बाल  wel  में  कौर  सुघार  के  लिए  गुंजाइश  है  ।

 इस  बात  के  पक्ष  में  हाल  में  कोई  आंकड़े  नहीं  मिले  हैं  कि  भारत  में  बाल  विवाह  सामान्य

 रूप  से  हो  रहे  हैं  ।  फिर  भी  सरकार  ने  रेडियों  और  टेलीविजन  के  माध्यम  बाल  विवाह

 तथा  अन्य  सामाजिक  बुराइयों  के  विरुद्ध  एक  अभियान  शुरू  किया  है  ।  सभी  राज्यों/क्रेन्द्रे  शासितਂ

 प्रदेशों  के  मुख्य  मंत्रियों  /  प्रशासकों  से  भी  निवेदन  किया  गया  है  कि  वे  सामाजिक  कानूनों  को  लाग

 करने  के  लिए  राज्य  स्तर  पर  कारगर  प्रशासनिक  मशीनरी  स्थापित  करें  तथा  इन  बुराइयों  के

 विरुद्ध  मनोवृत्तियों  में  परिवहन  लाते  के  लिए  सामाजिक  जागरूकता  भी  उत्पन्न  करें  ।  इस  प्रयोजन

 के  लिए  स्वयंसेवी  संगठनों  और  जन  प्रचार  साधनों  का  सक्रिय  उपयोग  किया  जाए  ।

 मध्य  प्रदेश  के  आदिवासी  बच्चों  क  लिए  पोष्टिक  आबदार  और  मुफ्त  शिक्षा  की  व्यवस्था

 710.  श्री  लक्षमण  कर्मा  :  क्या  समाज  कल्याण  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  आदिवासी  बच्चों  को
 शुल्क

 शिक्षा  श्र  ओमवती  महिलाओं  को

 पौष्टिक

 आहार

 देने  के  लिए  समेकित  बाल
 विकास

 कार्यक्रम  के  gaia  कोई  कार्यक्रम  लागू
 कया
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 कमला  नलिन

 यदि  तो  मध्य  प्रदेश  के
 पिछड़े  जिले  बस्तर  के  अबू  क्षेत्र  में  इस  कार्यक्रम

 को  कब  तक  लाग  किया

 क्या  सरकार  बस्तर  जिले  के  समूचे  आदिवासी  क्षेत्र  में  इस  कार्यक्रम  को  लागू  करने

 पर  विचार  और

 (=)  यदि  हो  इस  कार्यक्रम  को  सरकार  सभी  विकास  खण्डों  में  कब  तक  लागू

 करेगी  ?

 दिक्षा  और  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  में  उप  मंत्री  पी०  Fo  :

 समेकित  बाल  विकास  सेवा  कार्येक्रम  के  अन्तर्गत  इस  देश  में  पिछड़े

 जातीय  और  शहरी  गन्दे  क्षेत्रों  में  6  ad  तक  की  arg  के  बच्चों  तथा  माताओं  को  समेकित  रूप

 में  सेवाएं  प्रदान  की  जाती  जिनमें  पुरक  रोग  स्वास्थ्य  को  निर्देशक

 स्कुल-पटुवे  दिक्षा  तथा  स्वास्थ्य  और  पोषाहार  शिक्षा  द्रुमिल  हैं  ।

 (a)  मौर  इस  कार्यक्रम  को  कार्याऩ्वित  करने  के  लिए  क्षेत्रों का  चुनाव  राज्य

 सरकार  की  सिफारिशों  पर  किया  जाता  है  ।  मध्य  प्रदेश  में  समेकित  बाल  विकास  सेवा

 योजना मों  के  स्थानों  के  बारे  में  अन्तिम  निर्णय  कर  लिया  गया  है  ।  मध्य  प्रदेश  में  मंजूर  की  गयीं

 70  परियोजनाओं  में  से  43  जनजातीय  जिनमें  से  8  बस्तर  जिले  में  हैं  ।  अब  सांबर  खण्ड  को

 अभी  तक  इस  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  नहीं  लिया  गया  है  ।

 at  1981-82  तक  300  समेकित  बाल  विकास  सेवा  परियोजनाएं  मंजूर  की  गयी

 थीं  ।  ay  1982-83  में  320  और  परियोजनाएं  मंजर  की  गयी  हैं  ।  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के

 mea  से  पहले  380  ओर  समेकित  बाल  विकास  सेवा  परियोजनाएं  मंजूर  की  जिनसे

 परियोजनाओं  की  कुल  संख्या  1000  हो  जाएगी  ॥

 वार्ता  हेतु  अधिकारियों  का  चीन  का  दौरा

 711.  श्री  उत्तम  भाई  एच०  पटेल  :  क्या  बिदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (=)  क्या  कुछ  प्रतिनिधियों
 और

 विदेश  मंत्रालय  के  अधिकारियों  ते  हवाल  में  दीन  का

 दौरा  किया

 (a)  यदि  तो  ऐसे  शिष्टमंडलों  अथवा  प्रतिनिधिਂ  सण्डलों  का  ब्यौरा

 क्या  att

 उनकी  यात्राओं  का  उद्देश्य  क्या  था  ?

 विदेश  मंत्रालय
 में

 राज्य  मंत्री  ए०  कैद  :  से  विदेश  मंत्रालय  में
 सचिव  श्री  के०  एस०  वाजपेयी  के  नेतृत्व  में  एक  पांच  सदस्यीय  प्रतिनिधि-मंडल  ने  चीन  के  साथ
 सीमा  के  प्रश्न  और  त्रिपक्षीय  सम्बन्धों  के  विकास  से  सम्बन्धित  सरकारी  वार्ता  के  तीसरे  अधिवेशन
 में  भाग  लेने  के  लिए  28  जनवरी  से  3  फरवरी  तक  कौन  को  यात्रा  की  ।
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 कोयला  ढोने  के  लिए  arama  से  feast  के  झ्रावंटन  को  नीति

 712.  श्री  रघुनन्दन  लाल  भाटिया  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उनके  मंत्रालय  ने  पक्षपात  या  भेदभाव  की  किसी  प्रकार  की  शिकायतों  के  भवन

 सरों  को  समाप्त  करने  के  लिए  उपभोक्ताओं  के  लिए  कोयला  ढोने  वाली  माल-गाड़ियों  के  डिब्बों

 के  आवंटन  के  लिए  कोई  sta  alfa  तेयार  की

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  रूपरेखा  क्या

 क्या  यह  लागू  की  जा  चूकी  है  और  यदि  तो  इसकी  क्या  उपलब्धियां  और

 यदि  तो  इस  नीति  की  घोषणा  कब  तक  की  जायेगी  ?

 रल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सी०  Fo  जाफर  :  रेलें  ग्राहकों  के  साथ

 किसी  पक्षपात  अथवा  भेदभाव  के  बिना  कोयले  की  ढुलाई  के  लिए  माल  डिब्बा  आवंटन  करने  के

 सम्बन्ध  में  बहुत  पहले  से  ही  एक  ठोस  नीति  का  अनुशरण  करती  ar  रही  है  ।

 (a)  कलकत्ता  स्थित  संचलन  प्रत्येक  ad  के  अक्तूबर  महीने  में  सभी

 ओर  केन्द्रीय  प्रायोजित  प्राधिकारियों  को  पत्र  लिखते  हैं  जिसमें  प्रत्येक  उपभोक्ता  वर्गों  के

 लिए  उच्चतम  सीमा  निश्चित  की  जाती  है  ।  इसके  बाद  प्रायोजित  प्राधिकारी  प्रत्येक  उपभोक्ता  के

 लिए  उच्चतम  सीमा  के  grata  आगामी  कलैंडर  वर्ष  के  लिए  कोटे  की  सिफारिश  करते  हैं  ।

 संचलन  सम्बन्धित  कोयला  कम्पनी  के  साथ  परामर्श  करके  इन  नोटों  की  जांच

 करते  हैं  और  यथा  आवश्यक  संशोधनों  सहित  स्वीकृत  किए  जाते  हैं  ।  संचलन  तब

 सभी  सम्बन्धित  कम्पनियों  के  लिए  स्वीकृति  जारी  सूरते  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  विनिश्चित

 प्राथमिकताओं  और  कोयले  की  उपलब्धता  को  ध्यान  में  रख  कर  इन  विकृतियों  के  लिए  दैनिक

 आधार  पर  माल  डिब्बों  का  आवंटन  किया  जाता  है  ।

 \ (7 7  कौर  (=)  प्रदान  नहीं  उठता  ।

 कलकत्ता  स्कूल  रेल  के  बारे  में  इण्डिया  टेक्नीकल  एण्ड  इकोनामिक  सर्विसेज

 लिमिटेड  को  रिपोर्ट

 713.  शो
 हर्मान  सोल्लास  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  कलकत्ता  पकड़  लर  रेल  के  बारे  में  अनेक  विशेषज्ञ  समितियों

 ‘errant  ने  अपनी-अपनी  रिपोर्टे Aer  की

 क्या  सरकार  को  इस  मामले  में  रेलवे  इण्डिया  टेक्नीकल  एण्ड  इकोनामिक  सर्विसेज

 लिमिटेड  की  रिपोर्ट  के  बारे  में  मालूम

 क्या  सरकार
 ने

 की  रिपोर्ट  सहित  उन  सभी  रिपोर्टों  को  अध्ययन  किया

 यदि  तो  की  रिपोर्टे  को  मुख्य-मुख्य  बातें  क्या
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 a

 (=)  क्या  सरकार  ने  उन  सिफारिशों  को  मान लिया  है  अथवा  मानने  जा  रही  भ्रांत

 यदि  at,  तो  ये  कब  और  कसे  लागू  की  जायेंगी  ?

 रल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सी
 ०

 क  ०  जाफर  :  जी  हा ं।

 से  जी  हां  ।  रेल  इंडिया  टेक्निकल  एंड  इकानामिक  सर्विसेज  लिमिटेड  ने  पश्चिम

 बंगाल  सरकार  के  अनुरोध  पर  हाल  ही  में  एक  तकनीकी  आधिक  व्यावहारिकता  अध्ययन  किया  है

 गौर  उन्होंने  इसे  तकनीकी  दृष्टि  से  व्यावहारिक  लेकिन  वित्तीय  दुष्टि  से  लाभप्रद  पाया  अभी

 ह  रिपोर्ट  पश्चिम  बंगाल  सरकार  के  विचाराधीन  है  ।  जब  तक  कलकत्ता  महानगर

 क्षेत्र
 के  लिए  दमदम  से  टालीगंज  तक  मेट्रो  रेलवे  परियोजना  का  निर्माण  कार्य  चल  रहा  तब  तक

 कलकत्ता  क्षेत्र  में  किसी  अन्य  परियोजना  को  वित्तीय  तंगियों  के  कारण  प्रारम्भ  नहीं  किया  जा

 सकता  है  ।

 त्रिभाषा  फार्मूले  का  कार्यान्वयन

 114.  श्री  बाला साहिब  fag  पाटिल  :  कया  दिक्षा  ate  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 क्या  यह  सच  है  कि  राज्य  सरकारों  द्वारा  त्रिभाषा  फार्मूले  का  कार्यान्वयन

 जनक  नहीं  रहा  है  भर  यह  कुछ  सीमा  तक  कम  रहा

 क्या  मूल  विचार  के  अनुसार  यह  फार्मला  छात्रों  को  ऐसे  राज्य  की  भाषा  सीखने  के

 लिये  प्रोत्साहित  जो  भौगोलिक  दृष्टि  से  टूर  अन्त क्षेत्रीय  एकता  बढ़ाने  उससे

 उत्तर  के  लोगों  में  दक्षिण  के  प्रति  तथा  पूर्वे  के  लोगों  में  पश्चिम  के  प्रति  एकता  की  भावना  पदा

 करके  और  इस  प्रकार  देश  में  राष्ट्रीय  एकता  Gar  करने  के  लिए  gare  किया  गया

 यदि  तो  यह  उद्देश्य  किस  सीमा  तक  प्राप्त  किया  गया  और

 सिन्ती-शानन  राज्यों  को  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  राज्यवार  कितना-कितना  धन  नियत

 किया  गया  भर  क्या  उसका  पूरा-पूरा  उपयोग  किया  जा  सका  ओर  यदि  तो  इसके  क्या

 कारण  हैं  ?

 दिक्षा  और  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  में  उपमंत्री  पी०  | ह

 से  (a)  अधिकांश  राज्यों  ने  त्रिभाषा  सुत्र  को  स्वीकार  कर  लिया  है
 ।

 तमिल  नाडु  ने  राज्य  विधान  मण्डल  द्वारा  1968  में  पारित  संकल्प  के  अनुसार  दो  भाषा  सुत्र  को

 अपना  लिया  है  ate  पॉंडिचेरी  तथा  कराइकल  क्षेत्र  उसी  सूत्र  का  अनुसरण  करते हैं  जो  तमिलनाडू
 में  लाग ूहै  ।  कछ  राज्य  agi  को  alas  श्रावस्यकताओं  और  स्थानीय  परिस्थितियों  के

 अनुसार  कुछ  संशोधनों  के  साथ  त्रिभाषा  सुत्र  को  कार्यान्वित  कर  रहे  हैं  ।  एकता  की  भावना  को

 बढ़ावा  देने  तथा  देश  के  विभिन्‍न  भागों  के  लोगों  के  बीच  सम्यक  को  सुकर  बनाने  के  लिए  एक
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 कमाना

 नीति  के  तौर  पर  fa  भाषा  सूत्र  तेयार  किया  गया  है  ताकि  देश  की  भावात्मक  एकता  को  प्राप्त

 किया  जा  सके  ।

 बुनियादी  तौर  पर  त्रि  भाषा  सूत्र  का
 कार्यान्वयन

 राज्य  सरकारों  की  जिम्मेदारी  है  ।  अतः

 निधि  के  आबंटन  का  प्रश्न  नहीं  उठता  ।  भारत  सरकार  इस  सुत्र  के  उपयुक्त  कार्यान्वयन  को  सुकर

 बनाने  के  लिए  हिन्दी  और  अन्य  क्षेत्रीय  भाषाओं  में  अध्यापकों  के  प्रशिक्षण  के  वास्ते  कुछ  केन्द्रीय

 केन्द्र  प्रायोजित  योजनाएं  संचालित  कर  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  मुख्य  योजनाएं  से  हैं

 (i)  आगरा  में  के-प्रिय  हिन्दी  संस्थान  तथा  हैदराबाद  कौर  गोहाटी  में  इसके

 केन्द्र  स्थापित  करना  ।

 (ii)  स्कूलों  में  हिन्दी  अध्यापकों  की  नियुक्ति  के  लिए  हिन्दी  भाषी  राज्यों  वित्तीय

 (iii)  are  उड़ीसा  तथा  पश्चिम  बंगाल  जसे

 राज्यों  में  हिन्दी  अध्यापक  प्रशिक्षण  कालेजों  की  स्थापना  के  लिए  वित्तीय

 सहायता  |

 iv)  दुसरी  भाषा  के  अध्यापन  तथा  भाषा  अध्यापन  पर  साहित्य  भर  सामग्री  के  निर्माण

 के  लिए  बुनियादी  तौर  पर  स्कूल  ध्रध्यापकों  के  प्रशिक्षण  में  सहायता  करने  वास्ते

 पटियाला  भोर  सोलन  में  पांच  क्षेत्रीय  भाषा  केन्द्रों  के  साथ

 केन्द्रीय  भारतीय  भाषा  मसूर  की  करना  ॥

 केनिंग  से  गोला बारों  तक  रल  लाइन

 715,  ot  सनत  कुमार  मंडल  :  क्या  रेल  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेगे  कि

 क्या  सरकार  ने  पशिचम  बंगाल  में  सुन्दरबन  के  पिछड़े  इलाके  को  केनिंग  से  गोलाबारी

 तक  किसी  भी  स्तर  पर  रेख  लाइन  बिछा  कर  विकसित  करने  की  आवश्यकता  पर  विचार

 किया

 यदि  at,  तो  इसके  क्या  परिणाम  निकले  मोर

 यदि  तो  क्या  सरकार  अतिआवश्यक
 रेल

 सम्पकं  पर  आगामी  बिजोय  वर्ष  के

 दौरान
 गम्भीरता  पुर्वक

 बिचार  करेगी ?

 ta  संचालक  में  राज्य  मंत्री  सी०  के०  जाफर  +  कौर  केनिंग  से

 गोलाबारी  (20  fee  तक  एक  बड़ी  लाइन  के  लिए  कुछ  दिन  पक  यातायात  एवं  मोटे  तौर

 पर  टोह  सर्वेक्षण  कराने  से  ag  पता  चला  कि  प्रस्तावित  लाइन  अक्षम  नदीं  होगीं  4  इसलिए  इस

 प्रस्ताव  पर  कार्रवाई  नहीं  को  गई  थी  ।

 प्रश्न  val  उठता  t

 ये
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 ना

 मारा-पाक  के  सोच  हाट-लाइन  श् सम्पक

 716.  sit  नवल  किशोर  शर्मा  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्‍ली  मौर  इस्लामाबाद  के  बीच  लाइन  स्थापित  करने  और  दोनों

 देशों  के  मध्य  संचार  सम्पर्क ों  को  सुदृढ़  बनाने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  और

 ह | (>> यदि  तो  उस  प्रस्ताव  की  मुख्य  विशेषताएं  क्या  हैं  और  इस  तरह  की

 लाइनਂ  कब  तक  स्थापित  हो  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ए०  ए०  और  भारत  और

 पाकिस्तान  के  बीच  लाइनਂ  स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  हैं  ।  लेकिन  दोनों  देशों  के

 बीच  संचार-सम्पंन  मजबूत  बनाने  के  लिए  कदम  उठाए  गए  हैं  जिनमें  लाहौर  और  अमृतसर  के

 aa  कोएक्सियल  के  तार  बिछाना  और  बम्बई  तथा  कराची  के  बीच  स्वचालित  टेलेक्स

 सेवाएं  एवं  उपग्रह  संचार  सेवाएं  स्थापित  करना  सम्मिलित  हैं  ।

 एकलाक्षी-बालरघाट  रल  लाइन

 717.  डा०  गोलाम  यजदानी  :  क्या  रल  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि
 पश्चिम  बंगाल  में  एकलाक्षी-बालूरघाट  az  लाइन  के  निर्माण

 की  मंजूरी  दे  दी  गई

 यदि  तो  योजना  की  अनुमानित  लागत  कितनी  भर

 क्या  काम  शुरू  हो  गया  है  और  यदि  तो  कब  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ato  Ho  जाफर  :  जी  नहीं  ॥

 कौर  saa  नहीं  उठता  ।

 राज्यों  हारा  लागू  की  गई  वृद्धावस्था  पं दान

 718.  थी  चिन्तामणि  पाणिग्रहण  :  क्या  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 किः

 किन-किन  राज्यों  में  वृद्धावस्था  पेंशन  योजना  के  अधीन  भुगतान  शुरू  हो  गया

 उन  राज्यों  में  किस  तारीख  अथवा  ag  से  वृद्धावस्था  पेंशन  दी  गई

 wa  तक  वृद्धावस्था  पेंच न  की  कितनी  धनराशि  का  भुगतान  किया  गया  भर

 उड़ीसा  में  वृद्धावस्था  पेंशन  प्राप्त  करने  वाले  व्यक्तियों  की  संख्या  सम्बन्धी  ब्यौरा

 क्या
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 शिक्षा  शर  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  में  उप  मंत्री  पी०  शक्  थूथन  :

 से  एक  विवरण  सदन  के  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 विवरण

 1981-82 Fo  राज्य  घर  जब  प्रतिमास  के  नियत

 स०  पेंशन  लाभ  दी गयी  राशि लागू  की

 गयी  की  दर  कर्ताओं  रुपयों

 की  संख्या  y

 A
 1  2  4

 1.  श्रीनगर  प्रदेश  1977  3.46*  *बजट  प्रावधान  की 30  उपलब्ध  नहीं

 रानी

 2.  असम  x  x  लाग  नहीं  की  गयी

 बिहार  30  22,86,202 1974  सामाजिक  सुरक्षा

 योजना
 में  वृद्ध

 शामिल  हैं  ।

 1978  30 4.  गुजरात  13,333  150.00  qs  कृषि

 किसानों  को  अलग

 कवर  किया  जाता

 हरियाणा  1964  60  14,987  86.21  1964  से

 योजना  समाप्त  की

 wat  थी  ॥

 हिमाचल  प्रदेश  1914  50  44,979  177.94  पेंशन  को  दर  को

 1974  में  भ्रान्ति

 जार
 गेंदो  गीत

 किया  गया  था  1  .

 60
 जम्मू  व  कई मीरे  5,464*  उपलब्ध

 नहीं  नहीं  लाभ  प्राप्तकर्ता

 1965  3,42,595  1700.00 40
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 फण

 1  2  4  5  6 3  7

 विविधा  |

 9.  केरल  1973  55  उपलब्ध  नहीं  339.90  वृद्ध  कृषि  मजदूरों

 के  अलग

 योजना  है  ।

 10.  मध्य  प्रदेश  1981  60  उपलब्ध  नहीं  406.24  सामाजिक  सुरक्षा

 योजना  1981  में

 वृद्ध  भी  शामिल  हैं  ॥

 11.  महाराष्ट्र  1979  60  54,000  1367.00  संजय  गांधी  निधन

 अनुदान  योजना

 1979  में  वृद्ध  भी

 शामिल हैं  ।

 12.  मणिपुर  x  x  x  लागू  नहीं  की  गई  ॥

 mo 13.  मेघालय  198!  60  243  उपलब्ध  SIDS  1980-81

 नहीं *  के  लिए  हैं  ।

 14.  नागालैंड  1982  60  700  0.85

 15.  उड़ीसा  1975  40  82,200  281.00

 16.  पंजाब  1964  30  409.69

 17,  1964-65  40  55,0  0  rey v  900  (11, क अ  है  ९.  .  है  utes  1978.79

 के  लिए  हैं  ।

 18.  सिक्किम  1981  ण  207  उपलब्ध

 नहीं

 1962  35  1,89,349*  485,30*  इने  भीड़
 |  |

 >  a
 qe 19.

 तमिलनाडू
 कुकी

 विकलांग

 शौर  विधवाएँ

 शामिल  हैं  ।

 0.  त्रिपुरी  1975-86  5,426  19.87

 21.  उत्तर  प्रदेश  1957  42,769  270.00

 1979  30  24,640  91.79 22.  पशिचम  बंगाल

 ि 22000  नन

 रे  में  ब्यौरे  भी  उपल

 $6
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 a

 परमाणु  अस्त्रों  के  प्रयोग  पर  प्रतिबन्ध  के  सम्बन्ध  में  भारत  की  प्रारुप  सन्धि  का  पुनरीक्षण

 719.  डा०  कृपासिंधु  भोई  :  क्या  बिदेश  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  ने  परमाणु  अस्त्रों  के  प्रयोग  पर  प्रतिबंध  लगाने  वाली  अपनी  प्रारूप

 संधि  का  पुनरीक्षण  किया  है  और  उसे  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  की  राजनीतिक  एवं  सुरक्षा  संबंधी  समिति

 के  पटल  पर  रखा  भ्र ौर

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  विशेषताएं  क्या  हैं  ?

 fata  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ०  go  ।  और  संयुक्त  राष्ट्र

 महासभा  के  निरस्त्रीकरण  संबंधी  दूसरे  विशेष  अधिवेशन  जो  न्यूयॉर्क  में  1982  में

 बुलाया  गया  भारत  ने  पहली  बार  हथियारों  का  प्रयोग  न  करने  से  सम्बद्ध  एक

 अभिसमयਂ  का  प्रारूप  रखा  था  ।  बाद  संयुक्त  राष्ट्र  महासभा  के  नियमित  अधिवेशन  ने

 जो  1982  में  हुआ  भारत  द्वारा  प्रायोजित  बहू  संकल्प  13

 1982  को  17  के  मुकाबले  117  मतों  से  स्वीकार  किया  जबकि  8  ने  मतदान  में  भाग  नहीं

 जिसमें  निरस्त्रीकरण  समिति  से  यह  अनुरोध  किया  गया  था  कि  ag  भारत  द्वारा  रखे  गए  अनुबद्ध

 भक्तिमय  के  प्रारूप  को  आधार  मानते  हुए  एक  अन्तर्राष्ट्रीय  अभिसमय  पर  सहमति  हासिल  करने

 के  उदेश्य  से  अग्रता  के  आधार  पर  बातचीत  शुरू  करे  जिसमें  किसी  भी  परिस्थिति  में  नाभिकीय

 अस्त्रों  का  प्रयोग  करने  या  प्रयोग  करने  की  धमकी  देने  का  fade  स्वीकृत  संकल्प

 संख्या  37/100  सी  भोर  उससे  ग्रनुबद्ध  अभिसमय  प्रारूप  को  प्रति  संलग्न  है  ।  में  रखी

 देखिए  संख्या  एल०  टी०  5907/83]  भारत  ने  पहले  जो  अभिसमय-प्रारूप  एस०  एस०  ओ  ०

 में  रखा  था  उसमें  कोई  मी  परिवतंन/संश्ोधन  नहीं  किया  गया  ।  इस  भक्तिमय-प्रारूप

 की  प्रमुख  विशेषता  यह  है  कि  इसके  संभावित  पक्षकार  देश  यह  केरते  हुए  कि  नाभिकीय

 सत्रों  का  प्रयोग  संयुक्त  राष्ट्र  का  उल्लंघन  है  भौर  मानवता  के  विरुद्ध  अपराध  पै

 बचन  देते  हैं  कि  वे  किसी  भी  परिस्थिति  में  नाभिकीय  शस्त्रों  का  प्रयोग  नहीं  करेंगे

 भर  न  ही  प्रयोग  करने  को  घमकी  देंगे  द्

 एशियाई  खेलों  में  अरुणाचल  के  नृत्य  प्रस्तुत  किए  जाने  पर  चीन  की  प्रतिक्रिया

 720.  को  धनपत  कुल्लू  :

 थी  दौलत  राम  सारण

 श्री  बी०  बी०  देसाई  :

 थ्रो  एम०  रामगोपाल  रीडिफ  ४

 थी  राजेश  कुमार  सिंह

 ची  योगेन्द्र  का  :

 थी  सुभाष  यादव  :

 श्री  एडुआर्डो  क्लोरो  :

 थी  रघुनन्दन  लाल  भाटिया  :  कया  fade  मंत्रो  ag  sara  at  कपा  करेंगे
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 मल

 (*)  क्यां  सरकार  का  ध्यान  9  1982  के  टाइम्स  डांस

 इकस  चायना  wigan  से  प्रकाशित  उस  समाचार  की  कौर  आर्थिक  fear  गया  है  जिसमें  यह

 बताया  गया  है  कि  चीन  ने  भारत-चीन  सीमा  पर  के  भू-भाग  पर  अपना  दावे  का  प्रचार  करने  के

 लिए  अन्तर्राष्ट्रीय  खेल  सम्मेलन  को  प्रयोग  करने  का  आरोप  लगाया  और

 यदि  तो  क्या  भारत  सरकार  ने  इस  संबंध  में  चीन  से  विरोध  प्रकट  किया  हैं

 और  भारत  के  मामलों  में  हस्तक्षेप  न  करने  को  कहा  है  और  इस  सम्बन्ध  में  अपने  रुख  को  स्पष्ट

 किया  है  ?

 बिदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ए०  ए०  :  जी  अखबार  ने

 नवचीन  समाचार  एजेंसी  की  एक  टिप्पणी  को  उद्धत  किया  है  ।

 (a)  नवीन  समाचार  एजेंसी  की  यह  टिप्पणी  जब  सरकार  की  नजर  में  आई  तो

 आधिकारिक  प्रवक्ता  द्वारा  एक  वक्तव्य  जारी  किया  गया  था  जिसकी  एक  प्रति  वितरण  के  रूप  में

 संलग्न  है  ।

 विवरण

 एशियाई  खेलों  के  समापन  समारोह  में  अरुणाचल  प्रदेश  के  एक  नृत्य  को  शामिल

 किए  जाने  के  संबंध  में  नवचीन  समाचार  एजेंसी  के  समाचार  का  पूरा
 पाठ  भारत

 सरकार  को  अभी  हाल  ही  में  उपलब्ध  हो  गया  है  ।

 ह 2.  सरकार  इस  अनुचित  आदमी  के  विषय  और  दोनों  पर  खेद  व्यक्त  करती  SS

 जो  कि  ata  की  आधिकारिक  समाचार  एजेंसी  के  माध्यम  से  किया  गया  है  ।

 3.  अरुणाचल  प्रदेश  भारत  का  एक  अभिन्न  अंग  है  इस  बात  की  कल्पना  भी  नहीं

 की  जा  सकती  कि  चीन  सरकार  की  ऐक  आधिकारिक  समाचार  एजेंसी  भारत  के

 इस  भाग  की  एक  नृत्य  मण्डली  के  शामिल  होने  जैसी  सामान्य  घटना  पर  आपत्ति

 करेगी  जो  कि  एक  ऐसे  समारोह  में  शामिल  हो  रही  थी  जिसमें  कि  देश  के
 विभिन्‍न

 भागों  का  प्रतिनिधित्व  था  ।  ऐसे  अवसर  जबकि  हमारी  द्विपक्षीय  वार्ता  का  क्रम

 इस  स्थिति  तक  पहुंच  गया  ऐसा  करना  निःसंदेह  बहुत  बुरा  है  ।

 सरकार  समाचार  एजेंसी  की  टिप्पणी  पर  खास  तौर  पर  इसलिए  खेद

 व्यक्त  करती  है  कि  इन  खेलों  में  चीनी  खिलाड़ियों  के  दल  का  इतना  हार्दिक

 स्वागत  किया  गया  था  alt  भारतीय  जनता  ने  उनके  खेलों  को
 भूरि-शूरा

 प्रशंसा

 14  हजार  वर्गमील  से  अधिक  भारतीय  प्रदेश  चीन  के  गैर-कातती  कब्जे  में  है  ।

 भारत  की  पहल  पर  सीमा  के  प्रश्न  को  लेकर  अधिकारी  स्तर  पर  बातचीत  हुई

 ate
 दोनों  देशों  के  बीच  संबंधों  को  सामान्य  बनाने  के  लिए  इस  सवाल  का  तय

 52



 5  1904  geal  के  लिखित  उत्तर

 होना  बहुत  जरूरी  बातचीत  के  लिए  एक  परस्पर  स्वीकार्य  आधार  तलाश

 करने  और  सीमा  के  सवाल  के  समाघान  के  लिए  उपयुक्त  वातावरण  तैयार  करने

 के  लिए  भारत  सरकार  ने  एक  सूचनात्मक  और  रचनात्मक  waar  अख्तियार

 किया  है  ।

 सरकारी  चीनी  समाचार  एजेंसी  का  यह  वक्तव्य  सम्बन्धों  को  सुधारने  की  दिशा  में

 किए  जाने  वाले  प्रयासों  की  मार्गदर्शी  भावना  के  विपरीत है  ।  हम  नवचीन  समाचार

 एजेंसी  को  इस  टिप्पणी  भोर  इसके  fafgarat  को  अस्वीकार  करते  हैं  ।

 पाकिस्तान  के  राष्ट्रपति  के  साथ  हुई  बातचीत

 721.  थी  उत्तम  राठौर  :  क्या  बिदेश  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  ने  पाकिस्तान  के  राष्ट्रपति  के  साथ  बातचीत  कौ  थी  जब  वे  हाल

 ही  में  कुछ  दक्षिण-पूर्व  एशियाई  राष्ट्रों  की  यात्रा  के  दौरान  दिल्‍ली  में  रुके  घौर

 (a)  यदि  at,  तो  बातचीत  के  क्या  परिणाम  निकले  ?

 fata  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ए०  ए०  :  हां  ।

 1  नवम्बर  को  प्रघान  मंत्री  के  साथ  अपनी  मुलाकात  में  राष्ट्रपति  जिया  ने  भारत

 पाकिस्तान  के  बीच  एक  संयुक्त  आयोग  की  स्थापना  पर  सहमति  व्यक्त  की  थी  ।

 1982  में  इस  आशय  के  एक  समझोते  पर  आद्याक्षर  far  गए  जिस  पर  1983  में  हस्ताक्षर

 किए  जाएंगे  ।  इसके  अलावा  दोनों  दासनाध्यक्षो ंने  मित्रता  और  सहयोग  संबंधी  afer  पर

 भारत  के  मसौदे  तथा  पाकिस्तान  के  अनाक्रमण  से  संबंधित  मसौदे  पर  विचार  करने  के  लिए

 अपने-अपने  अधिकारियों  को  निर्देश  दिए  ।  दूसरे  आपसी  मामलों  पर  भी  बातचीत  हुई  ।  कुछ

 सार्वभौम  और  प्रादेशिक  मसलों  की  भी  समीक्षा  की  गई  ।  उसके  दोनों  देशों  के  बीच  सचिव

 TAT  पर  सरकारी  सतही  वार्ताकारों  के  दो  दोर  पुरे  हो  चुके  हैं  ।

 गर्भावस्‍था  परीक्षण  करने  को  हानिकारक  ओषधियों  की  बिक्री  रोकने  हेतु  किए  गए  उपाय

 722.  श्रीमती  गोता  मुखर्जी  :

 थी  डी०  एम० ga  गोवा  :

 शी  एच०  एन०  चीजे  गौडा  :

 थी  इन्द्रजीत  गुप्त  :  ब्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 क्या  सरकार  का  ध्यान  28  1982  के  पैट्रियटਂ  में  प्रकाशित  उस

 समाचार  की  ओर  आक्षित  किया  गया  है  जिसमें  बताया  गया है  कि  प्राइवेट  डाक्टरों  द्वारा

 आस्ट्रो जोन  प्रोजोस्टरेन  फामू  सेशन  की  बड़ी  खुराक  से  गर्भावस्‍था  परीक्षण  की  प्रतिबन्धित  औषधि

 खुले  तौर  पर  रोगियों  के  लिए  लिखी  जाती
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 किन  वि

 यदि  तो  दिल्‍ली  में  ऐसे  कितने  मामलों  का  पता  चला  है  जिसमें  उपरोक्त
 प्रतिबन्धित  गर्भावस्‍था  परीक्षण  औषधि  प्राइवेट  डाक्टरों  द्वारा  रोगियों  के  लिए  लिखी  गई

 और

 इस  प्रकार  की  औषधियों  के  विपणन  को  रोकने  के  लिए  क्या  सख्त  उपाय  किए  जाने

 का  विचार

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  उप  मंत्रो  कुमुद  बेत  एम०  :  कौर

 सरकार  को  इस  समाचार  की  जानकारी  है  जो  28  1982  के  *पैट्रियट ਂ  में

 घारण  संबंधी  परीक्षणों  पर  प्रतिबंध  लगाया  age  से  प्रकाशित  हुआ  था  ।  सरकार  ने  देश  में

 आस्ट्रो जेन  और  प्रोजेस्टेरोन  की  निश़्चित  खुराक  वाले  लोगों  पर  प्रतिबंध  लगाने  और  31-12-82

 से  उनका  निर्माण  तथा  30-6-83  से  उनकी  बिक्री  बन्द  करने  का  निर्णय  लिया  है  ।

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  ate  सभा
 पटल

 पर  रख  दी  जाएगी  ।

 देश  के  विश्वविद्यालयों  की  समस्या ग्र ों  के  सम्बन्ध  में  एक  समिति  का  गठन

 723.  श्री  चतुर्भुज  :  क्या  दिक्षा  और  संस्कृति  मंत्री  ag  बताने  की  war  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  दे  के  सभी  विश्वविद्यालयों
 की  समस्याओं  को  हल  करने  के  लिए

 एक  समिति  का  गठन  किया  है  और  यदि  तो  इस  समिति  का  गठन  कब  किया  गया  था  कौर

 इस  समिति  ने  क्या  सिफारिशें  कीं  ate  यदि  नहीं  तो  सरकार  इस  प्रकार  की  समस्या प्र ों  को  हल

 करने  के  लिए  कब  समिति  गठित  भर

 देश  में  कुल  विश्वविद्यालय  कितने  प्रत्येक  विश्वविद्यालय  में  छात्रों  की  ओस  संख्या

 कितनी  है  और  उत्तर  पुस्तिकाओं  का  निरीक्षण  करने  वाले  निरीक्षकों  की  संख्या  कितनी  है  और

 इंस  सम्बन्ध  में  पुरा  ब्यौरा  कया  है  ?

 शिक्षा  और  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  में  उप  मंत्री  पी०  क्०  :

 सरकार  ने  ऐसी  कोई  समिति  नियुक्त  नहीं  की  है  ।  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग

 ने  देश  के  सात  केन्द्रीय  विश्वविद्यालयों  के  कार्यकरण  की  जांच  कराने  हेतु  1982  में  एक

 नियुक्त  को  थी  ।  इम  समिति  का  कार्य  चल  रहा  हैं  ।  सरकार  के  पास  इस  समय  देश  के

 सभी  विश्वविद्यालयों  की  समस्याओं  का
 समाधान

 करने  के  लिए  समिति  नियुक्त  करने  का  कोई

 प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 1-1-1983  तक  की  यथास्थिति  के  अनुसार  120  विश्वविद्यालय  भर  13

 विद्यालय  समझी  जाने  वाली  संस्थाएं  थीं  ।  शैक्षिक  वर्ष  1981-82  के  दौरान  118  विश्वविद्यालयों

 और  13  विश्वविद्यालय  समझी  जाने  बाली  संस्थाओं  में  कुल  नामांकन  29.52  लाख  था  ।  उस

 ag  के  दौरान  जो  कुल  नामांकन  हुआ  उसमें  कुछ  मामलों  में  सेकड़ों  में  और  कुछ  अन्य  मामलों  में

 एक  लाख  से  भी  अधिक
 भिन्नता

 थी  ।  परीक्षकों  की  नियुक्ति  के  मानदण्ड  विश्वविद्यालयों  द्वारा

 स्वयं  निर्धारित  किए  जाते हैं  ।
 प्रत्येक  विश्वविद्यालय  द्वारा  नियुक्त  परीक्षकों  की  संख्या  से

 सम्बन्धित  सुचना  ब  अन्य  ऐसे  ब्यौरे  सरकार द्वारा  न  तो
 जाता  है  ।

 एकत्र
 किए

 जाते  हैं  और  न  at  उन्हें  रखा
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 qa  रेलवे  के  आसनसोल  में  स्थित  करीब  और  वैगन  विभाग  में  चोरी

 724.  शी  सुशील  मट् टा चाय  :  कया  रेल  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  रेलवे  सुरक्षा  बल  की  मिलीभगत  से  कमंचारियों  के  एक  ag

 द्वारा  पूर्वे  रेलवे  के  आसनसोल  स्थित  कैरिज  भर  वैगन  विभाग  में  मशीनों  के  फर्नीचर  आदि

 की  संगठित
 एवं

 नियमित  रूप  से  चोरो  को  जा  रही  प्रौढ़

 यदि  at,  तो  रल  सम्पत्ति  श्र  सरकारी  घन  की  इस  प्रकार  की  भारी  हानि  को

 रोकने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  जाने  का  विचार  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ao  ष् ०  जाफर  :  और  जी  नहीं  ।

 1982  कौर  1983  (16  फरवरी  के  दौरान  21-12-82  को  केवल  एक  ऐसे  मामले  का

 पता  चला  जिसमें  सवारी  व  माल  डिब्बा  फोरमैन  आसनसोल .  के  अधीन  कार्यरत  3  श्रमिक

 चोरी  छुपे  ब्रास  बेयरिंग  के  5  टुकड़े  ले  जाते  पाए  गए  थे  ।  उन्हें  गिरफ्तार  |कर  लिया  गया  और

 उनके  विरुद्ध  रल  सम्पत्ति  विरुद्ध  अधिनियम  के  अन्तरंग  दें  मामले  को  जांच-पड़ताल

 की  जा  रही  है  ।  इस  मामले  में  रल  सुरक्षा  बल  के  कर्मचारियों  की  मिली-भगत  होने  का  मामला

 प्रकाश  में  नहीं  माया  है  ।  मण्डल  अपराघ  आसूचना  कमंचारियों  के  साथ-साथ  मुख्यालय

 द्वारा  संदिग्ध  रल  कर्मचारियों  पर  निगरानी  रखी  जा  रही  है  ।

 ब्रिटिश  पोत  स्वामियों  द्वारा  ब्रिटिश  ध्यानयुक्त  जहाजों  पर  कार्य  कर  रहे  भारतीय

 नाविकों  की  मंजूरी  में  अन्तर  की  राशि  को  रो  ह  खना a  दिल

 725.  श्री  सत्य  गोपाल  मिशन १

 थ्री  सुघीर  कुमार

 wit  अजित  कुमार  साहा

 थी  सत्य  साधन  चक्रवर्ती  :  क्या  नौवहन  और  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा

 करेंगे

 क्यो  सरकार  को  इस  बाते  को  जानकारी  है  कि  नेददीनेल  यूनियन  are  aaa  आफ

 द  यु०  के ०  एण्ड  इंटरनेशनल  ट्रांसपोर्ट  वकर्स  फेडरेशन  ब्रिटिश  पोत  स्वामियों  हारा  ब्रिटिश

 फ्लेगदिप्स  पर  काले  कर  रहे  भारतीय  नाविकों  को  इस  समय  रोके  रखी  गई  मजूरी  में  अन्तर  की

 25  करोड़  रुपये  की  धनराशि  का  अस्त रण  करने  के  विचार  का  संयुक्त  रूप  से  विरोध  कर

 रही

 यदि  तो  सरकारे  areata  नाविकों  के  हितों  की  किस  प्रकार  रक्षा  ake

 कयों  ब्रिटिश  सरकार  के  साथ  इस  मामले  को  उठाते  को  सरकारे  कम  कोई

 विचार है  ?

 55



 प्रश्नों के  लिखित  उत्तर  24  1983

 नौवहन  घोर  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (sit  जियाउरंहसान  ।
 भर  सरकार  को  नेपाल  युनियन  आफ  dard  आफ  इण्डिया  और  नेशनल  युनियन

 साफ  यु०  के ०  बीच  चल  रही  बातचीत  की  जानकारी  17-1-1983  को  लंदन  में  इन

 दोनों  यूनियनों  के  प्रतिनिधियों  के  बीच  बठक  हुई  थी  ।  विचार-वामदलों  के  बाद  दोनों  युनियनों  के

 प्रतिनिधियों  ने  एक  आशय  पत्र  पर  हस्ताक्षर  किए  थे  ।  इस  आदाय  पत्न  के  अ्रनुसार  शीघ्र  ही  उन

 लोगों  के  बीच  जल्दी  ही  art  बातचीत  होगी  ।  सरकार  इस  विषय  में  आगे  की  कारवाई  पर

 निगरानी  रख  रही  है  ।

 दिल्‍ली  विश्वविद्यालय  के  शिक्षकों  की  मांगें

 726.  श्री  रोम  प्रसाद  झिरीदार  :  क्या  शिक्षा  धौर  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की

 करेंगे  कि  :

 अपने  पिछले  दो  आन्दोलनों  में  दिल्‍ली  विश्वविद्यालय  के  शिक्षकों  की  मांगें  zat

 कौर

 सरकार  द्वारा  उनके  साथ  क्या  वायदे  किए  गए  थे  ?

 faratr  और  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  में  उप  मंत्री  पी०  के ०  :

 दिल्‍ली  विश्वविद्यालय  के
 अध्यापकों

 द्वारा  1979  में  प्रस्तुत  मांगों  की  सुची

 संलग्न है  ।

 में  रखी  गयी  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  5908/83]

 उनकी  भधिकांध  जो  विश्वविद्यालय  के  अधिकार  में  थीं  उन  पर  विचार  किया

 गया  है  ।  समिति  की  सिफारिशों  के  आधार  पर  उनमें  से  कुछ  कार्यान्वित  की  जा  चुकी  जबकि

 कुछ  अन्यों  को  कार्यान्वित  करने  की  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ।  कुछ  प्रमुख  मांगें  अर्थात्‌  भावास

 सुविधाओं  में  पदोन्नति  के  अवसरों  की  चिकित्सा  सुविधाओं  में  सुघार  इत्यादि

 विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  जहां  जरूरी  हुआ  सरकार  के  परामर्श  से  और  पारस्परिक

 सहमति  से  यथा  स्वीकृत  रूप  में  स्वीकार  कर  ली  गई  है  ।

 होम्योपैथी  की  शिक्षा  और  व्यवसाय  के  बारे  में  केन्द्रीय  होम्योपैथी  परिषद्‌  की

 सिफारिशों  पर  की  गई  कार्यवाही

 727.  श्री  बी०  डी०  सिह  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  ag  बताने  की

 कृपा  करेंगे
 कि  :

 क्या  होम्योपैथी  की  शिक्षा  भर  व्यवस्था  को  नियमित  करने  के  लिये  सरकार  द्वारा

 बनायी  गई  केन्द्रीय  होम्योपैथी  परिषद  ने  दौ  वर्ष  से  भी  अधिक  पहले  अपनी  सिफ़ारिशों  पेश  कद

 दी

 यदि
 gt,

 तौ  परिषद्‌ ६  द्वारा  की  गई
 सिफारिशों की  मुख्य  विशेषता क्या
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 gat  परिषद्‌  द्वारा  को  गई  सिफारिशों  पर  सरकार  द्वारा  कोई  निर्णय  लिया  गया  है

 शौर  यदि  at,  तो  उनके  कार्यान्वयन  के  लिए  अब  क्या  कदम  उठाये  गए  और

 यदि  भाग  का  उत्तर  नकारात्मक  है  तो  परिषद्‌  द्वारा  को  गई  सिफ़ारिशों  के

 सम्बन्ध  में  कोई  facia  लेने  में  देरी  के  बया  कारण

 स्वास्थ्य  भर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहसिना  :

 भौर  केन्द्रीय  होम्योपैथी  परिषद्‌  अधिनियम  1973  की  घारा  33  के  तहत  केन्द्रीय

 केन्द्रीय  सरकार  की  पूर्वे  स्वीकृति  लेकर  इस  अधिनियम  के  प्रयोजनों  को  पूरा  करने  के  लिए

 आमतौर  पर
 यह

 विनियम  सकती  है  ।

 इस  अधिनियम  के  इन  उपबन्धों  के  अनुसरण  में  परिषद्‌  ने  निम्नलिखित  शैक्षिक  और

 ब्यावसायिक  विनियम  बनाए

 दिक्षा  को
 विनियमित

 करने  सम्बन्धी  विनियम

 (1)  होम्योपैथिक  विनियम

 (2)  होम्योपैथिक  विनियम

 (3)  होम्योपैथिक  डिग्री  विनियम

 (4)  होम्योपैथिक  के  न्यूनतम  विनियम

 व्यवसाय  को  विनियमित  करने  सम्बन्धी  विनियम

 केन्द्रीय  होम्योपैथी  परिषद्‌  विनियम

 गौर  सरकार  ने  पहले  ही  उपयुक्त  विनियमों  पर  अपनी  स्वीकृति  दे  दी  है  ।

 केन्द्रीय  होम्योपैथी  परिषद्‌  ने  इन  विनियमों  को  अमल  में  लाने  के  लिए  प्रारम्भिक  कार्यवाही

 आरम्भ  कर  दी  है  ।

 भारतीय  चिकित्सा  परिषद  मेडिकल  से  परामर्श  किए  बिना

 मेडीकल  कालेजों  को  कथित
 मान्यता

 728.  श्री  डो०  एम०  ्  wists

 थी  एच०  एन०  संजे  गोवा

 at  का थी  बिजय  कुमार  यादव  :  कया  स्वास्थ्य  और  कल्याण  मं  है  |  टू  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  ४

 क्या  येह  ae  है  किं  सरकारे  ने  हवाले  हो  में  देते  में  कुछ  मेडिकल  कालेजों  को

 साध्यता  दी

 यदि  gi,  तो  qa ray  ब्यौरा  क्या

 $7
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 Le  A  TT  OEP

 7)  क्या
 यह

 भी  सच  है  कि  देश  में  कुछ  ऐसे  मेडिकल  कालेजों  को  मान sat  a  गई  है

 जिनकी  मान्यता  अप्रैल  1982  में  इण्डियन  मेडिकल  काउंसिल  द्वारा  समाप्त  कर  दी  गई  थी  ।

 यदि  तो  इण्डियन  काउंसिल  ने  किन  कारणों  से  इन  मेडिकल  कालेजों

 की  मान्यता  समाप्त  की  और

 सरकार  ने  इण्डियन  मेडिकल  काउंसिल  से  cust  किये  बिना  किस  तरह  ऐसे

 मेडिकल  कालेजों  को  मान्यता  दी  है
 ?

 स्वास्थ्य  प्रो  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहसिना

 ()  नहीं  ।

 यह  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 —  a 1982  में  भारतीय  वायु  बनाव  परिषद्  द्वारा  किसी  भी  मेडिकल  कालेज  की

 मान्यता  समाप्त  नहीं  की  गई  थी

 और  )  ये  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 त्रिचर  से  दिल्‍ली  तक  हाथियों  को  लाने  के  लिए  ant

 729.  श्री  क०  एं  राजन  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  त्रिचर  से  दिल्‍ली  कौर  वापस  दिल्‍ली  से  त्रिचूर  तक  हाथियों  को  लाने  जाने

 के  लिए  वैगनों  और  प्रथम  श्रेणी  के  डिब्बों  सहित  सवारी  डिब्बों  वाली  पूरी  ट्रेन  की  व्यवस्था

 की  गई  थी

 यदि  तो  किराये  पर  लेने  वाली  पार्टी  को  ये  बैगन  आदि  कब  उपलब्ध  कराये  गए

 उस  पार्टी  का  क्या  नाम  है  बौर  उससे  वापसी  यात्रा  हेतु  कितनी  धनराशि  वसूल  की  गई  थ

 वापसी  यात्रा  के  लिये  वैगनों  आदि  को  दिल्ली  में  रोके  रखने  के  लिए  कितनी

 राशि  age  की  गई

 क्या  ये  aaa  भारी  किराये  पर  लेने  वाली  पार्टी  द्वारा  सभी  अधिकारों  का  भुगतान

 बार  दिया  गया  भीर

 यदि  तो  अधिकारों  को  वसूल  करने  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं
 ?

 रल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  do  क्क्क्  जाफर  :  जी  हां  ]

 गौर  (a)  30-10-82  को  जिला  कलक्टर  Peat,  केरल
 माल  fest  उप लब

 के  अनुरोध  पर
 ष  कराये  गये  थे  ।

 त्रिचूर  से  नयी  दिल्‍ली  तथा  नयी  दिल्ली  से  त्रिचूर  तक  यात्रा
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 के  लिए  पार्टी  से  किराये  के  रूप  में  15,22,265  ये  की  राशि  वसूल  की  गयी  थी  ।  नहीं  दिल्‍ली

 में  माल  डिब्बों  कौ  रूकौनी  के  कारण  पार्टी  से
 2  0,000  रुपये  वसूल  किये  गये  थे  ।

 रेल  मंत्रालय  ने  विशेष  मामले  के  रूप  में  वसूल  की  गयी  राशि  में  से  50/-  राशि  वापस  करने  का

 विनिश्चय  किया  है  ।

 जी  att

 (=)  प्रश्र  नहीं  उठता  |

 चोल-भारत  वार्ता

 730.  at  क्या  राममूर्ति

 श्री  पी०  एम०  सईद

 थ्री  चित  महिला

 श्री  रामावतार  शास्त्री

 थी  चित्त  बसु

 थी  चिन्तामणि  पारिग्रहो

 श्री  पो०  नामग्याल

 श्री  राम  जन

 श्री  एस०  बो०  सिद नाल

 श्री  ato  नरसिम्हा  रेड्डी

 श्री  उत्तम  भाई एच  ०

 भी  भ्हारखड  राय  क्या  fade  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 चीने  कें  साथ  सौपा  विवाद  ote  व्याप।र  सम्बन्ध  के  बारे  में नाचार न  ज  तैनात  के  कितने  बोर

 हुए  हैं  कौर  बातचीत  का  ब्यौरा  क्या  और

 उसके  कया  परिणाम x  हैं  ।

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  go  ए०  :  कौन  के  साथ  अधिका  रो-स्तर  की

 बातचीत  के  अभी  तक  शीन  दौर  हुए  पहला  पीकिंग  में  10  से  14  1981  दुसरा
 दिल्‍ली  में  17  से  20  1982  तक  कौर  तीसरा  fsa  में  29  जनवरी  से  2  1983

 अधिकारी-स्तर  की  बातचीत  के  दौराने  दोनों  पक्षों  ने  प्रश्न  परे  अपनी-अपनी

 ky

 स्थिति  भली-भांति  प्रस्तुत  किया  और  अपने  मतभेदों  को  दूर  करने  का  प्रयत्न  किया

 जो  अभी  भी  व्यापक  ही  बने  हैं  ।  वे  संस्कृति  एवं  अमय
 क्षेत्रों  में  संयोग  के  उपायों  का  भी  पता

 गाने में  आगे  हुए  हैं  ।
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 झीने-जाने  पर  पाबंदी मद्रास  सेक्टर  स्टेशन  ह  प्लेटफार्मो  प

 731.  श्री  जो  एस०  :  क्या  रल  मंत्री  यह  बताने  की  Har  करेंगे  कि

 क्या  दक्षिण  रेलवे  ने  मद्रास  सेन्ट्रल  स्टेशन  के  प्लेटफार्मो  पर  लोगों  के  आने-जाने  पर

 कोई  पाबन्दी  लगायी

 यदि  तो  यह  पाबन्दी  कब  से  और  किन  कारणों  लगायी

 उपरोक्त  पाबन्दी  का  ब्यौरा  कया

 क्या  अपने  सगे  सम्बन्धियों  को  विदा  करने  हेतु  प्लेटफार्मो  पर  जाना  चाहने  वाले

 लोगों  तथा  सहायता  कीं  आवश्यकता  बाले  वृद्ध  स्त्री-पुरुषों  को  इन  पाबन्दियों  के  परिणामस्वरूप

 असुविधा  हुई  भर

 यदि  तो  इन  पाबन्दियों  की  पुनरीक्षा  की  जायेगी  और  समुचित  रूप  से  संशोधित

 किया  जायेगा  अथवा  समाप्त  कर  दिया  जायेगा  ?

 रल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ato  के०  जाफर  :  दक्षिण  रेलवे  ने  15

 जी०  dto  एक्सप्रेस  के  छूटने  से  पहले  मद्रास  सेन्ट्रल  के  केवल  ews  संख्या  |  पर  यात्रियों  से

 इतर  व्यक्तियों  के  भाने  पर  प्रतिबन्ध  लगा  रखा  है  ।

 27-1-1983  से  उपयुक्त  कदम  परीक्षण  के  तौर  पर  लोगों  की  अत्यधिक

 भीड़  को  नियन्त्रित  करने  तथा  अनधिकृत  व्यक्तियों  का  डिब्बों  में  प्रवेश  रोकने  के  लिए  उठाये  गये

 हैं  ताकि  सदारती  यात्रियों  को  असुविधा  न  हो  ।  afasig  dare  में  यात्रियों  के  मित्र  एवं

 दार  भी  गाड़ियों  में  घुस  जाते  हैं  और  सदाचारी  यात्रियों  के  लिए  आरक्षित  सीटों  पर  बैठ  जाते  हैं  ।

 अनधिकृत  व्यक्तियों  हारा  शौचालय  को  सुविधाओं  का  भी  दुरुपयोग  किया  जा  रहा  और  गाड़ी

 के  छुटने  से  पहले  ही  सवारी  डिब्बों  में  पानी  समाप्त  कर  देते  थे  ।

 जौर  इस  योजना  के  अधीन  विकलांग  भीर  वृद्ध

 यात्रियों  के  साथ  भाने  वाले  व्यक्तियों  को  प्लेटफार्म  पर  जाने  की  अनुमति  है  ।

 (=)  इस  सम्बन्ध  में  प्राप्त  होने  वाले  अनुभव  के  आधार  पर  इस  योजना  को  समाप्त  करने

 aaa  इसमें  भा शोधन
 करने  के  प्रश्न  पर  विचार  किया  जायेगा

 चिकित्सा  दिक्षा  के  स्तर  में  कथित  गिरावट

 732.  थी  रविंद्र  anf:

 थी  भोती  माई  आर०  चौधरी  :

 थी  बाधुसांहिब  पद लेकर  :  गया  स्वास्थ्य  कौर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यं  बताने  की

 कृपा  करेगे
 ्

 60



 5  1904  weal  के  लिखित  उत्तर

 ककेਂ

 क्या  यह  सच  है  कि  चिकित्सा  शिक्षा का  स्तर  गिर  रहा है

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  तत्काल  उठाएं  गए  कदमों  का  क्या

 ब्यौरा  है

 क्या  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  कोई  समिति  गठित  की  और

 यदि  तो  इसकी  रिपोर्ट  कब  तक  मिल  जाते  की  सम्भावना  है
 ?

 स्वास्थ्य  झोर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  भोइसिना

 तथा  भारतीय  आयुर्विज्ञान  परिषद  ने  कुछ  मेडिकल  कालेजों  में  अपने  निर्धारित  स्तरों

 में  कुछ  कमियां  पायी  हैं  ।  इन  कमियों  को  दूर  करने  के  लिए  परिषद्‌  ने  सम्बन्धित  संस्थाओं

 विद्यालयों  तथा  राज्य  सरकारों  को  लिखा  है  ।

 2000  ईसवी  तक  सब  के  लिए  स्वास्थ्यਂ  के  लक्ष्य  को  प्राप्त  करने  को  राष्ट्रीय

 वचनबद्धता  को  ध्यान  में  रखते  हुए  adara  चिकित्सा  शिक्षा  प्रणाली  में  आवश्यक  करने

 पर  विचार  करने  तथा  सुझाव  देने  के  लिए  भारत  सरकार  ने  1981  में  एक  चिकित्सा

 पुनरीक्षा  समिति  बनाई  ।

 इस  समिति  ने  हाल  ही  में  अपनी  fend  सरकार  को  प्रस्तुत  कर  दी  है  ।

 महाकोशल  भायुवंद  ओर  युनानी  चिकित्सा  पद्धति  बोड़ें  जबलपुर  द्वारा  दी  जाने  वाली

 Qo  बी०  एस०  एस०  उपाधि  को  मान्यता  न  दिया  जाना

 733.  स्वामी  इन्द्रवेश ;  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री
 महाकोशल  गा यु वेद

 और  यूनानी  चिकित्सा  पद्धति  जबलपुर  द्वारा  दी  जाने  वाली  ए७  बी०  एम०  एस०  उपाधि

 को  मान्यता  न  दिए  जाने  के  बारे  में  4  1982  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  4062  के

 उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1979  में  प्राप्त  हुआ  भारतीय  चिकित्सा  केन्द्रीय  परिषद  1970

 की  दूसरी  अनुसूची  में  ए०  बी०  एम०  एस०  उपाधि  को  शामिल  किए  जाने  का  मामला  भारतीय

 चिकित्सा  केन्द्रीय  परिषद  को  कब  भेजा  गया  कौर

 अपना  उत्तर  शीघ्र  भेजने  के  लिए  कितनी  are  परिषद्‌  स्मरण  कराया
 गया

 था

 और  ये  उत्तर  कब  तक  मिल  जाने  की  सम्भावना  है  और  सरकार  की  उपरोक्त  में

 उपरोक्त  योग्यता  को  शामिल  करके  ए०  बी ०  एम०  एस०  उपाघि  को  कब  तक  मान्यता  देने  का

 विचार  है  और  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 स्वास्थ्य  धीर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहसिना  किदवई

 ए०  ao  एम०  एस०  उपाधि  को  भारतीय  चिकित्सा  केन्द्रीय  परिषद्‌  1970  की

 दूसरी  अनुसूची  में  शामिल  करने  का  मामला  भारतीय  चिकित्सा  केन्द्रीय  परिषद्‌  को  19-3-1981

 को  भेजा  UST
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 hoe

 परिषद्‌  को  12  बार  स्मरण  कराया  गया  था  ।  4-1-1983  को  परिषद्‌  से  उत्तर

 प्राप्त  हुआ  भर  इस  मामले  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 गुट-निरपेक्ष  सम्मेलन  के  लिए  श्रामंत्ित  देशों  के  नाम

 734.  थी  राय  प्रधान :

 श्री  उत्तम  राव  पाटिल ४

 श्री  रामजी
 साई

 पावणो  :

 श्री  राम  विलास  पासवान  !

 श्री  एडुध्चार्दों  फेलो रो :

 श्री  कार  पी०  गायकवाड  :

 थी  एम०  बी०  चन्द्र दो खर  मूर्ति  ।  कया  विदेश  मंत्री  यह  बताने  कौ  gor  करेंगे

 किं

 (a=)  भारत  मैं  शीघ्र  हौ  होने  वाले  गुट-तीरों  सम्मेलन  में  किन-कीलें  देशों  को
 प्रधामंत्री

 किया
 गया  हैऔर  किन-किन  देशों

 को  आमंत्रित  नहीं  किया  गया  atk

 (a)  उन  देशों  ar  क्या  प्रतिक्रिया  है  जिनको  गुट-नीर क्ष  सम्मेलन  में  आमंत्रित  नहीं  किया

 गया. है  र  इस  मामले  में  भारत  सरकार  का  क्या  waar  है  ?

 विदेश  मंत्रालय  मैं  राज्य  मंत्री  ए०  ए०  !  और  सातवें  गुट-निरपेक्ष

 सम्मेलन  के  मेजबान  के  नाते  भारत  सरकार  ने  देशों  और  संगठनों  को  प्रेक्षक  अथवा  अतिथि

 के  रूप  में  मान्य  उनके  स्तर  के  आधार  पर  गुट-निरपेक्ष  आन्दोलन  में  शामिल  होने  का  निमन्त्रण

 भेजा  इसलिए  उन  देशों  की  प्रतिक्रिया  का  प्रश्न  नहीं  उठता  जिन्हें  आमदनी  नहीं  कियां

 गया है  I

 11-2-83  तक  andfaat  सम्बन्धी  नींव
 रण  dat  हैं  ।

 wa  ह  राष्ट्र  श्रम  do  राष्ट्र

 मफगानिस्तॉ  अल्जीरिया

 मर्जन्टीनां

 बहरीन  बंगलादेश

 बेनिन

 10

 11.  aieaaray  12  बुख्ंडो

 13  कैलेंडर  14  केप  बरतें
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 स०  क्रम  स०  राष्ट्र

 15.  मध्य  अशोका  गण  राज्य  16.  बाद

 17.  कामरोस  18.  कोंगो

 19.  20. क्यूबा  सा  ana

 21.  fi  wall  22.  faa

 23,  इक्वाडोर  24.  इक्वटोरियल  गिनें

 25.  इथियोपिया  26.  रोबोट

 27.  TiTaragr बह्  ननहर  28.  घाना

 ग  र 29.  ग्रेनाडा
 30.  ६  ' ्

 31.  सिली  बीसवीं  32.  गुयाना

 33  इंडोनेशिया  34.  ईरान

 35  इराक  36.  ATETT  कोस्ट

 37  जमाए का  wee

 39  कौनिया  40.  लोकतांत्रिक  जन  गणराज्य

 41,  कूवत  42.  लागोस  लोकतांत्रिक  जन  यणराश ए

 43  लेबनान  44,  लेसोथो

 45  लाइची  रिया  4  6.  लोबिया

 47.  मेडागास्कर  स ने
 नला वाइ

 49  मलेशिया  WY  गा  are
 साल  द्वीप

 31  माली  52.  मल्टी

 53  मारि तानिया  34.

 55  मौकों  36.  मोजाम्बिक

 37.  नेपाल  58.
 निकारागुआ

 59  नाई ज़र  60.  नाइजी  रिया

 61  ओमान  62.  पाकिस्तान

 63  फिलिस्तीनी  मुक्ति  संगठन  पनामा

 65.  पेरू  66  कातार

 67  06  साए  टीम  और  प्रीति  पे

 69.  सेनेगल  70  सऊदी  अरब

 71  सेशेल्स  72  fare  fray
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 a

 क्रम  त  राष्ट्र  क्रम  do  राष्ट्र

 73  74,  सोमालिया

 75  स्कीपो  76  श्रीलंका

 78  मार  are ९1९1४ सुडान

 79  स्वाजीलैंड  80  सीरिया

 81  82  ह  टॉगो

 83  त्रिनिदाद  भर  टोबैगो  84  ट्यूनीशिया

 85
 यु

 2
 86  संयुक्त  अरब  अमीरात

 87  अपर  वोल्टा  88  वियतनाम

 90 89  यमन  अरब  गणराज्य  लोकजन  गणराज्य

 91  92  जाईर यूगोस्लाविया

 93  जाम्बिया  94,  जिम्बावे

 95  सैंट  लूसिया

 बहामास  द्वारा  सदस्यता  के  लिए  दिए  गए  श्रावेदन  पत्र  at  संभवत  ब्यूरो  में  स्वीकार  कर

 लिया  मया  है  शिखर  सम्मेलन  में  निप  होने  पर  उन्हें  निमन्त्रण  भेजा  जाएगा  ।

 प्रेक्षक भी  देखें

 अतिथियों  को  qat

 आस्ट्रिया

 2.

 रूमानिया

 सान  arfcat

 6.  tit

 7.  स्वीडन

 स्विटजरलैंड

 एस कप

 10.  एफ०  To  ओ

 El.  अंकटाड

 12  Yo  एन०  डी०
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 वि

 13.  युनेस्को

 14.  यूनिकोड

 15  फिलिस्तीनी  जनता  के  अविद्य  अधिकारों  के  प्रयोग  से  सम्बन्धित  समिति

 16.  रंगभेद  विरोधी  fake  समिति

 17.  नामीबिया  के  लिए  संयुक्त  राष्ट्र  परिषद्‌

 18.  बि-उपनिवेशी  सम्बन्धी  विशेष  समिति

 i9  विश्व  स्वास्थ्य  संगठन

 20.  भविष्य  ara  परिषद्‌

 21  भाई०  सो ०  आर०  सी

 22  होली  सी

 23
 नामी  बिया

 के  संयुक्त  राष्ट्र  कमिश्नर

 24  फ़िलिस्तीन  के  प्रदान  पर  अन्तर्राष्ट्रीय  सम्मेलन

 डोमिनिकन  गणराज्य  को  अतिथि  रूप  में  निमन्त्रित  करने  के  लिए  सिफारिश  की  गई  हूँ  ॥

 शिखर  सम्मेलन  द्वारा  निर्णय  लिए  जाने  पर  उन्हें  निमन्त्रित  किया  जाएगा  ।

 प्रेरक  सुची

 बारबडोस

 ब्राजील

 कोलम्बिया

 डोमिनिका

 इल  सल्वाडोर

 0८  |  ह  पुआ  न्यु  मिन

 फिलीपीन

 10  उरूग्वे

 11  वेनेजुएला

 12  अफ्रीका  राष्ट्रीय  कांग्रेस  (qo  एने ०  te)

 13  भूमिका  एशियाई  जन  एकजुटता  संगठन

 14  अरब  लीग
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 15  इस्लामिक  कॉंफ्रेंस

 16  अफ्रीकी  एकता  समिति

 17  पान  अफ्रीकी  fez  अलानिया  कांग्रेस

 18  पुराने  रिको  समाजवादी  पार्टी

 19  संयुक्त  राष्ट्र  संघ

 बारबडोस  ate  कॉलम्बिया  का  पूर्ण  सदस्यता  के  लिए  आवेदन  पत्र  समन्वय  ब्युरो  हारा

 स्वीकृत  हो  गए  हैं  ।  शिखर  सम्मेलन  में  इस  संबंध  में  निर्णय  होने  पर  वे  सदस्य  के  रूप  में  भाग

 लेंगें  ।

 एन्टीगुआ  और  बरबुदा  को  अतिथि  रूप  निमन्त्रित  करनें  के  लिए  सिफारिशें  कौ  गई  है

 शिखर  सम्मेलन  में  इस  संबंघ  में  निर्णय  होने  पर  उन्हें  निमन्त्रित  किया  जाएगा  ।

 1982  में  नाविकों  को  हड़ताल

 735.  थी  ई०  बाला नन्द :

 fe ।

 श्री  सोमनाथ
 चटर्जी  :  क्या  नौवहन  ate  परिवहन  मंत्री  य  बताने  की  कपा  करेंगे

 कया  देश  के  नाविकों  ने  फोरमों
 सी
 मेन्स  युनियन  के  आह्वान  पर  अपनी  मांगों  पर

 भोर  देने  के  लिए  1982  में  तीन  दिन  की  हड़ताल  की

 यदि  तो  उन्होंने  क्या-क्या  मांगें  रखी  भोर

 समझौता  करने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 नौवहन  और  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जियाउरंहुमान  :  फोरम

 diva  युनियन  आफ  इण्डिया  ने  25  नवम्बर  से  27  1982  तक  तीन  दिन  को  टोकन

 हड़ताल  का  आह्वान  किया  ।  इस  argia  के  उत्तर  में  कुछ  नाविकों  ने  जिसमें  से  अधिकतर  नाविक

 रोजगार  कलकत्ता  में  रजिस्टर्ड  उक्त  तीन  दिन  हड़ताल  की  ।

 मांगें  निम्न  प्रकार  हैं

 रोजगार  की  नैमित्तिक  पद्धति  कौ  समाप्त  करना  और  gt  वर्ष  भारतीय

 नाविकों  के  लिए  रोजगार  को  गारो  ।

 बेरोजगारी  के  समय  700  रुपये  प्रतिमाह  बेरोजगारी  भत्ता  ।

 श्रस्तरराष्ट्रीय  श्रम  संगठन  की  न्यूनतम  मजदूरी  115  eefar  पाउण्ड

 प्रतिमाह  ।

 सहायता  |

 दोहरी  डाक्टरी  जांच  को  समाप्त  करना  और  पारिवारिक  चिकित्सा
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 5  टनेजवार  मेकिंग  वेतनमान

 6.  व्यापारिक  नौवहन  अधिनियम  और  करार  में  नाविक  विरोधों  सभी  खण्डों

 को  समाप्त  करना  ॥

 ल  मतदानਂ  द्वारा  युनियन  को  मान्यता  ।

 8  सभी  के  लिए  ‘afas  मजदूरी  ara’  की  योजना  और  20%  बोनस  देना  ।

 9  नौवहन  उद्योग  का  राष्ट्रीयकरण  भर  पोट  पर  भारतीय  तथा  ब्रिटिश  जहाज

 मालिकों  के  एकाधिकार  और  उनके  नौकरों  द्वारा  aaa  घिनौने  नाविक

 विरोधी  क्रियाकलाप  को  पूर्णरूपेण  समाप्त  करना  ।

 10.  तत्काल  नन्दा  समिति  की  रिपोर्टे  में  निहित  सिफारिशों  का  क्रियान्वयन  ।

 मृत पूर्व  नौवहन  और  परिवहन  मंत्री  ने  22-12-1982  को  जहाज मालिकों  और

 नाविकों  की  एक  बैठक  बुलाई  थी  ।  सोहा दं पूर्ण  इल  ढूढ़ने  के  लिए  विचार-वीमेन  जारी  है
 ।

 पटना  में  दीघा-अलीजा  में  गंगा  पुल  की  प्रगति

 736,  श्री  कृष्ण  प्रताप  सिह  कया  रल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पटना  में  दीघा-अलीजा  में  बनाए  जा  रहे  गंगा  पुल  की  इस  समय  क्या  प्रगति

 भोर

 इस  पुल  के  कब  तक  पूरा  होने  को  सम्भावना  है  भोर  निर्माण  कायें  में  घीमी  प्रगति

 के  बया  कारण हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  सी०  Ho  जाफर  ।  भर  पटना  के

 निकट  पुल  के  निर्माण  के  लिए  उपयुक्त  स्थान  का  चयन  करने  के  लिए  केन्द्रीय  जल  ake  विद्युत

 अनुसंधान  पुणे  में  नमूना  परीक्षण  किए  जा  रहे  पुल  के  लिए  तकनीकी  व्यावहारिकता

 जिसे  1981-8  2  के  बजट  में  शामिल  किया  गया  करने  के  लिए  प्रारम्भिक  इंजी  नियरी

 एवं  यातायात  सर्वेक्षण  भी  प्रगति  पर  है  ।  केन्द्रीय  जल  और  विद्युत  अनुसंधान  केन्द्र  से  विस्तृत  रिपोर्ट

 प्राप्त  हो  जाए  तथा  सर्वेक्षण  रिपोर्ट  प्राप्त  हो  जाने  तथा  इसकी  जांच  कर  लिए  जाने  के  बाद  इस

 परियोजना  को  हाथ  में  लेने  के  लिए  बिहार  सरकार  के  साथ  परामर्श  करके  -  कोई  भ्रान्ति  foe

 लिया  जाएगा  बशर्तें  कि  धन  उपलब्ध  हो  ate  योजना  आयोग  की  स्वीकृति  प्राप्त  हो  जाए  ।

 कलकत्ता  ओर  अमृतसर  के  बीच  gis  ट्रंक  रोड  पर  क्षतिग्रस्त  हिस्सों  को  मरम्मत

 को  योजना

 737.  श्री  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :  नया  नौवहन  ओर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 ह  ्  en  लि न
 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  विभिन्न  राष्ट्रीय  र  को  हालत  संतोषजनक

 नहीं
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 क्या  यह  भी  सच  है  कि  ग्रांड  ट्रंक  रोड  जो  कलकत्ता  ि
 अमृतसर

 तक  बनी
 हुई  है

 लगभग  60  प्रतिशत  स्थानों  पर  पुर्णतया  क्षतिग्रस्त  और

 यदि  तों  इसकी  पूरी  मरम्मत  के  लिए  सरकार  की  योजना  का  ब्योरा  क्या  है

 भोर  इसकी  कब  तक  मरम्मत  को  जाएगी  ?

 नौवहन  और  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (sit  जिया  रहमान  :  भारत

 सरकार  को  सभी  राष्ट्रीय  राजमार्गों  की  सामान्य  हालत  को  जानकारी  है  क्योंकि  राष्ट्रीय  राजमा
 गें

 सड़कों  के  विकास  और  अनुरक्षण  की  उनकी  जिम्मेदारी  है  ।  राष्ट्रीय  राजमार्गों  की  मरम्मत  का

 काम  होता  रहता  है  ।  इन  कार्यों  के  लिए  जितनी  धनराशि  मिलती  उसके  अन्तगंत  सड़कों  को

 यातायात  के  योग्य  बनाए  रखने  के  लिए  इनको  मरम्मत  निरन्तर  होती  रहती  हैं  ।

 कौर  नहीं  ।  परन्तु  भारी  वर्षा  और  बाढ़ों  आदि  के  कारण  सड़कों  की

 टूट-फूट  होती  रहती  है  ।  जहां  कहीं  भी  सड़कों  की  टूट-फूट  होती  है  वहां  तुरन्त  मरम्मत  करवाई

 जाती  है  ताकि  उपलब्ध  समस्त  घन रां शि  के  अन्तगंत  राष्ट्रीय  राजमार्गों  को  यायायात  के  abe

 बनाएं  रखा  जा  सके  ।

 अनुसूची  में  सम्मिलित  शोखियों  कौर  केमिस्टों  तथा

 ड्रगिस्ट ों  का  अभ्यावेदन

 138.  श्री  सत्य  नारायण  जटिया  :  क्या  स्वास्थ्य  कौर  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  fa;

 अनुसूची  में  सम्मिलित  औषधियों  के  नाम  क्या  हैं  प्रौढ़  उनको  बिक्री  के  लिए

 सरकार  ने  क्या-क्या  निदेश  जारी  किये

 जनम  म  भ्यावेदन  में क्या  are  इण्डिया  आर्गनाइजेशन  आफ  केमिस्ट्री
 ने

 aq  में  सम्मिलित  औषधियों  की  बिक्री  में  हो  रही  व्यावहारिक  कठिनाइयों  के  बारे  में
 बताया

 और

 (7)
 यदि  et,  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  कुमुद  वेन  एस०  :

 उन  साइकोट्रॉपिक  जिनके  बारे  में  संसद  में  और  अन्य  जगहों  पर  चिन्ता  व्यक्त

 को  गई  जिसके  बढ़ते  हुए  दुरुपयोग  ate  उसे  रोकने  की  आवश्यकता  को  ध्यान  में  रखते  हुए

 निम्नलिखित  भाषियों  अनुसूची  में  शामिल  की  गई  हैं

 एमोबार्बिटॉल

 एम०  फे टें माइन

 बाइबिल

 साइक्लोवाबविटल
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 5  डेक्सेम्पेटेमां इन

 ba  | कलोर  इनोल

 ग्लूटेथाइमाइड

 मेपरोवेमेट

 मेधाम्पेटेमाइन

 10  मेथाववेलोन

 11  मिथाइलफेमीडेट

 12  मेधा इल  hala  विफल

 13  पेन्टोबाविल

 14  फेनसाइलीडाइन

 15  फेनमेट्रा जीन

 16
 फंनोबाविटल

 17  सेकोवारबिटल

 अनुसूची  में  दी  गई  साइकोट्रॉपिक  औषधियों  के  निर्माण  तथां  बिक्री  के  लिए
 निर्माण  और  बिक्री  लाइसेंसों  का  एक  नया  सेट  लागू  कर  दिया  गया  है  ।  अनुसूची

 में  दी  गई  साइकोट्रॉपिक  श्रोषघियों  के  विक्रेताओं  के  लिए  दिए  जाने  वाले  लाइसेंस  दो  प्रकार

 के  होते  जिनके  नाम  इस  प्रकार  है  लाइसेंस  अथवा  औषधियों  की  खुदरा  बिक्री  के  लिए

 लाइसेंस  ।  थोक  अथवा  खुदरा  विक्रेताओं  के  लिए  ag  आवश्यक  है  कि  वे  ऐसे  रजिस्टर  रखें  जिनमें

 भौषधियों  के  वाउचर ों  के  साथ  उनकी  खरीद  भोर  बिकी  के  सम्बन्ध  में  सभी  श्रावस्ती  विवरण

 दिया  गया  हो  ताकि  निरीक्षण  के  समय  पर  दोष  बची  सभी  औषधियों  को  मात्रा  का  हिसाब  लगाया

 जा  सके  ।  खुदरा  विक्रेता  के  लिए  यह  आवश्यक  है  कि  वहू  पंजीकृत  मेडिकल  प्रैक्टीशनर  के  नुस्खे
 पर  जो  दो  प्रतियों  में  होगी  तथा  जिसकी  एक  प्रति  दो  वर्षों  की  अवधि  के  लिए  लाइसेंसधारी  द्वारा

 रखी  अनुसूची  में  दी  गई  ओषधियों  की  बिको  करे  ।
 अनुसूची  में  दी  गई

 औषधियों  के  नुस्खे  की  दूसरी  प्रति  पर  जोर  देने  का  कारण  यह  है  कि  इससे  नुस्खे  की  प्रमाणिकता

 सुनिश्चित  हो  जाती  है  ।  विक्रेता  के  लिए  यह  श्रावक  होगा  कि  वह  अनुसूची  अथवा

 भ्रनुसुची  की  भौषधियां  पंजीकृत  उपचर्या  गृहों  द्वारा

 लिखित  और  हस्ताक्षरित  पतियों  पर  ही  दें  ।  ये  चचियां  लाइसेंसधारी  को  दो  वर्ष  तक  सम्भाल  कर

 रखनी  होगी  ।

 (a)  और  अखिल  भारतीय  केमिस्ट  और  ड्रगिस्ट  संगठन  के  प्रतिनिधि  अपने  अध्यक्ष

 के  साथ  भगोती  नियंत्रक  से  मिले  थे  भर  उन्हें  इन  उपबन्धों  पर  पालन  करने  की  दिशा  में

 होने  वाली  अपनी  कठिनाइयों  के  बारे  में  बताया  ary  बिचार-विमर्शों  के  दौरान  भाषा  नियंत्रक

 ने  अनुसूची  की  ओषधियों  पर  नियन्त्रण  सम्बन्धी  उपाय  लागू  करने  के  बारे  में

 औषध  और  प्रसाधन  सामग्री  नियमावली  के  कुछेक  उपबन्ध  स्पष्ट  किए  थे  ।  औषध  नियन्त्रक

 (area)  ने  यह  भी  कहा  कि  केमिस्टों  और  ड्रगिस्ट ों  को  चाहिए  कि  वे  संशोधित  उपबन्धों  को
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 अमल  में  लाएं  att  यदि
 3  ae

 ल  में  लाते  चुभ TTT
 sq  अम  य  कोई  व्यावहारिक  कठिनाइयां  भाएं  तो  उन्हें

 दूर  किया  जा  सकेगा  ।

 नये  रेल  यान  कारखाने  के  लिये  प्रस्ताव

 739.  श्री  उत्तम  राव  पाटिल  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  योजना  आयोग  ने  नये  रेल  थान  कारखाने  को  स्थापना  के

 प्रस्ताव  पर  स्वीकृति  दे  दी  कौर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  व्या  है  और  यह  कहां  पर  होगा  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सी०  के ०  जाफर  :  और  (a)  एक  नये

 सवारी  डिब्बा  उत्पादन  युनिट  की  स्थापना  करने  के  प्रस्ताव  को  योजना  आयोग  ने  फरवरी  1982

 में  सिद्धान्त  रूप  में  अनुमोदित  कर  दिया  है  प्रस्तावित  नये  सवारी  डिब्बा  कारखाने  के  लिए

 विस्तृत  परियोजना  अनुमान  तैयार  स्थान-निर्धारण  सर्वेक्षण  करने  आदि  के  लिए

 कारवाई  प्रारम्भ  कर  दी  है  ।  परियोजना  स्थान  निर्धारण  सर्वेशण  भादि  तेयार  हो  जाने

 पर  सवारी  डिब्बा  कारखाने  के  स्थान-निर्धारण  के  सम्बन्ध  में  विनिश्चय  किया  जायेगा  ।  योजना

 marr  द्वारा  इस  परियोजना  के  लिए  विशिष्ट  राशि  आबंटित  कर  fer  जाने  पर  सवारी  डिब्बे

 की  स्थापना  करने  के  सम्बन्ध  में  आगे  कार्रवाई  की  जायेगी  |

 विद्यालय  में  पढ़ने
 बाले

 बच्चों  में  संधिवातीय  ज्वर  तथा  करार  डॉ०  एच०

 740.  oft  vite  राम  जेन :  कया  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  को

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  भारतीय  चिकित्सा  म्रनुसन्थान  परिषद्‌  द्वारा  किए  गये  सर्वेक्षण

 से  पता  चला  है  कि  दिल्‍ली  म॑  विद्यालयों  में  पढ़ने  वाले  बच्चे  बहुत  बड़ी  संख्या  में  संधिवातीय  ज्वर

 कौर  भार०  डी०  एच०  से  पीड़ित

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  ओर

 इन  रोगों  से  बच्चों  की  रक्षा  करने  के  लिए  सरकार  ने  कया  उपाय  सुझाये हैं

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहसिना  ४

 और  भारतीय  ध्रायुविज्ञान  अनुसन्धान  परिषद  ने  1972--75  में

 हैदराबाद  और  बम्बई  में  5  से  15  at  तक  की  आयु  के
 स्कूली  बच्चों  पर  पांच  ध्रध्ययन

 करिए  थे  सर्वेक्षण  से  पता  चला  कि  दिल्ली  में  स्कूल  जाने  वाले  एक  हज़ार  बच्चों  में  से  11

 को  आमवातिक  हृदयरोग  तथा  पाँच  को  आमवातिक  ज्वर  की  शिकायत  है  ।

 आपवादिक  ज्वर  तथा  आमवातिक  हृदयरोग  स्ट्रप्टोकोकाई  विशेषकर  गले

 के
 स्ट्रेप्टो  कोई

 संक्रमण  के  कारण  होता  है  ।  गले  की  सुजन  का  उपयुक्त  और  समय  पर  इलाज
 करने  से  इत  बीमारियों  को  रोका  जा  सरता
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 a  एएए  /  /  /  /

 शिशु  मृत्यु  दर

 741,  श्री  आर०  पी०  गायकवाड़  :  व्या  स्वास्थ्य  झोर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह्  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि  :

 देश  में  शिशु  मृत्यु  दर  कितनी

 क्या  यह  सच  है  कि  प्रतिदिन  लगभग  40,000  fry  कुपोषण  संक्रमण  भर  अपर्याप्त

 स्वास्थ्य  रक्षा  के  कारण  मर  जाते

 यदि  तो  शिशु  मृत्यु  दर  कम  करने  के  लिए  क्या  उपाय  किये  गये  हैं  प्रिया  करने

 का  विचार  कौर

 क्या  सरकार  का  विचार  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  शिशु  तथा  माता  को  स्वास्थ्य  रक्षा  करने

 के  लिए  योजना  तेयार  करने  का  है  ?

 स्वास्थ्य  पौर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहसिना  :

 गौर  (@)  नमूना  पंजीयन  पद्धति  के  माध्यम  से  महाप॑जीयक  द्वारा  संकलित  किए

 गए  नवीनतम  उपलब्ध  आंकड़ों  के  अनुसार  वर्ष  19
 8

 में  देश  की  शिशु  मृत्यू  दर  1000  जीवित

 बच्चों  के  पीछे  127  है  जबकि  कुपोषण  संक्रमण  तथा  अपर्याप्त  स्वास्थ्य  सेवाओं  के  कारण  हर  रोज

 मरने  वाले  बच्चों  को  सट्टी  सही  संख्या  एकत्र  करना  सम्भव  नहीं  लेकिन  यह्  सच  2  कि  वे  सभी

 बातें  उच्च  fay  मृत्यु  दर  के  लिए  जिम्मेदार  हैं  ।

 मौर  शिशु  मृत्यु  दर  को  कम  करने  के  लिए  जो  कदम  उठाए  गए  हैं  या  जो

 उठाने  का  बिचार  वे  नीचे  दिए  गए  हैं  —

 प्राथमिक  स्वास्थ्य  ग्रामीण  परिवार  कल्याण  केन्द्रों  तथा  भरोसा  परिवार

 कल्याण  केन्द्रों  कौर  प्रसव ोत्तर  केन्द्रों  की  स्थापना  करके  जच्चा  बच्चा  स्वास्थ्य  सेवाएं  प्रदान  करने

 के  बुनियादी  ढांचे  का  विस्तार  कर  दिया  गया  है  और  किया  जा  रहा  है  ।

 पिछले  कुछ  वर्षों  में  शुरू  की  गई  स्वास्थ्य  गाइड  योजना  जिसका  उद्देश्य  प्रति  हजार

 संख्या  के  लिए  एक  कार्यकर्ता  को  व्यवस्था  करना  लोगों  को  स्वास्थ्य  रोगों  को  रोकने

 ओर  रोगों  का  इलाज  करने  के  सम्बन्ध  में  और  अधिक  प्राथमिक  स्वास्थ्य  सुविधाएं  प्रदान

 करेगी

 परम्परागत  जो  गाँवों  में  प्रसव  के  दौरान  सहायता  करती  के  प्रशिक्षण  को  तेज

 कर  दिया  गया  है  ताकि  प्रत्येक  एक  हजार  ग्रामीण  sada  को  एक  प्रशिक्षित  दाई  मिल  जाए

 जो  प्रसव  सुविधाएं  प्रदान  करे  ।

 सभी  प्रकार  की  चिकित्सा  थौर  स्वास्थ्य  संस्थाओं  में  गर्भवती  महिला ग्र ों  और  छीटे  बच्चों

 के  स्वाथ्य  की  जांच  के  लिए  विशेष  विनीत  आयोजित  किए  जाते  Tyaay  महिलाओं  ate

 छोटे
 बच्चों  के  स्वास्थ्य  की  नियमित  रूप  से  जांच  करने  के  अतिरिक्त  थे  विचलित  रोगों  के  रोकने
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 की  सुविधाएं  प्रदान  करने  के  साथ  साथ  स्वास्थ्य  भोर  पोषण  सम्बन्धी  शिक्षा  भी  देते  हैं  ।

 गयंवती  महिलाओं  को  zeta  का  टीका  लगाया  जाता  ताकि  प्रसव के  समय  तथा

 इसके  बाद  होने  वाले  zag  को  जो  देश  के  कई  भागों  में  बच्चों  मृत्यु  का  कारण  होता

 रोका  जा  सके  ।  नवजात

 शिशुओं

 को  डीपी  काली  खांसी  तथा  टेटनस  से  बचाने  के

 लिए  सुविधाएं  प्रदान  की  जाती  है ंहैं  |  बच्चों  को  टाईफाइड  gar  पोलियो  से  बचाने  की

 व्यवस्था  भी  कर  दी  गई  इन  बीमारियों  से  बचाने  के  कार्यक्रम  को  हर  av  तेज  किया  जा

 रहा

 पोषण  अरक्तता  गर्भवती  महिलाओं  और  दूध  पिलाने  वाली  महिलाओं  के  बीच  कामों

 फैला  हुआ है  ।  महिलाओं  और  बच्चों  को  इसपे  बचाने  की  एक  योजना  चल  रही  है  ।  बच्चों  में

 अतिसार  रोग  के  करण  पानी  की  जो  कमी  हो  जाती  है  उसे  दूर  करने  के  लिए  इलेक्ट्रोलाइट  घोल

 पिलाने  का  एक  कार्यक्रम  भी  शुरू  कर  दिया  गया  है  ।

 प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों
 के

 डाक्टरों  को  चुनिंदा  जिला  मुख्यालय  अस्पतालों  में  प्रसूति  और

 शु  स्वास्थ्य  का  सेवा कालीन  प्रशिक्षण  दिया  जा  रहा  है  ।

 प्रसूति  और  शिशु  स्वास्थ्य  सम्बन्धी  सभी  योजनाओं  के  बारे  में  शिक्षण  सामग्री/शिक्षा

 निदेश  तैयार  किए  जा  रहे  हैं  और  इन्हें  चिकित्सा  और  परा-चिकित्सा  कर्मेंद्रिय  को  बांटा

 जाता  है  ।

 उप केन्द्रों  में  कार्य  सभी  सहायक  यात्रियों  द्वारा  महिलाओं  को  पोषण  सम्बन्धी

 जानकारी  दी  जाती

 नवजात  शिशुओं  की  परिचर्या-नवजात  शिशुओं  की  यथेष्ट  परिचर्या  प्रदान  करने  के
 लिए

 जोरदार-कदम  उठाए  गए  हैं  जिनमें  परम्परागत  नसों  आदि  को  प्रशिक्षण

 प्रसव कालीन न्यूनतम  परिचर्या  निर्दिष्ट  नवजात  शिशुओं  की  परिचर्या  में  डाक्टरों  के  दलों

 को  प्रशिक्षण  देता  और  बीमार  नवजात  शिशुओं  की  परिचर्या  के  लिए  खास  उपकरण  प्रदान  करना

 शामिल  है  ।

 बाल  चिकित्सा  एकक--तीन  सौ  इक्कीस  जिला  अस्पतालों  और  20  सब  डिवीजन

 अस्पतालों  में  बाल  चिकित्सा  एकक  खोल  दिए  गए  हैं  बौर  इन  सभो  एककों  को  खास  खास  उप

 करण  सप्लाई  कर  दिए  गए  हैं  ।

 मां  का  दूघ  पिलाने  की  बात  को  बढ़ावा  देने  के  अलावा  डाक्टरों  को  स्तनपान  att  मां  का

 दूध  छुड़ाने  सम्बन्धी  समस्याओं  के  इलाज  में  सेवा  कालीन  प्रशिक्षण  देने  के  लिए  एक  पाठ्यचर्या

 तैयार  कर  ली  गई  है  ।

 समाज  कल्याण  विभाग  द्वारा  लगभग  200  विकास  खण्डों  में  एक  विशिष्ट  एकीकृत  शिशु
 विकास  सेवा  परियोजना  शुरू  की  गई  है  ।  आदिवासी  पिछड़े  ग्रामीण  क्षेत्रों  और

 शहरी  गन्दी  बस्तियों  में  चलाई  जाने  वाली  इन  परियोजनाओं  का  उद्देश्य  गर्भवती  महिलाओं  ate
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 ag  से  कम  की  आयु  के  बच्चों  को  बेहतर  स्वास्थ्य  सुविधाएं  प्रदान  करना  है  ।  छठी  पंचवर्षीय

 योजना  के  दौरान  लगभग  1000  खण्डों  में  इस  परियोजना  का  धोखे  धीरे  विस्तार  किया  जा

 रहा
 है  ।

 4-1-1983  को  झंकर  रोश  क्षेत्र  में  उलट  nat  दिल्‍लो  परिवहन  निगम  के  झन्तगंत  चलने

 वाली  प्राइवेट  बत

 142.  श्री  होश  कुमार  गंगवार  :  क्या  नौवहन  और  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करें

 क्या  ag  सच  है  कि  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  के  अंतगर्त  रूट  संख्या  750  पर  चलने

 बाली  प्राइवेट  बस  के  4  1983  को  अचानक  पिछले  पहिए  निकल  जाने  के  कारण  यह

 बस  eat  रोड  क्षेत्र  में  उलट  गयी  जिससे  बहुत  बड़ी  संख्या  में  लोग  घायल  हो  और

 \  यदि  तो  मोटर  यान  अधिनियम  में  नवीनतम  संशोधन  के  अनुसार  घायलों

 व्यक्तियों  को  अदा  किए  गए  मुआवजे  का  ब्यौरा  क्या  है  कौर  बस  मालिक के  विरुद्ध  बस  को  सड़क

 पर  चलने  लायक  रखने  के  लिए  को  गई  कार्यवाही  का  ब्योरा  कया  है  और  ऐसी  कितनी

 बसें हैं  ?

 नौवहन  ale  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ज़ियाउर्रहमान  :

 हा चै  ||

 प्रायवेट  आपरेटरों  के  साथ  जो  करार  हुआ  उसमें  यह  तय  किया  गया  है  कि

 दुर्घटना  होने  पर  प्रायवेट  आपरेटर  मुआवजा  देना  होगा  या  उसके  खिलाफ  मुकदमा  चलाया

 जाएगा  ।  यह  मुआवजा  दुर्घटनाग्रस्त  व्यक्ति  को  बीमा  कम्पनी  के  मौत  विधि  सम्मत  रीति  से

 मिलेगा  ।  यह  दुर्घटना  जिस  बस  से  हुई  थी  उसे  15  दिन  के  लिए  निलम्बित  रखा  गया  कौर  जो

 ड्राइवर  दोषी  उसके  स्यान  पर  दूसरा  ड्राइवर  dara  किया  गया  था  ।  दिल्‍ली  परिवहन  निगम

 उन्हीं  बसों  को  अपने  इस्तेमाल  में  लाता  है  जिनके  बारे  में  राज्य  परिवहन  प्राधिकरण
 द्वारा  यह

 प्रमाणपत्र  जारी  होते  है  कि  अमुक  बस  सड़क  पर  चलाये  जाने  योग्य  है  ।

 जनसंख्या  नियंत्रण  कार्यक  क्रियान्वित  करने  के  लिए  | है ह यूनाइटेड  नदारद  फण्ड  फार

 पापुलेशन  एक्टिविटीज  के  दृष्टिकोण

 743,  श्री  एच०  एन०  am  गौड़ा  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने

 को  कृपा  करेंगे  कि  :

 (*)  क्या  नेशन्स  फण्ड  फार  पापुलेशन  एक्टिविटीजਂ  एन०  एफ०  पी०

 के  अनुसर  परिवार  नियोजन  कार्यक्रमों  के  क्रियान्वयन  की  निगरानी  करने  के
 लिए  समन्वित

 केन्द्रीय
 अंग  होना

 क्या  सरकार  ने  जनसंख्या  नियन्त्रण  ardent  के  क्रियान्वयन  के  लिए  यू  एने ०
 हाफ०  पी०  co  के  दृष्टिकोणों  पर  विचार  कर  लिया  और
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 (1)  सर्दी  gi,  तो  एन ०  एफ०  de  Go  &  दृष्टिकोण  का  ब्यौरा  क्या  भोर

 उक्त  दुष्टि  को  क्रियान्वित  करने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 स्वास्थ्य  ate  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहसिना  :

 परिवार  कल्याण  कार्यक्रमों  के  कार्यान्वयन  का  निरीक्षण  करना  तथा  मुल्यांकन  करना  प्रारम्भ

 से  ही  इन  कार्यक्रमों  का  अभिन्न  अंग  रहा  है  ।

 से  (a)  भारत  सरकार  ने  जनसंख्या  कार्यकलापों  के  लिए  संयुक्त  राष्ट्र  निधि  के  साथ

 एक  समझौता  किया  है  जिसके  धन्तगंत  इस  देश  में  जनसंख्या  को  नियन्त्रित  करने  के  लिए  परस्पर

 निर्धारित  विभिन्‍न  परियोजनाओं  को  क्रियान्वित  किया  ज्ञाना  जनसंख्या  कार्यकलापों

 के  लिए  संयुक्त  राष्ट्र  निषेध  की  सहायता  से  जो  मुख्य-मुख्य  परियोजनाएं  चलाई  जा  रहो  हैं  वे  इस

 प्रकार  हैं  कार्यक्रम  का  सेन  खाई  जाने  वाली  गर्भनिरोधक  गोलियों  के  लिए  कच्चे

 माल  की  कापराटी  की  निरोधों  की  राजस्थान

 में  सहायता  प्राप्त  परियोजना  तथा  बिहार  ate  राजस्थान  में  आधारभूत  ढांचा  ।

 1  1982  ate  2  1983  के  दौरान  रेल  दुर्घटनाएं

 744,  थी  रामजो  भाई  मा वाणी  :

 श्री  रास  बिहारी  बहेरा  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  te  में  ।  1982  भोर  2  1983  के  दोरान  गुजरात  तथा

 रेलवे  के  विभिन्‍न  अन्य  जोनों  में  अनेक  रेल  दुर्घटनाएं  हुई

 यदि  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या

 प्रत्येक  दुर्घटना  के  क्यां  कारण

 जो  इनके  लिए  उत्तरदायी  पाये  गये  उनके  विरुद्ध की  गई  कार्यवाही  का  ब्यौरा

 कया

 उनमें  से  प्रत्येक  दुर्घटना  में  जन  घन  की  हानि
 का

 ब्यौरा  क्या

 भविष्य  में  ऐसी  दुर्घटनाएं  रोकने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  गई

 क्या  इनमें  कोई  तोड़-फोड़  हुई  और

 यदि
 तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  हं

 रेल  dated  में  राज्य  मंत्रो  सौ०  शक्  जाफर  ate  1  tardy
 1982  से  2  1983  तक  की  के  दौरान  पश्चिम  रेलवे  जो  गुजरात  राज्य  के  क्षेत्रों  से

 गुजराती  तथा  अन्य  भारतीय
 सरकारी

 रैली  पर  afer  गाड़ी  दुर्घटनाओं  कोटि वार  oaks
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 नीचे  दिया  गया  है

 कोटि  पश्चिम  रेलवे  ay  ta
 ee फकना  ee

 THT  2  14

 गाड़ियों  का  पटरी  से  उतरना  9  147

 समपारों  पर  घटित  दुर्घटनाएं  4  17

 गाड़ियों  में  आग  लगने  को  घटनाएं

 ae  Se  co  tee

 जोड़  15  179

 LS  AS  0  —_—  eee  ee

 दुर्घटनाओं  के  राज्यवार  आँकड़े  नहीं  रखे  जाते  हैं  ।

 प्रथम  दृष्टया  कारणों  सहित  इन
 दुर्घटनाओं

 के  कारण  नीचे  दिए  गए  हैं  :--

 कारण  दुर्घटनाओं  की  संख्या

 cere  काय  ng  ED  बादा

 रेल  कर्मचारियों  की  गलती  84

 16 रेल  कर्मचारियों  से  इतर  व्यक्तियों  की  गलती

 उपस्कर  को  खराबी

 (1)  यांत्रिक  ख़राबों

 8 (2)  रेलपथ  की  खराबी

 संयोगवश  6

 (=)  जिन  कारणों  को  जांच  को  जा  रही  है  33

 कुछ  मामलों  में  afrart  निचले  पद  पर  वेतन  वृद्ध  रोकने

 तथा  सुविधाएं  समाप्त  करने  जैसी  अनुशासनिक  कार्यवाई  की  गई  गयी  है  और
 अनुशासन

 भोर

 अपील  नियमों  के  अधीन  जांच  की  जा  रही  है  ।

 इने  दुर्घटनाओं  में  33  व्यक्ति  मारे  गए  थे  ।  इन  दुर्घेटनाओं  के  कारण  रेल  सम्पत्ति

 को  लगभग  2.3  करोड़  रुपये  की  हानि  होने  का  श्ननुमान  लगाया  गया  है  |

 दुर्घटनाओं  की  रोकथाम  करने  के  लिए  किए  गए  उपायों  में  से
 कुछ  उपाय  इस

 प्रकार  है  Snes

 (1)  रेल  कर्मचारियों  में  सुरक्षा  के  प्रति  उच्चतर  जागरूकता  पेदा  करना  ।

 (2)  क्षेत्र  निरीक्षणों  को  तेज  करना  ।

 (3)  शतायु  परिसम्पत्तियों  के  नवीकरण  की  गति  बढ़ाना  ।
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 (4)  चल स्टाक  भर  उपस्करों  के  क्षण  के  बकाया  काम  को  पुरा

 करना  ॥

 (5)  आपातकाल  में  संलग्न  रुपए  पर  ड्राइवरों  को  सावधान  करने  के  लिए  डीजल /

 बिजली
 रेल  इंजनों  में  कौंधा  प्रकाश  की  व्यवस्था  ।

 (6)  रेल  इंजन  कर्मियों  के  लिए  श्वास  परीक्षण  शुरू  करना  ताकि  उन्हें  शराब  के

 नदी  में  ड्यूटी  पर  आने  से  रोका  जा  सके  ।

 जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 श्रीलंका  से  भारतीय  मूल  क  नागरिकता  विहीन  व्यक्तियों  की  स्थिति

 745,  st  पी०  एस०  सईद  :  क्या  विदेश  मंत्री  ag  बताने  को  कृपा  करेंगे  किं  :

 क्या  श्रीलंका  में
 भारतीय  मूल  के  तीन  लाख  लोगों  का  भविष्य  अनिश्चित  है  क्योंकि

 ऐसे  लोगों  को  न  तो  भारत  द्वारा  और  न  ही  श्री  लंका  द्वारा  स्वीकार  किया  गया

 यदि  तो  भारत/सरकार  ने  श्रीलंका  में  नागरिकता  विहीन  भारतीयों  के  भाग्य  का

 निर्णय  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की

 क्या  1974  के  शास्त्री  श्री माओ  समझौते  को  पूर्णतया  क्रियान्वित
 कर  दिया  गया

 और

 क्या  श्रीलंका  सरकार  इस  प्रश्न  पर  भारत  के  साथ  कार्यवाही
 क़र

 रही  है  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ए०  ए०  :  से  श्रीलंका  में  भारतीय

 qa  के  राज विहीन  व्यक्तियों से  संबंघित  1964  और  1974.  के  भारत-धूलिका  समझौतों  के

 कार्यान्वयन  के  लिए  निश्चित  अवधि  30  1981  को  समाप्त  हो  गई  ।  वर्तमान  आकलन

 के  अनुसार  राज्य विहीन  व्यक्तियों  की  संख्या  लगभग  300,000  है  ।

 भारत  सरकार  राज्यविह्वीनता  से  सम्बद्ध  शेष  मसलों  के  बारे  में  श्रीलंका  सरकार  के  साथ

 dae  बनाये  हुई है
 ओर  हमें  आशा

 है
 कि  इस  प्रशन  का  एक  व्यापक  समाघान  खोज  लिया

 जाएगा ।
 जिसमें  इससे  सम्बन्धित  लोगों

 की
 इच्छाओं  को  भी  यथोचित्  रूप  से  ध्यान  में  रखा

 जाएगा  |

 *'मंकी  के  कारण  मोती

 746.  श्री  ढी०  भार०
 शमिता

 s  कया  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यहँ  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  बाते  सरकार  के  ध्यान  में  आई  है  कि  Tats
 के  कारण  बहुत  लोगों  कौ जाना  हर्द  क  ब

 अगे  wer
 बड़ा  साजय स  cg  al  ae  भौर
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 बढि  तो  इस  घातक  रोग की  विभीषिका  पर  नियन्त्रण  करने  के  लिए  क्या

 कार्यवाही  की  गई  है  ?

 स्वास्थ्य  ate  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहसिना

 और  ऐसा  लगता है
 कि  इस  संदर्भ  का  आशय  किन्तु  फारेस्ट  डिजीज  (Fo  एफ०

 से  स्वास्थ्य  सेवा  कर्नाटक  से  प्राप्त  हुई  सूचना  के  अनुसार  के  एफ  डी  दक्षिण

 कर्नाटक  जिले  के  वेल् थांग डो  लालुक  के  6  गांवों  में  महामारी  के  रूप  में  फरवरी  1983  के

 हमले  सप्ताह  के  अन्त  तक  238  रोगियों  को  सुचना  मिली  है  जिनमें  से  24  की  मृत्यु  दो  गई  है  ।

 इस  मामले  से  सम्बंधित  सूचना  प्राप्त  होने  पर  राष्ट्रीय  वापस  विज्ञान  पुणे  जो

 कि  भारतीय  आयुर्विज्ञान  चिकित्सा  परिषद  के  अधीन  कार्यरत  एक  संस्था  के  विशेषज्ञ  दलों  ने

 प्रभावित  क्षेत्रों  का  दौरा  अण्वेषेणात्मक  उद्देश्यों  के  लिए  एकत्र  किए  और  क्षेत्रीय  स्टाक  को

 संक्रमण  को  रोकने  के  लिए  उठाए  जाने  वाले  आवश्यक  कदमों  के  संबंध  में  सलाह  दी  ।

 राज्य  सरकार  ने  निगरानी  उपायों  को  तेज  कर  दिया  चिकित्सा  तथा  परा-चिकित्सा  कार्मिकों

 को  प्रभावित  क्षेत्रों  में  cara  कर  दिया  संक्रमण  से  प्रभावित  गांवों  का  दौरा  करने  के  लिए  दो

 गद्दी  दलों  का  गठन  किया  है  और  इस  वाइरल  रोग  को  फलाने  के  लिए  जिम्मेदार  टैक्स  के

 विरुद्ध  कीटनाशी  भौषधियों  का  प्रयोग  किया  जा  रहा  है  ।

 चिलियन  दुर्घटना  uta  समितियों  को  सिफारिशों  का  क्रियान्वयन

 747,  श्री  त्रिलोक  चन्द  :  क्या  रल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ।

 war  यह  सच  है  कि  सरकार  द्वारा  गठित  विभिन्‍न  दुर्घटना  जांच  समितियों  द्वारा  को

 गई  अनेक  सिफारिशों  फ़ियान्वित  नवदीं  को  गई  हैं  जबकि  सरकार  ने  इन  सिफारिशों  को  स्वीकार

 कर  लिया

 यदि  तो  दुर्घटना  जांच  समितियों  द्वारा  की  गई  उन  सिफारिशों  की  मुख्य  बात

 क्या  है  जिन्हें  सरकार  द्वारा  अमी  क्रियान्वित  किया  जाना  शोर

 उनकी  क्रियान्वित  न  करने  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 रल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  सी०  के०  जाफर  :  से  ase  समिति

 wit  वाचूं  समिति  की  स्वीकृति  सिफ़ारिशों  को  किसी  हद  तक  लागू  कर  दिया  गया  ह्  ।  नौकरी

 समिति  की  स्वीकृत  सिफारिशों  को  लागू  करने  के  बारे  में  कार्रवाई  की  जा  रही  है  ।

 इन  समितियों  की  महत्वपूर्ण  सीमा  रिणों  निम्नलिखित  बातों  से  सम्बन्धित  थो  — al oz पर

 त्रिदोष
 सं

 रक्षा  संगठन  का  सृजन  एक  रेलवे  पर  एक  मान्यता  प्राप्त  ट्रेड  .मेल/एक्स-
 प्रेस  गाड़ी  इंजनों  पर  गति  अभिलेखियों

 की  रेलपथ  सवारी  माल  डिब्बे  और

 wat  जैसी  परि घाल निक  परिसम्पत्तियों  के  अनुरक्षण  में  बकायों  को  कम  रेलवे  कारखानों

 की  क्षमता  बढ़ाना  समपारों  के  पहुंच-स्थलों  पर  पटटियां/उभारों  कौ  अधिकारी-कर्मचारी

 अनुपात  में  कर्मचारियों  की  प्रशिक्षण  सुविधाओं  में  बिना  चौ कौ दरों  के  नमे  समपारों
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 पर  प्रतिबन्धों  की  व्यवस्था  और  वर्तमान  चौकीदार  वाले  समपारों  पर  अतिरिक्त  सुविधाओं  की

 व्यवस्था  के  बिना  अतिरिक्त  गाड़ियाँ  न  चलाना  मानवीय  सकता  में  सहायक  सिगनल  सहायता  की

 व्यवस्था  करना  भारी  ।

 बहुत-सो  सिफारिशों
 को  लागू  करना  एक  aaa  प्रक्रिया  है  तथा  इसके  लिए  बहुत  अधिक

 qa  निवेश  अपेक्षित  है  और  इसलिए  संसाधनों-दोनों  घन  और  सामग्री  के  आघार  पर  इन्हें  विभिन्‍न

 चरणों  में  लागू  करना  आवश्यक  होता  है  ।

 स्वास्थ्य  के  लिए  हानिकारक  दवाईयों  की  बिक्री  रोकने  के  लिए  कार्यवाही

 748,  प्रो०  पी०  Ho  कुरियन  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्यान  मंत्रो  यह  बताने  की

 HIT  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  इस  ब'त  की  जानकारी  है  कि  जिन  अनेक  दवाइयों  पर  अमरी का

 तथा  अन्य  देशों  में  रोक  लगी हुई
 है  वे  देश  में  खुले  रूप  से  बिक  रही  हैं  ।

 क्या  सरकार  ने  इत  मामले  में  कोई  अध्ययन  किया  भर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  और  ऐसी  दवाइयों  की  बिक्री  को  रोकने  के

 लिए  सरकार  का  क्या  aaa  करने  का  विवार  है  जो  स्वास्थ्य  के  लिए  हानिकारक  हैं  ?

 स्वास्थ्य  कौर  परिवार  कह्याण  मंत्रालय  मैं  sada  कुमुद  बेन  एस  जोशी )
 :  (*)

 से  सरकार  को  अभी  तक  20  औषधियों  के  बारे  में  सूचना  मिली  है  जित  पर  कुछ  देशों  में

 प्रतिबन्ध  लगाया  गया  है  ।  बाजार  से  हटायी  गई  है  ।  इनमें  से  16  ओषधियों  पर  या  तो  प्रतिबन्ध

 लगा  दिया  गया  है  या  देश  में  इनकी  बिक्री  की  अनुमति  नहीं  दी  गई  शेष  चार  ओषधियों

 अर्थात  (1)  नाइट्रोफरन  कम्पाउंडर  (2)  फेनफोमिन  (3)  हेलोगिनेटेड  हाइड्रो क्सी  क्वीनोला  इन्स
 at  (4)  अधिक  खुराक  वाले  लाइनेस्ट्रेनोल  उत्पादों  को  देश  में  बेचने  के  बारे  में  चिकित्सा

 विशेषज्ञों  के  परामर्श  से  यह  facts  लिया  गया  कि  इन  औषधियों  की  बिक्री  की  अनुमति  दी  जाए

 परन्तु  उनके  लेबल/पैकेज  पर  सावघानी  स्वरूप  यह  चेतावनी  अंकित  की  जाए  हैं  उनके  सेवन  से

 प्रतिकुल  प्रभाव  पड़  सकता  है  ।  यद्यपि  कुछ  देशों  में  इन  चारों  ओषधियों  पर  प्रतिबद्ध  लगा  हुआ

 फिर  भी  wan  विकसित  देशों  में  ये  अभी  भी  बेवी  जा  रही
 हैं  मौर  ये  सभी  औषधियां  नामक

 फेनफोमिन-बी  ०  पी०  1980,  क्लियोश्विनोल-बी  ०  पी०  1980

 स्ट्रेनोल  और  नाइट्रोजन  कम्पाउन्ड्स  बी०  पी०  1980  और  Jo  एस०  पी०  स्टेट्स

 भेषज  संहिता  में  उल्लिखित  औषधियां  हैं  ।

 शब्दों  में  आंगन-बाड़ी  योजना  का  लागू  किया  जाना

 749,  थी  सीम  fag  :

 श्री  सत्येन्द्र  नारायण  सिंह  ६

 डा०  सुब्रह्मण्यम  क्या  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेगा
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 क्या  सरकार  ने  पिछड़  tal  में  रहने  वाले  लोगों  के  विकास  के  जिए  आंगन-बाड़ी

 योजना  प्रारम्भ  की  है

 यदि  तो  आगामी  ag  के  दौरान  भिन्न-भिन्न  राज्यों  में  यह  योजना  लाग  करने

 सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है

 इस  योजना  में  गत  तीन  वर्षों  में  हुई  प्रगति  ब्यौरा  क्या  और

 (=)  इस  योजना  के  लिए  गत  वर्ष  बजट  में  नियत  को  गई  राशि  में  से  कितनी  राशि  ay-

 युक्त  पड़ी  है
 ?

 दिक्षा  घोर  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  में  उप  मंत्री  ato  के०  पु

 भोर  समेकित  बाल  विकास  सेवा  कार्यक्रम  समुचे  देश  में  पिछड़े  आदिवासी

 और  बाहरी  गन्दी  बस्तियों  वाले  क्षेत्रों  में  कार्यान्वित  किए  जा  रहे  वह  1981-1982  तक

 300  समेकित  बाल  विकास  सेवा  परियोजनाएं  मंजर  की  गई  थी  ।  1982-83  के  दौरान  320

 अतिरिक्त  समेकित  बाल  विकास  सेवा  परियोजनाएं  मंजूर  की  गई  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के

 अन्त  तक  और  380  परिजनों  मंजर  की  जाएंगी  1000  समेकित  बाल  विकास  सेवा

 योजनाओं  का  राज्य/केन्द्र  शासित  प्रदेश  प्रशासन-बार  वितरण  दर्शाने  वाला  विवरण  अनुबन्ध  शक्

 में  दिया  गया  है  ।

 [waaay  रखा  में  देखिए  संख्या  एल०  टी ०  5909/83]

 1980,  1981
 और  1982  की  स्थिति  के  अनुसार

 रिपोर्टिंग  परियोजनाओं  का  ब्योरा  कौर  उनके  अंतगर्त  लाभान्वित  हुए  लोगों  की  संख्या  अनुबन्ध

 में  दी  गई

 ग्रंथालय  में  रखा  देखिए  साया  wo  ete  5909/  83]

 जहां  तक  arte  सरकार  केा  सम्बन्ध  योजना  के  अंतगर्त  आवंटित  की  गई  समूची

 राशि  को  उपयोग  किया  wart

 राजस्थान  विश्वविद्यालय  को  वित्तीय  सहायता

 750.  श्री  aa  नारायण  रोड  :  कया  शिक्षा  पौर  संस्कृति  मंत्री  ag  बताने  को

 करेंगे  कि

 (*)  क्यों  यह  सच  है  कि  राजस्थान  के  इतिहास  तथा  संस्कृति  पर  पांडुलिपियों के

 विषय  संपादन  तथा  प्रकाशन  हेतु  किसी  परियोजना  के  लिए

 ere ci 1a  विश्वविघालय  को  केंद्रीय  वित्तीय  संहिता  दी  जाती  और

 यदि  at,  ती  राजस्थान  विश्वविद्यालयो  को
 अब  तंक  कितनी  दरार

 दो  गई  और
 दस

 aaa  में  अब  तक  कितनी  प्रगति  हुई  है  !
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 ST

 शिक्षा  ste  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्राल  कौमें  उप  मंत्री  पी०  हिं ०

 राजस्थान  विश्वविद्यालय  को  1981  में  91,000  ०  का  अनुदान

 सं स्वीकृत  किया  गया  था  ।  विश्वविद्यालय  से  प्राप्त  प्रगति  रिपोर्ट  के  अनुसार  31  1982

 तक  92,976  रु०  की  राशि  खर्चे  की  गई  थी  ।

 en  समिति  अधिनियम  में  संशोधन

 751.  थी  मोहम्मद  असरार  ध्रुपद  कया  बिदेश  मंत्री  यह  बताने  की  HIT  करेंगे  कि

 (*)  बया  विंमान  हुए  समिति  अधिनियम  में  संशोधन  करने  का  विचार  है

 यदि  तो  प्रस्तावित  संशोधनों  का  ब्यौरा  कया  है  और  संशोधन  विधेयक  संसद  में

 कब  तक  प्रस्तुत  किया  भोर

 कया  बोर्ड  में  प्रतिनिधित्व  को  व्यापक  बनाने  का  विचार  है  ताकि  देश  के  सभी  क्षेत्रों

 को  उचित  प्रतिनिधित्व  मिल  सके  ?

 fata  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  qo  go  :  जी  हाँ  ।

 फिर  नये  कानून  का  उदेश्य  होगा  (1)  हज  समिति  को  अधिक  व्यापक

 प्रदान  ताकि  जिन  राज्यों  में  काफी  बड़ी  संख्या  में  मुसलमान  रहते  हैं  उन्हें  पर्याप्त

 प्रतिनिधित्व  (2)  हज  समिति  के  कार्यपालक  और  परामर्शी  कार्यों  को  अलग-गलत  करना

 पौर  (3)  समिति  की  चल  शरीर  अचल  सम्पत्  प्राप्त  पास  रखने  और  बेचने  के  और

 धम्थिं  न्यास  या  वक्फ  बनाने  के  लए  आवश्यक  कानूनी  अधिकार  प्रदान  करना
 ।

 प्रस्तावित

 वर्तनों  का  उद्देश्य  हज  और  जियारत  के  प्रबंधों  को  कारगर  और  इस  तरह  भारतीय  हज

 यात्रियों  को  बेहतर  सहूलियतें  प्रदान  करना  भी  है  ।

 इस  प्रश्न  प्र  विचार  करने  के  लिए  हाल  ही  में  एक  उप  समिति  बनाई  गई  है  ओर  उससे

 ard,  1983  के  अन्त  तक  अपनी  सिफारिशें  देने  के  लिए  कहा  गया  है  ।  नया  कानून  सम्बन्धित

 सरकारी  और  गर  सरकारी  एजेसियों  से  सलाह-मशवरा  करने  के  बाद  जितनी  जल्दी  हो  सकेगा

 संसद  में  पेदा  कर  दिया  जाएंगी  |

 चन्द्र  बोस  ौर  आई०  एन०  ए०  का  इतिहास  रिकार्ड  करने  के  लिए  जापान  क

 साथ  मिलकर  एक  आयोग  का  गठन

 752.  श्री वद्ध  चन्द  जैन  :  क्या  बिंदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 (%)  क्या  नेताजी  सुभाष  चन्द्र  बोस  कौर  भाई ०  एन०  ए०  का  प्रामाणिक  रिकार्ड

 करने  नेताजी  को  भारत  शरीर  एशिया .  के  स्वतंत्रता  सेनानी  के  रुप  में  मान्यता  प्रदान  करने

 के  लिए  भारत  सरकार  जापान  सरकार  के  ara
 मिलकर  एक

 आयोग .  का  गठन  करने  के
 लिए तयार  और
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 (a)  क्या  सरकार  टोक्यो  मुकदमों  में  बहुमत  fasta  को  अस्वीकार  करने  के  लिए

 राष्ट्रीय  कार्यवाही  की  संभावनायें  की  जाँच  हेतु  एक  संयुक्त  अध्ययन  का  दल  गठन  करेगी  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ए०  go  (a)  और  स्वतन्त्र  सेनानी  के

 रूप  में  नेताजी  का  स्थान  भर  प्रतिष्ठा  पुर्णतः  स्थापित  और  समान्य  है  ।  नेताजी  के  इतिहास

 और  उनकी  मृत्यु  से  सम्बद्ध  परिस्थितियों  के  बारे  में  sara  की  सरकार  के  साथ  मिलकर  किसी

 तरह  का  संयुक्त  अध्ययन  करने  की  कोई  योजना  नहीं है  ।

 मुरादाबाद  रेलवे  डिवोजन  नये  रेलवे  स्टेद्दान/हात्ट

 753,  शी  मंगल  रास  प्रेस

 et  लग पाल  सिंह  :  बया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 वर्ष  1982-83  में  मुरादाबाद  रेलवे  डिवीजन  के  लिए  कितने  नए  रेलवे  स्टेशन/हाल्ट

 भंजूर  किए  गए  और
 आगामी

 वित्तीय  वर्ष  1983-84  के  लिए  कितने  रेलवे  स्टेशन/हाल्ट

 विचाराधीन

 सामान्य  रेलवे  स्टेशन/हाल्ट  उपलब्ध  कराने  पर  खर्च  की  गई  कुल  अनुमानित

 राशि  कितनी

 क्या  सरकार  ने  शाहदरा-सहारनपुर  रेलवे  लाइन  पर  छापरी  और  मनानी  रेलवे

 स्टेशनों  के  बीच  मणिपुर  में  एक  नया  रेलवे  हाल्ट  मंजूर  किया

 यदि  भाग  का  उत्तर  सकारात्मक  है  तो  वहां  गाड़ियां  कब  रुकनी  शुरु  हो  जाएगी  ओर

 यहा  रुकने  वाली  गाड़ियां  के  नाम  तथा  उनका  समय  क्या

 यदि  भाग  का  उत्तर  नकारात्मक है  सरकार  को  ऐसा  करने  में  क्या

 कठिनाई  है
 ?

 रल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  alo  Go  जाफर  :  at  1982-83  के

 दौरान  दो  हाल्ट  स्टेशनों  अर्थात्‌  चन्दौली-अलीगढ़  खण्ड  पर  गोधा  और  हुआ  गंज  के  बीच  सुनामई
 भोर  मुरादाबाद-गाजियाबाद  खण्ठ  पर  कुचेसर  रोड  और  सिम्भोली  स्टेशनों  के  बीच  सिखेरा  हाल्ट
 स्टेशन  खोलने  के  प्रस्तावों  की  जांच  की  जा  रही  है  ।

 हाल्ट  स्टेशन  की  व्यवस्था  करने  पर  आने  वाला  आवर्ती  खर्चे  स्टेशन  दर  स्टेशन

 भाग-अलग  होता  है  जो  गाड़ियों  के  ठहरावें  की  हाल्ट  एजेन्टों  आदि  को  भुगतान  किये

 जाने  वाले  कमीशन  पर  निर्भर  करता  है  ।  सामान्यतः  एक  हाल्ट  स्टेशन  पर  आने  बाला
 अनावृत

 खच  25000  रुपये  से  50,000  रुपये  तक  होता  है  ।

 जी  नहीं ।

 co  oe  2
 रग  नहीं  उठता  |
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 शाहदरा  भर  सहारनपुर  खण्ड  पर  यातायात  अभी  तक  स्थिर  नहीं  हुआ  है
 इस  प्रकार  टोकरी  और  मनानी  स्टेशनों  के  बीच  हाल्ट  स्टेशनों  के  खोलने  a  आधिकता  का

 वास्तविक  मूल्यांकन  इस  चरण  पर  नहीं  किया  जा  सकता  है  ।  इस  खण्ड  पर  यातायात
 का  प्रतिमान  स्थिर  हो  जाने  के  ad  उत्तर  रेल  प्रशासन  द्वारा  इस  प्रस्ताव  की  जांच  की

 जाएगी  ।

 कुष्णा  नदी  पर  लेनਂ  मागों  दूसरा  पुल

 754.  श्री  एस०  रामगोपाल  रेडडी :

 थ्री  रास  विलास  पासवान  :

 श्री  श्री  सुभाष  यादव  :  क्या  नौवहन  और  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 ary

 क्या  सरकार  ने  कृष्णा  नदी  पर  भागों  दूसरे  पुल  को  स्वीकृति

 प्रदान  कर  दी  जिसका  प्रस्ताव  आन्ध्र  प्रदेश  सरकार  ने  रखा  कौर

 यदि  तो  विलम्ब  के  क्या  कारण  है  ?

 नौवहन  और  परिवहन  मंत्रालय  में  use  मंत्री  ज़ियाउर-रहमान  :  (=)

 att  कृष्णा  नदी  के  692  लाख  रुपये  को  लागत  से  1981  में  पहुंच  मार्गों  स  हित

 दो  लेनो  के  केवल  एक  पुल  की  स्वीकृत  दी  गई  थी  ।  दो  लेनों  के  एक  पुल  के  निर्माण  का  निर्णय

 यातायात  के  आंकड़ों  पर  आधारित  था  और  यह  पुल  मोजूदा  दो  लेनों  वाले  रेंगुलेटर-कप-रोड

 ब्रिज  के  अतिरिकत  कार्य  पर  अब  15  करोड़  रु०  से  भी  अधिक  खच  आने  का  अनुमान  है  जो

 पुल के  लिए  टेंडर  की  दरों  पर  आधारित  है  ।  केन्द्रीय  सरकार  की  स्वीकृति  लेने  की

 भा वस् यकता  है  जिसके  लिए  कार्रवाई  की  जा  रही  है  ।

 मलबे  में  सतकंता  निरीक्षकों  और  कार्य  अध्ययन  निरीक्षकों  के  नियमित  अवधि  वाले  पद

 755,  श्री  दया  राम  शाक्य  :  क्या  रल  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 (*)  क्या  सतकंता  निरीक्षकों  और  ard  श्रध्पयन  निरीक्षकों  के  पद  निश्चित  अवधि  वाले

 पद  है  और  यदि  gi,  तो  निश्चित  अवधि  क्या

 क्या  यह  सच  हैं  कि  उत्तर  रेलवे  और  रेलवे  बोर्ड  कार्यालय  में  बड़ी  संख्या  में  सतगंता

 निरीक्षण  att  कायें  अध्ययन  निरीक्षक  निश्चित  अवधि  समाप्त  होने  के  बाद  भी  अपने  पदों  पर

 बने  हुए  और

 क्या  सरकारें  का  विचार  उन्हें  उनकी  सम्बन्धित  शाखाओं  में  भेजने  का  है  ?

 रल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सी०  के०  जाफर  शरीफ )
 :  रेलवे  बोर्ड  में  कार्य

 अध्ययन  निरीक्षक  व  केवल  एक  पद  है  जिसके  लिए  कोई  समय  सीमा  निर्धारित  नहीं  है  ।  सकता
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 निरीक्षकों  के  पद  सामान्यतया  निर्घारित  अवधि  के  होते  हैं  जिनकी  cafe  4  वर्ष  होतो  हैਂ  और

 जिसे  6  वर्ष  तक  बढ़ाया  जा  सकता  है  तथा  भाप वादिक  मामलों  में  6  ad  से  अधिक  तक  बढ़ाये  जा

 सकते हैं
 ।  लेकिन  जनवरी  1979  के  रेलवे  बोड़े  में  सुजीत  किए  गए  सतकंता  विशेष  दस्ते  के

 सम्बन्ध  में  उन  निरीक्षकों  जिन्होंने  सतकंता  विभाग  में  पहले  ही  6  वर्ष  पुरे  कर  लिए  छुट

 दी  गई  थीं  और  उन्हें  विशेष  दस्ते  में  रखा  जा  सकता  था  क्योंकि  सकता  बिशेष  दस्ते  को  नये  सिरे

 से  गठित  किया  गया  था
 और

 उसमें  कर्मचारियों  की  तैनाती  करना  थी  ।

 उत्तर  रेलवे  में  तीन  सतकंता  निरीक्षक  तथा  एक  कायें  अध्ययन  निरीक्षक  निर्धारित

 अवधि  के  बाद  भी  कायें  कर  रहे  हैं  ।  उपयुक्त  के  उत्तर  को  देखते  हुए  रेलवे  as  में  निर्धारित

 धवर्घि/बढ़ायी  गयी  समयावधि  के  बाद  कोई  कर्मचारी  काम  नहीं  कर  रहा  है  ।

 जी  लेकिन  जहां  कहीं  प्रशासनिक  हित  में  उनकी  समयावधि  बढ़ाने  होती  हैं

 वहां  उन्हें  बढ़ाई  गयी  समयावधि  पूरी  कर  लेने  पर  ही  वापस  भेजा  जाता  है  ।

 हवाई  जहाज  खरीदने  क  लिए  साऊदी  अरब  द्वारा  पाकिस्तान  को  ऋण

 756.  थी  अनार  शार ०  क्या  बिदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृषि  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  अमेरिका  से  हवाई  जहाज  खरीदने  के  लिए  सऊदी

 अरब  ने  पाकिस्तान  को  1500  लाख  डालर  का  ऋण

 साऊदी  अरब  द्वारा  दी  जाने  बाली  सहायता  के  हमारी  सरकार  को  क्या

 प्रतिक्रिया  है  जिससे  कि  उप-महाद्वीप  में  हथियारों  की  होड़  बढ़  रही  और

 क्या  यह  सच  है  कि  पाकिस्तान  के  dire  साऊदी  axa  की  सेनिक
 कायें-वा  हितों

 की  बड़े  पैमाने  पर  देखभाल  कर  रहे  है  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  go  go  :  सरकार  ने  इस  भा दाय  की

 खबरें  देखी  हैं  कि  विमानों  के  नकद  भुगतान  के  लिए  पाकिस्तान  को  सऊदी  ब्रश  ने  घन

 दिया  होगा  ॥

 इस  क्षेत्र  में  अभ्युन्नत  अद्यतन  आक्रमणकारी  क्षमता  के  नये  स्तर  कायम
 होने  के

 बारे  में  हमारी  चिन्ता  सर्वविदित  है  ।

 सरकार  को  सऊदी  अरब  में  पाकिस्तानी  रक्षा  नाभिकों  की  उपस्थिति  की  रिपोटों

 की  जानकारी  है  ।

 दिल्‍लो-इटारसी  ant  का  विद्युतीकरण

 757.  थ्री  एन०  क े०
 शे जवल कर

 ॥  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने
 की

 कपा  करेंगे

 दिल्‍ली-इटारसी  ant  के  विद्युतीकरण  के  मामले  में  क्या  प्रगति  हुई  और
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 काय  पुरा  होने  में  कितना  समय  लगने  की  संभावना  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सी०  न  जाफर  :
 ()

 दिल्‍ली-इटारसी  मागं

 के  विद्युतीकरण  को  प्रगति  इस  प्रकार  है  :---

 (1)  दिल्‍ली-मथुरा  खण्ड  53.35  प्रतिदिन

 (2)  मथुरा-झांसी  खण्ड  14.3  प्रतिशत  ।

 (3)  झांसी-बीना  खण्ड  प्रारम्भिक
 a  Soe  | च गल इच्य हब  बी  है  स

 ये  चालू है

 (4)  बीना-इटारसी  ही  yy?  डा

 इटारसी  तक  का  काम  1986  तक  पुरा  कर  लिया  जाएगा

 gages  मैदान  फण्ड  फॉर  पापुलेशन  एक्टीविटीजਂ  एन०  एफ०  पी०  हारो

 भारत  को  सहायता

 758.  श्रीमती  sar  प्रकाश  चौधरी :  क्या  स्वास्थ्य  ate  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह

 बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  युनाइटेड  नेशनल  फण्ड  फॉर  पोपुलेशन  एक्टीविटीज  एन०  एफ०  पी०  To)

 ने  भारत  को  दी  जाने  वाली  सहायता  में  वृद्धि  करने  का  प्रस्ताव  रखा  कौर

 यदि
 हदी

 तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 स्वास्थ्य  कौर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  संती  मोहसिना  :

 नहीं  ।

 यह  प्रश्न  नद्दी  उठता  ।

 हिमाचल  प्रदेश  में  केन्द्रीय  विद्यालय
 खोलना

 759,  Sto  नारायण  चन्द  परिवार  :  क्या  शिक्षा  और  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे

 क्या  हिमाचल  ste  के  लिए  एक  केन्द्रीय  विद्यालय  खोलने  की  मंजूरीਂ  दीਂ

 गई  है  और  qa  राज्य  सरकार  आवश्यक  सुविधाएं  उपलब्ध  कराने  विद्यालय  खोलने  सब  थी

 शर्तों  को  पुरा  करने  के  लिए  सहमत  हो  गई

 यदि  तो  विद्यालय  की  मंजूरी  किस  तारीख  को  दी  गई  थी  ate  ag  विद्यालय

 कब  तक  खुलने  की  संभावना  कौर

 (7)  यदि  तो  इस  विद्यालय  में  कब  तंक  कार्य  शुरू  हों  जाने  की  सम्भावना  है  और

 विलम्ब  के  कया  कारण  हैँ  ?

 $4



 1904  )  प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 शिक्षा  और  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  में  उप  मंत्रो  पी०  :

 से  केन्द्रीय  विद्यालयों  के  खोलने  के  स्थानों  का  निर्णय  शैक्षिक  सत्र  के  शुरू  होने  के

 समय  किया  जाता  है  |  a  1983-84  के  सत्र  के  लिए  हमीरपुर  में  केन्द्रीय  विद्यालय  खोलने  का

 प्रस्ताव  इसी  प्रकार  के  अन्य  प्रस्तावों  के  साथ-साथ  विचाराधीन  है  ।

 दुर्घटना  के  शिकार  लोगों  के
 मुआवजे

 में  वृद्धि  करने  सम्बन्धी  रेलवे  सुधार  समिति  की

 सिफारिश

 760.  थो  राम  प्यारे  afar  :

 किन»  सी  > श्री  चिन्तामणि  प्राणिप्रहो  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  HCY  किः

 क्या  यह  सच  है  कि  रेलवे  सुधार  समिति  ने  सरकार  से  दुर्घटना  के  शिकार  लोगों  के

 मुआवजे  में  बृद्धि  करने  की  सिफारिश  को

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  क्या  सरकार  का  विचार  इस  सिफारिश

 को  लागू  करने  का

 यदि  तो  यह  सिफारिश  कब  तक  लागू  कर  दी  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  16.1 |  सी०  Bo  जाफर  :  जो  हाँ  ।

 से  दुर्घटना  क्षतिपूर्ति  के  रूप  में  50,000  रुपये  की  वर्तमान  अधिकतम  सीमा

 को  निम्नानुसार  संबोधित  करने  को  सिफारि  की  गयी  है

 (i)  12  aq  भोर  अधिक  आयु  का  यात्री  1  लाख  रुपये

 (ii)  12  वर्ष  से  कम  arg  का  यात्री  50,000  रुपये

 चोटों  के  लिए  क्षतिपूर्ति  को  भी  यथोचित  संशोधन  सहित  संशोधित  करने  की  सिफारिश

 को  मई  है  ।  इस  मामले  में  अभी
 तक

 कोई  निर्णय  नहीं  लिया  गया  है  ।

 पाकिस्तान  में  ध्रमेरिको  इलेक्ट्रानिक  विशेषज्ञों  की  नियुक्ति

 761.  थो  इन्द्रजीत  गुप्त  :  कया
 विदेश

 मंत्री  यह  बताने  कौ  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  23  1982  के  इण्डियन  एक्सप्रेस  में  प्रकाशित  ईस

 समाचार  की  भर  आक्षित  किया  भया  है  कि  कुछ  अनिर्दिष्ट  कार्यों  के  लिए  प्रारम्भिक  कायें  करने

 हेतु  अमेरिका  के  60  इलैक्ट्रानिक  और  निगरानी  उपकरणों  के  विशेषज्ञों  को  कर  पचो

 पौर इस्लामाबाद  में  नियुक्त  किया  गया  और
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 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या | क  हे  ait  इस  पर  सरकार  को  प्रतिक्रिया

 बया है  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ए०  ए०  :  जी  att

 सरकार  को  इस  खबर  में  दिए  गए  ब्यौरे  की  जानकारी  नहीं  है  लेकिन  सरकार

 भारत  को  सुरक्षा  से  सम्बन्धित  सभी  गतिविधियों  पर  निरन्तर  निगरानी  रखती  है  ।

 रेलवे  स्टेशनों
 पर  हॉकरों  की  संख्या  में  वृद्धि

 762.  थी  चिरंजी  लाल  wats  क्या  रल  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 रेलवे  स्टेशनों  पर  हॉकरों  की  संख्या  में  वृद्धि  के  क्या  कारण

 क्या  यह  सच  है  कि  वे  उत्पात  मचाते  हैं  और  चिल्ला-चितला  कर  यात्रियों  की  शांति

 भंग  करते  कौर

 यदि  तो  उनकी  संख्या  कम  करने  के  लिए  sar  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 रल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्र  सो०  कठ  जाफर  :  से  स्टेशनों  और

 गाड़ियों  में  भनघिकृत  फेरी  वालों  द्वारा  उत्पन्न  की  जाने  वाली  परेशानी  को  रोकने  के  लिए

 नियमित  जांच  की  जाती  है  ।  पकड़े  जाने  पर  ऐसे  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  नियमों  के  अन्त मंत  मुकदमा

 चलाए  जाने  जैसी  उपयुक्त  कार्रवाई  कीं  जाती  है  ।

 परिवार  नियोजन  की  राज्य-वार  उपलब्धि

 763.  थ्री  जी०  age  कृष्णन  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  चाल  वर्ष  में  परिवार  कल्याण  निग्रह  कार्यक्रम  के  उत्साहजनक

 परिणाम  निकले  हैं  और  निर्धारित  लक्ष्यों  की
 प्राप्ति

 की  आशा

 यदि  gi,  तो  क्या  कार्यक्रम  निष्पादन  संबंधी  कोई  पुनरीक्षण  किया  गया  और

 यदि  तो  चालू  वित्तीय  ad  में
 राज्य-वार

 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 स्वास्थ्य
 परिवार

 कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहसिना  :
 से  जी  हां  चालू  वर्ष  के  दौरान  इस  कार्यक्रम  के  अंतगर्त  बहुत  उत्साहजनक  कार्य  हुआ

 है  मौर  गत  ag  की  इसी  ध्वनि  के  मुकाबले  अब  तक  की  उपलब्धि  नसबंदी  आपरेशनों  के  संबंघ

 में  43  प्रतिदिन  argo  यु ०  डी०  पहनाने  के  संबंध  में  35  प्रतिशत  अधिक  रही  है  ।  इस  कार्यक्रम

 की  हर  महीने  नियमित  रूप  से  समीक्षा  की  जा  रही  चालू  वर्ष  में  कार्यक्रम  के  लक्ष्यों  से

 संबंधित  नवीनतम  राज्यवार  उपलब्धियों  तथा  पिछले  वर्ष  की  इसी  अवधि  के  मुकाबले  विभिन्‍न

 परिवार  नियोजन  तरी  कों
 की  उपलब्धियां  अनुबंध  1  से  4  में  दी  गई  हैं  ।

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  5910/83]
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 पटना  में  राजिन्द्र  नगर-मीनापुर  क्रासिंग  पर  ओवर  ब्रिज

 764.
 श्रीमती  कृष्णा  साही :

 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राजेन्द्र  नगर-मीनापुर  रेलवे  बिहार  पर  ओवर  ब्रिज  का  निर्माण

 कायें  1982  में  शुरु  किया  जाना  था  ;

 क्या  सरकार  को  यह  जानकारी है
 कि  इस  रेलवे  क्रासिंग  हर  प्रतिदिन  घंटों

 यातायात  रुका  रहता

 पटता  दाहर  के  उन  स्थानों  के  नाम  क्या  हैं  जहाँ  रेलवे  क्राइसिस  पर  ओवर  ब्रिज  बनाने

 का  विचार  भोर

 ये  योजनाएं  कब  तक  लागू  किये  जाने  की  संभावना  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  संतरी  16.1 |  सो०  फे०  जाफर  2  भर  समपार

 सं०  76  बी  पर  सड़क  यातायात  कौ  अवरुद्धता  को  देखते  रेलवे  और  राज्य  सरकार  ने  पटना

 जंकशन  और  पटना  साहिब  स्टेशनों  के  बीच  इस  सरकार  के  बदले  ऊपरी  सड़क  पुल  बनाए  जाने

 पर  सहमत  हो  गयी  हैं  ।  यह  परियोजना  रेलवे  के  1982-83  के  निर्माण  कार्यक्रम  में  शामिल  की

 गयी  थी  ।

 उपयुक्त  के  चिल खोरा  और  यारपुर  में  ऊपरी  सड़क  पुलों  का  निर्माण

 काय  भी  रेलवे  के  1982-83  के
 निर्माण

 कार्यक्रम  में  शामिल  किया  गया  art

 राज्य  सरकार  द्वारा  सड़क  पहुंच  मांगे  पूरा  कर  लिये  जाने  पटना  जंकशन  और

 पटना  साहिब  के  बीच  ऊपरी  सड़क  पुल  के  1985  के  अन्त  तक  पूरा  हो  जाने  की  आशा  है  ।  शेष

 दोनों  ऊपरी  सड़क  पुलों  के  लिए  निविदा  मांगी  गयी  है  ।  अभी  कोई  निर्धारित  तिथि  निश्चित  नहीं
 की  ययी है

 हजीरा  में  एक  शिया  की  स्थापना

 765.  श्री  stg  माई  नामित  :

 शो  मोती  माई  आर०  चौधरी  :  कया  नौवहन  और  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  को

 छपा  करेंगे  कि  :

 गुजरात  में  एक  सीपियों  स्थापित  करने  का  निर्णय  अब  तक  स  किए  जाने  के

 कया  कारण

 इस  शिषयाडे  को  राष्ट्रीय  आर्थिक  महत्ता  की  ध्यान  में  रखकर  saad  स्थापना  का

 शीघ्र  निर्णय  लेने  के  लिए  सरकार  क्या  ठोस  कदम  उठा  रद्दी  है  और  बह  निर्णय  कब  तक  किए
 जाने  की  संभावना  और

 (7)  उसके  ले-प्राइस  और  पर  होने  वाले  खर्चे  सम्बन्धों  ब्योरा  कया
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 नौवहन  झोर  परिवहन  dara  में  राज्य  मंत्री  (ai  ज़ियाउर्रहमान  :

 मध्यावधि  समीक्षा  के  समय  छठी  योजना  के  मामले  की  समीक्षा  करने  का  प्रस्ताव  था  जो  उपलब्ध

 मौजूदा  faqaig  की  प्रगति  और  भारत  में  जहाज  निर्माण  की  आवश्यकता  पर  निसार

 करती  है  ।

 अभी  मौजूदा  दीयों  विस्तार  और  प्राघुनिकीकरण  पर  अधिक  बल  दिया  जा

 रहा  है  जिससे  वे  अधिक  से  अधिक  उत्पादन  कर  सके  ।  बाद  में  नये  शिष्यों  के  प्रस्ताव  पर  वित्तीय

 संसाधन  आदि  उपलब्ध  होने  पर  विचार  किया  जाएगा  ॥

 अभी
 प्रश्न

 नहीं  होता  ।

 tina  रोकने  के  लिए  कानून

 ot  गा
 sore
 नया  दिक्षा  और  संस्कृति  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा 766.  श्री  मल  चन्द

 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  देश  में  रहीम  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  के  लिए  कानून  बनाने

 का

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  रेगिंग  के  कारण  कितने  छात्रों
 ने  आत्महत्या  की  है  तथा

 कितने  छात्रों  को  अपनी  पढ़ाई  छोड़नी  पड़ी  है  तथा  इसके  कारण  कितनी  राष्ट्रीय  सम्पत्ति  का

 नुकसान  gare  ?

 शिक्षा  तथा  संस्कृति  और  समाज  कल्याण  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  पी०  के०  :

 बर  सरकार  ने  उच्च  शिक्षा  की  संस्थाओं  में  रैंगिंग  को  रोकने  के  लिए  1982

 में  विस्तृत  मागंदर्शी  रूप  रेखाएं  जारी  की  थीं  ।  इनका  उपयोगी  प्रभाव  पड़ा  था  ।  सरकार  ने  रैगिंग

 पर  रोक  लगाने  के  लिए  कानून  बनाने  का  कोई  निर्णय  नहों  लिपा  है
 ।

 अनेक  संस्थाओं  से  नये  छात्रों  की  उनके  वरिष्ठ  छात्रों  द्वारा  रिंग  किए  जाने  की

 घटनाओं  की  रिपोर्टे  प्राप्त हुई  सरकार  को  19582  के  शुरू  में  किसी  छात्र  द्वारा  तथाकथित

 रंगीन  के  कारण  आत्महत्या  करने  की  भी  सुचना  मिली  थी  ।  उन  छात्रों  की  सही  जिन्हों ने

 भात्महृत्या  की  अथवा  इस  कारण  से  अपना  अध्ययन  छोड़  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 रल  गाड़ियों  में  डूंगरपुर  के  यात्रियों  के  लिए  आरक्षण  कोटा

 767.  श्री  मोथा  भाई  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  ने  अहमदाबाद  से  चलने  वाली  रेलगाड़ियों  में  डूंगरपुर  के  यात्रियों  के

 लिए  अहमदाबाद  से  बम्बई  के  आरक्षण  कोटे  में  वृद्धि  के  प्रस्ताव  की  जांच  की

 क्या  प्रतिदिन  2  रेलवे  बर्थ  के  स्थान  पर  12  रेलवे  बर्थ  करने  की  जनता  की  मांग

 से  रेलवे  ate
 सहमत  और
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 यदि  तो  रेलवे  बोलें  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सी०  Fo  जाफर
 जी  हां  ।

 और  मांग  के  वर्तमान  स्तर  की  अपेक्षाएं  पुरी  करने  के  लिए  डूंगरपुर  स्टेशन  को

 आबंटित  मौजूदा  कोटा  पर्याप्त  है  ।

 शिपिंग  कारपोरेशन  आफ  इंडिया  और  इसके  कर्मचारियों  के  ata  हुआ  समझौता

 768.  श्री  सोमनाथ  चार्जों
 :

 क्या  नौवहन  और  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे  कि

 शिपिंग  कॉरपोरशन  आफ  इण्डिया  और  इसके  कर्मचारियों  के  बीच  अन्तिम

 वही  समझौता  कब  हुआ

 (3)  क्या  उसकी  अवधि  समाप्त  हो  गई

 (7,  क्या  शिपिंग  कारपोरेशन  एम्पलाइज  कलकत्ता  सहित  कर्मचारियों  के

 ने  नया  पत्र  प्रस्तुत  किया

 माँग-पत्र  के  आधार  पर  दीर्घावधि  समझौता  करने
 के  लिए  शिर  गि  कारपोरेशन

 माफ  इण्डिया  गर  मंत्रालय  नें  क्या
 कदम  उठाए  कौर

 यह  समझोता  कब  तक  होने  की  संभावना

 नौवहन  ओर  परिवहन  मंलालय  में  राज्य  मंत्री  जियाउरंहुनान  +
 20  19711

 ही

 (7)  और  शिपिंग  कारपोरेशन  एम्पलाइज  युनियन  कलकत्ता  सहित  तमंचा  रियों
 के  संगठनों  ने  भारतीय  नौवहन  निगम  के  प्रयास  को  14-1-1975  को  नया  मांग  पत्र  प्रस्तुत

 किया  था  ।  इस  प्रस्ताव  पर  सरकार  ने  विचार  किया  था  ओर  ag  11-8-1976  को  भनुभोदित

 किया  गया  था  ।  ag  अनुमोदन  भारतीय  नौवहन  निगम  को  सूचित  किया  गया  थां  ।  लेकिन

 भारतीय  नौवहन  निगम  के  शोर  एम्पलाइज  यूनियन  ने  भारतीय
 नौवहन

 निगम  के  साथ  संबोधित

 करार  पर  हुप्ताक्षर  करने  से  इन्कार  कर  दिया  क्यों कि  उन्हें  नई  शर्तें  मंजूर  नहीं  थी  भारतीय  नौवहन

 निगम  प्रशासन  तब  से  लगातार  इस  अड़चन  को  दूर  करने  के  लिए  carat  प्रयास  किये  हैं  ।

 अभी  हाल  ही  में  सरकारी  उधम  कार्यालय  और  इस  मंत्रालय  के  बीच  हुई  बातचीत  के

 आधार  पर  भारतीय  नौवहन  निगम  ने  एक  संशोधित  प्रस्ताव  तयार  किया  और  इसे  8-7-1982  को

 अपने  यूनियनों  को  प्रस्तुत  किया  ।  भारतीय  नौवहन  निगम  ने  भारतीय
 नौवहन  निगम  एम्पलाइज

 यूनियन  के  प्रतिनिधियों  से  भी  बम्बई  और  कलकत्ता  में  संशोधित  प्रस्ताव  पर  विचार  विमर्श

 किया  ।  युनियन  ने  इस  प्रस्ताव  का बहिष्कार  किया  क्योंकि  डी०  vo  फार्मूला  उन्हें  मंजूर  नहींਂ  था

 89



 geal  के  लिखित  उत्तर  24  1983

 ee

 जिससे  कि  फिर  बाधा  उत्पन्न  हो  गई  ।  जब  कभी  डी०  wo  फार्मूला  पर  राजी  होगी

 एक  करार  होना  संभव  हो  सकेगा  जो  कि  सभी  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  पर  लाग  होता  है  ।

 भारत  में  कैलोरीज  at  प्रति
 पर्त

 खपत

 769.  श्री  अमल  दत्ता  :  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री यह
 बताने

 की  कृपा

 करेंगे

 भमेरिका/यूरोप  में
 प्रति

 व्यक्ति  3000  कैलोरीज  की  खपत  की  तुलना  में  भारत  में

 यह  खपत  2000  प्रति  व्यक्ति

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  मारत  में  पशु  चर्बी  और  तेल  ज

 भोजन  की  खपत  श्रमेरिका/युरोप  में  होने  वाली  खपत  का  पांचवां  हिस्सा  भर

 क्या  जनसंख्या  मे  विधि  के  कारण  दूध  सहित  खाद्यानों  सब्जियों  और

 उत्पादों  की  वार्षिक  अतिरिक्त  श्रावव्यकता  का  कोई  अनुमान  लगाया  गया  है  भोर  यदि  11.0  तो

 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  बया  है
 ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (staat  मोहसिना

 भर  भारतीय  भायुविज्ञान  अनुसंधान  परिषद्‌  के  राष्ट्रीय  पोषण  कार्यालय  द्वारा  केरल

 आंध्र  मध्य  प्राचीन  बंगाल  ओर  उत्तर

 प्रदेश  राज्यों  में  किए  गये  सर्वेक्षणों  से  यह  पता  चलता  है  कि  भारत  में  कैलोरियों  की  प्रति  व्यतीत

 मौसम  ख़पत  इस  प्रकार  है

 qq  कैलोरीज  की  औसत  खपत

 फण  ए  वडाला

 1977  2306

 1978  2341

 1979  2366

 2404 1980

 ave  1980  मैं  प्रकाशित  विश्व  स्वास्थ्य  dust  की  छठी  लिपि  के  अनुसार  यूरोप  औरे

 अमेरिका  1975  में  कैलोरीज  की  प्रति  व्यक्ति  औसत  खपत  3000  से  अधिक  at

 भारत  में  पशु  चर्बी  और  तैल  जसे  भोजन  की  खपते  यूराप  और

 ध्रमेरीका  होने  वाली  खपत  की  तुलना  में  कम  1969  में  नेशनल
 ब्यूरो

 द्वारा  10  uisat

 में  किए  गए  सर्वेक्षण  के  अनुसार  विभिन्न  खाद्य  पदार्थों  प्रति  व्यक्ति  औसत  खपत  इस
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 प्रकार  है  $ .

 खाद्य  पदारथ  भारत  ग्राम

 लिंग  लि  यतया  a or  नापा लिलि लिनलन फटहा AD

 कुल  अन्न  §22

 दालें  37

 सब्जियाँ  122

 चर्बी  और  चिकनाई  12

 फ्ल  13

 आमिष  are  12

 ga

 अ्मेरिका/यूरोप  के  art  में  सुचना  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 जन  संख्या
 में

 विधिक  वृद्धि  के  कारण  खाद्य-उत्पादन  को  बढ़ाने  के  अनुमान  कृषि

 मंत्रालय  द्वारा  लगाए  जाते  हैं  ।  निम्नलिखित  सारणी  से  यह  पता  चलता हैं  कि  विभिन्‍न  खाद्य

 पदार्थों  के  उत्पादन  में  लगातार  वृद्धि  हुई  है  :

 <= Pa
 ay  खाद्यान्न  फल  qq  मछली

 cr  किय  ey  fatachdeesy  a  mae  cementinnteste  ene

 (fafa  टन
 ee ees  ee  Se  OE  ee  ee  et

 1977-78  126.4  18337  28355  2311

 1978-79  131.3  19646  29208  2306

 1979-80  20111 109.7  30204  2343

 1980-81  129.8  2423 अनुपलब्ध  ध्रचुपलब्घਂ

 स्वेच्छिक  संगठनों  के  लिए  पयंबेक्षी  कर्मचारी

 770.  श्री  पो०  राजगोपाल  नाप  क्या  दिक्षा  और  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की

 करेंगे  कि  :

 क्या  स्वेच्छिक  संगठनों  को  अनौपचारिक  दिक्षा  केन्द्रों  को  पर्यवेक्षण  करने  के  लिए

 पावेगी  कमेंचारी  दिए  जाते  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  इन  संगठनों  को  पर्यवेक्षक  कर्मचारी  ?

 दिक्षा  ओर  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  में  उपमंत्री  पी०  के०  x  }

 हां  ।

 (@)  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 छु
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 भोपाल  में  एक  केन्द्रीय  विद्यालय  का  खोला  जाना

 171.  थी  राम  अवध  :  क्या  दिक्षा  ate  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  भोपाल  में  एक  प्रौढ़  केन्द्रीय  विद्यालय  खोलने  पर  विचार  कर  रही

 भोर

 (a)  यदि  तो  वह  वहां  कब  तक  काय  करना  प्रारम्भ  कर  देगा  ?

 शिक्षा  ओर  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  में  उप  मंत्रो  पी०  क्०

 धौर  वर्ष  के  दौरान  केन्द्रीय  विद्यालयों  को  खोलने  के  लिए  नाका

 निर्णय  शैक्षिक  सत्र  के  शुरू  होते  समय  किया  जाता  है  ।  भोपाल  में  दूसरा  केन्द्रीय  विद्यालय  खोलने

 वाले  प्रस्ताव  पर  अगले  शक्षिक  सत्र  अर्थात  1983-84  के  शुरू  होने  के  समय  अन्य  इसी  प्रकार  के

 स्रावों  के  साथ  विचार  किया  जायेगा  ।

 भारत-चोल  संयुक्त  ध्यानयोग

 772.  श्री  खरीदा  रावत  :  क्या  fader  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  चीन  के  साथ  सीसा  वार्ता  के
 संदर्भ  में  एक  भारत-चीन  संयुक्त  आयोग

 के  गठन  के  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रही  भीर

 चीन  द्वारा  अरुणाचल  प्रदेश  पर  किए  उसके  दावे  का  इस  समय  हो  रही  भारत-चीन

 वार्ता  पर  किस  प्रकार  का  प्रभाव  पड़ेगा  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ए०  ए०  नहीं

 सरकार  का  कहना  यह  है  कि  अरुणाचल  प्रदेश  के  क्षेत्र  पर  चीन  का  दावा
 निराधार

 है  ।  सीमा  के  सवाल  पर  अधिकारी  स्तर  की  वार्ता  में  भारतीय  प्रतिनिधिमंडल ने  इस  बात  को

 दोहराया  था  ।

 हिस्ट्री  कॉग्रेस  को  ager

 773.  श्री  आनन्द  पाठक  :  क्या  दिक्षा  और  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  भारतीय  इतिहास  अनुसंधान  परिषद  प्रतिवर्ष  इंडियन  हिस्ट्री

 कांग्रेस  को  उसकी  बुहत  वार्षिक  कार्यवाहियों  तथा  शोध-पत्रों  के  प्रकाशन  के  लिए  भगवान

 देता

 यदि  तो  क्या  कथित  अनुदान  इस  तक  पर  रोक  दिया  गया  है  कि  अनुदान  दिए

 ने  से  पहले  कॉँग्रेस  से  समस्त  पांडुलिपि  अवलोकन  के  लिए  प्राप्त  नहीं  हुई  र

 (7)  यदि  तो  क्या  यह  ad  इस  कांग्रेस  के  प्रारम्भ  होने  पर  लाग  को  गई  ?

 दिक्षा  घोर  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  में  उप  मंत्री  पी  के ०  यु
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 नहीं  ।  भारतीय  इतिहास  कॉंग्रेस  को  1981  में  हुए  सम्मेलन

 rreaafeor  अस  q
 ै

 की  कार्यवाही  प्रकाशित  करने  के  लिए  भारतीय  awg  ane  घान
 परिषद  द्वारा  25,000  रु

 का  प्रकाशन  अनुदान  सं स्वीकृत  किया  गया  है  ।

 (7)  प्रश्न  नहीं  उठता ॥

 263  wa  तथा  264  डाउन  गाड़ियों  को  गति  बढ़ाना

 774,  शी  नरसिंह  मकवाना  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बनाने  की  कृपा  करेंगे  कि

 पश्चिम  रेलवे  के  बोर मर गाँव  और  मेहसाना  के  बीच  65  किलोमीटर  की  दूरी  तय

 करने  के  लिए  263  ag  तथा  264  डाउन  झाड़ियों  द्वारा  इन  दिनों  पहले  की  अपेक्षा  कितना  समय

 लगता

 इस  गाड़ी  की  गति  बढ़ाने  के  लिए  कितने  प्रतिवेदन  प्राप्त  हुए  उन  पर  की  गई

 कार्यवाही  का  ब्योरा  क्या  और

 बी रम गाव  और  मेहसाना  के  बीच  इस  लाइन  पर  कितने  स्टेशन  हैं  तथा  इस  लाइन  पर

 कितने  धात्री  प्रतिदिन  यात्रा  करते  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सी
 ०  के ०  जाफर  :  263/264

 बी रम गाव  पैसेंजर  1-4-82  से  ge  के  3  घण्टे  और  40  मिनट  की  तुलना  में  aa  4  घण्टे

 50  मिनट  कौर  5  घण्टे  5  मिनट  समय  लेती  है  ।

 दो  श्रम्यावेदन  प्राप्त  हुए  हैं  ।  चूंकि  263/264  एक  मिश्रित  गाड़ी  है  जिसके  साथ

 चौपहिये  माल  डिब्बों  भी  चलते  हैं  ।  रेल  सुरक्षा  दल  ने  सुरक्षा  की  दृष्टि  से  इसकी  36.5  कि०मी ०
 so  घंटा  की  निर्धारित  गति  को  घटाकर  27.5  किसी  ०  घंटा  करने  की  सिफारिश  की  है  +

 अब  उनका  यात्ना  समय  में  कमी  करना  व्यवहारिक  नहीं

 मेहसाना  और  बी रम गाथ  के  बीच  9  स्टेशन  हैं  ।  इन  गाड़ियों  में
 यात्रियों  की  औसत

 संख्या  263
 अप

 में  239  धौर  264  डाउन  में  285
 है

 |

 लाजपतनगर  रेलवे  क्रासिंग  के  दीवार  का  किराया  जाना

 75.0  थी  डो०  Wo  यादव  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किं

 क्य  मंत्रालय  ने  नई  दिलो  में  लाजपतनमर  रेलवे  क्रासिंग  के  समीप  एक  दोवार  को

 शिराएं  जाने  के  समाचार
 की

 जांच  कराई  और

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  कया  है  तथा  कथित  रेलवे  क्राति में  पेर  सुरक्षा  के  लिए

 बया  उपाय  किए  गए  हैं  ?
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 नलाना

 रल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सी०  के०  जाफर  शरीफ )
 :  और

 लाजपत
 नगर  रेलवे  समपार  के  पहुंच  माम॑  के  बीच  की  दीवार  गिराए  जाने  के  संबंध  में  सुचना  मिलने  पर

 राजकीय  रेलवे  नयी  दिल्‍ली  को  रिपोर्ट  at  करा  गयी  थी  ।  बन्द  समाचार  में  से

 यातायात  के  गुजरने  को  रोकने  के  लिए  सड़क  के  आर-पार  उपयुक्त  टाई  बार  की  बाड़  लगा  दी

 गयी  थी  t

 बिहार  में  स्मारकों  की  संख्या

 776.  श्री  रोत लाल  प्रसाद  वर्मा  :  कया  दिक्षा  और  संस्कृति  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 बिहार  में  केन्द्र  द्वारा  असुरक्षित  स्मारकों  की  संख्या  कितनी  हैं  तथा  उनका  ब्यौरा

 क्या

 पुरातत्व  विभाग  द्वारा  कितने  प्राचीन  स्मारकों  को  अपने  afaart  में  लिया  गया

 है  तथा  पिछले  पांच  वर्षों  के  दौरान  उन  पर  किए
 गए

 व्यय  का  वर्षवार  ब्यौरा  क्या

 क्या  बिहार  के  गिरीडीह  तथा  हजारीबाग  जिलों  में  कुछ  नए  स्थानों  का  पता  चला

 है  तथा  सरकार  द्वारा  वहां  खुदाई  कराई  गई  है  तथा  क्या  उसके  परिणामस्वरूप  कई
 प्राचीन

 मूतियां

 प्राप्त  हुई  भोर

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  हैं  ?

 शिक्षा  तथा  संस्कृति  अर  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  में  उप  मंत्री  पी०  के०  :

 ate  बिहार  में  भारतीय  पुरातत्व  सर्वेक्षण  के  HaltA  केन्द्र  द्वारा  संरक्षित  स्मारकों  तथा

 स्थलों  की  संख्या  75  गत  पांच  वर्षों  में  उनके  संरचनात्मक  रखरखाव  पर  व्यय  की  मई

 रानी  निम्नलिखित  अनुसार  है

 ह
 77-78  3,31,586

 A  ग ह  €४ 4  थ
 4,31,844

 wee
 79-80  2,94,519

 80-81
 eee

 2,80,00 1

 81-82  के  के थी
 3,26,284

 विकि  ere  Ee  Se  a  जहना  Cees  see

 कुल  16,74,234

 ote  meee  se  Stat  im  a  Rts  etnies  ancl  अ  व  eee  ce  ARI  —  teats  oe  ae

 भारतीय  पुरातत्व  सर्वेक्षण  अथवा  राज्य  के  पुरातत्व  विभाग  को  इस  atqey  मैं  कोई

 जानकारीं  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |!
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 फिनिया

 सजपफरपुर  नरकटिया  गंज-रक्सौल  रेल  लाइन  को  बड़ी  लाइन  में  बदलना

 777.0  श्री  कमला  निभ  age:  क्या  रल  मंत्री  बह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  मुजफ्फरपुर  से  नरकटिया  गंज  तथा  रक्सौल  तक  रेल  लाइन  का

 कोई  सर्वेक्षण  किया  गया

 यदि  तो  इस  लाइन  को  कब  तक  मीटर  लाइन  में  बदल  दिया

 शर

 यदि  कोई  सर्वेक्षण  नहीं  किया  गया  है  तो  उसके  कया
 कारण  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  alo  So  जाफर  :  जी  हों  ।

 भर  सर्वेक्षणों  से  पता  चला  है  कि  मुजफ्फरपुर  से  रक्सौल  ओर  बेतिया  तथा

 नरकटिया  गंज  के  रास्ते  सनौली सें  बगाहा  तक  की  आमान  परिवर्तन  परियोजनाएं  श्रथेक्षम  नहीं

 होंगी  ।  इन  परियोजनाओं  की  विशेष  रूप  से  वित्तीय  संसाधनों  की  तंगी  को  देखते  हुए

 छोड़  दिया  गया  है  ॥

 कुष्ठ
 रोग  के  इलाज  का  नया  रोका

 778,  श्री  रामावतार  शास्त्री  :  कया  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यद  बताने  को

 कृपा  करेंगे  कि

 कया  यह  सच  है  कि  चिकित्सा  विज्ञान  के  क्षेत्र  में
 कुष्ठ

 रोग  के  इलाज  का  एक  नया

 तरीका  निकाला  गया

 afe  तो  उसका  क्या  क्या  ब्योरा  और

 उस  तरीके  को  लोकप्रिय  बनाने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  को  गई  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहसिना  :

 हा

 यहँ  पता  चेला  है  कि  रिफाम्पसिन  और  क्लोफेजिमीन  के  साथ  डेप्सोन  का  सम्मिश्रण

 अधिक  प्रभावी  होता  है  तथा  यह  संक्रमित  रोगियों  के  उपचार  की  अवधि  कों  लगभग  दो  ड  कस

 कर  सकता  जबकि  केवल  डेप्सोन  की  प्रयोग  करने  से  इस  रोग  को  ढोक  होने  में  5-10  ag

 म  जाते  हैं  ।  गर्त  क्लिनिकल  देखरेख  में  ही  बहु-्औषधे-पद्टति  की  चिकित्सा  करनी  होती

 है  कौर  सधी  उपचार  की  प्रगति  एवं  विषमता  आई  की  जाँच  प्रयोगशालाओं  के  परीक्षणों

 के  जरिए  विशेषज्ञों  द्वारा  नियमित्त  रूप  से  करानी  होतो  है  ।

 बहुं-आौषधे-पश्धति  को  चिकित्सा  प्रारम्भ  करने  के  लिए  अपेक्षित  विशिष्ट  सेवाओं  की
 ध्यान  में  रखते  हुए  बहु-औषध-पद्धति  को  परियोजनाएं  केवल  जन  जिलों  में  शुरू  को  गई  जहां

 $5
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 कुष्ठरोग  स्थानिक  रूप  से  अधिक  है  ।  आरम्भ  में  बहु-औषध-पद्धति  परियोजनाएं  वर्धा

 और  पुलिया  पश्चिम  बंगाल  में  शुरू  की  गई  थीं  और  अर  इन्हें  चार  जिलों  में  और  शुरू  किया

 गया  है  said  श्री  कानून  और  विजय  area  (seer  गंजा  तथा  उत्तर  अर्काट

 रेलवे  में  नमित्तिक  मजदूर

 779.  श्री  वायुदेव  आचार्य  :  क्या  रल  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 भारतीय  रेलों  में  कितने  नैमित्तिक  मजदूर  कायें  कर  रहे  हैं

 (@)  उनमें  से  जोन-बार  कितने  मजदूर  नियमित  कर  दिए  गए  और

 सभी  मजदूरों  को  नियमित  करने  की  क्या  योजना  है  ।

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ao  क०  जाफर
 :

 लगभग  2.08  लाख  /#

 1981-82  के  दौरान  नियमित  किए  गए  नैमित्तिक  श्रमिकों  की  संख्या  से  सम्बन्धित

 एक  विवरण  संलग्न  है  ।  1982-83  के  दौरान  नियमित  किए  गए  नैमित्तिक  श्रमिकों  से  संबंधित

 सुचना  प्राप्त  को  जा  रही

 नैमित्तिक  श्रमिकों  को  नियमित  करने  के  लिए  कोई  समयबद्ध  श्रेणी  योजना  बनाना

 संभव  नहीं  sana  में  उनका  समाहन  इस  प्रयोजन  के  लिए  रिक्तियों  की  उपलब्धता  पर

 निर्भर  करता  दूसरें  नैमित्तिक  श्रमिक  को  विभिन्न  स्थानों  पर  मौसमी  तौरਂ  पर  सीमित

 अवघि  के  लिए  नियोजित  किया  जाता  है  ।  इसलिए  को  देश  व्यापी  स्तर  पर  बड़ी  संख्या  में

 नैमित्तिक  श्रमिक  रखने  ही  पड़ते  हैं  ।

 fact

 रेलवे च्चा  1981-82  के  दौरान  नियमित  किए  गए

 नैमित्तिक  श्रमिकों  क च् की  संख्या

 ee  de  in  ates  a  ब

 2615

 F488

 उत्तर  6479

 2655 पूर्वोत्तर

 पूर्वोत्तर  400

 दक्षिण  47}

 दक्षिण-मध्य  3633

 2773 दक्षिण-पूवे

 पश्चिम  3305

 lates  डल  mon moe

 जोड़  23519

 geet  monet  mete
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 माना  ना

 काम  के  अनुपयुक्त  रेल  लाइनों  के  सम्बन्ध  में  रेल  सुधार  समिति  की  रिपोर्ट

 780.  श्री  जाती  भाई  पटेल  :  क्या  रेल  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रेल  सुधार  समिति  ने  टिप्पणी  की  है  कि  देश
 की

 20  प्रतिशत  रेल  लाइनें  शीघ्र

 ही  बेकार  हो  और

 सरकार  द्वारा  क्या  सुधारात्मक  कदम  उठाये  जाने  का
 विचार

 है

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ao  |. हूँ  जाफर  :  रेल  gare  समिति  ने

 say  सिफारिशों  में  से  एक  सिफारि दा  में  यह  निष्कर्ष  निकला है  कि  प्राय  बातों  के  साथ-साथ

 रेलों  की  पूंजीगत  परिसम्पत्तियों  वर्षानुवषे  कम  होती  जा  रही  है  और  जब  तक  नवीकरण  की  गति

 को  बढ़ाया  नहीं  जाता  तो  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  धन्य  तक  देश  में  सम्पूर्ण  रेलपथ  का  20%

 से  अधिक  रेलपथ  परिचालन  के  अयोग्य  हो  जायेगा  ।

 रेलपथ  नवीकरण  की  गति  को  पहले  ही  बढ़ा  दिया  गया  1980-81  में  1096

 fro  मी ०  रेलपथ  नवीकरण  के  स्तर  को  बढ़ाकर  1982-83  में  प्रतिवर्ष  लगभग  1560  कि०मी०

 तक  पहले  ही  बढ़ाया  जा  चुका  1983-84  में  इस  काय  को  art  और  बढ़ाकर  लगभग

 2350  किमी  तक  करने  को  संभावना  है  ।  इसके  लिए  अधिक  wa  के  आबंटन  हेतु  सभी  प्रकार

 से  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  ।

 महानगरों  परिवहन  कलकत्ता

 781.  श्री  सत्य सा घन  चक्रवर्ती  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 महानगरीय  परिवहन  कलकत्ता  के  का यं कक
 ण

 का  पुनर्विलोकन  करने  हेतु

 क्या  कदम  उठाए  गए  और

 क्या  मंत्री  महोदय  को  मालूम  है  कि  परियोजना  के  पूरा  होने  में  बिलम्ब  के  कारण

 कलकत्ता  नगर  क्या  इसके  निवासियों को  गम्भीर  समस्याओं  का  सामना  करना  पड़  रहा  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सी०  Fo  जाफर  ।  मेट्रो  रेल

 कलकत्ता  के  कायें  को  समीक्षा  तथा  देखभाल  करने  के  लिए  बोड़े  कार्यालय  में  एक  निदेशक  के

 अंतगर्त  एक  विशेष  सेल  बनाया  गया  है  ।

 जी  सार्वजनिक  aa  परिवहन  प्रणाली  की  इस  परियोजना  को  शीघ्रातिशीघ्र
 पूरा

 करने  के  प्रयास  किए  जा  रहें  हैं  ।  एसप्लेनेड  से  टाली गंन  ate  दमदम  से  श्याम  बाजार  तक  के
 वरण  को  1985  तक  और  शेष  श्याम  बाजार  से  एसप्लेनेड  खण्ड  के  को  1987  तक

 पूरा  करने  का  लक्ष्य
 है  ।  एसप्लेनेड  से  भवानीपुर  त्क  के  खण्ड  के  कुछ  भाग  को  लक्ष्य  तिथि  से

 पहले  शीघ्रातिशीघ्र  खोलने  का  प्रयास  किया  जा  रहा  है  ।
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 at  ee ea  ers  ee

 नए
 20

 सूत्री
 क  ima  के  अंतगर्त  कमजोर  वर्गों  का  कल्याण

 782.  श्री  सुभाषिनी  बोस  मजदूरी  :  क्या  शिक्षा  धौर  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 नए  20  सूत्री  कार्यक्रम  के  श्रन्तगंत  समाज  के  कमजोर  वर्गों  के  विकास  तथा  कल्याण  के  लिए

 मंत्रालय  द्वारा  क्या  उपाय  किए  गए  हैं
 ?

 frat  शौर  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  में  उप  मंत्री  पी०  कें०  थंगन) च्च्  :

 कार्यक्रम  के  शिक्षा  सम्बन्धी  सूत्र  संख्या  16  कें  कार्यान्वयन  में  मंत्रालय  ने  अनुसूचित

 जातियों  जन  महिलाओं  तथा  कृषि  श्रमिकों  और  समाज  के  कमजोर  वर्गों  के

 अन्य  व्यक्तियों  के  लिए  कार्यक्रमों  का  लाम  सुनिश्चित  करने  के  विशेष  उपाय  किए  हैं  ।  प्रारम्भिक

 शिक्षा  को  a4  कुल  बनाने  के  कार्येक्रम  में  बस्तियों  के  निकट  स्कुल  दिक्षा  की  सुविधाओं  की

 निःशुल्क  वर्दियों  तथा  कमजोर  वर्गों  के  बच्चों  को  मध्याह्न  भोजन  जेसे  अन्य

 प्रोत्साहनों  की  व्यवस्था  पर  बल  दिया  गया  है  ।  दाखिला  के  सम्बन्ध  में  लड़कियों  अनुसूचित

 जब  तियों  जन  भूमिहीन  श्रमिकों  तथां  गन्दी  बस्तियों  के  निवासियों  जसे  लक्षित

 अन्य  समूहों  की  ओर  विशेष  ध्यान
 जता  है  ।

 अनौपचारिक  अंशकालिक  शिक्षा  व्यापक  पैमाने  पर  शुरू  की
 गई  हैं

 ।  शैक्षिक  रूप  से

 पिछड़े  राज्यों  में  उन  अनौपचारिक  जिनका  उद्देश्य  9--  14  ay  के  आयु-वर्ग  के  बच्चों

 को  शामिल  करना  के  लिए  विशेष  केन्द्रीय  सहायता  दी  जा  रही  है  ।  शैक्षिक  रूप  से  पिछड़े  नौ

 राज्यों  में  अध्ययन  की  पाठ्यक्रम  स्यान  तथा  घन्टों  के  सम्बन्ध  में  ये  artsy

 लक्षित  ange  कौर  विर्केन्द्रीकृत  इसके  अलावा  पाठयंचर्या  महिला  शिक्षकों  की

 स्कूल  में  शारीरिक  सुविधाओं  की  व्यवस्था  जेसे  wea  पहलुओं  की  ओर  भी  ध्यान  दिया

 जा  रहा है  ।

 प्रौढ़  दिक्षा  कार्यक्रमों  में  भी  समाज  के  कमजोर  वर्गों  के  प्रौढ़ों  के  दाखिला  को  उच्च

 प्राथमिकता  दी  जाती  राज्य  सरकारों  को  इन  समुदायों  को  प्राथमिकता  देने  तथा  उनकी

 भ्रावश्यकताओं  को  ध्यान  में  रखते  हुए  प्रौढ़  दिक्षा  केन्द्र  स्थापित
 करने

 की  सलाह  दी  गई  है  ।

 केन्द्रीय  माध्यमिक  दिक्षा  दिल्‍ली  द्वारा  नई  दिक्षा  योजना

 783.  श्री  do  एस०  नेगी :
 कया  दिक्षा  और  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 (%}  क्या  यह  सच  है  कि  केन्द्रीय  माध्यमिक  शिक्षा  दिल्‍ली  gre  देश  में  एक  नई

 शिक्षा  योजना  alga  स्कूल  आरम्भ  की  गई  है  तथा  यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या

 (a)  क्या  सरकार  कों  मालूम  हैं  कि  उत्तर  प्रदेश  के  गढ़वाल  जिले  से  गढ़वाल  के  पैंतीस

 क्षत्र  में  परीक्षा  केन्द्रों  की  अपर्याप्त  संख्या  के  कारण  शेष  देश  की  तुलना  में  बहुत  कम  संख्या  मैं

 भावेदन  प्राप्त  हुए  और

 98



 5  1904 जर  व  ‘J  प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 क्या  सरकार  जामलाखाल  तथा  नगर  जेसे  स्थानों  में  नए  केन्द्र  खोलने  के

 कदम  उठाएगी  ?

 दिक्षा  और  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  में  उप  मंत्री  पी०  ष् ०

 हां  ।  केन्द्रीय  माध्यमिक  शिक्षा  बो  द्वारा  स्थापित  किए  गए  ओपन  स्कूल  ने  1981-82

 में  नव साक्षरों  को  दाखिल  करना  प्रारम्भ  कर  दिया  था  ।  स्कूलਂ  दिल्ली  में  स्थित  है  लेकिन

 देश  के  किसी  भी  भाग  अथवा  विदेश  के  व्यक्तियों  को  भी  नवसाक्षर  के  रूप  में  पात्र  व्यक्ति  पंजीकृत

 जा  सकता  है  ।  कोई  भी  ऐसा  व्यक्ति  जिसकी  आयु  14  aga  अधिक  और  जो  पढ़  और

 लिख  सकता  प्रवेश  पाने  का  पात्र  है  ।

 स्कूलਂ  दूरवर्ती  शिक्षण  तकनीक  को  अपनाकर  औपचारिक  स्कूली  दिक्षा  के  प्रति

 गेर  औपचारिक  दृष्टि  कोण  को  लागू  करता  है  ।  स्वतः  स्पष्ट  भर  शैक्षिक  पाठों  के

 रूप  में  विभिन्‍न  शिक्षण  सामग्रियों  at  व्यवस्था  करता  है  ।  स्कूल  देश  के  विभिन्‍न  भागों

 जहां  नवसाक्षर  पर्याप्त  मात्रा  में  केन्द्रित  संसाधन  केन्द्र  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव

 है  ताकि  अंशकालिक  मार  पर  व्यक्तिगत  मागंदशंन  के  लिए  उनकी  सहायता  की  जा  सके  ।

 विशेष  चाटे  तथा  wat  भारी  जैसे  दृश्य-श्युर  सहायक-साधन  भी  इन  केन्द्रों  में  उपलब्ध

 होंगे  ।  नवसाक्षर  इन  केन्द्रों  से  दक्षिण-सामग्री  उधार  ले  सकेंगे  ।  बाद  में  इस  सकल  का

 रेडियो/टूरदर्शन  साधनों  का  प्रयोग  करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 किसी  पत्राचार  पाठ्यक्रम  की  इस  प्रणाली  में  भी  नवसाक्षर  अपने  स्थान  तथा  अपने

 ही  समय  में  अध्ययन  कर  सकते  हैं  ।  किन्तु  स्कूलਂ  इस  ad  में  पत्राचार  पाठ्यक्रम  से  fara

 है  कि  नवसाक्षरों  को  दी  गई  सूची  में  से  विषय  चुनने  की  स्वतन्त्रता  होती  इसमें  विषयों  के

 संयोजन  में  कोई  कठोर  नियम  नहीं  होता  है  ।  इसके  नवसाक्षर  को  विषयवार  अंक

 एकत्र  करने  का  विकल्प  होता  निसार रों  के  लिए  एक  ही  समय  में  विषयों  के  किसी

 समूह  में  पास  होना  भनिवायें  नहीं  होता  ।  पांच  वर्षो  की  अवधि  में  पांच  विषयों  में  अंकों  के  संचयन

 से  नवसाक्षर  केन्द्रीय  बोर्डे  से  माध्यमिक  सकल  परीक्षा  पास  करने  का  प्रमाण-पत्र  पाने  का  हकदार

 होगा  ।

 इसमें  कोई  दाक  नहीं  कि  गढ़वाल  जिले  से  नव साक्षरों  की  संख्या  कम  है  किन्तु  यह

 परीक्षा  केन्द्रों
 की

 कमी  के  कारण  नहीं  है  जिन्हें  दाखिले  के  8  महीने  के  बाद  अधिसूचित  किया

 गया था

 इन  स्थानों  परीक्षा  केन्द्रों  के  खोलने  के  psa  पर  तभी  विचार  किया  जा  सकता

 है  यदि  वहां  से  पर्याप्त  संख्या  में  छात्र  दाखिला  लें  ।

 केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  मेडिकल  स्टोर  डिपो  द्वारा  अधिक  भुगतान

 784,  ott  सज्जन  Harz

 श्री  चन्द्र  ate  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  ag  बताने  की

 कपा  करने  कि

 99



 weal  के  लिखित  उत्तर  24  1983

 ee  sD

 क्या  सरकार  को  मालूम  हैं  कि  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  मेडिकल  स्टोर  डिपो

 द्वारा  टेबलेटਂ  तथा  ‘ato  सी०  फोट  कपसुलों  के  लिए  कुछ  फर्मों  को  अधिक  भुगतान

 किया  गया  जिसकी  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  सेवा  नई  दिल्‍ली  के  sana  एकक  को  जांच  के

 लिए  सुचना  भी  दी  गई

 यदि  तो  मामले  में  की  गई  जांच  का  क्या  परिणाम  रहा  तथा  इसका  वित्तीय

 अनौचित्य  क्या  ओर

 (a)  मामले  में  सरकार  को  होने  वाली  वित्तीय  हानि  के  लिए  अपराधी  अधिकारियों  पर

 जिम्मेदारी  निर्धारित  करने  तथा  ae  देने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  गई  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  उप  मंत्रो  कुमुद
 :  (*)  से

 सी०  जी०  एच०  एस०  मेडिकल  स्टोर  डिपो  द्वारा  इन  दवाइयों  के  सम्बन्ध  में  किसी  फर्म  को

 अधिक  भुगतान  करने  अथवा  किसी  प्रकार  की  अनियमितता  बरतने  का  कोई  मामला  नहीं  हुआ  t

 फर्मों  द्वारा  ये  दवाइयां  देर  से  सप्लाई  करने  का  एक  मामला  ध्यान  में  आया  था  ।  इसको

 जांच-पड़ताल  की  गई  और  उसके  परिणामस्वरूप  सम्बन्धित  कर्मचारियों  को  भविष्य  में  सके  रहने

 के  लिए  सावधान  कर  दिया  गया  है  ।

 स्कूल  जाने  वाले  बच्चों  में  राजनीतिक  रूमेटिक  ज्वर  तथा  अनावासिक  हृदय  रोग

 785,  श्रीमती  माधुरी  सिह  :  क्या  स्वास्थ्य  ate  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विश्व  स्वास्थ्य  संगठन  की  रिपो  के  अनुसार  भारत  में  स्कूल  जाने  वाले  बच्चों

 में  आमवातिंक  ज्वर  तथा  आमवातिक  हृदय  रोग  काफी  पाये  जाते  ओर

 यदि  तो  कया  रोग  के  कारण  सुनिश्चित  किए  गए  हैं  तथा  स्थिति  में  सुधार  के

 लिए  क्या  कदम  उठाए  जाने  का  विचार  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहसिना  :

 भर  विश्व  स्वास्थ्य  संगठन  ने  आमवातिक  ज्वर  तथा  आमवातिक  हृदय  रोग  सम्बन्धी

 अपने  दस्तावेज  में  यह  कहा  है  कि  भारत  में  स्कुल  जाने  वाले  5  से  15  वर्ष  की  आयु  के  प्रतिहज़ार

 बच्चों  में  से  6  को  आपवादिक  हृदय  रोग  होता  है  ।

 गाम वा तिक  ज्वर  तथा  आमवातिक  हृदय  रोग  का  कारण  बीटा  ही  मौलिक  स्ट्रेप्टोकोकाई

 बताया  जाता  है  ।  ग्रूप  बीटा  ही  मालीटिक
 स्ट्रे्टोकोकाई

 अधिकांशतया  भाम  कारण  हैं  ।  अन्य

 ग्रुपों  में  ग्रूप  जी  घोर  ग्रुप  सी  हैं  ।

 भारतीय  भायुषिज्ञान  अनुसन्धान  परिषदें  ने  आमवातिक  ज्वर  तथा  आमवातिक  हृदय  रोग

 के  विद्यमान  होने  तथा  उसके  साथ
 जुड़े  हुए  महामारी  विज्ञान  सम्बन्धी  प  हुओं  पर  अध्ययन

 किया  ary
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 कि नभ

 स्कूल  जाने  वाले  बच्चों  में  आमवातिक  ज्वर  तथा  आमवातिक  हृदय  रोग  के  प्रति  गौण

 प्रतिरोधी  शक्ति  के  सम्बन्ध  में  एक  बहु केन्द्रीय  अध्ययन  भी  किया  गया  है  ।

 भारतीय  आयुर्विज्ञान  अनुसंधान  परिषद्‌  ने  अमवातिक  ज्वर  तथा  आमवातिक  seq  रोग

 को  व्याप्तता  तथा  दिल्‍ली  के  स्कूलों  में  इसके  इलाज  पर  एक  अध्ययन  किया  है  ।

 भारतीय  ग्रायुविज्ञन  अनुसंधान  परिषद्‌  ने  प्रामीण  क्षेत्रों  में  उपलब्ध  विंमान  स्वास्थ्य

 सम्बन्धी  आधारभूत  ढांचे  का  प्रयोग  करते  हुए  लोगों  में  आमवातिक  ज्वर  gar  आमवातिक  हृदय

 रोग  की  रोकथाम  करने  के  लिए  प्रमाणन  मात्रांक  पर  भी  एक  आरम्भ  किया  है  ।

 खाद्य  सामग्री  में  अपदिष्ट  कोटनाशी  तत्व

 786.  थ्री  चित्त  बसु  :  क्या  स्वास्थ्य  झोर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगें  किः

 क्या  यह  सच  है  कि  पिछले  17  जनवरी  के  स्टेट्समैन  में  एक  समाचार  के

 अनुसार  कलकत्ता  तथा  इसके  आस-पास  के  विभिन्‍न  बाजारों  में  याहच्छिक  रूप  से  एकत्रित  खाद्य

 सामग्री  में  खाद्य  अपमिश्रण  निवारक  1968  द्वारा  खाद्य  सामग्री  में  निर्धारित  सक्रिय

 सीमा  से  sal  अधिक  अविशिष्ट  कीटनाशी  तत्व  पाया  और

 यदि  तो  क्या  इसे  सक्रिय  सीमा  से  नीचे  लाने  के  लिए  कोई  कदम  उठाए  गए

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  कुमुद  बेत०  एम०

 केन्द्रीय  खाद्य
 कलकत्ता  कौर  अखिल  भारतीय  स्वास्थ्य  विज्ञान  ate  जन

 स्वास्थ्य  संस्थान  में  कार्य  कर  रहे  वैज्ञानिकों  ने  कुछ  समय  पहले  यह  feds  दी  थी  कि  कुछ  खास

 पदार्थों  में  कीटनाशी  तत्व  की  मात्रा  खाद्य  अपमिश्रण  निवारण  अधिनियम  1955  के  अन्त यंत

 निर्घारित  स्तरਂ  से  कहीं  भाषिक  है  t

 सभी  राज्य/संघ  शासित  क्षेत्रों  के
 खाद्य  प्राधिकारियों  को  समय  समय  पर

 यह  परामर्श  दिया  जाता  रहा  है  कि  वे  कीटनाशी  अविशिष्ट ों  को  जांच  करने  सम्बन्धी  अपने

 कार्यकलापों  को  तेज  करें  भर  यह  सुनिश्चित  करें  कि  उनकी  मात्रा  सहनीय  स्तर  से  अधिक  न

 कृषि  मंत्रालय  से  भी  अनुरोध  कियां  गया  था  कि  वे  इस  दिशा  में  उचित  कार्रवाई  करें
 ।

 मया  तथा  मुगलसराय  स्टेशनों  के  बीच  विशेष  स्थानीय  बलों  को  आरम्भ  करना

 787.  श्यो  रामस्वरूप  रास  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें

 (*)  क्या  पूवे  रेलवे  के  गया  लथा  मुगलसराय  स्टेशनों  के  बीच  विशेष  स्थानीय  रेलें  चलाने

 को  मांग  की  गई  site

 यदि  तो  क्यो  मांगे  पर  विचार  किंया  गया  है  तथा  उसे  पर  क्या  निर्णय  लिया

 बया है
 ?

 01
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 =

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ato  क् ०  जाफर  :  (*)  अतिरिकत  ठहराव

 बालो  यात्री  गाड़ियां  चलाने  के  लिए  निरन्तर  मांग  की  जा  रही  हैं  ।

 लाइन  क्षमता  की  तंगी  के  कारण  प्रेंड  काड  पर  अतिरिक्त  गाड़ियां  चलाना

 तारीक  नहीं  पाया  गया  है  जिन्हें  कोयले  के  संचलन  के  लिए  सुरक्षित  रखना  होता  है  ।

 बिल्ली  परिवहन  निगम
 तथा  राजस्थान  सड़क  परिवहन  निगम  क  बीच

 एक  दुसरे  के  क्षेत्र  सें  बसें  चलाने  पर  विवाद

 788.  डा०  Go  यु ०  आजमी  :  क्या  नौवहन  ate  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  कौर  राजस्थान  सड़क  परिवहन  निगम

 के  बीच  एक  दूसरे  के  क्षेत्र  में  बसें  चलाने  पर  कोई  विवाद  चल  रहा

 यदि  तो  विवाद  का  ब्यौरा  क्या

 (7)  क्या  यह  सब  है  कि  fae  परिवहन  निगम  राजस्थान  सड़क  परिवहन  निगम

 मोटर  गाड़ी  अधिनियम  ar  सड़क  परिवहन  निगम  अधिनियम  के  अन्तमंत  अपने-धपने  क्षेत्रों  से

 aifaay  को  बिठाने  का  निषेध  कर  सकते  भीर

 यदि  at,  तो  उसका  ब्यौरा  कया

 नौवहन  भर  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  जियाउरंहसान  :  और

 दिल्‍ली  सनौर  राजस्थान  के  बीच  भाने  जाने  वाले  यात्रियों  को  अपनी  अपनी  बसें  लाने  ले  जाने

 के  बारे  में  परस्पर  विचार  fant  के  न  होते  रहने  के  कारण  इन  बसों  में  पकड़ा  पकड़ी  को  कुछ

 घटनाएं  हुई  थीं  ।  यह  मामला  सन्तोष  पूर्ण  रीति  से  न्  कर  लिया  गया  है  :

 जी  नहीं  ।

 set  नहीं  होता  ।

 न्य  को  बिमला  संस्थान  का  स्थानान्तरण

 789.  श्री  कृष्ण  दत्त  सुल्तानपुरी
 :

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  हात्दर  :  क्या  शिक्षा  और  चर  डूबत utef=z  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 कया  शिमला  संस्थान  की  उसके  वर्तमान  स्थान  से  पुणे  स्थानान्तरित  करने  के  बारे  में

 इस  बीच  अन्तिम  निर्णय  ले  लियां  गया

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  और  इसे  स्थानांतरित  करनें  के  लिए  निश्चित
 तिथि  क्या  कौर
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 ना

 m)  यदि  तो  दिक्षा  मन्त्रालय  समला  संस्थान  को  अनुसन्धान  सम्बन्धी  गतिविधियां

 आरम्भ  करने  की  अनुमति  देने  में  कितना  समय  लेगा  ?

 दिक्षा  तथा  संस्कृति  और  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  में  उप  मन्त्री  पी०  के
 ०

 ।

 जी  नहीं  ॥

 set  नहीं  उठता  ॥

 संस्थान  में  पहले  से  ही  कार्यरत  दो  फैलो  के  अनुसन्धान  कार्यक्रमों  में  प्रगति  हो  रहो

 नये  शैक्षिक  कार्यक्रमों  और  क्रिया-कलापों  को  संस्थान  के  विभिनन  प्राधिकारियों  के  नियुक्त /

 गठन  होते  जिसके  लिए  कार्रवाई  शुरू  करदी  गई  यथाशीघ्र  आरम्भ  कर  दिए  जाने  की

 बह्मा  है  ।

 इलाहाबाद  मण्डल  से  ध्रघिकारियों  का  स्थानान्तरण

 790  श्री  बाला  साहिब  पंवार  :  gar  रेल  मंत्रो  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  इलाहाबाद

 मण्डल  में  कितने  अधिकारी  वहां  पिछले  पांच  वर्षों  अथवा  अधिक  समय  से  काम  कर  रहे  हैं  ओर

 खन  अधिकारियों  को  इलाहाबाद  मण्डल  से  किसी  wea  मण्डल  अथवा  मुख्यालय  को  स्थानान्तरित

 न  करने
 के

 क्या  कारण  हैं
 ?

 रेल  मन्त्रालय  में  राज्य  weal  सी०  के
 ०

 जाफर  :  इलाहाबाद  मंडल  में  पिछले

 5  वर्षों  या  अधिक  समय  से  कुल  37  अधिकारी  कायें  कर  रहे  हैं  ।  इनमें  से  30  डाक्टर  हैं  जिनहें

 आमतौर  पर  तब  तक  स्थानान्तरित  नहीं  किया  जाता  जब  तक  इन्हें  उच्चतर  प्रेम  के  पदों  पर  न

 भेजा  जाना  जो  पद  इस  मण्डल  पर  नहीं  हैं  ।

 जहां  तक  शेष  7  अधिकारियों  का  सम्बन्ध  है  बे  इस  मण्डल  पर  प्रशासनिक  हित  में

 कार्य रत  हैँ  ।

 शिशु-मृत्यु  को  राष्ट्रीय  ओस  दर  कम  करने  के  लिये  कदम

 791.  डा०  बसंत  कुमार  पंडित  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  मह  बताने

 को  कृपा  करेंगे

 क्या  1970--1980  के  दशक  में  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  शिशु  मृत्यु  दर  में  कोई  पर्याप्त

 कमी  नहीं  पायी  यदि  तो  भत  तीन  ante  के  ante  faq  मृत्यु  की  औसत  दर  के

 झांकने  क्या

 क्या  सरकार  का  ध्यान  यूनिसेफ  ढारा  तैयार  को  गई  ग्यारह  का  शि

 भुज्यु  मानचित्र  को  ओर  आकर्षित  किया  गधा
 ध

 स्वास्थ्य
 एवं

 (*)  क्या  मध्य  उत्तर  राजस्थान  और  ot  प्रदेश  मैं  शिशु  मृत्यु  के
 122  प्रति  1000  को  राष्ट्रीय  औसत  दर  की  तुलना  में  बहुत  अधिक  यदि  तो  गत

 तीन  वर्ष  के  राज्यवार  ates  क्या
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 (9)  क्या  विश्व  स्वास्थ्य  संगठन  ने  इस  बात  की  सिफारिश  की  है  कि  भारत  के  ग्रामीण

 क्षेत्रों  में  चल  रही  मां  एवं  दिशा  स्वास्थ्य  निदान  की  समेकित  योजना  अधिक  लोगों  पर
 लागू

 की

 जानी  शर  इसके  उपचार  में  अधिक  रुचि  ली  जानी  और

 यदि  तो  खासतौर  पर  भारत  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  शिशु  मृत्यु  की  राष्ट्रीय  औसत

 दर  में  कमी  लाने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  योजनाएं  तैयार  की  गई  हैं  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  मोहसिना

 दशक  के  दौरान  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  शिशु  मृत्यु  दर  में  कमी  आई  है  ।  भारत  के

 महापंजीयक  की  नमूना  जांच  पद्धति  के  अनुसार  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  1976,  1977  और  1978  के

 दौरान  शिशु  मृत्यु  दर  139,  140  भर  137  है  ।

 हाँ

 मध्य  उत्तर  उड़ीसा  और  राजस्थान  में  fag  मृत्यु  दर  सम्पूर्ण  देश  की

 शिशु  मृत्यु  दर  जो  1978  में  गांव  भर  दाहर  को  मिलाकर  प्रति  1000  जीवित  जन्म  के  पीछे

 127  से  अधिक  है  ।  मार  प्रदेश  में  शिशु  मृत्यु  दर  राष्ट्रीय  ates  से  कम  है  ।  पिछले  तीन

 वर्षों  के  जिन  राज्यों  के  आंकड़े  उपलब्ध  हुए  हैं  उनकी  दरें  इस  प्रकार  हैं  o—

 राज्य  1५76  1977  1978

 a  SS  पला  ee  ——

 117 भास्कर  प्रदेश  122  #25

 मघ्य  प्रदेश  138  148  143

 उड़ी  पा  127
 147  133

 राजस्थान  142  142  140

 उत्तर  प्रदेश  178  168  177

 और  नहीं  ।  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  ग्रामीण  और  बाहरी  क्षेत्रों

 कै  लोगों  की  समग्र  स्वास्थ्य  परिचर्या  के  एक  अंग  के  रूप  में  माताश्रों  और  शिशुरोग  को  मिली-जुली

 स्वास्थ्य  सेवाएं  प्रदान  कर  रहा  है  i  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों

 बर  उप-केन्द्रों  को  स्थापना  जिला/सब-डिविजन,  तालुकों  में  बाल-विकित्सा  यूनिटों  को

 स्थापना  बीमार  नव  जात॑  शिशुओं  के  लिए  बालरोग  चिकित्सा  युनिट

 बहु-उद्देशय  स्वास्थ्य  गाइडों  आदि  को  प्रशिक्षण  देकर  माताओं  और  fargat

 को  स्वास्थ्य  सेवाएं  देने  सम्बन्धी  आधारभूत  ढांचे  का  विकास  करने  के  लिए  उपाय  faq  गए  हैँ  ॥

 सन्‌  2000  ईसवी  तक  शिशु  मृत्यु  दर  को  लगभग  50  प्रतिशत  कम  करने  की  योजना  है  ।

 रेलवे  के  विकास  कौर  संस्थापन  पर  हुआ  खल

 792.  श्री  एग  मीलालोहियादसन  नाडार :  क्या  रेल  मंत्री  ag  बताने  की

 करेंगे
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 देश  भर  मे  aq  तक  रेलवे  को  संस्थापना  और  विकास  पर  कुल  कितनी  राशि  व्यय

 को  श्योर

 केरल  में  इन  कार्यों  पर  कितना  व्यय  किया  गया  ?

 रल  मंत्रालय भें  राज्य  मन्त्री  सी०  जाफर  :  31-3-1982  के

 अन्त  तक  रेलों  पर  किये  गये  कुल  निवेश  का  ब्यौरा  निवेश  के  विभिनन  स्रोतों  के  अनुसार  संलग्न

 विवरण  में  दिया  गया  है  ।  चालू  वर्ष  के  दोरान  निवेश  की  राशि  वार्षिक  लेखों
 के  बन्द  होने  और

 तत्पश्चात्‌  रेलों  के  ब्लाक  लेखे
 तैयार  होने  के  बाद  ही  मालूम  होगी  ।

 निवेश  के  ging  रेलवे-वार  रखे  जाते  न  कि  राज्यवार  ।  इसलिए  केरल  पर

 खर्च  की  गयी  राशि  के  आंकड़े  अलग  से  उपलब्ध  नवदीं

 31-3-82  के  अन्त  निवेश  के  विभिन्न  स्रोतों  से  रेलों  पर  किया  गया  कुल  निवेश

 निम्नलिखित  है
 :--

 करोड  रुपये

 वि a  ques

 gait  6866.13*

 559.81 qeagia  आरक्षित  निधि  सुघार

 विकास  निधि  605.95

 दुर्घटना  संरक्षा  कौर  यात्री  सुविधा  निधि  38.68

 257.44 चालू  लाइन  निर्माण

 विविध  4.37

 जोड़  8332.38

 and

 इसमें  महानगर  परिवहन  परियोजनाओं  के  168.08  करोड़  रुपये  मिल  हैं  ।

 भाषा  बिक्केताओं  हारा  हड़ताल

 793.  wt  रंजु पद  दास  :  कया  स्वास्थ्य  झोर  परिवार  कल्याण  मंत्री  ae  बताने  कौ  get

 करेंगे

 क्यो  सरकारे  को  देश  विक्रेताओं  द्वारों  नियंत्रण

 1982  में  नये  संशोधन  के  विरोध  में  8  1983  को  समूचे  भारत  में  सांकेतिक  पड़ताल
 करने  के  बारे  में  जानकारी  भीर

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया  है

 403
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 स्वास्थ्य  धौर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  कुमुद  बेन  मी
 :

 site  सुचना  एकत्र  की  जा  रही  हैं  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ॥

 उड़ीसा  में  रल  परियोजनाओं  में  पूंजी  निवेश

 794.  थ्री  रास  बिहारी बेहरा  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेगे कि

 उड़ीसा  राज्य  में  चालू  रेल  परियोजनाओं  में  कुल  कितना  धन  लगाया  गया  है  भोर

 परियोजनाओं  के  नाम  क्या  और

 वर्ष  1983-84  के  दौरान  किन  परियोजनाओं  के  पूरा  होने  को  संभावना  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सी०  के०  जाफर  :  उड़ीसा  राज्य  में  ta

 परियोजनाओं  के  नाम  तथा  चालू  रेल  परियोजनाओं  पर  प्रत्याशित  निवेश  निम्नलिखित  हैं

 करोड़  रुपये  में

 लट  डाय  लल

 कोरा  पुट-रायगडा  रेलवे  लाइन  112.10

 75.00 जखापुरा-बांसपानों  रेलवे  लाईन

 कटक  रेलवे  स्टेशन  के  दक्षिणी  सिरे  पर  वर्तमान  सरकार 3

 के  स्थान  पर  दोहरे  यातायात  वाले  उपरी  सड़क  पूल

 2.42 की
 व्यवस्था

 भुवनेश्वर-एक  नये  सवारी  डिब्बा  मरम्मत  कारखाने

 की  स्थापना  18.97

 5  बोंडामूंडा-के  लिए  एकीकृत  योजना  :  3.47

 50  बिजली  रेल  इंजनों  को  ठहराने  योग्य  एक
 नये

 बिजली  रेल  इंजन  दौर  का  निर्माण

 दी  वर्तमान  डीजल  लोको  को  100  डीजल  इंजन

 ठहराए  जाने  योग्य  बनाने  के  लिए  बढ़ोतरी

 6.  बोडामुंडा-बीच  की  सिक  लाइन  पर  अधिक  स्थान  और

 अन्य  सुविधाओं
 की  व्यवस्था  6.62

 खौरधा  रॉड  सें  arte  तक  पलासी  मैं  ड्राप  चैनल  सुविधा

 सहित  दिशा  निर्धारित  रेडियो  बहु  सरणि  संचार  व्यवस्था

 का  विस्तार  1.7%
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 करोड़  रुपये  में
 et a  पाग

 8.  वाल्तेरु-किरन्दुल  awe  पर  सिमलोगुडा  से  किरंदुल  तक

 और  श्री  हरिकोटा  तथा  मालिविडू  आदि 34  स्टेशनों  पर

 बहुआणमी  बत्ती  सिगनल  व्यवस्था  करना  1.50

 9.  कोट्टावालसा-किरन्दुल  लाइन  के  29  मागृंदर्ती  स्टेशनों

 थर  पैनल  अन्तर्पाशिन  1.36

 oe  le  ee  दवाम

 जोड़  216.55
 snes  5

 —=  bores?
 मद  संख्या  5  से  9  तक  सूचीबद्ध  रे  ्य ca  |  *  द  है ह  योजनाओं  का  1983-84  के  wea  तक

 पुरा  हो  जाने  की  संभावना

 पार सुगा ओं  पत्तन  न्यास  हारा  स्थानीय  उम्मोदवारों  को  उपेक्षा  करके  मारती  किया  जाना

 795.  थी  genet  फेलो  री  :  कया  नौवहन  भोर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा

 करेंगे

 कया  सरकार  को  गोवा  के  लोगों  की  eager  पर  उत्पन्न  प्रतिकूल  प्रतिक्रिया  के

 बारे  में  जानकारी  है  कि  पारमुगाओं  पत्तन  न्यास  के  प्रबन्ध  स्थानीय  उम्मीदवारों  की  उपेक्षा  करके

 संघ  राज्य  क्षेत्र  के  बाहर  के  लोगों  की  भरती  कर  रहे  बौर

 गत  पांच  वर्षों  के  दौरान  मारमुगाश्नों  पत्तन  न्यास  द्वारा  संघ  राज्य  क्षेत्र  के  बाहर  के

 कितने  लोगों  की  भरती  को  गई  और  उसके  क्या  कारण

 नौवहन  और  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जियाउरंहमान  श्रंसारो  :  पोर्ट

 ट्रस्ट  में  भर्ती  उन  नियमों  के  अनुसार  की  जाती  जो  सक्षम  अधिकारियों  ने  समय  समय  पर

 बनाए  है  ।  श्रेणी  है है  और  iv  में  जो  रिक्तियां  होती  है  वे  रोजगार  कार्यालय  को  अधिसूचित  की

 जाती  है  और  वे  रिक्तियां  केवल  उन्हीं  उम्मीदवारों  में  से  भरी  जाती  है  जिनके  नाम  रोजगार

 कार्यालय  भेजता  है  ।  रोजगार  कार्यालय  में  जब  उम्मीदवार  उपलब्ध  नहीं  होते  तो  समाचार  पत्रों

 में  विज्ञापन  दिए  जाते हैं  ।

 1-2-78  &  31-1-83  aaa  पत्तन  न्यास  में  विभिन्‍न  पदो ंके  लिए  828

 व्यतीत  सीधे  wat  किए  गये  ।  इनमें  से  590  स्थानीय  व्यक्ति  बानो  के  238  व्यक्तियों  में

 51  अनुसूचित  जाति/जनजाति  के  ऐसे  उम्मीदवार  जो  आमतौर  से  वहां  उपलब्ध  नहीं  हुए  ।

 रोजगार  कार्यालय  ने  जो  सूची  भेजी  उसमें  उन  उम्मीदवारों  के  भाम  भी  भेजें  गये  जो  गोवा

 faa  सी  नहीं  थे  ।  उनमें  से  कुछ  का  योग्यता  कौर  गुणावगुण  आधार  पर  चयन  समिति  ते  चयन

 कर  लिया  ।  जब  उपयुक्त  स्थानीय  उमीदवार  उपलब्ध  नहीं  हुए  तो  स्किल्ड  और  तकनीकी  पदों

 पर  कुछ  ऐसे  व्यक्ति  रख  लिए  गये  जो  गोवा  निवासी  नहीं  थे  ।
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 नई  रेल  लाइनों  के  लिए  सर्वेक्षण  करने  हेतु  प्रावधान

 796.  श्री  तारिक  अनवर  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  वर्ष  1982-83  के  लिए  बजट  में  नई  रेल  लाइनों  के  सर्वेक्षणों  हेतु  कोई

 प्रावधान  रखा  गया

 यदि  at,  तो  ta  के  किन  भागों  में  सर्वेक्षण  किये  जाते  हैं  और  एनके  पुरा  होने  का

 निर्धारित
 समय

 क्या

 क्या  सरकार  ने  सभी  सर्वेक्षण  कार्य  पुरा  कर  लिया  और

 यदि  तो  किन  कारणों  से  ag  सर्वेक्षण  कायें  पूरा  नहीं  किया  जा  सकता  है  भर

 उनके  कब  तक  पुरा  होने  की  संभावना  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  सी०  क्क्०  जाफर  शरीफ )
 ४  जी  हां  ।

 1982-83

 के  बजट  में  चार  नई  रेल  लाइनों  के  लिए  प्रारम्भिक  इंजीनियरी-एवम्‌-यातायात  सर्वेक्षण  शामिल

 किये गये  थे  ।

 से  इन  नई  रेल  लाइनों  के  सर्वेक्षण  आन्  मध्य

 प्रदेश  और  गुजरात  राज्यों  में  पड़ते  हैं  ।  संसाधनों  के  सीमित  होने  के  कारण  इन  सर्वेक्षणों

 को  अब  तक  qu  जाना  संभव  नहीं  हो  पाया
 ।  इनके  पूरा  होने  के  लिए  कोई

 निर्घारित  तिथि  निश्चित  नहीं  की  गयी  क्योंकि  यह  सत्य  सर्वेक्षणों  पर  हो  रहे  कायें  के  महत्व

 शौर  निधियों  को  उपलब्ध तता  पर  निसार  करेगा  ।

 राज्यों  सें  त्रिभाषा  सुत्र  के  क्रियान्वयन  में  हुई  प्रगति

 797.  श्री  संतोष  मोहन  देव  कया  शिक्षा  और  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे

 विभिन्‍न  राज्यों  में  चि भाषा  सुत्र  के  क्रियान्वयन  में  कितनी  प्रगति  हुई

 किन  राज्यों  और  संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  त्रिभाषा  सूत्र  अपनाया  और

 राज्यों  ने  इस  सूत्र  कों  क्रियान्वित  न  कर  सकने  के  लिए  कया  कारण
 दिए  हैं  ?

 शिक्षा  और  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों
 में

 उप  मिली  पी०  कठ  पु  गन  :

 (=)  और  विभिनन  राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्रों  द्वारा  परिभाषा  सुत्र  के  कार्यान्वयन  को  दनि

 बाला  विवरण  संलग्न  है  ।

 [daraq  में  रखा  देखिए  संख्या  एल०  do  5911/83]
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 क

 अधिकांश  राज्यों
 शासित  क्षेत्रों  सिद्धान्त  रूप  में  त्रिभाषा  सुत्र  स्वीकार  कर

 लिया  है  ।  तमिलनाडू  1968  में  राज्य  विधान  मण्डल  दारा  पारित  संकल्प  के  अनुसार  द्विभाषी

 सुत्र  स्वीकार  कर  लिया  है  ।  और  पाण्डिचेरी  तथा  कराया  तमिलनाडू  में  अपनाए  का

 सुत्र  का  ही  पालन  करते  हैं  ।  कुछ  राज्य  शैक्षिक  आवश्यकताओं  तथा  वहां  की  स्थानीय

 परिस्थितियों  के  कुछ  संशोधनों  के  साथ  त्रिभाषा  को  कार्यान्वित  कर
 रहे  हैं

 ।

 प्रवेशों  शुल्क  पर  रोक  लगाया  जाना

 798.  श्री  कार  एन०  रा कदा

 थी  उत्तम  भाई  एच०  पटेल  :  नया  दिक्षा  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि :

 क्या  सरकार  का  cara  बेन्स.कंपिटेशन  फीਂ  eda  के  अंतगर्त  31  जनवरी

 1983  के  टाइम्स  आफ  इण्डिया  में  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया

 यदि  तो  समूचे  देश  में  प्रवेश थ  शुल्क  पर  रोक  लगाने  के  लिए  सरकार  ने  क्या

 कदम  उठाये  और

 संसद्‌  में  इस  विषय  पर  विधेयक  लाने  में  कितनी  प्रगति  हुई  है  ?

 शिक्षा  ओर  संस्कृति  तथा  समान  कल्याण  मंत्रालयों  में  उप  भन्ती  पी०  भक्त
 यु

 :

 जी  ati

 ate  (7)  केन्द्रीय  सरकार  ने  राज्य  सरकारों  से  व्यावसायिक  कालेजों  में  दाखिला

 के  लिए  प्रति  व्यतीत  शुल्क  लेने  की  प्रथा  को  समाप्त  करने  का  अनुरोध  किया  था  ।  सभी  राज्य

 सरकारों  ने  इस  सुझाव  का  स्वागत  किया  तथापि  ara  प्रदेश  के  अलावा  कर्नाटक  तथा

 बिहार  जहां  पर  ऐसी  तथा  कथित  संस्थाएं  विद्य  सान  की  राज्य  सरकारें  कुछ  कानूनी  तथा  अन्य

 कठिनाइयों  के  कारण  इस  प्रथा  को  अभी  तक  नहीं  रोक  सकी  हैं  ।  इस  विषय  पर  एक  विधेयक

 संसद्‌  में  तथा  शीघ्र  प्रस्तुत  करने  के  लिए  कदम  उठाए  जा  रहे  है  ।

 नौवहन  कम्पनियों  को  वित्तीय  सहायता

 799.  को  ज्गदोश  टाईटलर :  क्या  नौवहन  कौर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि
 :

 क्या  सरकार  को  इस  बात  को  जानकारी  है  कि  नौवहन  उद्योग  मन्दी  के  दौर  से

 गुजर  रहा  है  भर  इसलिए  इसका  अपने  अस्तित्व  के  लिए  वित्तीय  सहायता  हेतु  सरकार  पर

 निर्भर  रहना  आवश्यक

 (a)  क्या  यह  सच  है  कि  कुछ  गेर  नौवहन  कम्पनियां  ऐसे  श्रबेसेर  पर  जब  नौवहन  उद्योग

 संकटावस्था  में  है  इस  क्षेत्र  में  आने  के  लिए  अपनी  उत्सुकता  दिखा  रहते  हैंਂ  और
 न्  2?  शा
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 काणा  आब

 यदि  तो  स्थापित  नौवहन  कम्पनियों  को  सहायता  देने  और  इस  उद्योग  में  नई

 कम्पनियों  को  प्रोत्साहित  करने  के  बारे  में  सरकार  का  क्या  निर्णय  है
 ?

 नौवहन  भर  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  (ft  जियाउरंहसान  ।  (*)

 कुछ  गर-जहाजी  कम्पनियों  ने  जहाज  खरीदने  के  लिए  सरकार  से  अनुमति  माँगी

 है  ।  परन्तु  इस  समय  यह  हालत  है  कि  नौवहन  उद्योग  में  adara  मन्दी  को  ध्यान  में  रखते

 गेर  जहाजी  कम्पनियां  भी  नये  जहाज  खरीदने  में  आना-कानी  कर  रही

 जहाजी  कम्पनियों  को  वित्तीय  सहायता  देने  का  निर्णय  किया  गया  है  ।  इस  सहायता

 का  ब्योरा  तेयार  किया  जा  रहा  है  ।  जहाज  खरीदने  के  लिए  नई  कम्पनियों  के  आवेदन  पत्रों  पर

 गुण-दोष  के  आधार  पर  विचार  किया  जाता  है  ।

 परिवार  नियोजन  कार्यक्रम  को  प्रगति

 800.  श्री  जी०  नरसिम्हा  रेड्डी  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 परिवार  नियोजन  कार्यक्रम  की  प्रगति  किन  क्षेत्रों  में  बहुत  wey  नहीं  रही  कौर

 (a)  इस  स्थिति  को  सुघारने  के  लिए  उन  क्षेत्रों  में  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है
 ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कत्याण  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  (staal  मोहसिना

 (#)  भ  तक  प्राप्त  आंकड़ों  के  अनुसार  1983  की  अवघि  में  परिवार  कल्याण

 कार्यक्रम  के  अस्तंगत  जो  उपलब्धियां  हुई
 हैं  वे  1981-82  को  इसी  अवधि  के  दोरान  नसबन्दी

 कार्यक्रम  के  अन्तगंत  मणिपुर  और  राजस्थान  को  छोड़  सभी  राज्यों  और  केन्द्र  शासित  क्षेत्रों  में

 हुई  उपलब्धियां  भाई०  to  ही०  पहुनाने  के  बारे  में  मेघालय  राजस्थान  और  चण्डीगढ़  को

 ats  सभी  राज्यों  और  केन्द्र  शासित  क्षेत्रों  में  हुई  उपलब्धियों  से  ज्यादा  हैं  ।

 जो  राज्य  इस  कार्यक्र
 म

 में  पिछड़  गए  उनके  बारे  में  क्षेत्र  विशेष  नीति  अपनाई

 जा  रही  हैं  ।  परिवार  कल्याण  कार्यक्रम  के  अन् तें गत  निर्धारित  लक्ष्यों  को  प्राप्त  करने  की  दृष्टि  से

 सूक्ष्म  निरीक्षण  और  अनुवर्ती  कार्रवाई  की  जा  रही  है  ।

 दिल्‍ली  विश्वविद्यालय  के  ध्रध्यापकों  को  दिया  गया  प्रस्ताव

 801.  श्री  बाब् राम  परांजपे  :  क्या  दिक्षा  और  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 दिल्ली  विश्वविद्यालय  के  अध्यापकों  के
 लिए  आवास  चिकित्सा  सम्बन्धी  सुविधाएं

 apr rrrrert  को  उल  कर  et oe  2 थी  2  ए भोर  पदोन्नति की क  हद  | * है  ह्च्््ग  ना  faq  सरकार  gl  रो  प्रस्तुत  प्रस्ताव  का  ब्यौरा  क्या

 कौर
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 a

 उन  पर  प्रति  ad  कितना  अनुमानित  व्यय  भाएगा  ?

 शिक्षा  और  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  में  उप  मंत्री  पी०  कक ०  :

 और  विश्वविद्यालय  के
 करें  चोरियों

 के  लिए  आवास  उन्हें  उपलब्ध  चिकित्सों

 सुविधाओं  भर  शिक्षकों  के  लिए  पदोन्नति  की  योजना  में  सुधार  का  प्रस्ताव  पिछले  कुछ  महीनों

 के  दौरान  विश्वविद्यालय  अनुदान  sale  के  विचाराधीन  था  ।  सरकार  से  परामर्श  करके

 विद्यालय  भ्रनुदान  आयोग  ने  दिल्‍ली  विश्वविद्यालय  का  एक  ऐसा  प्रस्ताव  स्वीकार  किया  था  जिसके

 ada  जमा  afasy  निधि  के  एक  भाग  को  विश्वविद्यालय  द्वारा  अपने  कोंचा  रियों  के  लिए  स्टाफ

 क्वाटर  के  निर्माण  के  लिए  उपयोग  किया  जा  सकता  है  ।  भविष्य  जमा  निधि  में  से  ऋण  लेने  के

 लिए  प्रारम्भिक  संसाधन  में  वृद्धि  करने  हेतु  विश्वविद्यालय  द्वारा  लौटाए  गए/लौटाए  जाने  योग्य

 लगभग  1  करोड़  रुपए  का  उपयोग  करने  के  लिए  भी  आयोग  विश्वविद्यालय  से  सहमत  था  ।  इस

 प्रस्ताव  के  grata  यह  अपेक्षा  की  जाती  है  कि  विश्वविद्यालय  के  कर्मचारियों  के  लिए  स्टाफ

 बवाटेंरों  के  निर्माण  हेतु  3  करोड़  रु०  उपलब्ध  कराए  जाएंगे  |

 जहाँ  तक  कालेज  कर्मचारियों  का  सम्बन्ध  आयोग  ने  1  करोड़  Go  का  प्रारम्भिक

 परिव्यय  सं स्वीकृत  करने  की  सहमति  दी  है  यदि  सम्बन्धित  प्रबन्ध  समान  राशि  का  अंशदान  करने

 के  लिए  सहमत  हो  ।  इस  2  करोड़  रु०  के  प्रारम्भिक  परिव्यय  के  साथ-साथ  कालेज  भविष्य  निधि

 निवेश  में  से  लगभग  4  करोड़  रु०  का  ऋण  ले  सकते  इस  प्रकार  कालेज  कमंचारियों  के  f  STS लए

 स्टाफ  क्वार्टरों  के  निर्माण  हेतु  कुल  6  करोड़  ठ्  का  खच  करने  योग्य  राशि  सुलभ  हो  जाती  है  ।

 इन  दोनों  मामलों  में  भविष्य  निधि  निवेश  से  लिया  गया  ऋण  तथा  इस  पर  देय  ब्याज  विश्व»

 विद्यालय  अनुदान  आयोग  द्वारा  ही  सुलभ  कराना  होगा  |

 इसके  दिल्‍ली  विश्वविद्यालय  को  अपने  कमेंचा  रियों  के  लिए  भवन  निर्माण  अग्रिम

 हेतु  आवर्ती  निधि  के  सृजन  के  लिए  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  से  चालू  ay  के  अनुदान  को  10

 लाख  रु०  से  बढ़ाकर  50  लाख  रु०  कर  दिया  गया  है  ।

 जहां  तक  चिकित्सा  सुविधाओं  का  सम्बन्ध  विश्वविद्यालय  के  तत्वावधान  में  पहले  से

 हो  दो  स्वास्थ्य  केन्द्र  चल  रहे  हैं  ।  आयोग  आवश्यक  पूरक  औषधियों  की  व्यवस्था  तथा

 अन्य  खर्चा  सहित  दो  और  स्वास्थ्य  केन्द्र  स्थापित  करने  के  लिए  सहमत  हो  गया  हैं  ।

 घि र्व विद्यालय  और  कालेज  के  शिक्षकों  के  लिए  पदोन्नति  की  योजनाओं  को  आयोग  द्वारा

 कमरा  1982  और  1982  में  अन्तिम  रूप  दिया  गया  ary  दिल्‍ली

 विद्यालय  mt  इसके  कालेजों  के  शिक्षक  इस  बात  पर  जोर  दे  रहे  हैं  कि  आयोग  को  योजना  उन्हें

 स्वीकार  नही ंहै  ।  शिक्षकों  के  साथ  बिस्तार  से  बात-चीत  करने  के  बाद  दिल्‍ली  विश्वविद्यालय  ने

 आयोग  की  योजनाओं  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  कुछ  रूप  रेखाओं  की  सिफारिश  की  है  ।  इस

 सम्बन्ध  में  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  को  लिखे  दिल्‍ली  विश्वविद्यालय  के  28-1-1983  के

 अल्को  उद्धरण  संलग्न  है  ।  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  ने  इन  सिफारिशों  को  इस  विश्वास

 पर  रविवार  कर  लिया  कि  शिक्षण  कार्य  शुरू  हो  जाएगा  ॥
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 उपयु क्त  प्रबन्धों  को  कार्यान्वित  करने में  नि  प्रथा थें  विधिक  ad  अभी  तैयार  नहीं

 किया  गया

 [ wearer  में  रखा  गया  ।  देखिए  सख्या  एल०  टी०  5912/83]

 सऊदी  अरब  में  सिखों  के  प्रवेश  पर  रोक

 802,  श्री  जी०  एस०  पाटिल  :  क्या  बिदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सउदी  अरब  में  सिखों  का  प्रवेश  निषिद्ध  कर  दिया

 क्या  किसी  अन्य  देश  में  भारतीयों  के  किसी  बर्गे  पर  रोक  लगाई  गई  और

 सरकार  द्वारा  इस  संबंघ  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  सऊदी  अरब  का
 क्या

 प्रत्युत्तर  है  ?

 बिदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ए०  ए०  :  सऊदी  अरव  में  सिखों  के

 प्रवेश  पर  निषेध  नहीं  हैं  ।

 नहीं  ।

 (a)  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 बर्मा  में  अपनी  संपत्ति  छोड़कर  ait  वाले  भारतीयों  को  quia

 803.  श्री  मोती  भाई  arte
 चौधरी  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  कीं  छुपा  करेंगे  किं

 बर्मा  में  अपनी  संपत्ति  छोड़कर  आने  वालें  भारतीयों  से  मुआवजे  को  भूगतान  करने

 के  लिए  बर्मा  सरकार  के  साथ  सरकार  की  हुई  बातचीत  के  क्या  परिणाम  निकले

 इन  भारतीयों  को  अपनी  संपत्ति  के  लिए  दावों  का  भुगतान  कब  तक

 क्या  fata  की  सरकार  ने  बिटिया  नागरिकों  द्वारा  बर्मा  में  छोड़ी  गई  सम्पत्ति  को

 अपने  कब्जे  में  ले  लिया  मौर  उन  ब्रिटिश  नागरिकों  के  दावों  का  भूगतान  कर  दिया  था  जो

 बर्मा  में  acd  संपत्ति  को  छोड़कर  भा  गये

 यदि  तो  भारत  सरकार  द्वारा  इंसी  प्रक।र  की  कार्यवाही  न  करने  के  क्या  कारण

 और

 इस  समस्या  का  हल  करने  के  लिए  क्यां  कार्यवाही  करने  के  विचार  है  ?

 fate  मंत्रालयों  में  राज्य  मंत्री  ए  ण्  :  अनिवासी  भारतीय  दावे

 दारों  को  क्षतिपूर्ति  की  अदायगी  करने  के  मामले  को  भारत  सरकार  औपचारिक  रूप  से  और

 गनौफ्चारिक  रूप  से  मी  बर्मा  की  सरकार  के  साथ  उठाती  wt  इस  सिलसिले  में  बर्मा  की
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 )

 en  er  निकल

 सरकार  से  पिछली  बार  जुलाई  1982  में  उत्तर  प्राप्त  हुआ  था  जिसमें  उन्होंने  कहा  था  कि  उन्हों ने

 सम्बद्ध  प्राधिकारियों  से  इस  मामले  से  शीघ्रता  युवक  कार्रवाई  करने  के  लिए  कहा  है  ।  इस  सम्बन्ध

 में  बर्मा  के  प्राधिकारियों  को  सत्य-समय  पर  स्मरण  दिलाया  गया  है  ।

 इस  मामले में  बर्मा  सरकार  को  हम  बराबर  याद  दिलाते  रहते  लेकिन  यह  नहीं

 कहा  जा  सकता  कि  वे  इसके  बारे  में  अन्तिम  निर्णय  कब  तक  लेंगे  ।

 (=)  और  सरकार  की  जानकारी  में  यह  बात  आई  है  कि  युनाइटेड  किंगडम  की

 सरकार  योर  बर्मी  प्राधिकारियों  के  बीच  यह  समझौता  हो  गया  है  fe  बर्मा  में  ब्रिटिश  नागरिकों

 के  नाम  में  जो  अनिवासी  अवनद्ध  बेक  खाते  वे  रंगून  स्थित  ब्रिटिश  राजदूतावास  को  हस्तान्तरित

 कर  दिए  जायें  ।  ऐसा  समझा  जाता  है  कि  इन  बेक  खातेदारों  को  उनके  नाम  जमा  रकम  के

 बराबर  स्टडीज  Jo  के०  सरकार  द्वारा  उन्हें  दे  दिए  जाएंगे  ।  बर्मा  के  प्राधिकारी  से  अपनी  बातचीत

 में  हमने  इस  पहलू  को  ध्यान  में  रखा  है  ।

 दिल्ली  में  दन्त  चिकित्सा  कालेज

 7  भी
 804.  श्री  जेवियर  माइकल  क्या  स्वास्थ्य  बौर  कराना Ai  Mey  नन  lag  बताने  की  gor  करेंगे

 किः

 क्या  सरकार  के  ध्यान  में  यह  बात  arg  है  कि  दिल्‍ली  संघ  राज्य  क्षेत्र  में  कोई  दन्त

 चिकित्सा  कालेज  नहीं  फिर

 यदि  तो  क्या  जनता  की  इस  आवश्यक  मांग  को  देखते  हुए  सरकार  का  विचार

 एक  aa  चिकित्सा  कालेज  खोलने  का  है  ?

 स्वास्थ्य  कौर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  कुमुद  बेन  एम०  :

 भोर  मौलाना  अजाद  मेडिकल  नई  दिल्‍ली  में  20  छात्रों  की  वार्षिक  प्रवेश

 क्षमता  वाला  एक  दन्त  fram  खोलने  की  मंजूरी  प्रदान  कर  दो  गई  है  ।  इस  दन्त  विभाग  को

 स्थापित  करने  के  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ।

 उड़ीसा  में  ऊपरी  पुल

 805.  st  marta  चरण  दास  :  कया  रल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उनके  मंत्रालय  का  उड़ीसा  में  1983-84  के  दौरान  कुल  कितने  ऊपरी  पुलों  का

 निर्माण  करने  प्रस्ताव

 (a)  क्या  सरकार  का  उपरोक्त  वित्तीय  वर्ष  में  ज्ञाजपुर-क्योंझर  रोड  रेल  स्टेशन  पर  एक

 ऊपरी  पुल  का  निर्माण  करने  का  प्रस्ताव

 यदि  होता  इसमें  अनुमानित  कितनी  राशि  व्यय  होगी  और  इस  सम्बन्ध  में  कितनी

 प्रगति
 हुई  और
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 (a)  उसका  ब्यौरा  क्या

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (sit  सो०  Bo  जाफर
 :  उड़ीसा  राज्य  में

 नर गुड़ी  और  कटक  में  पांच  ऊपरी
 सड़क  पुलों  का  काम  प्रगति

 पर  है  ।

 जी  नहीं  ॥

 उठता  | ल  प्  य और  प्रदान  नहीं

 बहादुरशाह  जफर  के  अवशेषों  को  वापस  लाया  जाना

 806.  थो  भकारखण्ड  राय  :  कया  बिदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  एक  ag  के  दौरान  भारत  के  प्रथम  स्वतन्त्रता  संग्राम  के  वीर  स्वतन्त्रता  सेनानी

 बहादुरशाह  जफर  के  अवशेषों  को  बर्मा  सरकार  के  साथ  बातचीत  करने  के  उपरान्त  भारत  सरकार

 oe  फिर  लाल  किले  की  भारतीय  भूमि  पर  दफनाने  के  लिए  कितने  अनुरोध  प्राप्त  हुए  गौर

 उन  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 s¥rr i
 बिदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ए०  ए०  र  NA)  पिछले  एक  ag  में  ऐसा  कोई

 अनुरोध  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 दिल्‍ली  की  परिक्रमा  रेल  से  gat  घाटा

 807.  श्री  मोहन  लाल  पटेल  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 दिल्‍ली  परिक्रमा  रेल  में  प्रतिदिन  कितनी  गाड़ियां  चलती  और

 (a)  यदि  तो  इस  रेल  को  चालू  करने  से  लेकर  21  1982  तक  कुल  कितने

 रुपये  का  घाटा  हुआ  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (at  सी०  कण  जाफर  :  दिल्ली  रिंग  रेलवे

 12  यात्री  गाड़ियां  जिनमें  से  दक्षिणा वत  और  6  वामावतं  दिशा  में  चलती  हैं  ।

 (a).  इन  गाड़ियों  से  होने  वाली  हानि  के  आंकड़े  अलग  से  नहीं  रखे  जाते  हैं  ।

 कोयले  की  दुलाई  के  लिए  काम  में  लाये  जा  रहे  ana

 808.  att  मोहते  लाल  पटेल  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (*)  कोयले  को  ढुलाई के  लिए  प्रतिदिन  कितने  वेग  तों  को ae  को  काम  में  लाया  जाता  है  ।
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 a  ee  नन  क  or  ee  =  eye

 क्या  यह  सच  है  कि  कोयले  की  ढुलाई  के  लिए  विंमान  वेतन  न अपर्पाप्ति  3  और  इस  के

 कारण  स्थल  पर  बड़ी  मात्ना  में  कोयला  जमा  a  गया

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  कोयला  विभाग  ने  कोयले  को  ढुलाई  के  लिए  अतिरिक्त

 ama  देने  की  मांग  की  भर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  ear  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं
 ?

 रल  मंत्रालय  में  राज्  मंत्री  सो०  छ०  लाकर  (#)  विभिन्‍न  कोयला

 और  लदान-स्थलों  पर  कोयला  कम्पनियों  की  मांग  के  अनुसार  कोयले  के  परिवहन  के  लिए  माल

 डिब्बे  भारतीय  रेलों
 पर  उपलब्ध  माल  डिब्बों  के  सामान्य  पूल  में  से  सप्लाई  किए  जाते  हैं  ।  इस

 समय  कोयले  के  लदान  के  लिए  प्रतिदिन  12000-13000  माल  डिब्बे  सप्लाई  किए  जा  रहे  हैं  ।

 रेलें  रेल-मुखों  पर  लदान  के  लिए  प्रप्त  होने  वाले  समस्त  कोयले  की  ढुलाई  कर

 रही  हैं  ।  सर्दी  कोयले  कोयले  का  कोई  स्टाक  जमा  होता  है  तो  वह  रेल  मुखों  पर  प्रस्तुत  किए  जाने

 वाले  कोयले  का  लदान  करने  में  रेलों  की  असफलता  के  कारण  नहीं  होता  है  |

 (=)  और  (a):  विभिन्न  क्षेत्रों  के  लिए  कोयल ेके  लदन के  लिए  माल  डिब्बों  at

 प्राथमिकताओं  और  आवश्यकताओं  को  आवधिक  समीक्षा  की  जाती  है  और  औद्योगिक  अवसंरचना

 से  सम्बन्धित  मंत्रिमण्डल  समिति  द्वारा  निर्धारण  किया  जाता  है  तथा  तदनुसार  माल  चों

 को  सप्लाई  की  व्यवस्था  की  जाती  टे  ।  कोबला  विभाग  और  कोयला  कम्पनियों  के  साथ  क्षेत्र  तथा

 उच्चतर  स्तरों  पर  निकट  समन्वय  भी  बनाये  रखा  जाता  है  ।

 रेलवे  साल  डिब्बों  घोर  री  डिब्बों  को  मांग  और  सप्लाई

 ४09.  थी  भारिक  हुसन  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 (*)  गत  तीन  वर्षो  में  जोनल  रेलवे  को  वर्षवार  और  रेलवे  माल  डिब्बों  और

 सवारी  डिब्बों  की  माग  और  सप्लाई  वी  क्या  स्थिति  cei  है

 (@)  जोनल  रेलवे  की  1982-83  के  लिए  सवारी  डिब्बों  और  माल  डिब्बों  के  लिए

 कितनी  मांग  है  और  जोनल  रेलवे  की  1983-84  के  लिए  कितनी  मांग  होने  की  संभावना  है  कौर

 सवारी  डिब्बे  और  माल  डिब्बे  बनाने  वले  विभिन्‍न  कारखानों  से  इनकी  सप्लाई  स्थिति  क्या

 (a)  जोनल  रेलवे  1982-83  भर  1983-84  के  लिए  डीजल  इंजनों  की  कितनी

 माँग  है  और  उनको  सप्लाई  स्थिति  क्या  है

 विभिनन  जोनल  रेलवे  की  माँग  को  पूरा  करने  के  लिए  सरकार  का  क्या  कदम  उठाने

 का  प्रस्ताव  और

 क्या  सवारी  डिब्बों  और  डीजल  coral  की  सप्लाई  के  मामले  में  पूर्वोत्तर  रेलवे  के

 साथ  भेदभाव  किया  जा  रहा  है  ?
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 =

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सी०  Fo  जाफर  :  रेलों  के  लिए  चल

 माल  सवारी  डिब्बों  और  रेल  इंजनों  को  जरूरत  का  आकलन  अखिल  रेलवे  भा घार

 पर  ही  किया  जाता  है  और  afar  चल  स्टाक  कार्यक्रम  जो  रेलवे  बजट  का  एक  भाग

 उसकी  व्यवस्था  कर  दी  जाती  है  ।  चल  स्टाक  के  निर्माण/खरीद  के  लिए  अपेक्षित  अग्रिम  समय

 को  ध्यान  में  रखते  हुए  ag  विशेष  में  किए  गए  प्रावधान  को  कार्यान्वित  करने  में  लगभग  दो  से

 तीन  ag  लग  जाते  हैं  ।  पिछले  तीन  वर्षों  में  सवारी  डिब्बों  तथा  माल  डिब्बों  के  लिए  किया  गया

 प्रावधान  तथा  उनका  उत्पादन  नीचे  दिया  गया  है  :--

 चल  स्टाक  कार्यक्रम  में  सवारी  डिब्बे  माल  डिब्बे

 किया  गया  प्रावधान  गाड़ी
 {  श

 पहियों
 क ee  rm  et  हिप  ee

 1070  _  en
 IF  EF-OV  1336  24930.5

 1980-81  23  9000

 1981-82  1497
 32085,

 उत्पादन  सवारी  डिब्बे  माल  डिब्बे

 में  )
 नं  गए  EE ददरा  एग  नए

 गाड़ियों
 et  ee  ee  Se  oe

 1979-80  974  10827

 1980-81  922  12064

 1981-82  1041  17362

 1982-83  के  चल  स्टाक  कार्यक्रम  में  सवारी  तथा  माल  डिब्बों  के  लिए  किए  गए
 =

 प्रावधान  तथा  रेलवे  यूनिटों  ओर  उ  gq |.  | 16 |  रक  लिए  निर्धारित  उत्पादन  लक्ष्य  नीचे  दिए  गए  हैं  :--

 किया  गया  प्रावधान  सवारी  डिब्बे  माल  डिब्बे

 ee  ies
 गाड़ियों

 wee  बाण
 09.2३ 70 हे  836  15512.5

 निर्धारित  उत्पादन  लक्ष्य

 cee  नन्ना

 1982-83  1195  15450

 1983-84  1263  12500

 1983-84  के  लिए  चल  स्टाक  को  अभी  अन्तिम  रूप  दिया  जाना  है  ।

 इस  वर्तमान  में  क्षेत्रीय  रेलों  से  विधिक  मांगें  प्राप्त  नहीं  हुई  हैं  ate
 चालन  को  विभिन्‍न  प्राथमिकता  परक  आवश्यकताओं  को  ध्यान  में  रखते  हुए  रेलों  को  डीजल  रल
 इंजनों  को  सप्लाई  की  जाती  है
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 नाथ िातल्‍यल्‍यस्‍यल्‍ए।गਂ

 1982-83  और  1983-84  के  दोरान  क्षेत्रीय  tat  के  लिए  डीजल  रल  दिनों  के

 उत्पादन  का  लक्ष्य  इस  प्रकार  है

 1982-83  140

 1983-84  100

 Tea लि  शता इस् यी
 ९६  साल  हिस्स डिब्बों  il aal x,  '  oo रल  इंजनों  के  लिए रेलों  की  जरूरतों  को  पूरा  करने  के

 उत्पादन  क्षमता  विद्यमान  है  ।  तथापि  धन  की  तंगी  है  ।  सवारी  डिब्बों  के  मामले  धन  की  कमी

 के  उत्पादन  क्षमता  भी  पर्याप्त  नहीं  है  जिसे  एक  ate  सवारी  डिब्बा  निर्माण  युनिट  को

 स्थापना  करके  पूरा  किया  जाएगा  ।

 जी  नहीं  ।  मालिकाना  प्रयोजनों  के  लिए  क्षेत्रीय  रेलों  को  चल  स्टाक  का  आबंटन

 उनको  अनुरक्षण  क्षमता  तथा  परिचालित  की  जाने  वाली  सेवाओं  के  प्राकार  पर  किया  जाता

 उत्तर  प्रदेश  में  सवारी  डिब्बों  के  निर्माण  का  लगाया  जाना

 810.  श्री  अशफाक  हुसेन  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 योजना  आयोग  द्वारा  अनुमोदन  कर  दिए  जाने  के  बाद  रेलवे  सेक्टर  में  सवारी

 डिब्बों  के  निर्माण  का  एक  कारखाना  लगाने  के  लिए  परियोजना  रिपोर्टे  तेयार  करने  में  क्या  प्रगति

 हुई

 इस  सम्बन्ध  में  स्थान  का  सर्वेक्षण  करने  के  कार्य  में  क्या  प्रगति  हुई  है  और  इस

 परियोजना  का  व्यय  का  प्राक्कलन  कितना

 क्या  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  इस  परियोजना  को  गोरखपुर  में  स्थापित  करने  की

 तरजीह  दी  है  क्योंकि  अन्य  बातों  के  साथ  वहां  बड़ी  लाइन  और  मीटर  दोनों  ही  उपलब्धਂ

 होने  के  कारण  वह  सबसे  उपयुक्त  स्थान  और

 इस  कारखाने  में  रोजगार  क्षमता  कितनी  होगी  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  सी०  |. , ु  जाफर  :  (7)  शौर  (@)  एक  नया

 रेल  डिब्बा  उत्पादन  कारखाना  स्थापित  करने  के  प्रस्ताव  को  सैद्धान्तिक  रूप  से  ग्रा योग

 द्वारा  1932  में  अनुमोदित  कर  दिया  गया  है  ।  रेलवे  ats  के  सलाहकारों  को  एक

 बार  परियोजना  रिपोर्ट  तयार  करने  के  लिए  कहा  गया है  जिसमें  प्रस्तावित  कोच  फैक्टरी  से

 सम्बन्धित  स्थान  निर्धारण  अनुमान  आदि  शामिल  होंगे  ।  प्रस्तावित  नयी  कोच  Geet  में

 बनाये  जाने  वाले  कोचों  के  डिजाइन  का  प्रश्न  अभी  फिलहाल  विचाराधीन  है  ।  इस  सम्बन्ध  में

 विनिश्चय  हो  जाते  के  बाद  परियोजना  स्थान  निर्धारण  सर्वेक्षण  अनुमान  भारी  के  सम्बन्ध

 में  कारवाई  शुरू  की  जायेगी  ।  परियोजना  रिपोर्टे  के  पूरा  हो  जाने  पर  कोच  फैक्टरी  के  स्थान  के

 बारे  में  निर्णय  लिया  जाएगा  ।
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 वधि

 कोच  फैक्टरी  को  गोरखपुर  में  स्थापित  किए  जाने  के  सुझाव  सम्बन्धी  एक  पत्न  उत्तर

 प्रदेश  सरकार  के  सिचाई  और  उद्योग  मन्त्री  की  ओर  से  प्राप्त  हुआ  जिसके  उत्तर  में  उन्हें

 सुचित
 कर  दिया  गया  है  कि  प्रस्तावित  कोच  फैक्टरी  के  स्थान  निर्धारण  को  अन्तिम  रूप  देते  समय

 उनके  सुझाव  को  भी  ध्यान  में  रखा  जाएगा  |

 आरम्भ  में  400  कोच  प्रतिवर्ष  के  उत्पादन  के  लिए  प्रस्तावित  कोच  फैक्टरी  में

 रोजगार
 क्षमता  लगभग  5000  की  है  ।

 रेलवे  धनबाद  में  बहिरंग  रोगियों  का  उपचार

 811.  श्री  ए०  के०  राय  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उन  बहिरंग  रोगियों  at  gear  कितनी  जिन्होंने  1981  और  1982  में  रेलवे

 भीमताल  तथा  पुत्र  रेलवे  के  धनबाद  डिवीजन  की  लोको  स्वास्थ्य  इकाई  तथा  अन्य  स्वास्थ्य

 इकाइयों  में  उपचार  प्राप्त

 (a)  धनबाद  डिवीजन  के  रेलवे  कमंचारियों  तथा  उनके  परिवारों  को  चिकित्सीय

 सुविधाएं  देने
 के  लिए  1980-81  और  1981-82  में  कितनी  धनराशि  आबंटित  की  गई  तथा

 ऐसे  आबंटन  का  क्या  आधार  और

 प्रति  व्यक्ति  भोजन  तथा  दवाइयों  के  लिए  1980-81  और  1981-82  में  कितना  मूल

 अनुदान॑
 गया  at  1980-81  गौर  1981-82  में  अन्तिम  संशोधित  भंनुदान

 कितना  था  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  सो०  जाफर
 1980-8  और

 1981-82  के  दौरान  जिन  म  चीजों SUNT]  ने  इलाज  कराया  उत् वी
 कुल

 संख्या  नीचे  दी  गई  है  :

 aq  रेलवे  अस्पताल  लोको  स्वास्थ्य  इकाई  अन्य  स्वास्थ्य  इका  इयां

 1980-8 |  45260  16425  173182

 1981-82  50370  16790  181113

 1980-81.  भोर  1981-82  के  दौरान  धनबाद  मण्डल  के  रेल  और

 उनके  परिवारों
 a  लिए  चिकित्सा  सुविधाओं

 के  लिए  घन  का  आबंटन  24,6  0,000  रुपये

 भर  33,95,000  रुपये  art  यह  पिछले  वर्ष  के  खर्चे  के  स्वरूप  के  आधार  पर  है  ad को

 स्वरूप  स्वास्थ्य  इकाइयों  तथा  अस्पतालों  में  जितने  मरीजों  का  इलाज  किया  गया  उनकी  संख्या

 पर  निर्भर
 करता  है  ।
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 ह

 सुचना  इस  प्रकार  है

 1980-81  1981-82

 मूल  अनुदान  अन्तिम  भा शोधित  मूल  aqua  अन्तिम  आयोजित

 अनुदान  अनुदान

 दवाई  886,000  1068,000  937,000  1080,000

 आहार  243,000  300,000  300,000  311,000

 प्रति  व्यक्ति  दवाई  32,20  38.80  341  39,20

 प्रति  ब्यक्ति

 4  5.30  5.30  5.50 आहार  प्रभार

 आहार  प्रभार  बाजार  दरों  के  आघार  पर  समय  समय  पर  बदलते  रहते  हैं  ।  सभी
 मामलों

 में  आहार  निःशुल्क  नहीं  दिया  जाता  ।

 जापान  से  तीन  पाल वा हुक  जहाजों  को  खरीद  के  निए  स्वीकृति

 812  Nae  तिरकी :  कया  नौवहन  आर  परिवहन  मंत्री यह  बताने  की
 कपा

 करेंगे कि

 क्या  यहू  सच  है  कि  तमिलनाडु  सरकार  ने  जापान  से  तीन  पाल वाहक  जहाज  खरीदने

 के  लिए  स्वीकृति  मांगी  है

 यदि  at,  तो  तमिलनाडु  सरकार  की  स्वीकृति  दे  दी  गई  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 नौवहन  और  परि  बहन  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  जिवाउरंहमान

 पृष्पुड्र  नौवहन  निगम  लिमिटेड  ने  जो  तमिलनाडु  सरकार  का  एक  उपक्रम  जापान  से  तीन

 पाल  जहाज  को  खरीद  के  लिए  आवेदन  किया  है  ।

 (@)  नहीं  ।

 राज्य  सरकार  ने  तमिलनाडु  fasta  ae  के  निए  से  टूटी कौ रित  तक  के

 लिए  कोयला  ढोने  के  लिए  इन  जहाजों  का  अपयोग  करने  की  योजना  बनायी  थी  ।  चूंकि  सरकारी

 क्षेत्र  की  नौवहन  कम्पनियों  और  प्रायवेट  जहाज  पहले  से  ही  तटीय  व्यापार  में  लगाये  गए  थे  और

 बहू  तमिलनाडु  बिजली  as  की  आवश्यकता  को  पर्याप्त  मात्रा  में  पुरा  करने  में  समय  थे  अत

 यह  अनुभव  किया  कि  इन  नए  जहाजों  के  इस्तेमाल  से  तटीय  व्यापार  में  ay  गए  मौजूदा

 जहाजों  का  पूरा-पूरा  उपयोग  नहीं  हो  सकता  |
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 राज्यों/संघ  क्षेत्रों  के  शिक्षा  सचिवों  का  सम्मेलन

 813.  श्री  के०  प्रधानों  :  क्या  शिक्षा  ओर  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  हाल  हो  में  राजरानी  में  राज्यों  और  संघ  क्षेत्रों  के  शिक्षा

 सचिवों  का  सम्मेलन  हुआ

 )  यदि  तो  किए  गए  नीतियों  सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 क्या  विशेषकर  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  उड़ीसा  में  आदिवासियों  बच्चों

 शिक्षा  को  कोई  प्राथमिकता  दी  कौर

 छठी  पंच  वर्षीय  योजना  के  दौरान  उड़ीसा  राज्य  को
 शिक्षा

 के  लिए  स्वीकृत

 राशि  तथा  कार्यक्रम  का  ब्यौरा  कया  है  ?

 दिक्षा  श्र  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  में  उप  मन्त्री  (sit  पी०  के०  :

 जो  5  wt  6  1983  को  ।

 राज्यों  गीर  संघ  शासित  क्षेत्रों  के  शिक्षा  सचिवों  के  सम्मेलन  में  की  गई  सिफारिशों

 की  रिपोर्ट  की  प्रक्रिया  संसद  पुस्तकालय  में  उपलब्ध  हैं  ।

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  शैक्षिक  सुविधाओं  के  विस्तार  को  प्राथमिकता  देने  तथा  कमजोर

 anti  के  बच्चों के  दाखिले  पर  बल  देने  सम्बधी  मार्गदर्शी  रूपरेखाएं  उड़ीसा  सहित  सभी  राज्य

 सरकारों  को  कर  दी  गई  ग्रामीण  बस्तियों  से  पैदल  चलने  को  दूरी  के  अन्दर  बच्चों  के  लिए

 स्कूल  शिक्षा  की  सुविधाओं  तथा  अन्य  उपयुक्त  प्रोत्साहनों  अर्थात्‌  वर्दियों  आदि  की

 व्यवस्था  ग्रामीण  बच्चों  के  लाभ  के  लिए  प्रदान  की  गई  है  ।

 छठी  पंच  वर्षीय  योजना  में  उड़ीसा  के  शैक्षिक  कार्यक्रमों  के  लिए  54.60  करोड़  रु०

 के  अनुमोदित  परिव्यय  की  व्यवस्था  की  गई  है  जिसमें  प्राथमिक  शिक्षा  के  लिए  26  करोड़  रुपये

 तथा  प्रौढ़  के  लिए  2  करोड़  रुपये  भी  शामिल  हैं  ।  कार्यक्रमों  के  ब्यौरे  अनुबन्ध  में  दर्शाये

 गये  हैं
 ।  में  रखा  देखिए  संख्या  एल०  टी०  5913/83]

 उड़ीसा  में  गर-सरकारी  संस्थानों  को  बाढ़  से  हुई  हानि

 814.  श्री  के०  प्रधानी _: -  क्या  दिक्षा  और  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  मालूम  है  कि
 उड़ोसा  के  बाढ़  प्रीत  जिलों  में  gta  गैर-सरकार

 संस्थान  बुरी  तरह
 प्रभावित  हुए

 क्या  उड़ीसा  राज्य  द्वारा  केन्द्रीय  सरकार  के  ध्यान  में  यह  लाया  गया  कि  पुरी
 तरह  नष्ट  हुए  संस्थानों  के  फर्नीचर  उपकरण  तथा  पुस्तकालय  की  किताबें  बाढ़  में  बहु  गई  तथा
 विद्यार्थियों  की  पाठ्य  पुस्तकें  नष्ट  हो  गई  हैं

 और  उन्हें  पाठ्य  पुस्तकें  विशेषकर  प्राथमिक  तथा
 माध्यमिक  विद्यालयों  की  पुस्तकें  खरीदने  के  लिए  सहायता  की  आवश्यकता  कौर
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 नी

 यदि  तो  केन्द्रीय  सरक।र  हारा  उड़ीसा  राज्य
 को  किस  प्रकार  को  सहायता  प्रदान

 की  गई  2  ?

 शिक्षा  और  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  में  उप  मन्त्री  पी०  Ho  :

 से  सुचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  संभव  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 न्
 grat  नदी  पर  नदी  गहन  योजना

 815.  श्री  नारायण  चौबे  :  क्या  नौवहन  और  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  हुगली  नदी  में  पानी  की  कमी  है  जिसके  कारण  बड़े

 पोत  कलकत्ता  तथा  हल्दिया  पत्तनों  में  नहीं  ले  जाए  जा

 क्या  इस  समस्या  से  निपटने  के  लिए  सरकार  का  इस  समय  हुगली  में  नदी  को  गहराने

 के  करने  का  विचार

 यदि  तो  नदी  गहना  योजना  की  मुख्य  बातें  और  पहलू  क्या

 इस  समग्र  योजना  का  व्यय  अनुमान  कितना  है  और  वास्तविक  कार्यान्वयन  कार्य  कब

 शुरू

 इस  योजना  से  क्या  लाभ  होने  की  आशा  और

 क्या  इस  जाये  को  देखरेख  के  लिए  कोईਂ  उचित  निकाय  है  ताकि
 अपेक्षित  परिणाम

 प्राप्त  किये  जा  सकें  और  घन  का  खर्च  उचित  ढंग  से  हो  ?

 नौवहन  और  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ज़ियाउर्रहमान  :  और

 सरकार  हुगली  नदी  में  cara  के  सीमित  होने  की  जानकारी  हैं  जिसके  कारण

 कलकत्ता  और  हल्दिया  में  बड़े  जहाज  नहीं  जा  सकते  सरकार  ने  अभी  हाल  ही  में  कलकत्ता

 धौर  हल्दिया  पत्तनों  में  नौ चालन  चेनल  को  और  अधिक  गहरा  बनाने  के  लिए  व्यापक  योजना

 मंजूर  की  है  ।

 नदी  के  sara  आदि  में  सुधार  लाने  के  लिए  मुख्य-मुख्य  बातें  निम्नलिखित  है  :--

 (i)  नयाचारा  द्वीप  के  उत्तरी  सिरे  पर  गाईड  दोवार  ।

 (ii)  नया चारा  दीप  के  दक्षिणी  सिरे  पर  गाइड  दीवार  ।

 (ii)  सोनिया  कॉलम  और  हल्दिया  नदी  के  मुहाने  के  बीच  में  घाघरा  नदी  में  किनारों  को

 रोकथाम  करने  का  निर्माण  कायें  ।

 iv)  बिक्री  बार  में  निक्षण  ।
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 (४)  नग चारा  में  तट  पर  डिस्पोजल  मीनल  |

 (vi)  एक  टग  नौ चालन  के  सहायक  साधन  और  उपकरण  को  मुसज्जा

 इस  व्यापक  योजन  को  कुल  अनुमानित  लागत  40,50  करोड़  रुपये
 की  मूल  राशि

 है  व  इस  धनराशि  पर  5.77  करोड़  रुपये  पंजीकृत  ब्याज  इस  योजना  पर  कार्य  चालू  वर्ष  में

 ही  चाल  हो  गया है  ।

 >
 (  2  विमान  प्रस्ताव  से  निम्नलिखित  लाभ  हैं

 नदी  गहरी  बनी  रहेगी  ।  इसका  उथला  होना  रुक  जाएगा  ।

 (a)  नौचालन  के  लिए  गहराई  कप  से  कम  1  मीटर  तक  बढ़  ज  एगी  |

 इस  चैनल  में  आगे  भी  निकलने  हो  सकेगा  जिससे  कि  भविष्य  को  योजनाओं  में

 12.2  मीटर  के  अभीष्ट  शबाब  का  लक्ष्य  प्राप्त  किया  जा  सकेगा  ।

 इस  योजना  के  अन्तर्गत  सभी  निर्माण  काय  किए  जाएंगे  ।  स्कीम  के  लिए

 म  बनात ेअ और  निर्माण  कार्य  आदि  के  बारे  में  सलह  के  लिए  एक  तकनीक  सलहकार

 समिति  गयी  त  कीगई

 पुल  बनाने  के  लिए  सेतु  संहिता

 16.  श्रीमती  जयन्ती  पटनायक :  क्या  नौवहन  और  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा

 करा  fa

 कया  भारतीय  सड़क  कांग्रेस  ने  अपने  पिछले  सम्मेलन  में  सरकार  को  पुल  बनाने  के

 लिए  सेतु  संहिता  तथा  करने  का  सुझाव  भर

 (a)  यदि  तो  उनके  मंत्रालय  का  निकट  भविष्य  में  ऐसी  संहिता  तयार  करने  का

 विचार  है
 ?

 नौवहन  ate  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ज़ियाउर्रहमान  और

 इंडियन  रोड्स  कांग्रेस  जिसमें  केन्द्रीय  और  राज्य  सरकारों  के
 वरिष्ठ  हाई  वे  इंजीनियर

 सदस्य  पिछला  अधिवेशन  भुवनेश्वर
 में  हुआ  था  ।  वहां  पुलों  के  Frater  के  लिए  कोई

 संहिता  तैयार  करने  का  सुझाव  नहीं  रखा  गया  क्योंकि  तरह  की  संहिता  ही  से  मौजूद

 इण्डियन  रोड्स  कांग्रेस  यातायात  पुलों
 और  सड़कों  के  विभिन्‍न

 पहलुओं  पर

 मानक  विशिष्टियों  और  डिजाईन  कोड  समय-समय  पर  जारी  करता  आ  रहा  हैं  ।  अब  a  उन्हो ं*
 सड़क  पुलों  के  विभिन्‍न  पहलुओं  सम्बन्धी  इस  तरह  के  10  प्रचालन  निकाले  है  ।  इन  व  1

 केन्द्रीय  और  राज्य  दोनों  सरकारों  द्वारा  मार्ग  दन  के  we  में  अनुपालन  किंया  जा  रहा  है  ।

 मंत्रालय  ने  अलावा  भी  सड़क  और  पुल  कार्यों  के  लिए  मानक  और  विशिष्ट  यों  घी

 अनुदेश  जारी  किए  है  ।
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 वाराणसी  में  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  के  ओप धा लय  खोलना

 817.  श्री  जेनुल  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 वाराणसी
 में

 केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  की  संख्या  को  ध्यान  में  रखते  हुए  वहां

 केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  के  औषधालय  खोलने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  उनके  कब  तक
 खुलने

 की  आशा  ओर

 क्या  इस  प्रयोजन  के  उत्तर
 प्रदेश  के  अन्य  नगरों  पर  भी  विचार

 किया
 जा

 रहा  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मन्त्रालय  में  उप-मस्ती  कुमुद  बेन  एस०  १

 से  सरकार  की  विंमान  नीति  इस  योजन  को  रिसी  नये  शहर  में  प्रारम्भ  करने  को

 नहीं  बल्कि  इसे  उन्हीं  शहरों  में  मजबूत  करने  की  है  जहां  चल  रही  है  ।  उत्तर  प्रदेश  के

 वाराणसी  अथवा  किसी  अन्य  जिले  में  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  को  शुरू  करने  का  कोई

 प्रस्ताव  नहीं  हैं  |

 रेलवे  सुधार  समिति  की  दूसरो  रिपोर्ट

 8158.  श्री  नवीन  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  रेलवे  सुघार  समिति  को  दूसरी  रिपोर्ट  में  यह  कहा  गया  है  कि  रेलवे  ने  बड़ी

 संख्या  में  नई  लाइनें  बिछाने  तथा  बदलने  के  कायें  को  जारी  रखने  की  अयधथाथंबादी  नीति  इस

 बात  की  किए  बिना  अपनाई  है  कि  उनसे  लम्बे  समय  के  बाद  लाभ  मिलेगा  ओर  संसाधनों  की

 wer  मात्रा  में  यत्रतत्र  फैलाने  से  कोई  लाभ  नवदीं  gar

 यदि  af,  तो  देश  में  निर्माणाधीन  नई  लाइनों  का  ब्यौरा  क्या  है  और  ag  कार्य  कब

 से  चल  रहा  शर

 क्या  यह  सच  कि  काय  में  कई  वर्षों  का  विलम्ब  हो  रहा  यदि  तो  इसके

 क्या  कारण  हैं  तथा  वर्तमान  नई  लाइनों  के  निर्माण  को
 से  पूरा  करने  के  लिए  कया

 वाही
 की  जा  रही  है  ?

 थ
 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  (a  }  |  के०  जाफर  :  से  एक  विवरण

 संलग्न  है  ।

 विवरण

 (#)
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 (a)  निर्माणाधीन  नई  लाइनों  तथा  निर्माण  art  क्रम  के  वर्ष  का  ब्यौरा  नीचे  दिया

 गया

 रेललाइन  का  नाम  निर्माणाधीन  कार्य  क्रम  का  वर्ष

 लाय लय  क  ा  ल  पतय  परि  लिलएयएयत  पए  नलाना

 ह क  द  उ जन्म  ताऊ ्य
 घमपुर  1981-82

 वाई  पास  1982-83

 सूज-नेलिया  1982-83

 4  नप्ता-रोहा  चरण  1978-79

 नने  वानी-पिम्पलकुटी-चना का  1973-74

 6  केराला  रोड-जयन्त  चरण-/|  1977-78

 भद्राचलम  रोड-मानुगुरु  1977-78

 1979-80 माणिक-तन्दूर

 मालूमाती-जाया र  पेट  1980-81

 10  1980-81

 11  तालगढ़िया-तुपकाडीह  1979-80

 12  को
 रुपर्ट-रायगडा

 1981-82

 13  गोहाटी-बनिहाल  1978-79

 14  1978-79 घम्मेनगर-कुमा रघाट

 15  1978-79 बेलीपाड़ा-भालुकपींग

 16  शिल्प  र-जिरोना  म  1978-79

 17  लालावास-मरावी  1878-79.

 18  मामूली-तुली  1978-79

 19  दादरा-सहारनपुर  1973-74  |  निर्माण  art  पूरा  हो  चुका
 20  रोहित-भिवानी  1974-75  | !  है  और  इसे  यातायात के
 21  तिरनैलवैली-तिरुबनतपुरम  सेन्ट्रल

 ।
 लिये  खोल  दियां  गया  है  ।

 नागर  कोयल-कैन्या  कुमारी

 सहित  1972-73  |

 22  वसई  रोड दीवा  1972-73

 23  एर्णाकुलम-एल्लपी  1979-80

 वीदौनगर-न।डईकु डे  1974-75

 25  हावड़ा-क्षमता  चरण  1974-75

 26  जखपुरा-बांसपाणी  1974-75

 124



 904  faz 5  ी  ७  नी  men  )  प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 रेल  लाइन  का  नाम  निर्माणाधीन  काय  क्रम  का  ag

 ह

 27  द्वारा  शियाखला  1972-73

 28  निगलने-तलवाड़ा  फिर

 तलवाड़ा  साइडिंग  टैपिंग  ओवर  1972-73

 29  शकरी-हसनपुर  1974-75

 30  रामपुर-न्यू  हल्द्वानी  1974-75

 31  1981-82 चित्रदुघ-पाया दुर्ग

 32  करुर-डीडी  गुल-मणिबाच्ची-तुत्तोक रो

 तिरूनेलवेली  198  1-8  2

 33  तेलापुर-पाटनचेरु  198  1-82

 34  कानावेज-मुनीसा  1978-79

 35  कालका-परवान  1982-83

 36  अल्लेपी-कायतकुलम  1982-83

 37  बजबज-नामखाना-लक्ष्मी
 कान्त

 1981-82 कुलपति  सहित

 38  बगहा-छितौनी  1974-75

 39  पुराने  माधव  नगर  को  मुख्य  लाइन

 पर  लाना  1981-82

 40  नीरज-सांगली  लाइन  को  चालू

 करना  1980-81

 संसाधनों  को  भारी  तंगी  है  ।  विभिन्‍न
 वर्षों

 में  घन  की  उपलब्धता  के  अनुसार  निर्मा

 कायें चल  रहा  है  ।

 हल्दिया  में  कष्टेनर  shew  का  विकास

 819.  को  alta  घोष
 :

 क्या  नौवहन  शौर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगें कि

 क्या  हल्दिया  में  कन्टेनर  ट्रैफिक  के  विकास  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है
 ?

 नौवहन  और  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्य  सिल्ली  ज़ियाउर्रहमान  :  और

 हीदिया  से  कन्टेनर  ट्रेफिक  के  विकास  के  लिए  कलकत्ता  पोर्ट  ट्रस्ट  ने  निम्नलिखित  कदम

 उठा  रखे  है
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 (i)  हीदिया  में  कन्टेनर  पैडलिंग  रेट्स  में  पर्याप्त  कभी  की  गयी  है  ।

 (ii)  कलकत्ता  और  हमीदिया  के
 बीच  न्यूनतम  दरों  पर  बजे  के  द्वारा  कन् टेन सं

 यातायात  शुरु  किया  गया  है  ।  इस  पद्धति  के  अधीन  माल  से  लदे  कन्टेनर  कलकत्ता

 से  हल्दिया  और  हल्दिया  से  कलकत्ता  के  बीच  बाजी  द्वारा  लाये
 ले

 जाये  जाते  है  ।

 (ii)  जूट  के  सब  प्रकार  के  माल  के  लिए  हुगली  नदी  के  किनारे  कन्टेनर  we  स्टेशन

 (to  एफ०
 बनाने

 का  प्रस्ताव  है  ।  जूट  के  माल  से  लदे  कन्टेनर
 उक्त

 ato

 एफ०  एस०  से  बाजी  द्वारा  हल्दिया  से  और

 (iv)  असम  क्षेत्र  से  कलकत्ता  के  लिए  कंटेनरों  में  चाय  ढोने  के  लिए

 में  एक  इन्टेल  कन्टेनर  डीयू  (argo  ato  डी०  को  का  प्रस्ताव  है  ।

 आरक्षण  प्रणाली  समिति  की  सिफारिशें

 821.  श्री  डी०  एस०  Qo  दिव प्रकाशम  :  क्या  रेल  मंत्री  रेलवे  आरक्षण  प्रणाली  जांच

 समिति  के  बारे  में  14  1981  के  अतारांकित  प्रश्न  संध्या  1831  के  उत्तर  के  सम्बन्ध

 में  यह  बताने
 को

 कृपा  करेंगे  कि  आरक्षण  प्रणाली  समिति  द्वारा  क्या  सिफारिशें  को  गई  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ato  केਂ  जाफर  :  आरक्षण  att  बुकिंग  समिति

 द्वारा  टू  फाइनल  नामक  अपनी  रिपोर्ट  में  की  गयी  सिफारिशों  के  सारांश  से

 सम्बन्धित  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  ठी
 ०  5914/83]

 में

 822.  श्री  गतिरोध  गो माँगो  :  क्या  नौवहन  श्र  परिवहन  मंत्री  ag  बताने  को  कृपा

 करेंगे  कि  :

 (*)  उनके  मंत्रालय  उड़ीसा  के  नगर  गुनपुर  के  निकट  वं दा घारा  नदी  पर  एक  पुल  के

 लिए  एवम्  आधिक
 सहजत्व  योजना  के  ऋण  सहायता  देने  की

 मंजूरी
 किस  ag  दी

 उक्त  पुल  पर  कितनी  लागत  भाई  उसे  कब  अनुमोदित  किया  गया  था  और

 उसकी  बेईमान  लागत  कितनी  कौर

 क्या  उनका  मंत्रालय  उक्त  योजना  की  क्रियान्वित  को  चालू  योजना  के  अन्त  तक

 क्रियान्वित  करना  आरम्भ  करने  राज्य  सरकार  की  ऋण  सहायता  SIS
 किये  जाने  की

 मंजूरी  देगा  ?

 नौवहन  att  परिवहन  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  ज़ियाउर्रहमान  भ्रंसारी  d= से  ऋण  के  लिए  1977  में  अनुमोदन  किया  गया  उस  समय  राज्य  सरकार  के  अनुसार
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 का  काल  oe  eee  En  noe  nee

 108  लाख  रुपये  के  रूप  में खर्च  होने  का  अनुमान  था  ae  उतनी  ey  धनराशि  केन्द्रीय  सहायता

 देने पर  सहमति  हुई  थी  इसलिए  राज्य  सरकार  ने  ब्योरेवार  सर्वेक्षण  और  जांच  की  उन्होंने

 उपयुक्त  स्थल  के  चयन  और  ब्योरेवार  अनुमान  तैयार  करने  के  लिए  हाइड्रॉलिक  आंकड़ा  एकत्र

 किया  जिसे  उन्होंने  अप्रैल  1.982  में  प्रस्तुत  किया  ।  संशोधन  ब्योरेवार  अनुमान  के  अनुसार  अब

 257  लाख  रुपये  बचें  होने  का  अनुमान  है  ।  संबोधित  अनुमान  की  जाँच  को  गई  और  राज्य

 सरंकार  से  कुछ  ate  सुचना  मांगी  गई  सरकार  को  संशोधित  अनुमान  की  मंजूरी  के  बाद

 राज्य  सरकार
 द्वारा

 मांगी  गई  ऋण
 सहायता

 देने  में  कोई  कठिनाई  नहीं  होगी  ।

 में  अन्तर्जातीय  झययवया  झा धिक  महत्व  के  पुल

 823.  at  गिरिधर  गो माँगो  :  क्या  नौवहन  और  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  किः

 पाँचवी  योजना  और  छठी  योजना  अवधि  के  HegT USAT  अथवा

 आधिक  महत्व  ऋण  योजना  के  अधीन  उड़ीसा  सरकार  द्वारा  उनके  मंत्रालय  को  अनुमोदन के  लिए

 सुझाए  गए  पुलों  के  नाम  कया  .

 (@)  पांचवी  योजना  तथा  छठी  योजना  wale  के  दौरान  ऋण  सहायता  के  लिए  उनके

 मंत्रालय  द्वारा  अनुमोदित  पुलों  के  नाभ  क्या है  उड़ीसा  सरकार  अलग-अलग  कितनी

 घमरादि  स्वीकृत  को  गई

 क्या  यह  सच  है  कि  उड़ीसा  में  पांचवी  योजना  के  दोरान  अनुमोदित  किए  गए  कुछ

 पुलों  का  निर्माण  शुरू  करने  के  लिए  उनके  मंत्रालय  ने  अभी  तक  स्वीकृति  नहीं  दी  और

 यदि  हां  तो  इन  वित्तीय  वर्षों  के  दौरान  इन  पुलो ंके  लिए  स्वीकृति  देने  में  हुए

 विलम्ब  के  क्या  कारण  है  !

 नौवहन  और  परिवहन  मंत्रालय में
 राज्य  मंत्री

 ज़ियाउर  समान  :  शौर

 अपेक्षित  सूचना  देने  विवरण  संलग्न  है  ।

 (7)  और  पांचवीं  योजना  अवधि  में  स्वीकृत  2  पुलों  में  से  परलाखेमुडी  GATX

 सड़क  पर  agar  पुल  के  निर्माण  सम्बन्धी  काय  की  जो  पहले  1977  में  स्वीकृत  किया  गया

 मंजूरी  नहीं  दी  गई  है  ।  राज्य  सरकार  ने  एक  विस्तृत  ब्यौरा  asa  1982  में  प्रस्तुत  किया  था  ।

 यथा-संशोधित  अनुमान  के  अनुसार  इस  कायें
 पर

 जब  257.00  लाख  रु०  का  खर्चें  आने  का

 अनुमान है
 ।  राज्य  सरकार  से  कुछ  और  सुचना  मांगी  गई  है  ।
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 विवरण

 उड़ीसा  सरकार  से  प्राप्त  प्रस्तावों  का  और  पांचवी  और  छटी  योजना  में  इस

 मंत्रालय  द्वारा  स्वीकृति  किए  कार्य  का  ब्यौरा  |

 कफ  ——

 क्०  स०  ऋण  सहायता  के  लिए  उड़ीसा  सरकार  द्वारा  पांचबी/छठी  योजना  में

 प्रस्तावित  कायें  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा

 किए  कायें

 लाा

 पांचवी  योजना  पांचवी  योजना

 कामागढ़  के  निकट  घेनकानल-कमाश्या  नगर  सड़क  पर  1.  पराखेमुडी-गुनपुर

 ब्रहाण  नदी  के  अधीन  जिले
 में  )  विस्तार-कटक  सड़क

 ऊपर  पुल ।
 att  4)  पर

 2.  आनन्दपुर-धन्द्रक  सड़क  पर  वेतर्णी  पुल  बंस घर  का

 जिले  ।  निर्माण  (108.00

 रुदाल-बोपारा  सड़क  पर  ब्राहणी  पुल  गढ़  जिले  लाख  रु»  को  ऋण

 4  सहायता  स्वीकृत  की गगडपुर-रायगढ़  सड़क  पर  वंस घर  पुल  जिले

 श  रामगढ़  के  निकट  घेनकनाल-कारयानगर  सड़क  पर  गई )

 रियल  नदी  के  ऊपर  पुल
 जिले

 में  )  2.  भनन्दपुर-भद्रक  सड़क

 6  बसना  प्रदेश  में  पदमपुर  पर  बेतर्णी  नदी  के

 सड़क  पर  ओर  नदी  के  ऊपर  पुल  ऊपर  पुल  (90.00

 वसना  प्रदेश  में
 रायपुर  )-Tzqqz  में  )  लाख  रु०

 सड़क  पर  चिरोर  के  ऊपर  पुल  ।  सहायता  स्वीकृत  की

 उड़ीसा  में  गोहाना  और  झरिया  ओर  मध्य  प्रदेश  में

 सिन्हा पल  -TITIAT-A ATH CATA  सड़क  पर  सुन्धा

 नदी  के  ऊपर  पुल  ।

 उड़ीसा  में  गोहाना  और  भरिया  तथा  मध्य  प्रदेश  में

 सिन्हापल्ल-गोपालपद-देव  रोगे-करनाल
 से  होते  हुए

 उभरकोट-खरियार  सड़क  पर
 उन्नति  नदी  के  ऊपर  पुल  ।

 छठी  योजना  छठी  योजना

 वाला सोर  से  जलेश्वर  तक  घेरकर  ल-कमाख्यानगर  सड़क  का

 खड़गपुर  सड़क  का  एक  प  श्याम  बंगाल  सुधार  इसमें  कौर

 की  सीमा  तक  सड़क  का  सुघार  |  इसमें  पुलों  का  के  बीच  ब्राह्मणी  नदी

 निर्माण  ate  पानी  के  निकास  के  लिए  नालियां  के  ऊपर  और  के  ऊपर

 बनाना  भी  शामिल  है  ।
 पुल  शामिल  है  ।
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 a  व

 छठी  योजना  छठी  योजना

 घेनकनाल-कमाख्यानगर  सड़क  का  सुधार  इसमें  (aga  नित  खच  300.00  लाख

 रमियल  में  ब्राह्मणी  नदी  के  ऊपर  पुल  का  इसमें  केन्द्रीय  सरकार  का

 निर्माण  भी  शामिल  है  ।  गंदा  150.00  लाख  रु०  है  जो

 वैद्य-कैपिटा  सड़क  पर  महानदी  के  ऊपर  पुल  fe  300.00  लाख  रु०  के  कुल

 का  निर्माण  ।  खर्च  50  प्रतिशत  शेष

 पदमपुर-जगदलपुर  सड़क  पर  जगदल  पुर  के  राज्य  अपने

 निकट  att  नदी  के  ऊपर  पुल  का  निर्माण  ।  संसाधनों  से  पुरा  कर  रही  है

 रेलवे  क्लासिफिकेशन  टिब्यूनल  शवों  को  क्रियान्विति

 824.  प्रो०  मधु  दण्डवत  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  रेलवे  क्लासिफिकेशन
 ट्रिब्यूनल  को  क्रियान्वित

 करने  का  आश्वासन  दिया  और

 यदि  at,  तो  उक्त  क्वाड  को  क्रियान्वित  करने  में  सरकार  की  असफलता  के  क्या

 कारण  हैं  ?

 रल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सी०  Fo  जाफर  :  और  चूंकि  अधिकरण

 कोई  भी  पंचाट  क..2 निणंथ  दिये  जिता  परि समाप्त  हो  गया  था  इसलिए  रेले  कर्मचारी  वर्गीकरण

 अधिकरण  पंचाद  निर्णय  के  कार्यान्वयन  के  बारे  में  कोई  आश्वासन  दिये  जाने  का  प्रशन  ही  नहीं
 उठता  |  सरकार  ने  रेल  कर्मचारी  वर्गीकरण  अधिकरण  पंचाट  निर्णय  द्वारा  की  गयी

 अन्तरिम  सिफारिशों  को  1978  में  पहले  ही  लागू  कर  दिया  है  ।  कारीगर  कर्मचारियों  के

 करण  के  मामले  में  रे०  Fo  व०  श्रेणीकरण  पंचाट  fag  के  अवशिष्ट  कार्य  का  अध्ययन  करने  के

 लिए  गठित  की  गयो  संगठित  श्रमिकों  के  प्रतिनिधियों  और  सरकारी  सदस्यों  को  एक  संयुक्त
 समिति  द्वारा  को  गयी  सिफारिशों  के  आधार  पर  82  में  आदेश  भी  जारी  किये  गये  हैं  ।

 नई  परियोजनाओं  को
 परा

 न  faq  जाने  के  सम्बन्ध  में  रल  सुधार  स्मिति  को  टिप्पणी

 825.  श्री  चिन्तामणि  जेना  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  रेल  सुधार  समिति  ने  यह  टिप्पणी  की  है  कि  छठी  पंचवर्षीय

 योजना  के  नई  रेलवे  लाइनों  के  निर्माण  की  चालू  नई  परियोजनाएं  पूरी  होने  की  कोई

 तकंसंगत  संभावना  नहीं  कौर

 क्या  यह  सच  है  कि  रेल  सुधार  समिति  ने  नई लाइनों  के  निर्माण  के  लिए  किसी  नीति

 की  सिफारिश  की  है  और  यदि  हां  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  हे  और  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  ने

 कया  कार्यवाही  की  है  ?

 रेल  मन्त्रालय
 में  राज्य  मनतो  (it  ate  Fo  जाफर  :  जी  हाँ  ।
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 जी  हां  ।  सिफारिशें  इस  प्रकार  हैं

 परियोजना  परक  लाइनों  को  सर्वोच्च  प्राथमिकता  थी  जानी  चाहिए  ।  पूर्ण  समन्वय

 बनाये  रखने  के  लिए  इस  प्रकार  की  लाइनों  के  लिए  निवेश  पद्धति  बदल  दी  जानी

 चाहिए  गौर  हालांकि  ag  tar  द्वारा कवि  वहन  की  को  विशिष्ट

 परियोजनाओं  का  ही  एक  एकीकृत  अंग  माना  जाना  चाहिए  ।  परियोजना  को

 स्वीकृत  करते  समय  ही  नयी  लाइनों  के  परिव्यय  के  लिए  तो  स्वीकृति  दे  दी

 जानी  चाहिए  ।

 दूसरी  प्राथमिकता  सम्बद्ध  सम्पर्क ों  अथवा  वैकल्पिक  मार्गों  को  दो  जानी  चाहिए

 जिससे  कि  वर्तमान  उच्च  घनत्व  ठाले  orca  मार्गों  पर  भीड़-भाड़  कम  को  जा  सके  ।

 कोई  faa  लेने  से  सभी  विकल्पों  से  वित्तीय  प्रतिफल  का  अध्ययन  किया

 जाना  चाहिए  और  सबसे  सस्ते
 विकल्प

 को  महत्व  दिया  जाना

 चाहिए  ।

 प्रपने  भौचित्य  पर  आधारित  सामरिक  लाइनों  को  उनकी  चिदी  प्राथमिकता

 मिलनी  चाहिए  ।

 नक
 रेलों  द्वारा  बहुत  afer  संख्या  में  अ  लाभकारी  sar  लाइनों  कै  निर्माण  का  नियमित

 किया  ज!ना  बहुत  जरुरी

 सभी  नई  लाइनों  की  स्वीकृत  करते  समय  उनका  पूरा  होना  सुनिश्चित  करने  के

 लिए  पर्याप्त  वित्तीय  संसाधन  भो  आबंटित  किये  जाते
 चाहिए

 जिससे  कि
 उन्हें

 उपयुक्  सम् यप घि में  पूरा  जा  सके  अधिकांश  क्षेत्रों  में  जो  3-4  बर्ष  से

 अधिक  न  हूं। ॥

 सिफारिशों  की  जांच  की  जा  रही  है  ।

 रेलवे  सुरक्षा  सल  ग्र धि नियम  संशोधन  विधेयक

 826.  श्र  चिन्तामणि  जेना  :  क्या  रल  मंत्री  यट  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 कया  रेलवे  सुरक्षा  बल  afer.  यम  में  संशोधन  करने  के
 लिए

 संसद में

 i
 कोई  विधेयक

 लाए  जाने  का  विचार  ताकि  इस  बल  को  अधिक  शक्तियाँ  दी  जा  और

 तंत्सम्बन्दी  ब्यौरा  कया  है  और  इससे  यात्रियों  को  क्या  लाभ  होगा
 ?

 रेल  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  (2t1  जाफर  (®)  और  रेलवे

 नर्म  a सुरक्षा  बल  को  अधिकार  दैन  के  लिए  रेलवे
 4s  NSU  aa  अधिनियम  में  संशोधन  करने  के  प्रस्ताव

 पर  सक्रिय  रूप  से  विवार  fia  जा  रहा
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 wee  ~  पनदायययनदनपरणन  कनात  को

 Rare.  aly ia  उठाई  गिरि  ale  चोरो को  घटनाएं

 827.  श्री  ato  बो०  देसाई :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  उन्होंने  यह  चिन्ता  व्यक्त  की  थी  कि  रेलें  ढुलाई  के  माल  को  हानि  की  कारगर

 ढंग  से  रोब ने  में  ang  नहीं  है  are  इन  हानियों  से  राष्ट्रीय  कोष  को  भारी  क्षति  होती

 यदि  तो  क्या  उन्होंने  26  1982  को  रेलवे  सुरक्षा  बल
 के की  मुख्य  सुरक्षा

 अधिकारियों  की  एक  दिन  की  बैठक  बुलाई

 क्या  उन्होंनें  रेलवे  बो रे से  कहा  था  कि  वह  रेलों  में  मांगे  में  उठाई  गिरी  और
 चोरी

 के  कारण  वास्तव  में  कितनी  हानि  होती है  इसकी  जांच  करने  के  लिए  समिति  बनाए ;

 क्या  मंत्रालय  के  इस  प्रस्ताव  को  कि  रेलों  में  चोरी  की  अधिक  संभावना  वाले  50

 स्थानों  पर  कृत्रिम  बल  स्थापित  किये  अभी  तक  कार्यान्वित  नहीं  किया  गया

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 रेलों  में  बढ़ती  हुई
 चोरियों  को  रोकने  के  लिए  रेल  मंत्रालय  का  1983  दौरान

 क्या  कार्यवाही  करनें  का  विचार  है  ?

 रल  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  सी०  केत  जाफर  जी  हा ँ।

 जो  at

 चोरी  तथा  उठाईगीरी  की  समस्या  का  अध्ययन  करने  तथा  सुधार  के  कारगर

 उपाय  gaia  के  लिए  एक  afafa  का  गठन  कया  गया  है  ।

 जी  नहीं  ।  50  भेद्य  स्टेशनों  पर  सुरक्षा  कृत्तिका  बल  dara  किये  गये

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 रेलों  विशेषकर  पर्ची  खण्ड  पर  जहाँ  अपराध  की  घटनायें  अधिक  अपर  घियों

 भौर  चराई  गई  सम्पत्ति  के  प्राप्तकर्ताप्रों  की  गतिविधियों  के  विरुद्ध  गहन  अभियान  चलाया  गया

 है  ।  इसके  लों  पर  इन  गतिविधियों  में  लिप्त  कुख्यात  अपराधियों  और  चुरायी  गयी
 a

 संपत्ति  कं  प्राप्त  कर्ताओं  को  राष्ट्रीय  सुरक्षा  अधिनियम  अंतगर्त  हिरासत  में  रखा  जा

 रहा  है

 गुट-निर्पेक्ष  समेत  के  लिए  कृत्रिम  बल  का  गठन

 828.  श्री  बो०  alo  देसाई  क्या  विदेश  मंत्री  ag  बताने  वी  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  मान  1983  में  नईं  दिल्‍ली  में  होने  वाले  सातवें  गुट-निरपेक्ष

 सम्मेलन  के  लिए  कृत्रिम  बल  ग  किया  गया  an;  भर
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 (a)  यदि  gi,  तो  क्या  इस  सम्मेलन  से  पहले  1  और  2  ars  को  वरिष्ठ  स्तर  के

 कारियों  तथा  3  और  4  1983  को  विदेश  मंत्रियों  की  dow  होगी  ?

 विदेश  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  ण्०  ए  :  (*)  हां  ।

 हां

 82  के  दोरान  दिल्ली  परिवहन  निगम  हास  श्रीराम  किया  गया  किरायाਂ

 829,  थी  लक्ष्मण  मलिक  :  क्या  नौवहन  धौर  परिवहन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 एशियाड  82  के  दौरान  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  द्वारा  दो  रुपये  का  टिकट  आरम्भ

 करने  के  कया  कारण

 उस  अवधि  के  दौरान  दो  रुपये  का  टिकट  आरम्भ  करने  से  दिल्ली  परिवहन  निगम

 को  कितना  लाभ  अथवा  हानि

 क्या  सरकार  का  यात्रियों  के  लिए  रुपये  का  टिकट  फिर  आरम्भ  करने  का

 प्रस्ताव  भोर

 यदि  तो  ऐसा  प्रस्ताव  कब  कार्यान्वित  किया  जाएगा  ?

 नौवहन  और  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  जियाउरंहुमान  :

 विभिन्‍न  स्टेडियम  में  आने  वालों  और  खेल  देखने  वालों  को  सुविधा  जनक  यात्रा  प्रदान  करने  के

 लिए  एशियाई  रेलों  के  दौरान  2  रुपये  के  टिकट  शुरू  किए  गए  थे  जिसे  आपकी  इच्छा

 को  यात्रा  करेंਂ  नाम  दिया  गया  था  ।  इससे  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  को  भीड़  के  दौरान  जबकि

 यात्रियों  भार  अधिक  विभिन्‍न  स्थानों  के  टिकट  देने  कीं  समस्या  को  कम  करने  में  सहायता

 मिली  ।

 लाभ  भर  हानि  की  गणना  करने  के  उद्देश्य  से  सभी  प्रकार  के  टिकटों  की

 कुल  बिक्री  से  आय  जोड़ी  गई  है  ।  एशियाई  खेल  कूद  के  दौरान  जितने  टिकट  बेचे  गए  उनमें  एक

 अंध  2  रुपये  के  टिकटों  का  था  ।  फिर  भी  खेल  अवधि  के  दौरान  कुल  36,74,445  set  आपकी

 इच्छा  हो  यात्रा  करेंਂ  टिकट  बेचे  गए  ।  इससे  73,48,890  रुपये  की  भय  हुई  ।

 जी  नहीं  ।

 प्रदान  नहीं  होता  ।

 विद्युत  इंजनों  के  उत्पादन  की  क्षमता

 830.  को  aga  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :
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 1904  seat  के  लिखित  gat

 ना

 कया  यह  सच  है  चित्तरंजन  लोकोमोटिव  कारखाने  में  विद्युत  इंजनों  का  उत्पादन

 करने  की  बत  मान  अतिरिक्त  यातायात  तथा  भाप  इंजनों  को  क्रिया  बदलने  पर  उत्पन्न

 यातायात  दोनों  को  जरूरतें  पुरी  करने  के  लिए  अपर्याप्त  और

 यदि  इस  लक्ष्य  को  किस  प्रकार  प्राप्त  किया  जा  सकता  है  ।  इसका  वास्तविक

 निर्धारण  करने  के  लिए  रेल  सुधार  समिति  ने  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कुछ  उपाय  सुझाए  हैं
 ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सी ०  Fo  जाफर  शरीफ  चितरंजन  रेल  इंजन

 कारखाने  को  उत्पादन  क्षमता  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्त  अर्थात  1984-85  तक  बिजली  रेल

 इंजनों  की  आवश्यकता  पूरी  करने  के  लिए  पर्याप्त  है  ।  बिजली  रेल  इंजनों  की  आवश्यकता  सातवीं

 योजना  में  बढ़  सकती  है  ।  सातवीं  योजना  में  faa  रेल  इंजनों  को  आवश्यकताओं  का  अनुमान

 लगाया  जा  रहा  है  और  शीघ्र  ही  इसको  अन्तिम  रूप  दे  दिए  जाने  की  आशा  है  ।  अतिरिक्त

 बिजली रेल  इंजन  भाप  रेल  इंजनों  को  समाप्त  कर  दिए  जाने  के  कारण  अपेक्षित

 नहीं हैं  ।

 रेलवे  सुधार  समिति  ने  अपनी  रिपोर्ट  में  अनुमान  लगाया  है  कि  सातवीं  योजना  के

 दोरान  भोर  उसके  बाद  सन  2000  तक  लगभग  5000  माग  कि०  मी०  के  अतिरिक्त

 करण  के  आधार  पर  चरणबद्ध  रूप  में  बिजली  ta  इंजनों  की  उत्पादन  क्षमता  को  1991-92  तक

 190  प्रतिवर्ष  से  भी  अधिक  बढ़ाया  जाना  होगा  ।

 पाकी  ऊपर  भाग  के  उत्तर  में  कहा  गया  चितरंजन  रेल  इंजन  कारखाने  में

 अपेक्षित  सीमा  तक  क्षमता  को  बढ़ाये  जाने  के  लिए  यथापेक्षित  कार्रवाई  को  जाएगी  ।

 पेंशन  रोगियों  बिना  कोई  भुगतान  किएਂ  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  के  लाभ

 831.  at  हरिकेश  बहादुर  कपा  स्वास्थ्य  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  17  जनवरी  1983  को  न्यूज  में

 प्रकाशित  दिल्‍ली  के  पेंशन  भोगियों  की  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  सम्बन्धी  समस्या भों  को

 ओर  दिलाया  गया  है

 क्या  सरकार  के  लिए  यह  संभव  नहीं  कि  ag  वेतन  भोगी  कर्मचरियों  की  तरह

 पेंशन  भोगियों  की  पेंशन  से  भी  स्रोत  पर  ही  प्रभार  की  कटौती  करने  की  व्यवस्था  करके  अपने

 पेंशन  भोगियों  को  देख  भाल  भार

 क्या  पेंशन  भोगियों  द्वारा  को  गई  देश  की  आजीवन  सेवा  तथा  बढ़ती  हुई  की
 मतों

 को  ध्यान  में  रखते  और  सामाजिक  उपाय  के  हूप  उन्हें  बिना  किसी
 भुगतान

 के  केन्द्रीय

 सरकार  स्वास्थ्य  योजना  के  लाभ  देने  का  कोई  विचार  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  कुमुद  बेन  एम०  :

 से
 से  17  1983  के  इवनिंग  न्यूज  में  प्रकाशित  जी०  एच० एस०  एण्ड
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 बे -णााणाणायुल्‍यल्‍एयल्‍णय पेंदा नसਂ  wens  सम्पादक  के  नाम  पत्र  की  फ्लोर  सरकार  का  ध्यान  गया  है  ।  केन्द्रीय  सरकार

 स्वास्थ्य  योजना  मुख्यतया  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  के  लिए  ही  हैं  ।  इस  योजना  की

 घाएं  उन  केन्द्रीय  सरकारी  पेंशनरों  को  भी  सुलभ  कर  दी  गई  जो  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना

 डिस्वेंसन  रियों  के  अंतगर्त  भाने  वाले  इलाकों  में  रहते  पेंशनर  शरापना  अंशदान  या  तो

 राष्ट्रीयकृत  बैंकों  के  ड्राफ्ट  बनाकर  या  भारतीय  पोस्टल  भारों  से  दे  सकते  हैं  ।  पेंशन

 के  स्रोत  से  यह  अंशदान  काटने  या  पैदा नरों  को  अंशदान  से  छुट  देने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  कयों

 कि  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  एक  अंशदायी  स्वास्थ्य  योजना  है  ।

 ध्रनिवायं  आधा  स्कूल

 ow न  ८. 229  श्री  लक्ष्मण  वर्मा  :  क्या  दिक्षा  ate  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  करा  आदिवासी  और  हरिजन  बच्चों  को  शिक्षा  देने  के  लिए  प्राथमिक  से

 हाई  स्कुल  तक  भिजवायें  आश्रम  स्कुल  खोलने  का  विचार  है  ताकि  बीच  में  पढ़ाई  छोड़ने  वाले

 छत्तों  को  भी  लाभ  पिल

 यदि  तो  क्या  भारत  सरकार  ने  राज्य  सरकारों  को  आश्रम  स्कुल  श्रीफली

 आरम्भ  करने  के  लिए  निर्देश  दिए  भर

 क्या  सरकार  का  विचार  यह  प्रणाली  आरम्भ  करने  का  है  ?

 शिक्षा  और  संस्कृति  तथा
 समाज

 कल्याण  मंत्रालयों  सें  उप  मंत्री  पी०  छके०
 थु

 :

 से  afaaa  आधार  पर  आश्रम  स्कूल  खोलने  का  प्रस्ताव  नहीं  है  ।  फिर  भी  प्राथमिक

 शिक्षा  की  सब  सुलभ  बनाने  की  नीति  एक  महत्वपूर्ण  भाग के  रूप  में  राज्य  सरकार  तथा  संघ

 शास्ति  प्रशासन  बिखरी  जनसंख्या  वाले  ग्रामीण  और  पिछड़  क्षेत्रों  जाति

 aa  अनुसूचित  जनजाति  के  बच्चों  के  लिए  आवासीय  आश्रम
 स्कूल

 चलाते  हैं  ।  ,

 पूर्वी  क्षेत्र  में  रेलों  का  परिवर्तन  कार्य

 833.  of  जेना  :  क्या  रल  मंत्री  यह  बताने  को  करेंगे

 क्या  पूर्वी  क्षेत्र  में  रेलों  का  कोई  afeada
 कार्य  रहा

 उस  कायें
 wr

 ब्यौरा  क्या  है  और  यह  काम  कब  आरम्भ  gat  और

 इसके  पूरे  होंने  का  निर्धारित  समय  क्या  है  विलम्ब  के  क्या/कारण

 रेल  राज्य  मंत्री  सी०  Fo  जाफर
 :

 जी  नहीं  ।

 प्रत  नहीं  उठता  ।

 उब
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 नए

 82  के  दौरान  मेटाडोर  लाने  क  नुम

 834.  श्री  राम  लाल  राही  :  क्या  नौवहन  भोर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 किः

 क्या  सरकार  ने  एशियाड  82  के  दौरान  दिल्‍ली  में  200  मेटाडोर  चलाने  के  लिए

 200  व्यक्तियों  का  पंजीकरण  किया  था  और  उन्हें  परमिट  जारी  किए  थे

 यदि  तो  कितने  व्यक्तियों  को  उन  के  मेटाडोर  चलाने  की  वास्तव  में  अनुमति

 दो

 ऐसे  वाहनों  को  चलाने  के  लिए  शेष  बेरोजगार  व्यक्तियों  को  वंचित  करने  के  कया

 कारण  है
 ?

 रह
 नय

 नौवहन  और  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जिया  मान  (#)

 (7)  परत  जाटी  ata  का  कास  सम्बन्धित  राज्य  परिवहन  अधिकरण  के  अधिकार  क्षेत्र  में

 आता  ह  !

 गें  के  YU  माइ  Fy faay  ब  चलाने  के राज्य  परिवहन  अधिकरण  दिल्ली  ने  एशिया

 लिए  एक  योजना  बनाई  थी  और  इसके  लए  अम  जनता  से  अविसन  पत्र

 Hig ta

 थे  ।  आवेदन  पत्न

 केवल  बेरोजगार  व्यक्तियों  तक  ही  सीमित  नहीं  थे  ।  विज्ञापन  के  प्रत्युत्तर में  सम्पूर्ण  नौ  पन

 arfeaarat QD ower ww
 सहित  जो  आवेदन  पत्न  अए  उसकी  संख्या  238  ay  |  इन  238  aaa  कर्ताओं

 से  कहा  गया  कि  वे  11-10-1982  को  था  इससे  पत्र  अगती  गाडियां  लावें  ।  226  ग्रा वेदन

 किताबों  सभी  बातों  का  पूरी  तरह  से  अनुपालन  किया  ale  उन्हीं  को  एशियाई  खेलों  के  दौरान

 अपनी  गाड़ियां  चलाने  के  लिए  परिचय  पत्र  जारी  करिए  मए  और  बाद  में  एक  स्यान  से  दूसरे

 तक  कराने  चलाने  के  लिए  परीक्षा  जारी  किए  गए  ॥

 पाकिस्तान  द्वारा  भन्तरष्ट्रीय  निरोधक  के  बिना  आणविक  रिएक्टर  हे  उपल
 ष्

 835.  श्री  बालकृष्ण  बायटिक

 श्री  ate  थाई  कृष्णन
 :

 क्या  बिदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  कि  :

 क्या  पाकिस्तान  द्वारा  एन  रिएक्टर  उसको  सभी  आणविक  afaaray  के  अस्थमा

 ट्रीय  निरीक्षण  स्वीकार  किए  बिना  प्राप्त  करने  की  Muza  है

 कया  रिएक्टर  से  पाकिस्तान  णु  हथियार  बनने  की  स्थिति  में  होगा  और

 उससे  भारत  की  सुरक्षा  को  गम्भीर  खतरा  उत्पन्न  भरोसा

 यदि  तो  इस  मामले  में  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ए०  ए०  (#)  सरकार  ने  इत  आशय  की

 प्रेस  रिपोर्ट  देखी
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 a  en  ee  re  का

 और  भारत  के  सुरक्षा  सम्बन्धी  हितों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सरकार  इस

 विषय  पर  निरन्तर  निगरानी  रख  रही  है  ।

 रेल  पथ

 836.  tt  सुनील  मेला  :
 कथा

 रेल  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 वर्ष  1947  में  कितने  किलो  मीटर  रेल  पथ  पहले  से  उपयोग  की  स्थिति  में

 गत  35  वषों  में  1947  से  1982  तक  कितने  किलोमीटर  रेल  पथ  और  जोड़ा

 गया है  ?

 रेल  मंत्रालय
 में

 राज्य  मंत्री  ato  के०  जाफर  :  1947-48
 के

 वित्तीय  वर्ष  के  अन्त  तक  कुल  art  किलोमीटर  54,694  art

 स्वतन्त्रता  के  बाद  31-3-198 2  तक  8,571.238  कि०  ato  नयी  लाइनें  भारतीय

 रेलों  में  जोड़ी  गयी  हैं  ।

 राज्यों/संघ  क्षेत्रों  में  स्कूलों  में  मध्याह्न  भोजन  योजना

 837.  श्री  हरिहर  सोरन  :  क्या  शिक्षा  और  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  विभिन्‍न  राज्यों  और  संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  केन्द्रीय  योजना  के  अंतगर्त  स्कूलों  में

 मध्याह्न  भोजन  कार्यक्रम  आरम्भ  किया  गया

 यदि  तो  उन  राज्यों  और  संघ  क्षेत्रों
 के

 नाम  कया  जहां  यह  केन्द्रीय  प्रायोजित

 योजना  लागू  की  गई  और

 aire  अहत
 इस  योजना  के  कार्यान्वयन  हेतु  उन  राज्यों  को  बना  से  गंनिर्ददन  भेजे  गए  हैं  ?

 शिक्षा  श्र  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  में  उप  मंत्री  पी०  Ho  :

 नहीं  ।.

 भर  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 वर्ष  1983-84  में  परिवार  नियोजन  के  लिए  राज्य-वार  लक्ष्य

 838.  श्री
 हरिहर  सोरन  :  कया  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 (*)  वर्ष  1983-84  के  लिए  परिवार  नियोजन  हेतु  राज्य-वार  निर्धारित  लक्ष्य  क्या

 इस  सम्बन्ध  में  विभिन्न  राज्यों  को  क्या  मार्ग निदेश  भेजे  गए
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 वर्ष  1983-84  में  क्या  परि  बार  नियोजन  अभियान  शुरू व्हा  जाएगा  अथवा  शुरू

 किए  जाने  का  विचार  और

 (=)  इस  सम्बन्ध  में  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 (*) स्वास्थ्य  भर  परिवार  कल्याण  संचालक  में  राज्य  मंत्री

 और  1983-84  के  परिवार  कल्याण  कार्यक्रम  के  राज्य-वार  लक्ष्यों  को  अभी  अन्तिम  रूप

 नहीं  दिया  गया  है  ।

 और  परिवार  कल्याण  कार्यक्रम  एक  निरन्तर  चलने  वाला  कार्यक्रम  है  ओर  इस

 कार्यक्रम  के  लक्ष्यों  को  प्राप्त  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  जो  कदम  उठाए  गए  उनका  ब्यौरा

 विवरण  में  दिया  गया  है  ।

 विवरण

 परिवार  कल्याण  कार्येक्रम  के  उद्देश्यों  को  प्राप्त  करने  के  लिए  निम्नलिखित  कदम  उठाएं

 गए  हैं  —

 परिवार  के  सिद्धान्तਂ  को  पुर्णतया  स्वेच्छिक  आधार  पर  अपनाने  की  बात

 को  बढ़ावा  दिया  जा  रहा  है  |

 बहु-प्रचार  साधनों  भर  वैयक्तिक  सम्पकं  के  प्रभावशाली  तरीके  द्वारा  छोटे  परिवार

 को  areal  के  सम्बन्ध  में  जागरूकता  भोर  जानकारी  देने  के  लिए  गहन  प्रयास  किए

 जा  रहे  हैं  ।

 प्रत्येक  दम्पत्ति  को  भ्र पना  मनमाना  तरीका  चुनने  की  छुट  है  ।

 परिवार  कल्याण  की  सेवाएं  और  सामग्री  लोगों  को  घरों  के  यथासंभव  निकट  प्रदान

 की  जा  रही  हैं  ।

 (=)  यह  कार्यक्रम  स्वास्थ्य  परिचर्या  और  सामाजिक-प्राणिक  विकास  प्रयत्नों  का  एक

 अभिन्न  भंग है  ।

 महिला  साक्षरता  की  सुविधाओं  भर  इसको  तेजी  से  बढ़ाने  के  प्रयास  तेज  किए  जा

 रहे  हैं  बौर  उनका  विस्तार  किया  जा  रहा  है  ।

 स्कूलों  तथा  कालेजों  में  तथा  बाहर  युवाओं  को  जनसंख्या  सम्बन्धी  दिक्षा  की

 जानकारी  दी  जा  रही  है  ।  यह  शिक्षा  सरकारी  विभागों/एजें सीटों
 तथा

 संगठित  क्षेत्रों  द्वारा  आयोजित  सभी  शिक्षण  आर  प्रशिक्षण  कार्यक्रम  में

 भी
 प्रारम्भ

 की  जाएगी  ।

 सभी  स्तरों  पर  लोगों  के  चुने  हुए
 निम्न  स्तर  पर  ग्रामीण
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 स्वैच्छिक  संगठनों  आदि  को  इस  कार्यक्रम  के  साथ  घनिष्ठ  रूप  से  जोड़ा  जा  रहा  है

 और  उन्हें  पुरा-पुरा  प्रोत्साहन  और  सहयोग  दिया  जा  रहा  है  ।

 ara  सम्बन्धित  और  विभागों  के.साथ  निकट  सम्यक  किए  जाएगे  ।

 (a)  लड़कियों  और  लड़कों  के  विवाह  की  न्युनतम  आयु  सम्बन्धी  कानून  को  प्रभावकारी

 ढंग  से
 लागू

 किया  जाएगा  |

 ग्रामीण  अथवा  समुदाय  स्तर  पर  सभी  विवाहों  के  रिकार्ड  रखे  जाएंग े। ()

 (3)  ara  निष्पादन  के  लिए  पिछड़े  राज्यों  के  लिए  विशेष  रोग  के  लिए  fata  उपाय  का

 रास्ता  अपनाया  जा  रहा  है  ।

 =  ग्राम  स्वास्थ्य  गाइड  जिसे  अब  केन्द्र  धन  से  चलाई  जा  रही  योजना

 बना  दिया  गया  के  अंतगर्त  प्रत्येक  परिवार  को  परिवार  नियोजन  की  जानकारी

 और  सुचना  देने  और  लोगों  के  घरों  के  पास  क्लीनिकल  तरीकों  से  सम्बन्धित

 सेवाएं  ओर  सामग्री  उपलब्ध  करने  के  लिए  स्वास्थ्य  पाइप  जो  मुख्यतया  महिलाएं

 ही  जिम्मेदार  होंगे  ।

 सभी  स्तरों  पर  सूक्षम  मानीटरिंग  तथा  अनुवर्ती  कार्यवाही  सुनिश्चित  की  जाएगी  |

 राज्य  सरकारों  से  परम्  करके  प्रशासनिक  तंत्र  ठीक  करने  और  क्षेत्रीय  स्तर  पर

 कमंचारियों  को  उत्तरदायी  बनाने  के  उपाय  किए  जाएंगे  |

 गुट-निरपेक्ष
 शिखर  सम्मेलन  में  कम्पूचिया  के  भाग  लेने  के  बारें  में  भारत  का  रवैया

 श्री  के०  मानना  :

 श्री  तारिक  अनवर  :  क्या  विदेश  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गुट-निरपेक्ष  शिखर  सम्मेलन  में  कम्पूचिया  के  भाग  लेने  के  पश्न  में  भारत  के  रवैये

 के  प्रश्न  पर  सरकार  को  कुछ  आलोचना  और  टिप्पणियों  का  सामना  करना  पड़ा  और

 यदि  तो  क्या  भारत  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  अपने  way  को  स्पष्ट  कर

 दिया 'है  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ए०  ए०  :  (*)  भर  जैसा  कि  आपको

 याद  होगा  कि  इस  प्रश्न  पर  चूंकि  कोई
 भाग  राय  कायम  नहीं  हो  सकी  थी  कि  कम्पूचिया  का

 प्रतिनिधित्व  कौन  इसलिए  1979  में  हवाना  में  qz-facter  देशों  के  राज्याध्यक्ष ों  /

 शासनाध्यक्ष ों  के  छठे  सम्मेलन  में  तय  किया  गया  था  कि  कम्पूचिया  का  स्थान  गुट-निरपेक्ष  देशों

 की  सभी  बैठकों  में  तव  तक  खेली  रखा  जाए  जेब  तक  कि  गुट-निरपेक्ष  देशों  के  समन्वय  ब्यूरो  की

 सिफारिश  प्राप्त  न  हो  जाए  जिसे  इस  मामले  का  अध्ययन  करने  का  दायित्व  सौंपा  गया  था  ।  चूंकि
 समन्वय  ब्यूरो  इस  बारे  में  अभी  तक  aoa  सिफारिश  नहीं  दे  पाया  है  इसलिए  हवाना  में  लिए  गए

 निर्णय  के  अनुसार  भारत  सरकर  ने  न  तो  कम्पूचिया  लोक  गणराज्य  जिसे  हमने  मान्यता

 प्रदान  की  है  और  न  किसी  अन्य  दावेदार  को  आमंत्रित  किया  है  ।
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 विन ७  व

 कुछ  गुट-निरपेक्ष  देशों  ने  कम्पूचिया  गणराज्य  को  तथाकथित  मिली-जुली  सरकार  को

 प्रधामंत्री  करने  के  लिए  कहा  है  तो  कुछ  अन्य  देशों  ने  यह  इच्छा  व्यक्त  की  है  कि  कम्पूचिया  लोक

 गणराज्य  को  आमंत्रित  किया  जाना  चाहिए  ।  दोनों  पक्षों  के  साथियों  को  भारत  की  स्थिति  समझा

 दी  गई  है  जिससे  बहुत  से  गुट-निरपेक्ष  देश  सहमत  हैं  ।

 भारतीय  agian  संस्थान  में  डाक्टरों  हारा  प्राइवेट  वार्डों  का  बहिष्कार

 840.  श्री  लयपाल  fag  कश्यप

 श्रीमती  मुखर्जी

 श्री  विजय  कसार  यादव

 श्री  के०  ए०  राजन  क्या  स्वास्थ्य  भोर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 फि करेंगे 1

 कया  अखिल  भारतीय  आयुर्विज्ञान  संस्थान  के  fra  सी NGS  डाक्टरों  ने  इस  संस्थान  के

 प्राइवेट  वार्डों  का  बहिष्कार  फिया  और

 यदि  तो  अखिल  भारतीय  आयुर्विज्ञान  संस्थान  के  निवासी  डाक्टरों  ने  कितने

 समय  तक  प्राइवेट  वार्डों  का  बहिष्कार  किया  और  उसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 स्वास्थ्य  और  पवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 मोहसिना  :

 (%)
 ae  अखिल  भारतीय  आयुर्विज्ञान  संस्थान  के  रेजीडेन्ट  डाक्टरों  ने  26  1982

 मध्यरात्रि  से  8  दिन  तक  संस्थान  के  प्राइवेट  वार्डों  में  कार्य  नहीं  किया  ।  रेजीडेन्ट  डाक्टरों  ने
 यह

 कदम  इस  आधार  पर  उठाया  कि  फैकल्टी  के  एक  सदस्य  द्वारा  एक  कनिष्ठ  रेजीडेन्ट  डाक्टर  के

 कथित  दुव्र्यवहार  और  लापरवाही  को  शिकायत  पर  डीन  द्वारा  रेजीडेन्ट  डाक्टर  से  tqedyi  करण

 मांगना  अ्रन्पायपूर्ण  था  ।  सम्बन्धित  कनिष्ठ  रेजीडेन्ट  डाक्टर  द्वारा  वरिष्ठ  फैकल्टी  सदस्य  से  क्षमा

 मांगेंगे  के  उप रास्त  यह  समाप्त  कर  दिया  गया  था  ।

 पुरी  जाने  वाली  नोलांचल  cease  रेलगाड़ी  का  निर्धारित  समय  से  पहले  छूटना

 841.  थी  जयपाल  fag  कश्यप

 श्री  दौलत  राम  सारण  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  हैं  कि  पुरी  जाने  वाली  नीलांचल  एक्सप्रेस  26  1982  को

 निर्धारित  समय  से  लगभग  घण्टे  पहले  नई  दिल्‍ली  स्टेशन  से  चली  गई  आर  स्टेशन  पर

 सैंकड़ों-यात्री  रह

 तो  रेलगाड़ी  अपने  निर्धारित  से  पहले  किन  परिस्थितियों  में  चली

 भोर  बया  इस  त्रुटि  के  द्वारा  कोई  जिम्मेदारी  निश्चित  की  गई  और

 aor  ofa  f=: =~  2  है
 (a)  भविष्य  में  ऐसी  घटनाएं  न  होने  बना  पगा  नत  करने  हेतु  सरकार  द्वारा  क्या  उपाय

 किए गए  हैं  ?
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 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  संतरी  सी०  Ho  जाफर  :  भोर  निरन्तर

 की  जाने  वाली  मांगों  को  देखते  हुए  बारामती  वाले  पुराने  मागं  पर  इस  गाड़ी  को  ga:  चला  दिए

 जाने  के  परिणामस्वरूप  26-12-82  से  175/176  नीलांचल  एक्सप्रेस  के  समय  में  संशोधन  किया

 गया  था  ।  नयी  दिल्‍ली  स्टेशन  पर  सार्वजनिक  उद्घोषणा  प्रणाली  और  नोटिस  बोर्डों  के  माध्यम  से

 इसका  प्रचार  किया  गया  था  ।  बहरहाल  कुछ  यात्रियों  को  समय  के  Gada  के  बारे  में  जानकारी

 नहीं थी
 भर  वे  26-  12-82  को  स्टेशन  पर  देरी  से  पहुंचे  मग ली गढ़  तक  एक  गाड़ी  चलाए  जाने

 की  व्यवस्था  कर  दी  गई  थी  जिससे  कि  यात्री  वहां  खड़ी  176  डाउन  नीलाचल  एक्सप्रेस  पकड़  सकें

 जिसे  वहां  विनियमित  किया  गया  art

 रेल  सेवाओं  की  कारणो  में  मध्यावधि  परिवर्तनों  के  सम्बन्ध  में  पर्याप्त  प्रचार  करने

 के  लिए  सभी  सम्भव  उपाय  किए  जाएंगे  ।

 चोन  के  क्षेत्र  पर  कब्जा  करने  के  बारे  में  चीन  हारा  लगाया  गया  आरोप

 842.  श्री  जितेन्द्र  प्रसाद  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  Hor  करेंगे  कि  :

 क्या  हाल  ही  में  चीन  सरकार  ने  पुरी  चीन-भारत  सीमा  पर  भारत  पर  चीन  के  बड़े

 क्षेत्र  पर  कब्जा  करने  का  आरोप  लगाया  फिर

 (a)  यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 बिदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ए०  ए०  :  अरुणाचल  प्रदेश  के  एक  काफी

 बड़े  सु-भाग  पर  चीन  के  दावे  को  हाल  ही  8  1982  को  नवीन  समाचार  एजेन्सी

 की  एक  टिप्पणी  में  पुनः  दोहराया  गया  था  जो  कि  दिल्‍ली  में  नवें  एशियाई  खेलों  के  समापन

 रोह  में  अरुणाचल  प्रदेश  के  नृत्यों  को  शामिल  किए  जाने  के  सन्दर्भ  में  छापी  गयी  थी  ।

 नवचीन  समाचार  एजेंसी  की  ag  टिप्पणी  जब  भारत  सरकार  की  नजर  में  आई  तो

 हमारे  आधिकारिक  प्रवक्ता  ने  एक  वक्तव्य  दिया  जिसकी  एक  प्रति
 विवरण  के  रूप  में

 संलग्न  है  |

 विवरण

 एशियाई  बेलों  के  समापन  समारोह  में  अरुणाचल  प्रदेश  के  एक  नृत्य  को  शामिल

 किए  जाने  के  सम्बन्ध  में  नवं चीन  समाचार  एजेंसी  के  समाचार  का  पुरा  पाठ  भारत

 सरकार  को  कभी  हाल  ही  में  उपलब्ध  हो  गया  है  ।

 2.  सरकार  इस  अनुचित  आक्रमण  के  विषय  और  दोनों  पर  खेद  व्यक्त  करती  है
 जो  कि  चीन  की  आधिकारिक

 समाचार  एजेंसी  के  माध्यम  से  किया  गया  है  ।

 अरुणाचल  प्रदेश  भारत  का  एक  अभिन्न  अंग  है  ।  इस  बात  की  कल्पना  भी  नहीं  की

 जा  सकती  कि  चींन  सरकार  की  एक  आधिकारिक  समाचार  एजेंसी  भारत  के  इस

 माग  की  एक  नृत्य  मंडली  के  शामिल  होने  जेसी  सामान्य  घटना  पर  आपत्ति  करेगी

 जो  कि  एक  ऐसे  समारोह  में  शामिल  हो  रही  जिसमें  कि  के
 विभिन्‍न  भू
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 था  ना

 भागों  का  प्रतिनिधित्व  था  ।  ऐसे  अवसर  जब  कि  हमारी  द्विपक्षीय  वार्ता  का

 an  इस  स्थिति  तक  पहुंच  गया  बसा  करना  निःसन्देह  बहुत  बुरा  है  ।

 सरकार  नवचीन  समाचार  एजेंसी  की  टिप्पणी  पर  खास  तौर  पर  इसलिए  खेद

 व्यक्त  करती  है  कि  इन  खेलों  में  चीनी  खिलाड़ियों  के  दल  का  इतना  हार्दिक  स्वागत

 किया  गया  था  और  भारतीय  जनता  ने  उनके  खेलों  की  भूरि-भूरी  प्रसंशा  की  थी

 14  हजार  वर्गमील  से  अधिक  भारतीय  प्रदेश  चीन  के  गैरकानूनी  कब्जे  में  है  ।

 भारत  को  पहल  पर  सीमा  के  प्रश्न  को  लेकर  अधिकारी  स्तर  पर  बात  चीत

 हुई  और  दोनों  देशों  के  बीच  सम्बन्धों  को  सामान्य  बनाने  के  लिए  इस  सवाल  का

 तय  होना  बहुत  जरूरी  है  ।  बातचीत  के  लिए  एक  परस्पर  स्वीकारे  आघार  तलाश

 करने  AT  सीमा  के  सवाल  के  समाघान  के  लिए  उपयुक्त  वातावरण  तैयार  करने  के

 लिए  भारत  सरकार  ने  एक  सृजनात्मक  भ्र ौर  रचनात्मक  रवैया  अख्तियार

 किया है

 सरकारी  चीनी  समाचार  एजेंसी  का  ag  वक्तव्य  संबंधों  को  सुधारने  की  दिशा  में

 किए  जाने  वाले  प्रयासों  की  मार्गदर्शी  भावना  के  विपरोत  है  ।  हम  नवचीन  समाचार

 एजेंसी  की  इस  टिप्पणी  कौर  इसके  निहितार्थों  को  अस्वीकार  करते  हैं  ।

 विदेशियों  gu  भारतीय  बच्चों  का  प्रायोजन

 842.  थ्री  जितेन्द्र  प्रसाद  :  नया  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  16  1983  के  इण्डियन  एक्सप्रेस  में

 प्रकाशित  शिप  आफ  इण्डियन  किड्स  अण्डर  sites  समाचार  की  ओर

 गया  है  जिसमें  पश्चिमी  देशों  के  लोगों  विशेषकर  अंग्रेजों  तथा  अमरीकियों  द्वारा  भारतीय

 बच्चों  के  प्रायोजन  को  आलोचना  की  गई

 यदि  तो  भारत  में  ऐसे  बच्चों  की  संख्या  लगभग  कितनी  है  जिनके  विदेशों  में

 प्रायोजक  और

 विदेशियों  द्वारा  भारतीय  बच्चों  के  प्रायोजन  को  रोकने
 के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या

 कार्यवाही  की  गई  है  अथवा  करने  का  विचार  है  ?

 दिक्षा  और  संस्कृति  तथा  ania  कल्याण  मंत्रालयों  थन  सला
 त  car  (ort  पी०  के०  :

 में

 (a)  आंकड़े  उपलब्ध  नवदीं  हैं  ।

 विदेशियों  द्वारा  भारतीय  बच्चों  के  प्रायोजन  की  जांच  करने  के  लिए  इस  समय  सरकार

 aw थ्  lies  |
 लका हिलाया पचाना का

 कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।  फिर  दत्तक  ग्रहणਂ  के  लिए  अपनाये  जाने  वाले  कुछ

 सिद्धान्तों  और  मानदण्डोंਂ  पर  fare  किया  जा  रहा  है  ।
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 अखिल  भारतीय  stata  संस्थान  कौर  पी०  जी०  आई०  एम०  Fo  कार

 चण्डीगढ़  पर  मेहता  समिति  की  रिपोर्ट  पर  की  गई  कार्यवाही

 844.  श्री  waite  मसुद

 श्री  के०  राममूर्ति

 श्री  राजेश  कुमार  fag  :
 कया  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  भ्रमित  भारतीय  आयुर्विज्ञान  संस्थान  गौर  पी०  जी०  भाई

 एम०  ०  आर०  के  कार्यकरण  की  जांच  करने  हेतु  सरकार  द्वारा  डा०  एस०  जे०  Agar  की

 अ्रध्यक्षता  में  नियुक्त  विशेष  समिति  ने  अपनी  रिपोर्ट  1981  में  प्रस्तुत  कर  दी  और

 यदि  तो  डा०  मेहता  समिति  के  निष्कर्षों  की  ger  बातें  क्या ंहैं और  उन  पर

 सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 स्वास्थ्य  घौर  परिवार  कल्याण  मंत्रालेय  में  राज्य  मंत्री  भोहुर्सिना  ।

 जी  git

 पुनरीक्षा  समिति  कौ  रिपोर्टो  पर  अखिल  भारतीय  आयुर्विज्ञान  नई  दिल्‍ली

 तथा
 स्नात

 कौर  चण्डीगढ़  के  संस्थान  निकायों  द्वारा  विचार  किया  गया  इन  दोनों

 संस्थानों के  संस्थान  निकायों  से  उनकी  सिफारिशें
 मिलने

 के  बाद  सरक।र  इस  पर  विचार

 करेगी  |

 रेलों  में  जन-दावती  का  कम  उपयोग

 845.  श्री  रद्दी  मसुद

 श्री  पियूष  तिरकी  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  हाल  के  अध्ययन  से  जन  का  बहुत  कम  उपयोग  का  पता

 चला  है  और  हजारों  लोग  बिना  किसी  art  के  रेलवे  की  वेतन  सूचियों  में  है  जिसके  परिणामस्वरूप

 एक  ay  में  200  करोड़  रु०  तक  का  फुजूल  खं  होता

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्यां  और

 जनशक्ति  के  कस  उपयोग  को  घटाने  के  लिए  फालतू  कर्मचारियों  को  पर्याप्त  रूप  से

 उपयोग  में  लाने  और  उस  त्रुटि  में  सुधार  करने  की  दूषित  से  भर्ती  नियमों  की  पुनरीक्षा  करने
 के  लिए

 सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  to  के०  जाफर  :  जी  नहीं  ।

 गौर  (7)  प्रश्न  नहीं  उठता
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 नद  परमिट  जानो  करने  अथवा  वत  मान  परिजनों  का  नवोीरूरण  करने  के  बारे  में

 दिल्ली  परिवहन  निगम  की  आपत्तियों

 846.  भी  भोजपुर  लाल  सनो

 शी-हरीश  कुमार  गंगवार  :  क्या  नौवहन  और  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  नए  परमिट  जारी  करने  अथवा  वर्तमान  परिजनों  का  नवीकरण  करने  के  लिए

 राज्य  परिवहन  प्राधिकरण  द्वारा  उठाए  गए  मामलों  दि ली  परिवहन  निगम  ने  राज्य  परिवहन

 प्राधिकरण  से  आपत्तियां  को

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  दर्ज  की  गई  ऐसी  आपत्तियां  सभा  पटल  पर

 रखी  जाएंगी

 (7)  क्या  निगम  ने  दिल्ली  परिवहन  निगम
 )

 अधिनियम  1971  की  तीसरी  सुची

 की  धारा  के  साथ  पठित  घारा  के  अंतगर्त  प्राइवेट  वाहन  परमिट  के  अलावा  किसी  भी

 परमिट  की  स्वीकृति  प्रति  हस्ताक्षर  या  नवीकरण  नहीं  करना  ओर

 उन  प्राइवेट  संचालकों  का  ब्यौरा  क्या है  जो  दिल्‍ली  में  बसें  चला  रहे  हैं  ओर  वे  किन

 योजनाओं  तथा  प्राधिकरण  के  अधीन  बसें  चला  रहे  हैं
 ?

 मोहन  भर  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  जिया उर हसान

 जी

 राज्य  परिवहन  प्रधिकरण  जब  कभी  परमिट  जारी  करता  है  या  नवीकृत  करता  है

 तब  परिवहन  निगम  इस  आघार  पर  उनके  पास  ग्रा पत्तियां  ast  करता  है  कि  दिल्‍ली  परिवहन

 निगम  को  दिल्‍ली  के  पुरे  संघ  क्षेत्र  में  परिवहन  सेवा  प्रदान  करने  की  जिम्मेदारी  fatat  गई  है  ओर

 उसके  पास  इस  काम  के  लिए
 पर्याप्त

 संसाघन  उपलब्घ  है  ।  पिछले  तीन  वर्षों  में  दिल्‍ली  परिवहन

 निगम  ने  54  अप्रिय  रूटों  सहित  137  मामलों  में  आपत्तियां  दर्ज  की  हैं  ।

 a)  मोटरयान  1939  के  उपबन्धों  के  तहत  दिल्‍ली  के  परिवहन  प्राधिकरण

 ने  कुल  267  स्टेज  परमिट  जारी  किए  हैं  ।

 रेल  सुधार  समिति  की  रेलगाड़ी  संचालन  की  सुरक्षा  पर  रिपोर्ट

 847.  श्री  मनोहर  लाल  सेनी
 :

 क्यਂ  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  रेल  सुधार  समि  त  ने  रेलगाड़ी  संचालन  की  सुरक्षा  के  प्रति

 लापरवाही  बरतने  पर  रेलवे  से  कहा  है  कि  इसके  फलस्वरूप  एक  व्  में  रेलगाड़ियों  की  टक्कर

 ale  abet  में  चौगुनी  वृद्ध  हुई  है  तथा  असंतोषजनक  कॉमिक  अनुशासन  को  कमी  और
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 ee  —_—

 प्राधिकार  को  ट्रेड  यूनियनों  RYT  बाहुल्य  भोर  उग्र  कर्मचारियों  के  साथ  agar  से  निपटने  में

 वरिष्ठ  अधिकारियों  की  का्यदाक्ति  में  कमी  हुई

 (a)  यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  और  इन  बातों  में  सुघार  करने  के  लिए  क्या

 कदम  उठाए  गएं  हैं  तथा  1982  से  अब  तक  हुई  रेल  दुघंटनाओं  का  ब्यौरा  कया  और

 var  समिति  की  fend  की  एक  मुख्य-मुख्य  सिफारिशों  तथा  उस  पर  की  गई

 कार्यवाही  अथवा  को  जाने  बाली  कार्यवाही  सभा  पटल  पर  रखी  जाएगी  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  सी०  के०  जाफर  :  (#)  और  रेलवे  सुधार

 समिति  रेल  दुर्घटना  जांच  समिति  की  सिफारिशों  के  अपर्याप्त  कार्यान्वयन  पर  टीका-टिप्पणी

 की  जो  कि  वित्तीय  att  सामग्री  के  स्रोतों  की  तंगी  और  किफायत  की  आवश्यकता  के  कारण

 सीमित  रहा  रेलवे  सुधार  समिति  द्वारा  मानवीय  तत्वों  के  सम्बन्ध  में  सीकरी  समिति  के  अवलोकनों

 को  उच्चरित  किया  गया  है  जो  इस  कठिनाई  को  और  गहराई  से  प्रस्तुत  करता है
 ।  विभिन्‍न  संगियों

 के  अधीन  रेल  दुर्घटना  जांच  समिति  at  सिफारिशों  के  कार्यान्वयन  को
 बढ़ाए

 जाने  के  प्रयास  किए

 जा  रहे  हैं  ।

 यह  सही  नहीं  है  कि  एक  वर्ष  में  दु्घंटनाग्रों  और  मृतकों  को  संख्या  में  चार  गूना  वृद्धि  हुई

 है  ।  1982  से  1983  तक  की  अवधि  में  भारतीय  रेलों  पर  191  गाड़ी  दुर्घटनाएं

 हुई  जबकि  विगत  वर्ष  की  तदनुरूपी  अवधि  में  यह  संख्या  255  थी  ।

 रेलवे  सुघार  समिति  की  अब  तंक  प्राप्त  रिपोर्टों  की  पांच-पांच  प्रतियां  संसद्‌

 पुस्तकालय  में  रखी  गयी  हैं  ।  इन  रिपोर्टों  में  की  गई  सिफारिशों  पर  सरकार  द्वारा  कारवाई  की  जा

 रही है  ।

 हावड़ा  कौर  सियालदह  में  आधुनिक  clara

 848.  at  atta  घोष  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हावड़ा  और  सियालदह  में  आधुनिक  टर्मिनल  बनाने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?

 रल  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्नी  सी०  छे ०  जाफर  से  कलकत्ता

 क्षेत्र  में  आधुनिक  टर्मिनलों  का  प्रश्न  संयुक्त  कृतिक  जिसमें  राज्य  रेलवे  और  स्थानीय

 निकायों  के  प्रतिनिधि  शामिल  के  विचाराधीन  है  ।

 रेलवे  जोनों  को  कोयले  कौ  कम  सप्लाई  ale  रेल  सेवा  २६  किया  जाना

 849.  श्री  साधन  राव  सिंधिया  :  बया  रेल  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 इस  ad  (1982-83)  में  अब  तक  विभिन्‍न  रेलवे  जोनों  को  कोयले  की  सप्लाई

 कितनी  कम  की

 उपयुक्त  अवधि  के  दौरान  जोन-वार  कितने  प्रतिशत  रेल  सेवाएं  रद  की  और
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 कोयले  की  कमी  के  कारण  माल  के  परिवहन  पर  कितना  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा  है

 और  इस  वर्ष  तथा  गत  दो  वर्षों  को  इसी
 अवधि

 के  दोरान  भाड़े  के  जोन-वार  तुलनात्मक  आंकड़े

 क्या

 रेल  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  सी०  Fo  जाफर  :  1982  से

 1983  के  दौरान  1350  माल  डिब्बों  के  निर्धारित  लदान  की  तुलना  में-प्रति  दिन  औसतन

 बड़ी  लाइन  के  82  चौपहिया  माल  डिब्बों  में  लोको  कोयले  का  कम  लदान  किया  गया  ।

 1982  से  1983  के  दौरान  क्षेत्रवार  चल  रही  कुल  गाड़ियों  की

 संख्या  की  तुलना  में  रह  की  गई  गाड़ी  सेवाओं  का  प्रतिशत  नीचे  दिया  गया  है

 रेलवे  प्रतिश्त

 ee

 मध्य  1.05

 0.0017 qa

 उत्तर  2.30

 4.07 पूर्वोत्तर

 पूर्वोत्तर  सीमा  0.04

 दक्षिण  2.75

 दक्षिण  मध्य  1.6

 दक्षिण  पर्व  कोई  नहीं

 0.2
 परिचय

 (7)  रेलों  पर  कोयले  की  कभी  के  कारण  माल  गाड़ियों  के  चालन  पर  कोई  प्रभाव  नहीं

 पड़ा  ।  1980-81,  1951-82  और  1982-83  82
 के

 वर्षों  के  दौरान  क्षेत्रवार

 भाड़ा-अज़हर  आंकड़े  संलग्न
 विवरण

 में  दिए  गए  हैं  ।

 विवरण

 1980-81,  1981-82  और  1982-83  1982  के  दौरान  क्षेत्रवार

 भाड़ा-अनेक  भ्रॉकड़े
 लाख  मी०  टन

 रेलवे  1980-81  1982-83

 ce नन»  a  पण  oe  ee  रा  ——  oe  गण
 1982

 क  ee

 मध्य  11.71  12.60  14.83

 33.05  35.45
 पू  28.21

 उत्तर  12.68  15.68  15.39

 2.02  2.83
 पूर्वोत्तर  2.65

 पूर्वोत्तर  सोमा  1.79  2.54  3.03

 9.38  9.37 दक्षिण  7.49

 दक्षिण  मध्य  12.15  14.13  14.65

 54.62  55.87
 दक्षिण qq

 46.25

 पश्चिम  16.18  16.73  15.01
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 चोल-भारत  सम्बन्ध

 850.  st  area  राव  सीरिया :

 श्री  जयनारायण रात  :

 ait  हन्नान  मोहल्ला
 :

 थी  एडुआर्डो  फेली रो  :

 aft  बाला साहिब  fae  पाटिल  :  क्या  चरोदा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  गत  तीन  महीनों  के  दौरान  भारत  और  चीन  के  बीच  सामान्य  सम्बन्ध  बनाने

 में  और  कोई  बातचीत  हुई  भोर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?

 बिदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  go  go  :  और  (a)  चीन  के  साथ

 सम्बन्ध  सुधारने  के  लिए  और  सीमा-प्रदान  सहित  बाकी  सभी  समस्याओं  के  समाघान  के  लिए

 ने  अपने  प्रयत्न  जारी  रखे  हैं  ।  चीन  के  साथ  सरकारी  बातचीत  के  लिए  तीसरी  बैठक  पीकिंग  में

 29  जनवरी  से  2  फरवरी  तक  हुई  थी  ।  इसके  पिछले  तीन  महीनों  दोनों  पक्षों  की

 ओर  से  विज्ञान  और  समाज  विज्ञान  के  क्षेत्रों  में  कई  शिष्ट-मण्डल  एक-दूसरे  के

 यहां  भाए-गए  हैं  |

 mca  पाकिस्तान  शांति  ध्रौर  मंत्री  सन्धि

 851.  थी  सानघड़  राव  सिंधिया  :

 शो  पी०  एम०  सईद  :

 श्री  के०  सालता  :

 श्री  चित्त  बसु  :

 श्री  मोहन  लाल  पटेल  :  क्या  fader  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  भारत  की  प्रधान  मंत्री  और  पाकिस्तान  के  राष्ट्रपति  जिया-उल-हक

 के  बीच  हुई  गत  शिखर  बैठक  के  बाद  दोनों  देशों  के  बीच  शांति  और  मंत्री  संधि  करने  तथा

 आर्थिक  सहयोग  करार  को  दिशा  में  प्रगति  हुई  भौर

 यदि  तो  उस  दिशा  में  अब  तक  क्या  प्रगति  हुई  है  ?

 विदेश  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  ए०  ए०  :  (Hw)  और  1  1982

 की  बैठक  के  बाद  दोनों  शासनाध्यक्ष ों  द्वारा  जारी  किये  गये  अनुदेशों  के  अनुसरण  में  24

 1982,  को  भारत  पाक  संयुक्त  आयोग  के  समझोते  के  प्रारुप  पर  आध्याक्षर  किए  गए  जिस  पर

 मार्च  में  गुट  निरपेक्ष  शिखर  सम्मेलन  के  दौरान  दोनों  देशों  के  विदेश  मंत्री  हस्ताक्षर  करेंगें  ।

 मित्रता  और  एवं  सहयोग  संधि  के  लिए  हमारे  प्रस्ताव  और  पाकिस्तान  की  अनाक्रमण  संधि  के

 प्रस्ताव  पर  भी  विचार-विमर्श  हुआ  है  ।  उम्मीद  है  कि  ag  विचार-विमान  अभी  चलेगा  |
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 पैलेस  लान  ग्होल्त

 852.  थी  माधव  राव  सीरिया  :

 थ्री  झ्रदाफाफ  हुसेन  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  प्लेस  आन  व्हील्स  गड़ी  पूर्ण  हो  चुकी  है  ओर  उसको  वाणिज्यिक  रुप  से  चलाया

 जाने  लगा

 यदि  तो  अब  चलाई  गई  प्लेस  यान  हिल्स  गाड़ी  प्रारम्भिक  योज़ना से  किस

 रुप  से  fart  और

 इसको  पुनेंसाजसज्जा  में  कितनी  राशी  व्यय  हुई  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  मंत्री  (ait  सी०  Ho  जाफर  :  जी  हाँ  ।

 बढ़ती  हुई  पर्यटक  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  96  से  102  तक  की  क्षमता  में  पेंट

 शायिकाओं  को  वृद्धि  करने  के  अलावा  अभिकल्प  और  सुविधाओं  में  eye  अन्तर  नहीं  है

 सबारी  डिब्बों  के  नवीकरण  पर  रेलों  द्वारा  77.15  लाल  रुपये  ag  किए  जाने  का

 अनुमान है  ।

 श्री  लंका  के  नागरिकता  विहीन  व्यक्तियों  के  मामले  में  एकपक्षीय  समझौता

 853.  ot  ईरा  पन बा रास  :

 श्री  के०  टो ०  कोसल राम  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कपा  सरकार  ने  हाल  में  प्रकाशित  इस  समाचार  की  कौर  ध्यान  दिया  है  कि  श्री

 लंका  के  राष्ट्रपति  ने  श्री  लंका  के  भारतीय  मु  के  नागरिकता  विहीन  व्यक्तियों  के  मामले  में

 एकपक्षीय  समझौते  के  लिए  अपने  संबंघित  मंत्रियों  से  एक  पैकेज  प्रस्ताव  देने  को  कहा

 यदि  क्या  सरकार  ने  इन  प्रस्तावों  के  ब्यौरों  के  बारे  में  जानकारी  प्राप्त  कर

 ली  थर

 इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 fade  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ए०  ए  :  और  सरकार  ने  इस

 भाग्य  की  ख़बरें  अखबारों  में  देखी  है  कि  इस  बारे  में  श्रीलंका  के  वहां  के  विदेश  मंत्री

 गौर  ग्रामीण  विकास  श्री  एस०  थों डा मन  के  बीच  विचार-विनियम  हुआ  है  ।  राज्यविह्दीनता

 सम्बन्धी  समस्याओं  को  समाप्त  करने  के  लिए  एक  वस्तुत  दस्तावेज  तयार  करने
 के  बारे  में

 राष्ट्रपति  जयवर्धने  के  निर्देश  के  सम्बन्ध  में  भी  सरकार  ने  समाचार  देखे  हैं  |

 भारत  सरकार  को  उम्पीद  है  कि  सम्बद्ध  व्यक्तियों
 की

 इच्छाओं  को  ध्यान  में  रखने

 हुए  इस  प्रश्न  का  कोई  व्यापक  समाघान
 निकाल  लिया  जाएगा  |
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 सांस्कृतिक  शिष्टमंडलों  का  fads  दोर

 854.  थी  ईराअनवारास :  क्या  fader  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  विदेश  जाने  वाले  सास्कृतिक  शिष्टमंडलों  का  ब्योरा  क्या

 है  तथा  वे  किन-किन  देशों  में  भेजे  गये  और  इस  शिष्टमंडलों  के  साथ  जाने  वाले  शिक्षा  मंत्रालय  के

 भिखारियों  का  ब्यौरा  क्या  और

 (a)  इन  सांस्कृतिक  शिष्टमंडलों  के  गठन  का  क्या  मानदंड है  और  चयन  प्राधिकारी

 कौन है  ?

 बिदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  छल  णी  :  इसका  ब्यौरा  अनुबन्ध

 ‘ei  में  दिया  गया  है  ।  शिक्षा  मंत्रालय  के  जो  अधिकारी  इन  शिषव्टमण्डलों  के  साथ  गए  थे  उनका

 ब्योरा  भ्नुबन्घ  में  दिया  गया  है  ।

 में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी
 ०  5915/83]

 इन  सांस्कृतिक  farszqoeay}  के  गठन  का  मानदंड  अनुबन्ध
 ग  में  दिया  गया  है  ।

 प्रितपाल  में  रखा  गया  !  देखिए  संख्या  टी०  5915/83]

 विल्लुपुरम  कौर  ania  के  बीच  अतिरिकत  रेलगाड़ी

 855,  eft  ईरा  अनबांरासु  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  दिल्लंपुर्म  से  मद्रास  के  लिए  कोई  ओर  रेलगाड़ी  चलाने  का

 है  जिससे  कि  चिंगुला-पुट  जिले  के  सीज़न  टिकट  धारियों  को  टिकट  समस्या  का  समाधान  हो

 यदि  तो  कया  चिगली-पुट  के  सीजन  टिकट धारियों  को  रेलगाड़ियों  में  यात्रा

 करने  की  अनुमति  देने  के  लिए  समुचित  अनुदेश  जारी  किए

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सी०  फे ०  जाफर  :  और

 त्रिपुरा  इकहरी  लाइन  खण्ड  पर  अतिरिक्त  लाइन  क्षमता  की  कमी  के  मद्रास  और

 पुट  के  बीच  एक  अतिरिक्त  सवारी  गाड़ी  चलाना  व्यावहारिक  नहीं  है  |

 सुपर  फास्ट  गाड़ियों  को  छोड़कर  मेल/एक्सप्रस  गाड़ियों  के  अनारक्षित  सवारी  डिब्बे

 में  सीजन  रियों  को  यात्रा  करने  की  अनुमति  है  ।  उन्हें  मेल/एक्सप्रेस  गाड़ियों  के  आरक्षित

 सवारी  डिब्बों  से  यात्रा  करने  की  अनुमति  नही ंहै  इससे  लम्बो  दूरी  के  यात्रियों  को

 असुविधा  होगी  |

 मद्रास  के  लिए  ata  परिवहन  प्रणाली

 856.  थ्रो  ईरा  अन बारा तु  :  क्या  रल  मंत्री  ag  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :
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 a ee

 (*)  क्या  छठी  पंच  वर्षीय  यो  जनवरी  के  भीतर  ama  दहर  के  लिए  तोत्र  परिवहन
 प्रणाली  पूरी  हो

 इस  परियोजना  पर  अनुमानत  कुल  कितनी  लागत

 इस  परियोजना  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  अब  तक  कुल  कितनी  राशि  आबंटित

 att  व्यय  की  जा  चुकी  और

 मद्रास  और  उनके  उपनगरीय  क्षेत्रों
 से

 आने-जाने  वाले  यात्रियों  को  बढ़ी  हुई

 आवश्यकता  को  पुरा  करने  के  लिए  बम्बई  के  समान  मद्रास  शहर  के  लिए  तेज  चलने  वाली  विद्युत

 उपनगरीय  रेलगाड़ी  प्रणाली  आरम्भ  की  जाएगी  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सी०  के०  जाफर  :  जी  नहीं  ।

 fi ho  च तय ry 1933  मद्रास  के  लिए  मद्रास  बीच  से  लुज  तक  द्रुत  परिवहन  प्रणाली  की  स्वीकृत

 आयोग  ने  दे  दी  मंत्रिमण्डल  के  अनुमोदन  के  उपरान्त  स्वीकृति  की  तारीख  से  र्निमाण  में  6

 aq  लगने  की  संभावना  है  ।

 1980  के  मुल्य-स्तर  पर  53-46  करोड़  रुपये  ।

 कुछ  नहीं  ।

 (3)  मद्रास  बोझ-तापक्रम  मीटर  लाइन  उपनगरीय  प्रणाली  के  अमी  हाल  हो  में

 मद्रास-गरकोणमू  और  मद्रास-गुम्भिडिपुण्डी  बड़ी  लाइन  खण्ड  पर  बिजली  की  उपनगरीय  गाड़ियों

 भी  चलायी  गयी  है  ।

 न्य
 उगांडा  में  मार तोय  बुलावा  के  कर्मचारियों  पर  हमला

 857.  श्री  बालकुव्ग  वासनिक  :

 श्री  के ०  क  राजन  :

 श्री  यादव  :

 श्री  एडुग्राडों  फेली रो  :  क्या  विदेश  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कम्पाला  स्थित  भारतीय  उच्चायोग  के  कार्यालय  में  एक  को  गम्भीर

 रूप  से  घायल  करने  और  दूसरे  ब्यक्ति  की  gear  करने  वाले  अज्ञात  बन्दूक षा रो  के  इरादे  का  पता

 चल  गया

 (e)  कया  इस  घटना  की  ata  पड़ताल  कर  ली  गई

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  पौरा  क्या

 क्या  मृतक  व्यक्ति
 के

 आश्रितों  को  कोई  मुआवजा  fear  जा  रहा  मौर

 (=)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  sql
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 मंत्रालय  में
 राज्य  मन्तर  पु  ए०  (a)  से  7  1982

 को  कम्पाला  स्थिति  भारत  के  हाई  कमीशन  के  भारत-आस्थानी  कर्मचारियों पर  चौसरी  कौ

 इमारत  के  निकट  एक  अज्ञात  बंदूकधारी  ने  मोली  चलाई  +  उनमें  से  एक  श्री  fao  wIFo  याकूब

 का  उसी  दाम  निधन  हो  जब  कि  गम्भीर  रूप  से  घायल  दूसरा  कर्मचारी  ठीक  हो  गया  है  ।

 इसे  घटना  से  सम्बन्धित  तथ्यों  का  पता  लगाने  के  लिए  भारत  सरकार  ने  एक  वरिष्ठ  अधिकारी

 तैनात  किया  है  ।  उक्त  अधिकारी  की  रिपोर्टें  के  अनुसार  निश्चित  रूप  से  ag  नहीं  कहा  जा  सकता

 कि  गोली  चलाने  की  इस  वारदात  के  पीछे  क्या  उदय  था  क्योंकि  उगांडा  के  प्राधिकारियों  के

 प्रयत्नों  के  बावजूद  आक्रमणकारी  अभी  गिरफ्तार  नहीं  किए  जा  सके  हैं  ।

 कौर  भारत  सरकार  ने  स्वर्गीय  श्री  arpa  के  संतप्त  परिवार  को  20,000/-

 का  मुआवजा  देने  का  किया  है  ।

 संयुक्त  राष्ट्र  संघ  की  एक  समिति  में  अमरीका  के  एक  प्रतिनिधि  की  टिप्पणी  पर

 भारत  को  प्रति  क्रिया

 858.  श्री  बालकृष्ण  वासनिक  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 (*)  क्या  यह  सच  है  कि  भारत  ने  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  की  एक  समिति  में  अमरीका  की

 एक  प्रतिनिधि  श्रीमती  fea  पैट्रिक  की  टिप्पणी  पर  तीखी  प्रतिक्रिया  व्यक्त  की  भर

 यदि  तो  इस  घटना  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ए  go  :  और  संयुक्त  राष्ट्र  में

 अमरीका  कें  स्थायी  श्रीमती  जीन  fas  पैट्रिक  ने  7  1982  को  तृतीय  समिति

 को  सम्बोधित  किया  था  ।  कार्यसूची  को  जिस  मद  पर  विचार  किया  जा  रहा  वह

 विकारों  पर  आधिक-सामाजिक  परिषद  की  रिपोर्ट  थी  ।  अपनें  भाषण  मैं  श्रीमती  faa  पैट्रिक  ने

 कहा  कि  सम्बन्धी  किसी  भी  गम्भीर  चिन्तन  में  महिलाओं  कौर  अछूतों  के  aa

 are  सामाजिक  अधिकारों  को  व्यापक  अस्वीकृति  पर  निश्चय  ही  ध्यान  दिया  जाएगा  (1

 संयुक्त  राष्ट्र  में  भारतीय  मिशन  के  अधिकारियों  ने  इस  विषय  को  संयुक्त  राज्य  झमरी का

 के  सेशन  के  अधिकारियों  के  साथ  उठाया  ।  इसको  कोई  संतोषजनक  उत्तर  प्राप्ति  न  होने

 भारतीय  प्रतिनिधि  ने  इस  मसले  में  स्थिति  स्पष्ट  करने  के  लिए  उत्तर  देने  के  अपने  अधिकार

 का  प्रयोग  किया  ।  नई  दिल्‍ली  स्थित  अमरीका  के  राजदूतावास  को  यह  भी  बता  दिया  गया  कि

 भारत  सरकार  को  श्रीमती  किक  पेट्रिक  के  भाषण  में  इस  अनावश्यक  उल्लेख  पर  aay  ओर

 निराश  हुई
 है

 ।

 1982  से  रेलगाड़ियों  में  हुई  लूट-पाट  कौर  zéfaat  को  घटनायें

 859.  श्री  बालकृष्ण  वासनिक  :

 श्री  मोहम्मद  असरार  अहमद  :  कया  रल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  !
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 ae

 क्या  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  1982  से  रेलगाड़ियों  में  stor अफू  बार

 qe  और  ड  कवियों  को  कितनी  घटनायें  घटी  और

 इस  मामले  में  रेल  विभाग  ने  क्या  कदम  उठाये  हैं
 ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ato  ह  जाफर  :  1982  से

 1983  की  अवधि  के  दौरान  रेल  गाड़ियों  में  क्षेत्रवार  घटित  सकती  ate  लूटपाट  की

 की  dear  निम्नलिखित  हैं

 रेलवे  1982  से  1983  को  अवधि  के  दौरान

 पला  हरकत  ES  SLES
 हुई  लूटपाट  ओर  ढक तियों  की  संख्या

 18 मध्य

 qt  24

 उत्तर  19

 22 पूर्वोत्तर

 पूर्वोत्तर  सीमा  10

 दक्षिण  1

 दक्षिण  मध्य  4

 10 दक्षिण  ga

 परिचय  12

 Ee  गा  ee  दला  eee

 जोड़  120

 स  ane  ee  —  नि

 कानून  श्र  व्यवस्था  बनाये  रखना  राज्य  सरकारों  का  सांविधिक  दायित्व  है  ।  वे

 गाड़ियों  में  होने  वाली  चोरी  और  लूटपाट  घटनाओं  की  रोकथाम  के  लिए  निम्नलिखित  उपाय

 कर  रही  है

 (1)  लगभग  सभी  सवारी  गाड़ी  थों  में  रात्रि  के  समय  सशस्त्र  माग  रक्षी  भेजे  जाते  हैं  ।

 (2)  प्लैटफॉर्मों  शोर  प्रतीक्षालयों  में  गीत  तेज  कर  दी  गयी  है  ।

 (3)  अपराघियों  और  जाने  माने  बदमाशों  की  निगरानी  पर  जोर  दिया  जा  रहा  है  ।

 (4)  पयंवेक्षी  पुलिस  अधिकारियों  द्वारा  रात्रि
 में

 चलने  वालो  गाड़ियों  को  जांच  करने  के

 aaa  दिए  गए  है  ।

 (5)  भेद  स्टेशनों  पर  पुलिस  दस्ते  तैनात  किए  नए  हैं  ।

 (6)  महत्वपूर्ण  मामलों  की  जांच-पड़ताल  करने  में  सहायता  करने  के  लिए  राज्य  सरकारों

 की  खुफिया  पुलिस  विशेष  दस्तों  की  व्यवस्था  करती  है  ।
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 रेल  सुरक्षा  बल  राजकीय  रेलवे  पुलिस  के  साथ  निकट  समन्वय  बनाये  रखता  है  और  मांग

 करने  पर  यथासम्भव  सभी  प्रकार  की  सहायता  प्रदान  करता  है  ।  रेल  मंत्री ने  भी  पश्चिम

 बिहार  att  उत्तर  जहां  रेलों  पर  अपराध  और  कानून  तथा  व्यवस्था  की  अन्य  समस्याएं

 विकट  के  मुख्य  मंत्रियों  को  पत्र  लिखां  है  तथा  स्थित  में  सुधार  लाने  के  लिए  उनका  सहयोग

 तथा  सहायता  मांगी  है  ।

 विश्वविद्यालय  और  स्कूल  शिक्षकों  को  सेवा  शर्तों  पोर  वेतनमानों  पर  ध्यानयोग  का  गठन

 860,  श्रीमती  प्रमिला  दण्डवत :

 प्रो०  नारायण  चन्द  परीक्षा  :  क्या  शिक्षा  ate  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा

 करेंगे

 क्या  विश्वविद्यालय  और  सकल  शिक्षकों  की  सेवा  शर्तों  और  वेतनमानों  के  लिए

 सरकार  पृथक-पृथक  दो  आयोग  गठित  कर  चुकी

 यदि  तो  इन  आयोगों  के  निर्देश  पद  क्या

 क्या  किसी  भी  आयोग  ने  कोई  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  क्या  है  ?

 शिक्षा  गर  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  में  उप  मनतो  पी०  न  :

 से  भारत  सरकार  ने  अध्यापन  समुदाय  से  सम्बन्धित  विभिन्‍न  पहलुओं  पर  सरकार  को

 सलाह  देने  के  लिए  दो  राष्ट्रीय  अध्यापक  आयोग  नियुक्त  किए  विचारों  विषय  संलग्न

 अनुबन्ध  में  निर्दिष्ट  हैं  ।  राष्ट्रीय  आयोग  स्कूल  स्तर  के  अध्यापकों  से  सम्बन्धित  समस्याओं  और

 राष्ट्रीय  आयोग  11  उच्च  शिक्षा  (aaarat  शिक्षा  के  अध्यापकों  से  सम्बन्धित  समस्याओं

 पर  विचार  करेगा  ।  इन  आयोगों  की  बैठकें  भभी  होनी  हैं  ।

 विवरण

 इन  आयोगों  के  विचारार्थ  विषय  निम्नलिखित  होंगे

 (1)  देव  की  विरासत  और  धर्मनिरपेक्षता  तथा  सामाजिक  न्याय  के  आदर्शों

 के  अनुरूप  उत्कृष्टता  की  उदार  दृष्टिकोण  भर  मान्यताओं  at  frat

 के  में  शिक्षण  व्यवसाय  के  लिए  स्पष्ट  उद्देश्य  निर्धारित

 (2)  इस  व्यवसाय  के  सदस्यों  समुचित  स्तर  प्रदान  करने  के  लिए  उपायों  का  पता

 (3)  इस  व्यवसाय  में  गतिशीलता  बढ़ाने  ate  विश्व  में  अन्यत्र  घटित  होने  वाली
 घटनाओं  के  प्रति  सजगता  पैदा  करने  के  लिए  उपाय

 (4)  शिक्षण  व्यवसाय  में
 प्रतिभावान  व्यक्तियों  को  आक्षित  करने  और  उन्हें  इस
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 पा  न

 व्यवसाय  में  बनाए  रखने  तथा  विशेषकर  महिलओं  की  भर्ती  के  आधार  को

 ब्यापक  बनाने  के  लिए  आवश्यक  उपायों  को  सिफारिश

 (5)  शिक्षकों
 के  लिए  सेवा-पूवीं  और  सेवा  कालीन  प्रशिक्षण/अनुस्यापन  के  मौजूदा

 प्रबन्धकों  की  समीक्षा  करना  और  सुधार  के  लिए  सिफारिशें

 अध्यापन  के  लिए  बेहतर  पद्धतियों  तथा  प्रौद्योगिकी  के  प्रयोग  की  समीक्षा  तथा (6)

 सिफारि दा

 (1)  निपुणता  तथा  मान्यताएं  अनित  करने  में  छात्रों  को  प्रेरणा  और

 प्रोत्साहन  तथा  उनके  जरिए  वैज्ञानिक  ध्मनिरपेक्ष  पर्याय  रक्षात्मक

 जागरूकता  और  नागरिक  जिम्मेदारी  को  प्रोत्साहित  करने  में  अध्यापकों  की  भूमिका

 को  बढ़ाने  के  लिए  उपायों  को  सिफारिश

 समुदाय  में  और  घर  पर  विकास  काय  के  साथ  शिक्षा  को  जोड़ने  में  शिक्षकों  को
 (8)

 भूमिका  का  पता

 (9)  अनौपचारिक  ate  सतत्‌  शिक्षा  के  क्षेत्र  में  शिक्षकों  की  विशष  आवश्यकताओं  का

 अध्ययन  करना  तथा  ऐसे  तरीकों  का  सुझाव  देना  जिनके  द्वारा  इन  आवश्यकता ग्र ों

 को  पूरा  किया  जा

 (10)  व्यवसायिक  विकास  और  व्यवसायिक  जागरूकता  में  शिक्षक  संगठनों  की  भूमिका

 का  पता  लगाना ;

 (11)  शिक्षकों  के  लिए  एक  स्वीकार्य  और  कार्यान्वित  की  जा  सकने  वाली  आचरण

 संहिता  तैयार  करने  की  संभावना  की  जांच  और

 (12)  राष्ट्रीय  शिक्षा  कल्याण  प्रतिष्ठान  के  विशेष  सन्दर्भ  में  शिक्षकों  के  कल्याण  की

 प्रोन्नति  के  प्रबन्धों  का  मुल्यांकन  करना  ओर  जहां  अवश्यक  कहों  सुघार  का

 सुझाव  देना ?

 भारतीय  रेल  अधिनियम  में  संशोधन  करने  का  प्रस्ताव

 861,  श्रीमती  प्रमिला  दण्डवत  :  क्यो  रल  मन्त्री  भारतीय  रेल  अधिनियम  में  संशोधन

 करने  के  बारे  में  14  1982  के  अतारांकित  set  संख्या  1787  के  उत्तर
 के

 सम्बन्ध  में

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  s

 क्या  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  भारतीय  रेल  अधिनियम  कालातीत  at

 निष्प्रभावी  हो  गया  जो  नई  समस्याओं  को  सुलझाने  के  लिए  असमथ  इस  अधिनियम  में

 संशोधन  करने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  कया  है  ?

 रेल  aeaaal  में  राज्य  मंत्री  सी०  Fo  जाफर  :  भर  विधान
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 को  बदलकर  नया  रूप  देने  के  उदेश्य  fafa,  न्याय  एवं  कम्पनी  wae  waraa  के  साथ  परामर्श

 करके  भारतीय  रेल  1890  का  पुनरीक्षण  किया  जा  रहा  चूंकि  पुनरीक्षण  श्रमी

 जारी  इसलिए  प्रस्तावों  का  ब्यौरा  पहले  से  देना  संभव  नहीं  होगा  ।

 मुगलसराय  रेलवे  अस्पताल  में  डाक्टर  झोर  नसें

 862.  श्री  निहाल  fag:  क्या  ta  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मुगलसराय  रेलवे  अस्पताल  में  डाक्टरों  और  नरसों  को  संख्या  कितनी  है  उनमें

 से  ऐसों  की  संख्या  कितनी  है  जो  इस  अस्पताल  में  गत  तीन  वर्षों  से  भी  अधिक  से  कायें  कर

 रहे

 क्या  यह  सच  है  कि  इस  अस्पताल  में  कुछ  डाक्टर  और  नसें  10-12  वर्षों  से  भी

 अधिक  समय  से  कांयं  कर  रहे  है  जबकि  कुछ  डाक्टरों  तथा  नों  को  इस  भ्र स्प ताल  से

 नवम्बर  में  इस  अधार  पर  स्थानान्तरित  कर  दिया  गया  है  कि  उन्होंने  एक  स्थान  पर  तीन  से

 अधिक  ag  तक  कार्य  कर  लिया  और

 यदि  उसके  क्या  कारण  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  ato  फे०  जाफर  :  रेलवे

 मुगलसराय
 में  14  डाक्टर  भर  23  नसें  हैं  और  इनमें  से  6  डाक्टर  श्योर  18  नर्से  इस  अस्पताल

 में  3  से  अधिक  समय  से  काम  कर  रहे  हैं  ।

 जी  कुछ  डाक्टर  भोर  नसें  मुगलसराय  में  10  साल  या  उससे  अधिक  समय  से

 काम  कर  रहे  हैं  ।  लेकिन  यह  सच  नहीं  है  कि  इस  अस्पताल  से  जिन  डाक्टरों  भर  नों  को

 स्थानान्तरित  किया  गया  है  उनका  स्थानान्तरण  इस  स्टेशन  पर  तीन  साल  की  सेवा  पुरी  हो  जाने

 के  कारण  नहीं  है  ।

 प्रशन  नहीं  उठता  ।

 सिरली  धौर  चौरी  &  बीच  रेल  फाटक

 863.  श्री  उत्तम  राठौर  :  बया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृप  करेंगे  कि  :

 क्या  महाराष्ट्र  सरकार  ने  दक्षिण  रेलवे  के  अंतगर्त  पूर्व-खंडवा  रेल  लाइन
 पर

 सिरली  और  बौरी  के  बीच  रेल  फाटक  के  लिए  रेल  विभाग  हारा  मांगी  गई  धन  राशि  का  भुगतान

 कर  दिया  है  और  यह  भुगतान  किस  तारीख  को  किया  भर

 क्या  इस  पर  कायें  YS  हो  गया  और

 यदि  तो  अब  तक  कितनी  प्रगति  हुई  है  ?

 रेल  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  जाफर  :  जी  हां  ।  15-4-82  को  ।

 154



 5  1904  प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 ——

 जी

 rare  = ey  का प्रा ही  राज्य समपार  पर  रेलवे  के  हिस्से  का  काम  पुरा  हो  गया  हू  ।  AUWS  सरकार  के  प्राधिकरण

 पहुच  मार्गों  के  काय  को  पूरा  कर  रहे  हैं  ।

 मुदखेड-आदिलाबाद  सेक्शन  को  बड़ी  लाइन  में  बदलना

 864.  st  उत्तम  राठौर  :  क्या  रेल  मंत्री  मानना  आदिलाबाद  सेक्शन  को  बड़ी  लाइन

 में  बदलने  के  बारे  में  24  1981  के  अतारांकित  sea  संख्या  5487  के  उत्तर  के  सम्बन्ध

 में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  एक  प्रश्न  के  उत्तर  में  रेल  उप  मंत्री  ने  मुठभेड़  आदिलाबाद

 रेलवे  लाइन  को  बड़ी  लाइन  में  बदलने  और  1983-84  के  बजट  में  आदिलाबाद  से  चनका  तक

 नई  बड़ी  लाइन  बिछाने  का  सर्वेक्षण  करने  का  आश्वासन  दिया

 क्या  इस  आश्वासन  के  बावजूद  इस  प्रस्ताव  को  अभी  तक  कार्यान्वित  नहीं  किया

 गया  और

 इस  मामले  में  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ato  के ०  arse  :  से  24

 1981  के  अतारांकित  प्रश्न  सं०  5487  के  उत्तर  में  रेल  उप  मंत्री  द्वारा  कोई  आश्वासन  नहीं

 दिया  गया  थी  ।  उन्होंने  केवल  यह  बताया  कि  प्रस्ताव  विचाराधीन  है  ।

 1983  में  परभक्षी-अदिलाबाद  मी  ०  ला०  खण्ड  की  ला०  में  बदलने  के  लिए

 यातायात  सर्वेक्षण  के  पुनर्मूल्यांकन  के  लिए  एक  प्रस्ताव  तथा  श्रादिलाबाद  से  पिम्पलक्लोटी  तक  एक

 नई  बड़ी  लाइन  बिछाने  के  लिए  एक
 नये

 इञ्जीनियरी  सर्वेक्षण  का  अनुमोदन  किया

 नाइजीरिया  सरकार  द्वारा  भारतीय  विश्वविद्यालयों  की  डिग्रियों को  मान्यता  न  दिया  जाना

 865.  श्री  बी०  डी ०  सिह  क्या  दिक्षा  और  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  fa:

 क्या  नाइजीरिया  सरकार  ने  भारतीय  विश्वविद्यालय  की  अनेक  डिग्रियों  को  मान्यता

 देना  बन्द  कर  दिया

 यदि  तो  नाइजीरिया  सरकार  द्वारा  भारतीय  विश्वविद्यालय  की  डिग्रियों  को

 मान्यता  ने  fet  जाने  के  बयो  रण  कौर

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 शिक्षा  और  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  में  उप  मंत्री  पी०  के०  ;

 से  लागोस  स्थित  भारतीय  उच्चायोग  से  प्राप्त  सूचना  के  नाईजी  रिया  संघ  के

 155



 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर  24  1983

 शिक्षा  मंच  लिय  ने  यह  बताया  है  कि  सभी  भारतीय  विश्वविद्यालय  जिन्हें  भारत  के  विश  विद्यालयों

 की  पुस्तिका  में  शामिल  किया  गया  को  संघीय  शिक्षा  मंत्रालय  द्वारा  मान्यता  प्राप्त है  और

 सभी  भारतीय  विश्वविद्यालयों  बिना  feat  अपवाद  के  एक  समान  समझा  जाता  है  |

 प्रौढ़  शिक्षा  को  उपलब्धि

 866.  श्री  ato  डी०  fag

 श्री  जगपाल  fag:  क्या  शिक्षा  और  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 1982  के  दौरान  प्रौढ़  शिक्षा  के  सम्बन्ध  में  निर्धारित  लक्ष्य  की  तुलना  में  क्या

 उपलब्धि  रही  और

 (a)  sts  शिक्षा  कार्यक्रम  को  लागू  करने  में  बाधायें  हैं  और  उन्हें
 द्र

 करने  के  लिए

 सरकार  ने  क्या  विचार  किया  है  ?

 शिक्षा  तथा  संस्कृति  और  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  में  उप  मंत्री  पी०  के०  :

 (*)  1982-83  के  लिए  मंत्रालय  द्वारा  स्वीकृत  45  लाख  के  लक्ष्य  की  अपेक्षा  राज्यों  और

 शासित  क्षेत्रों  से  प्राप्त  1982  के  दत्त  तक  लाख  प्रौढ़  निरक्षरों  का

 नामांकन
 दर्शाती

 हैं  ।

 सम्बन्धित  स्थानीय  क्षेत्रों  में  अहंता  प्राप्त  अनुदेशकों  और  विशेषकर

 की  अपर्याप्तता  और  नवसाक्षरों  की  समा जा धिक  स्थिति  प्रौढ़  साक्षरता  की  कक्षाओं  में

 उनके  नियमित  रूप  से  उपस्थित  होने  में  मुख्य  बाधाएं  राज्य  सरकारों  और  संघ  शासित  क्षेत्रों

 को  यह  सलाह  दी  गई  है  कि  वे  महिला  अनुदेशकों  और  पर्यवक्षकों  की  भर्ती  के  लिए  विशेश  ध्यान

 दें  ।  उन्हें  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जन  जातियों  की  बस्तियों  में  यथा  सम्भव  नोट  शिक्षा

 केन्द्र  स्थापित  करने  कीं  भी
 सलाह

 दी  गई  है  ।

 देश  में  शरीरिक  धौर  मानसिक  रूप  से
 कमजोर

 उत्पन्न  बच्चें

 867.  श्री  ato  डी०  fag:

 स्वामी  इन्द्रवेश  :  क्या  स्वास्थ्य  धौर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा

 करेंगे  fa  :

 (a)  क्या  सरकार  ने  इस  बात  का  पता  लगाया  है  कि  कुपोषण  और  ger  परिपोषण  के

 कारण  देश  में  वर्ष  भर  में  कितने  बच्चे  मानसिक  और  शारीरिक  रूप  से  कमजोर  उत्पन्न  होते

 कौर  ऐसे  कितने  बच्चे  बचपन  में  ही  मर  जाते

 यदि  तो  उसका  क्या  परिणाम  और

 (7)  इस  मामले  में  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाये  हैं  ?
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 स्वास्थ्य  भर  परिवार  कल्याण  सचिवालय  में  राज्य  मन्त्री  मोहसिना  fazag)

 भर  देश  में  प्रतिबंध  शारीरिक  विकलांग  तथा  मानसिक  रूप  से  मन्दिर  कितने  बच्चे

 जन्म  लेते  हैं  और  उनकी  मृत्यु  दर  क्या  है  इसके  बारे  में  किसी  सर्वेक्षण  के  प्रमाणित  आकड़े

 उपलब्ध  नहीं हैं
 ।

 शिशु  मृत्यु  दर  को  कम  करने  के  लिए  भारत  सरकार  निम्नलिखित  कार्यक्रम  चला

 रही है

 (1)  गर्भवती  और  दूध  पिलाने  वाली  माताओं  तथा  12  वर्ष  से  कम  आयु  के  बच्चों  में

 कुपोषण  से  होने  वाली  अरब तता  से  बचाव  कार्यक्रम  ।

 काली  बचपन  का  तपेदिक  और  टाइफाइड (2)

 जैसे  रोगों  की  रोकथाम  के  लिए  रोग  प्रतिरक्षण  का  विस्तारित
 फार्म  क्रम

 !

 (3)  गर्भवती  व  दूध  पिलाने  वाली  माताओं  कौर  बच्चों  के  लिए  बिशेष  पोषण

 कार्यक्रम  |

 (4)  एकीकृत  बाल  विकास  कार्यक्रम  जिसमें  बच्चों  तथा  महिलाओं  के  लाभ  के  लिए

 पैकेज  सेवाएं  अर्थात  पूरक  स्वास्थ्य  रेफरल

 स्वास्थ्य  शिक्षा  और  अनौपचारिक  शिक्षा  की  व्यवस्था  है  ।

 जवाहरलाल  नेहरु  विश्वविद्यालय  के  कार्य रू रण  के  सम्बन्ध  में  मूल्याकन

 868.  श्री  बी  डो०  fag:  क्या  शिक्षा  ale  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  जवाहर  लाल  नेहरू  विश्वविद्यालय  के  कार्यकरण  के  सम्बन्ध  जब्र

 से  बह  चला  कोई  मूल्यों  किया  है  जिससे  कि  यह  पता  चल  सके  कि  विश्वविद्यालय  को

 अपने  उद्देश्यों  में  कहाँ  तक  सफलता  प्रप्त  हुई  है  और  उसके  कार्यकरण  में  क्या  सुधार  करने  की

 आवश्यकता

 (a)  यदि  तो  उसके  क्या  परिणाम  कौर

 जवाहरलाल  नेहरू  विश्वविद्यालय  के  कार्यकरण  में  सुधार  लाने  के  लिए  सरकार  ने

 क्या  उपाय  किए  हैं  ?

 दिक्षा  शोर  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  में  उप  मन्त्री  (ii  पी०  Bo  :

 से  विश्वविद्यालय  age  आयोग  ने  1982  में  जवाहरलाल  नेहरू
 विद्यालय  सहित  सभी  केन्द्रीय  विश्वविद्यालयों  के  कार्य संचालन  की  जाँच  करेने  के  लिए  एक  समिति

 नियुक्त  को  थी  ।  ag  समिति  अन्य  बातों  के  साथ  साथ  इसकी  भी  जांच  करेंगी  कि  क्या  केन्द्रीय

 विश्वविद्यालय  उनके  लिये  उनके  अधिनियमों  और  सं विधियों  में  निर्धारित  उद्देश्यों  को  पूरा  कर  रहे

 समिति  का  कायें  प्रगति  पर  है  ।
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 1983-84  के  दोरान  नई  ta  लाइनों  का  बिछाया  ज

 869.  श्री  विजय  कुमार  यादव  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वब  198  1-84  के  दौरान  बिछाई  जाने  वाली  नई  रेल  लाइनों  को
 योजना  का

 ब्यौरा  कया

 क्या  यह  सच
 है

 कि  पूर्वी  रेलवे  के  अधीन  बठ्तियारपुर-राजपुर  रेल  लाइन  की

 राजगीर  से  गया  तक  बढ़ाने  के  लिए  सर्वेक्षण  किया  जा  चुका  बौर

 यदि  तो  राजगीर  से  गया  तक  रेल  लाइन  बढ़ाये  सम्बन्धी  काम  की  वर्तमान

 स्थिति  क्या  है  ?

 रेल  मन्त्रालय  में  राज्य  स्वी  सी०  के०  जाकर  :  जोगी धो पा  से

 गुवाहाटी  तक  एक  बड़े  आमान  को  रेल  लाइन  के  साथ  साथ  जीगीघोपा में  ब्रह्मपुत्र  के  आर-पार

 एक  रेल  एवं  सड़क  पुल  के  निर्माण  का  कायें  शुरू  करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 और  राजगीर  से  गया  तक  बड़े  आमान  फी  एक  लाइन  के  लिए  हाल  ही  में

 किए  मए  टोह  इञ्जीनियरी-एवं
 सर्वेक्षण  से  यह  प्रता  चला  है  कि  यह  प्रस्ताव  अपेक्षा

 नहीं  होगा  ।  इस  प्रस्ताव  पर  विचार  करना  व्यवहारिक  नहीं  पाया  गया  है  ।

 कुपोषण  और  अल्प  परिपोषण  के  ere  मानसिक  ate  शारीरिक  रूप  से  कमजोर  नागरिक

 870.  श्री  डी०  एस०  गोड़ा  :

 श्री  एच०  एन०  नतीजे  गोड़ा  :  क्या  स्वास्थ्य  ale  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  कुपोषण  और  अल्प  परिपोषण  के  कारण  मानसिक  ओर

 शारीरिक  रूप  से  कमजोर  नागरिकों  की  संख्या  देश  में  दिन  प्रति  दिन  बढ़ती  जा  रही

 यदि  तो  क्या  भारतीय  आयुर्विज्ञान  अनुसंधान  परिषद्‌  ने  इस  पर  भारी  चिन्ता

 भी  व्यक्त  का  और

 यदि  इस  सम्बन्ध  में  नागरिकों  को  शिक्षित  करने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  उपाय

 करने  का  विचार  किया

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  मोहसिना
 :

 (=)  से  (a)  किए  गए  अध्ययनों  से  यहं  पता  चलता है
 कि  बचपन  में  अत्यधिक  कुपोषण  से

 शारीरिक  और  मानसिक  कमजोरी  हो  सकती  है  ।  देश  में  मानसिक  रूप  से  कितने  व्यक्ति

 कमजोर  हैं  इसके  बारे  में  प्रामाणिक  आँकड़े  उपलब्ध  नहीं  है
 ।

 लोगों  को  बहु-प्रचार  साधनों  पोस्टर  शादी  तथा  शहरी  एवं  देहाती

 इलाकों  में  कार्य  कर  रहे  चिकित्सा  भर  परा-चिकित्सा  कर्मचारियों  पुरुष-महिला
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 कगर हि |...  ew  ae  ge  Nr  a,

 बहुउद्देशीय  प्रशिक्षित  ग्राम  स्वास्थ्य  गाइडों  के  व्यक्तिगत  दोनों

 के  जरिये  दिक्षा  दी  जाती  है  ।  चिकित्सा  और  परा-चिकित्सा  कार्यकर्ताओं  को  स्वास्थ्य  और  पोषण

 शिक्षा  सम्बन्धी  सामग्री  भी  वितरित  की  गई  है  ।  सहायक  नसं  मिडवाइफ ों  के  लिए  पोषण  पर  एक

 मेनुअल  भी  हिन्दी  और  अंग्रेजी  में  प्रकाशित  करवाया  गया  है  और  देश  में  सहायक  नस  मिटता  इयों

 में  बंटवाया  गया  है  ।  एक  पुस्तिका  छपवा  कर  वितरित  की  गई  है  जिसमें  छोटे  बच्चों  के  लिए  मां

 का  दूध  छुड़ाने  के  लिए  संतुलित  आहार  को  तालिका दी  हुई है  तथा  राष्ट्रीय  पोषण  संस्थान

 हैदराबाद  द्वारा  पोषण  पर  प्रकाशित  qeqyz  और  पोस्टर  वितरित  किए  गए  हैं  ।  केन्द्रीय  स्वास्थ्य

 शिक्षा  ब्यूरो  द्वारा  बनए  गए  पोस्टर  ।  स्थानीय  भाषियों  में  अनुवाद  कर  आम  जनता  में  वितरण

 के  लिए  राज्य  स्वास्थ्य  सेवा  निदेशकों को  भेजे  गए  हैं  ।

 नकली  ate  घटिया  किस्म  की  औषधियों  पर  भरी  समिति  के  सुभाव

 871.  शी  ag  नारायण  सिह  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  मणि  समिति  ने  नकली  ate  घटिया  किस्म  की  ग्रोषघियों  के

 सम्बन्ध  में  कुछ  सुझाव  दिए  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  हैं  और  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया है
 ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  उपमन्त्री(श्री  कुमारी  कुमुद  बेन  एम ०
 :

 और  नकली  और  घटिया  औषधियों  की  सदस्यों  का  गहराई  से  अध्ययन  करने  के  लिए

 भारत  सरकार  ने  21  1982  को  स्वास्थय  ale  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  के  अपर  सचिव

 श्री  do  वी०  एस  मणि  की  अध्यक्षता  में  एक  टास्क-फलों  की  नियुक्ति  की  थी  ।  इस  टास्क  फोन

 ने  1982  में  भारत  सरकार  को  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  की  ।

 टास्क  फोन  द्वारा  की  गई  मुख्य-मुख्य  सिफारिशें  इस  प्रकार  है  —

 (18  प्रत्येक  25  निर्माण  अहातों  के  लिए  एक-एक  ओषधि  निरीक्षक  और  100  विक्रय

 स्थानों  के  लिए  एक-एक  औषधि  निरीक्षक  के  हिसाब  से  राज्यों  में  ओषधि

 क्षणालय
 के  तमंचा  रियों

 की  संख्या  में  वृद्धि  करना  |

 (2)  नकली  दवाइयों  के  बनाए  कौर  बेचे  जाने  का  पत्ता  लगाने  के  लिए  प्रत्येक  राज्य

 में  ऐसे  कानूनी  और  भा यु चना  तन्त्र  की  स्थापना  करना  जैसा  कि  महाराष्ट्र  में  चल

 रहा है

 (3)  भौषधि  मामू  लेखकों  की  जांच  के  लिए  केन्द्रीय  औषध  मानक  नियन्त्रण  संगठन  के

 मुख्यालय  में  एक  सेल  स्थापित  करना  |

 (4)  खास-खास  महत्वपूर्ण  राज्यों  में  केन्द्रीय  औषध  मानक  नियन्त्रण  संगठन  क्षेत्रीय

 कार्यालयों  की  स्थापना  करना
 जिनमें

 पर्याप्त  निरीक्षणालय  कौर  अन्य  स्टाफ  हो  ।
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 ण

 (5)  आयातित
 औषधियों

 की  गुणवत्ता  को  विनियमित
 रखने

 की  जिम्मेदारी  जिन

 बंदरगाहों  की  वहाँ  केन्द्रीय  औषध  मानक  नियन्त्रण  संगठन  के  कार्यालयों  में

 कर्मचारियों  की  संख्या  में  वृद्धि  करना  ।

 (6)  ग्रोस्ज़ी  निर्माण  प्रणाली  में  सुधार  fear  जाना  चाहिए  तथा  इसे  औषधि  और

 प्रदान  सामग्री  नियमों  में  शामिल  किया  जाना  चाहिए  ।

 निर्घारित  श्रवण  में  ऋण  लाइसेंसिंग  पद्धति  का  उन्मूलन  कर  दिया  जाना  चाहिए  । (7)

 (8)  आयाचित  ओषधियों  की  जांच  हेतु  बम्बई  में  एक  प्रयोगशाला  की  स्थापना  करना  ।

 (9)  औषधि  परीक्षण  प्रयोगशालाओं  को  सुदूर  करने  में  राज्यों  की  सहायता  हेतु  केन्द्रीय

 प्रायोजित  योजना  शुरू  करना  |

 इन  सिफारिशों  पर  सरकार  विचार  कर  रही  है  ।

 दिल्‍ली  विश्वविद्यालय  के  ध्रष्यापकों  द्वारा  हड़ताल

 wom  or 872,  श्री  जो०  एस०  बनात वाला :  क्या  दिक्षा  ate  संस्कृति  भन्ना  य  हु  बताने की  कृपा

 करेंगे

 दिल्‍ली  विश्वविद्यालय  के  अध्यापकों  और  कर्मचारियों  की  मांगों  में  कितना  वित्त

 अन्तग्रंस्त

 था  एक a  ती
 Cerorr
 शिक्षा  ag

 e
 बचाने  >  Ro 9

 (a)  इस  मामले  को  हल  करने  त  न  उदास  a
 से  यदि  कोई

 प्रयास  किए  गए  हैं  तो  वे  क्या

 क्या  यह  सच  है  कि  हड़ताली  संघों  द्वारा  मंत्री  से  मिलने  के  लिए  समय  छः  सप्ताह  के

 विलम्ब  के  बाद  ही  दिया  गया

 क्या  विश्वविद्यालय  ने  सभी  हड़ताली  श्रष्यापकों  के  वेतन  काट  लेने  का  facia  किया

 कौर  यदि  16.0  तोनस  दण्ड  तथा  अन्य  दण्डात्मक  कार्यवाहियों  का  ब्यौरा  क्या  और

 (=)  हड़ताल  तथा  कालेजों  के  ga:  खुलने  सम्बन्धी  वर्तमान  स्थित  कया  है  ?

 दिक्षा  ओर  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  में  उप  मंत्री  पी०  के०  Yn)  :

 दिल्‍ली  विश्वविद्यालय  और  इसके  कालेजों  के  शिक्षक  और  री  समय-समय  बहुत
 सी  मांगें  प्रस्तुत  करते  रहे  उनकी  सभी  मांगों  के  वित्तीय  जिम्मेदारियों  के  परिमाण  का

 अनुमान  लगाना  सम्भव  नहीं  हो  सका  है  ।

 हाल  ही  में  हड़ताल  पर  गए  शिक्षकों  की  मुख्य  मांगें  बेहतर  आवास  सम्बन्धी

 सुविधाओं  तथा  पदोन्नति  के  अ्रबस रों  से  सम्बन्धित  थीं  ।  ये  माँगे  पहलें  से  ही  विश्वविद्यालय  अनुदान
 आयोग  के  विचारधीन  थी  ।  यह  हड़ताल  12  1982  को  शुरू  हुई  और  शिक्षा उप  मन्त्री
 ने  20-10-1982  को  दूसरे  सदन  में  एक  वक्तव्य  दिया  था  जिसमें

 उन्होंने
 अपनी  ag  arent

 160



 5  1904  प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 व्यक्त  की  कि  अध्यापक  अपनी  हड़ताल  समाप्त  करेंगे  और  शैक्षिक  समय  कारणो  को  बनाए

 रखने  घौर  तनावरहित  और  गलतफहमी  से  रहित  वातावरण  में  अपनी  समस्याओं  के  उचित

 समाधान  को  ढूढने  के  लिए  विश्वविद्यालय  को  प्राधिकारियों  अपना  सहयोग  प्रदान  करेंगे  ।

 विद्यालय  अनुदान  आयोग  द्वारा  आवास  सम्बन्धी  सुविधाओं  के  सम्बन्ध  में  कतिपय  ठोस  कदम  भी

 उठाए  गए  हैं  ।

 जहाँ  तक  पदोन्नति  अवसरों  का  सम्बन्ध  इस  पर  लम्बी  बातचीत  हुई  थी  ।  आयोग  ने

 योग्यता  पर  आधारित  पदोन्नति  जिसे  आयोग  ने  पहले  ही  अनुमोदित  कर  दिया  को

 कार्यान्वित  करने  को  औपचारिकताओं  से  सम्बन्धित  विश्वविद्यालय  की  सीमा  रियों  को  स्वीकार

 कर  लिया  है  ।  इस  आधार  शिक्षकों  ने  29-1-83  को  अपराहन  से  हड़ताल  समाप्त  कर  दी

 गौर  31-1-1983  से  नियमित  शिक्षण  कायें  आरम्भ  हो  गया  विश्वविद्यालय  ने

 1983  के  प्रारम्भ  तक  शैक्षिक  सत्र  को  बढ़ाने  का  निर्णय  लिया  है  ताकि  हड़ताल  की  अवधि  के

 दौरान  बर्बाद  हुए  समय  की  प्रतिभूति  को  जा  सके  ।

 शिक्षा  राज्य  मन्त्री  5  1983  और  10  1983  को  शिक्षक  संघ

 के  प्रतिनिधियों  से  मिली  ।

 शिक्षक  12  1982  से  हड़ताल  पर  गए  ।  विश्वविद्यालय  की  कार्यकारी

 परिषद  ने  13  1983  को  हुई  अपनी  बैठक  में  यह  निर्णय  लिया  कि  काम  नवदीं  तो  वेतन

 नहीं  का  सिद्धान्त  विश्वविद्यालय  के  शिक्षकों  पर  भी  लागू  होगा  ।  फिर  29  1983

 को  हड़ताल  के  समाप्त  होने  के  बाद  विश्वविद्यालय  शिक्षकों  से  सम्बन्धित  उपयु क्त
 fasta  को

 अमल  में  लाने  को  निलम्बित  करने  का  निर्णय  किया  ।

 विभाग  बौर  कालेज  29/31  1983  से  सामान्य  रूप  से  कार्य  कर  रहे  हैं  ।

 131-132  जयन्ती  जनता  एक्सप्रेस  यात्रियों  को  qe  सुविधाएं  देना

 873.  ot  जी०  एस०  बनात वाला  :  क्या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  कि  निजामुद्दीन  तथा  मंगलौर  के  बीच  53  घण्टे  से  भी  अधिक

 समय  तक  चलने  वाली  131-132  जयन्ती  जनया  एक्सप्रेस  गाड़ी  में  सफाई  कमंचारियों  तथा

 रोशनी  की  तथा  अन्य  समस्याओं  के  लिए  मैकेनिकल  कमंचारियों  कोच  अटेंडेंट ों  और

 गद्देदार  सीटों  की  कोई  व्यवस्था  नहीं  है  जिनके  कारण  यात्रियों  को  भारी
 असुविधा

 होती

 क्या  उक्त  जयन्ती  जनता  एक्सप्रेस  में  सफाई-करांची रियों  की  सेवाएं  |

 1983  से  बन्द  कर  दी  गई  और

 (7)  क्या  उपरोक्त  आवश्यक  तथा  मूल  सुविधाएं  उपलब्ध  कराने  हेतु  तुरन्त  कार्यवाही

 की  जाएगी  ?

 रेल  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  सी०  के ०  जाफर  :  जी  सफाई  और

 बिजली  सुविधाओं  की  फिटिंग  पर  ध्यान  देने  के  लिए  मार्गदर्शी  नामित  स्टेशनों  के  अलावा  सभी
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 महत्वपूर्ण  शरीर  टर्मिनल  स्टेशनों  पर  पर्याप्त  सुविधाएं  मौजूद है  ।  यह  व्यवस्था  संतोषजनक  ढंग  से

 काम कर  रही  डिब्बा  परिजनों  की  व्यवस्था  केवल  पहले  दर्ज  के  सवारी  छलावों  में  ही  की

 जाती  है  ।  जयन्ती  जनता  एक्सप्रैस  में  दूसरी  श्रेणी  के  दायनयानों  की  देखभाल  करने  के  लिए  दो

 शयन यानों  में  एक  चल  टिकट  वरिष्ठ  तनाव  किया  जाता  हैं  क्योंकि  यह  गाड़ी  गलियारेदार  है  ।

 लम्बी  दूरी  की  गाड़ियों  में  हों  की  व्यवस्था  हाल  ही  में  शुरू  की  गई  है  ओर  इस  बात  के

 यथा  सम्भव  प्रयास  किए  जाते  है  कि  लम्बी  att  की  गाड़ियों  में  केवल  गद्देदार  शायिकाप़ों  वाले

 डिब्बे  ही  लगाए  जाएं  लेकिन  कभी  कभार  परि चाल निक  आवश्यकता  के  कारण  कुछ  बिना

 गहे दार  सवारी  डिब्बे  गाड़ियों  में  लगाने  पड़ते  है  ।

 जो  gi,  इस  तथ्य  को  दुष्टि गत  रखते  हुए  इस  व्यवस्था  को  समाप्त  कर  दिया  गया

 था  कि  प्रारम्भिक  और  टर्मिनल  स्टेशनों  तथा  मागंवर्ती  नामित  स्टेशनों  पर  पर्याप्त  प्रबन्ध

 मौजद है  ।

 उपयुक्त  भाग  (*)  कौर  में  दिए  गए  उत्तरों  को  देखते हुए  प्रश्न ही  नहीं

 उठता  |

 मंगलौर-निजामुद्दीन  तथा  मंगलोर-बम्बई  के  बीच  यात्रियों  को  बिक  रेल  सुविधाएं

 874.0  श्री  to  Qia  बन् तात वाला  ;  क्या  रल  मन्त्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  मालूम  है  कि  मंगलौर-शीरानुर-निजामुद्दीन  के  बीच  भारी  रेल

 बाता पा तत  को  देखते  हुए  यात्रियों  को  और  अधिक  रेल  सुविधायें  देने  को  सख्त  जरूरत  है

 क्या  इस  माग  पर  यात्रियों  को  मांग  का  पता  लगाने  हेतु  कोई  सर्वेक्षण  कराया

 गया

 यदि  121 |  तो
 पन  और  उससे

 कया
 निष्कर्ष  और

 इनकी  बढ़ती  हुई  मांगों  को  पुरा  करने  हेतु  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है
 ?

 रेल  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  ato  के०  जाफर
 :  और  इस

 प्रकार  कोई  यातायात  सर्वेक्षण  नहीं  किया  गया  है  ।  लेकिन  1982  में  की  गयी  गाड़ियों  में

 स्थान  उपयोग  की  गणना  से  पता  चला  है  कि  131/132  जयन्ती  जनता  एक्सप्रेस  तथा  मंगलूर
 alt  बम्बई  के  बीच  चल  रहे  तीन  सवारी  डिब्बे  सीधे  यातायात  के  वर्तमान  स्तर  के  लिए  पर्याप्त

 17-12-1982  से  नई  दिल्‍ली  ate  मंदिर  के  बीच  125/126  केरन  एक्सप्रेस  और  83/84
 एहसास  गाड़ियों  के  साथ  5  सवारी  डिब्बे  भी  चलाये  गए  है  ।

 और  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 भरणी  होन  रेलगाड़ियां  का  चलाया  जाना

 875.  श्री  रवीन्द्र  वर्मा

 थी  भोती  माई  भार०

 शी  बापू  साहिब  पालेकर  कया  रल  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि
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 क्या  सरकार-श्रेगी-हीन
 रेलगाड़ियां  चलाये  जाने  के  सिद्धान्त  से  सहमत

 यदि  तो  गत  तीन  वह  के  दौरान  किन-किन  क्षेत्रों  में  ऐसी  गाड़ियां  चलाई

 गई

 उनमें  से  कितनी  गाड़ियां  लम्बी  दूरी  की  और

 आगामी  वर्षों  के  लिए  इस  बारे  में  बनाई  गई  योजनाओं  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  .  राज्य  मंत्री  (sit  सो०  के०  जाफर  :  (®)  और

 दीघंकालीन  नीति  के  रूप  में  लम्बी  पूरी  की  श्रेणी  रहित  गाड़ियां  sited  करने  का  प्रस्ताव है

 जिसमें  साधारण  दूसरा  दूसरे  दर्जे  के  दायनयान  और  दूसरे  at  के  वातानुकूलक  शयनयान

 होंगे  ।  इसको  दृष्टिगत  रखते  पहले  दर्जे  से  साधारण  सवारी  डिब्बों  का  उत्पादन  बन्द  कर

 दिया  गया  ।  छोटी  दूरी  की  गाड़ियों के  मामलों  में  कुछ  गाड़ियों  को  छोड़कर  सभी  गाड़ियों  से

 कंचा  दर्जा  हटा  fear  गया  है  ।  निकट  भविष्य  में  रेलों  की  कोचिंग  स्टाक  को

 लापता  गोर  यातायात  की  आवश्यकता  को  ध्यान  में  रखते  हुए  साधारण  पहले  दर्जे  कौर  अन्य

 ऊंचे  दर्जों  सहित  लम्बी  दूरो  की  गाड़ियां  चलानी  पढ़ेगी  ।

 (a)  कुछ  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 दिल्‍ली  अहमदाबाद  सुपर  फास्ट  गाड़ी  को  जोधपुर  के  रास्ते  चलाना

 876.  श्र  बिरदा  रोस  फुलवरिया  :  कया  रल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  जोधपुर  रेल  डिवीजन  ने  रेल  बोड़  को  प्रस्ताव  दिया  है  कि  दिल्‍ली-अहम  नाबाद

 सुपर
 फास्ट  गाड़ी  को  सप्ताह  में  तीन  बार  जोधपुर  के  रास्ते  चलाया

 यदि  तो  क्या  सरकार  इस  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रही  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  मन्त्रालय  में  राज्य  स्त्री  सी०  | ०  जाफर  :  से  दिल्‍ली  भोर

 अहमदाबाद  के  बीच  जोधपुर  के  रास्ते  कोई  गाड़ी  चलाने  का  प्रस्ताव  नहीं  है  ।  1-4-83

 से  |  कौर  अहमदाबाद  के  बीच  सप्ताह  में  चार  दिल्‍ली  और  जोधपुर  के  बीच  सप्ताह  में

 तीन  दिन  तथा  अहमदाबाद  भर  जोधपुर  के
 .
 सोच  सप्ताह  में  दो  दिन  प्रयोगात्मक  रूप  में  एक

 सुपरफास्ट  गाड़ी  चलाने
 की  योजना  बनायी  गयी  है  ।

 दिल्ली-अहमदाबाद  के  बीच  सुपर  फास्ट  गाड़ी  चलाना

 877.  थी  बिरदा  राम  फु लव बारिया  :  क्या  रल  मंत्री  यह  बताने  की
 करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्‍ली  तथा  श्रहममदाबाद  के  बीच  एक  सुपर  फास्ट  गाड़ी  चलाने  का  कोई

 मस्तान
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 ह

 (a)  क्या  इस  गाड़ी  को  सप्ताह  में  तीन  बार  अजमेर-आवबुरोड
 के  ी मागें  से  चलाने  का

 प्रस्ताव

 इस  लाइन पर  इस  गाड़ी  को  चलाने  का  पूर्वाभास  भी  कर  लिया  गया

 और

 यदि  तो  यह  गाड़ी  किन-किन  स्टेशनों  पर  तथा  किस  किस  समय  रुकेगी  ?

 रेस  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  (sit  ato  के०  जाफर  :  से  (9)  जी  हां  ।  दिल्‍ली

 बौर  अहमदाबाद  के  सोच  अजमेर-आबुरोड  के  रास्ते  प्रयोग  के  रूप  में  सप्ताह  में  चार  दिन  एक

 सुपर  फास्ट  गाड़ी  चलाने  की  योजना  बनाई  गई  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  परिचालनिक  रूपरेखा  तथा

 को  जा  रही  है
 ।

 नारो  किए  गए  पासपोर्ट  की  संख्या

 878.  श्री  बिरदा  राम  फुलवरिया  :  क्या  बिदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 बर्ष  1981-82  के  दौरान  सरकार  द्वारा  कितने  पासपोर्ट  जारी
 किए

 वर्ष  1982-83  के  दौरान  जारी  किए  जाने  वाले  पासपोर्टों  की  अनुमानित  संख्या

 कितनी  और

 इन  पासपोर्टों  पर  कितने  भारतीय  विदेश  गए

 बिदेश  मन्त्रालय  में  राज्य  स्त्री  ए०  ए०  :  वर्ष  1981-82  के  दौरान

 यानी  अप्रैल  81  से  मैचों  82  तक  भारत  के  विभिन्‍न  पासपोर्ट  कार्यालयों  द्वारा  14,50,416

 पासपोर्ट  जारी  किए  गए  थे  ।

 वर्ष  1982-83  में  15.50  लाख  पासपोट  जारी  किए  जाने  की  संभावना

 है  ।  यह  उल्लेखनीय है
 कि  ava  82  से  दिसम्बर  82  तक  की  अवधि  में  11,77,195  पासपोर्ट

 जारी  किए  गए  ।

 विदेश  गए  भारतीयों  के  आंकड़े  किसी  एक  वें  में  जारी  किए  गए  पासपोर्टों  के

 आधार  पर  तैयार  नहीं  किए  जाते  ।

 रल  बोले  का  पुनर्गठन

 879,  शी  कमर  राय  प्रधान  :  क्या  रल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 (₹)  क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  का  विचार  रेल-बोर्ड  का  पुनर्गठन  करने  का  और

 यदि  तो  इस  मामले  में  क्या  निर्णय  गया  और  यदि  तो  इसके
 क्या  कारण  हैं  ?

 रल  म-त्रीयम  में  राज्य  मन्त्री  सो०  के०  जाफर  ओर  जी  नहीं  ।

 164



 5  1904  प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 रेलवे  कार्य  के  विभिन्‍न  पहलुओं  की  जांच  करने  ओर  रिपोर्टे  तैयार  करने  के  लिए  एक

 उच्च  अधिकार  प्राप्त  समिति  जिसे  रेलवे  सुधार  समितिਂ  कहते  का  गठन  किया  गया  है  ।  यह

 समिति  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  शिकस्त  निकाय  अर्थात्‌  रेलवे  बोर्डे  सहित  विभिन्‍न  स्तरों  पर

 प्रबन्ध  के  संपठनात्मक  ढांचे  की  भी  जाँच  करेगी  तथा  आवश्यक  परिवर्तनों  के
 बारे

 में

 सुझाव  देंगी ।

 भारत-पाक  मंत्रो-सन्धि

 880.  श्री  असर  राय  प्रधान

 थ्री  मोहम्मद असरार  अहमद

 श्री  चित्त  सहारा
 :

 थ्री  कुल  चन्द  डागा
 :

 थ्री  चित्त  बसु

 श्री
 चिन्तामणि  पाणि ग्र हो  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  और  पाकिस्तान  ने  तीन  उप-प्रयोग  गठित  व  रना  स्वीकार  कर  लिया  है

 भर  अपने-अपने  प्रस्तावों  में  एक  मंत्री-सन्धि  तथा  युद्ध  न  करने  की  सन्धि  के  लिए  अनेक  queqhen

 मुद्दे  छांट  लिये  और

 (a)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  इस  दिशा  में  अब  तक  क्या  प्रगति

 हुई

 विदेश  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  ए०  ए०  :  हां  ।

 हाल  ही  के  महीनों  में  भारत-पाकिस्तान  के  बीच  अधिकार  स्तर  की  वार्ता  के  कई

 दौर
 हुए  हैं

 ।  फ़िर
 महत्वपूर्ण

 क्षेत्रों  में  मतभेद  बने  हुए  हैं  ।  विचार-विमद्दें  जारी है  ।

 काश्मीर  के  प्रश्न  पर  अमरीका  पाक-सैनिक  नीति  में  मोड़

 881.  थी  अभर  राय  प्रधान  :  क्या  बिदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  fe

 क्या  यह  सच
 है

 कि  भ्रमरी का  तथा  ब्रिटेन  के  वब  1951  के  दस्तावेजों  से  जिन्हें

 सार्वजनिक  जानकारी  तथा  प्रकाशन  के  लिए  जारी  कर  दिया  गया  काश्मीर  के  प्रश्न  पर

 1950  के  दीपक  में  अमरीका  की  नीति  के  धीरे-घीरे  बदलते  हुए  निष्पक्षता  ले  पाक-समेत  हो
 जाने  के  बारे  में  नया  प्रकाश  पड़ता  कौर

 (@)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या है  और  उस  पर  सरकार  की  क्या

 प्रतिक्रिया  है  ?

 विदेश  मन्त्रालय  में  राउथ  मन्त्री  ण्  go  :  सरकार  ने  इस  आशय  की

 प्रेस  fens  देखी  हूँ  ।
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 इस  विषय  में  सरकार  की  नीति  सर्वविदित  है  कि  जम्मू  और  काश्मीर  संवैधानिक

 एवं  कानूनी  रूप  से  भारत
 का

 अन्तरण  हिस्सा है  |

 लोको  रनिंग  स्टाफ  के  कामे  घंटे

 887.  श्री  fo  बाला नन्दन  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्या  अन्तर्राष्ट्रीय  श्रम  संगठन  कूड़ेदानों  सम्बन्धी  विशेषज्ञ  समिति  ने  सरकार  का

 ध्यान  इस  ओर  दिलाया  है  कि  लोको  रनिंग  स्टाफ  के  लिए  एक  साथ  10  घण्टे  की  ड्युटी  की  परिभाषा

 के  बारे  में  रेल  बो  का  3  1981  का  अन्तर्राष्ट्रीय  धम  संगठन  के  कनवेनशन  संख्या

 एक  का  उल्लंघन  करता  जिसे  भारत  सरकार  ने  वर्ष  1971  में  अनुमोदित कर  दिया

 यदि  तो  इस  बारे  में  समिति  की  टिप्पणियां  क्या  और

 इस  मामले  में  सरकार  ने  कया  कायंवाही  की  है  ?

 रेल  शस्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  ale  क्क्०  जाफर  s  जो  नहीं  ।

 और  प्रशन  ही  नहीं  उठता  ।

 गाड  तथा  anda  के  बिना  रल  गाड़ियों  को  चलने  देने  की  अनुमति  के  विरुद्ध  अभ्यावेदन

 883,  शी  ई  बाला नन् वन  :  क्या  रेल  मंत्री
 यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गाड  तथा  teat  के  बिना  ही  रेल  गाड़ियों  को  चलने  की  अनुमति  देने  सम्बन्धी

 नियमों  में  हाल  ही  के  परिवर्तन  के  विरुद्ध  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  प्रा  और

 यदि  तो  दस  बारे  में  में  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 रेल  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  सी०  कें
 ०

 जाफर  :  और  नियमों

 में  ऐसा  कोई  परिवतंत  नहीं  किया  गया  है  जिसमें  गाड़ियों  की  गाड  और  ब्यान  के  बिना  चलाने

 की  अनुमति  दी  गई  हो ।  सामान्य  नियमों  में  यह  व्यवस्था  है  कि  आपातिक  स्थिति  में  गाडे  और

 ब्रेक यान  के  बिना  गाड़ी  चलाई  जा  सकती  है  ।  ऐसे  सभी  मामलों  संरक्षा  सुनिश्चित  करने  के

 लिए  पर्याप्त  एहतियात  बरती  जाती  है  ।  कभी  कभी  माल  गाड़ियों  को  बिना  गाडं/ब्रे  ध्यान  के

 चलाने  के  सम्बन्ध  में  अभ्यावेदन  प्राप्त  होते  हैं  ।

 रल  कर्मचारियों  की  वेतन  समिति

 884.  थी  ई०  बाला नन्दन  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (=)  क्या  इस  तथ्य  को  देखते  हुए  कि  TaSTHAT  पर  आघारित  न्युनतम  वेतन
 दिए  जाने  रेल

 तमंचा  रियों
 उनके  वेतन  के  पुनरीक्षण  सम्बन्धी  मूल  मांगों  को  जिसमें  कम

 से  कम  सरकारी उपक्रमों  में  व्याप्त  वेतन  मिलने  को  बात  पूरा  कर  दिया  उनके  लिए
 पद  से  एक  वेतन  समिति  गठित  करने  पर  विचार  कर  रही  और

 166



 5  19  4

 wee  ee

 (a)  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  है ं?

 रेल  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  सी०  के ०  जाफर  :  (®)  और  इस  तथ्य

 को  ध्यान  में  रखते  हुएं कि  रेल  कर्मचारी  भी  केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारी  रेल  कर्मचारियों  के

 लिए  अलग  से  वेतन  पैनल  गठन  के  लिए  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  नदीं  है  और  इसलिए  उनकी

 वेतन  संरचना  पर  अलग  से  कोई  विचार  नहीं  किया  जा  सकता  ।  जब  कभी  केन्द्रीय  सरकारी

 कर्मचारियों  के  लिए  वेतन  निकाय  की  नियुक्ति  की  जाएगी  तो  उनकी  सिफारिशें रेल  कर्मचारियों

 पर  भी  लागू  होंगी  ।

 में  जहाजों  की  संख्याਂ

 885.  श्री  ई०  बाला नन्दन  :  क्या  नौवहन  झोर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 देश  में  इस  समय  जहाजों  में  जाने  की  कुल  संख्या  कितनी  और

 जहाजों  के  निर्माण  को  विधिक  दर  क्या  है  ?

 नौवहन  और  परिवहन  मन्त्री  क्क्  विजय  भास्कर  ॥  31-1-1983  को

 देश  में  कुल  407  जहाज  थे  जिसमें  से  69  जहाजों  तटवर्ती  ब्यापार  में  और  338  जहाजों  विदेश

 व्यापार  में  हैं  ।

 (a)  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  भारतीय  और  विदेशी  farraret  द्वारा  सप्लाई  किए  गए

 नए  जहाजों  को  संख्या  निम्न  प्रकार  है  :--

 ag  विदेशी  शिप या डे  में  निमित  भारतीय  शिपयार्ड में  निमित

 जहाजों
 की  संख्या  जहाजों  की  संख्या

 ey  cite  ain  व वावकावणाणण I

 1980  il  2

 1981  q  3

 y  श
 1982  9  1

 हावड़ा  तथा  सियालवह  डिवीजन  में  रल  सम्पत्ति  को  चोरी

 886,  थ्री  कृष्ण  प्रताप  सिंह  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बतानें  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  18  1983  के  टाइम्सਂ  में

 रेल  थीव्स  हेवनਂ  शशांक  से  प्रकाशित  समाचार  की  कौर  दिलाया  गया

 क्या  यह  सच  है  कि  गत  एक  ag  के  दौरान  रेल  सम्पत्ति  के  चोरी  होने  के

 7500  मामले  दर्ज  कराए  गए
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 प्रश्नों  के  लिखित '  उत्तर  24  1983

 a  —_——

 (7)  क्या  यह  a  सच  है  कि  इने  चोरी
 ~

 या  क  कारण
 थ  a  ह

 उक्त  क्षेत्र  में  रेलगाड़ियों  को  सुरक्षित

 रूप से  चलना  कठिन  हो  गया

 यदि  gt,  तो  सरकार  ने  इस  समस्या  को  हल  करने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  और

 (3)  रेल  सम्पत्ति  की  रक्षा  करने  तथा  यात्रियों  को  सुविधाएं  प्रदान  करने  हेतु  सरकार

 द्वारा  क्या  नए  उपाय  किए  गए

 रेल  मन्त्रालय  में  राज्य  सकती  सी०  फे०  जाफर  :
 जी

 (a)  1982  के  दौरान  हावड़ा  और  सियालदह  परिचालन  मण्डल  में  रेलवे  की  सामग्री

 sire  फिटिंगों  के  चोरी  के  7,264  मामलों  की  रिपोर्ट  की  गई  थी  ।

 रेल  सामग्री  और  विशेषकर  विद्युतीकृत  खण्डों  पर  शिरोमणि  उपस्कर  और

 रेल  पथ  फिटिंगों  चोरो  से  इन  मंडलों  में  रेल  गाड़ियों  के  संचलन  पर  विपरीत  प्रभाव  पड़ा  है  जिससे

 कभी-कभार  रेल  परिचालन  पर  श्यूंखलात्मक  प्रतिक्रिया  उत्पन्न  हो  जाती है  ।

 भर  इस  सम्बन्ध  में  निम्नलिखित  उपाय  किए  गए  हैं

 प  पूर्वी  क्षेत्र  में  रेल  पर  कानून  एवं  व्यवस्था  अपराधों  की  स्थिति  में  सुधार  की

 ग्रा वश्य कता  की  ओर  परचम  बंगाल  सरकार  का  ध्यान  आकर्षित  किया  गया  है  |

 रेलों  पर  संक्रिय  अपराधियों  की  गतिविधियों  पर  नियंत्रण  रखने  के  लिए  ग्रामवासियों

 तथा  समाज  सेवा  दलों  की  सहायता  ली  गई  है  ।

 क्षेत्रों  के  प्रभावित  स्थानों  पर  रात्रि  के  समय  रेल  सुरक्षा  बल रेलवे  सुरक्षा  विशेष

 बल  गहन  गीत  लगायी  जाती  है  |

 4  पटरी  पर  गीत  विशेषकर  भेद्य  खण्डों  रेल  पथ  फिटिंगों  की  रक्षा  करने

 के  लिए  इंजीनियरी  विभाग  के  विशेष  दस्तों  को  तनाव  किया  गया  है  ।

 अब  विशेष  प्रकार  की  रेल  पथ  फिटिंगों  का  उपयोग  किया  जा  रहा  है  ताकि  अपराधियों

 द्वारा  इन्हें  निकालना  मुश्किल  हो  जाए  ।

 राजकीय  रेलवे  पुलिस  भोर  सिविल  पुलिस  को  सहायता  से  रेलवे  सुरक्षा  बल  द्वारा

 अपराधियों  और  रेलों  की  चुरायी  गयो  सम्पत्ति  प्राप्त  करने  वालों  के  विरुद्ध  नियमित

 रूप से  छापे  मारे  जाते  हैं  ।

 जहां  तक  सम्भव  स्थानीय  यात्री  गाड़ियों  के  साथ  ऐसे  समय  जब  फिटिंग  के

 सामान  की  चोरी  का  भय  रहता  रे०  सु०  बारे  सु०  बि०  ना  के  मार्ग  पक्षियों

 को  dara  किया  जाता  है  ।

 इन  मण्डलों  में  पुलिस  के  सहयोग  से  अपराधियों  और  रेलों  की  चुरायी  गयी  सम्पत्ति

 प्राप्त  करने  वालों  के  विरुद्ध  बड़े  पैमाने  पर  छापे  मारने  के  लिए  तथा  भेद्य  खण्डों  में
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 5  1904  (a)  प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 नाय

 ta  गाड़ियों  में  माने-रतियां  की  व्यवस्था  करने  के  लिए  अतिरिकत  रेलवे  सुरक्षा  विशेष

 बल  को  तैनात  किया  गया  है  ।

 अपराघियों  और  चोरी  का  सामान  प्राप्त  करने  वालों  के  विरुद्ध  समन्वित  कार्रवाई

 करने  के  लिए  रेलवे  सुरक्षा  विशेष  राजकीय  रेलवे  पुलिस  तौर  सिविल  पुलिस

 के  बीच  परस्पर  निकट  सहयोग  कायम  रखा  जा  रहा  है  ।

 तथा  छपरा  में  ऊपरी  पुलों  का  निर्माण

 887.  शी  कृष्ण  प्रताप  सिह  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सिवान  तथा  छपरा  जो  कि  जिला  मुख्यालय  भी  ऊपरी

 पुलों  के  निर्माण  का  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन

 यदि  तो  इस  बारे  में  अन्तिम  fata  कब  तक  ले  लिए  जाने  की  सम्भावना

 मौर

 क्या  सरकार  लोगों  की  सुविधा  को  ध्यान  में  रखते  हुए  इस  प्रस्ताव  को  ate  ही

 मंजूरी  कया  उनका  निर्माण  कायें  शुरू  करेगी  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सो०  के०  जाफर  :  सिवान  में  ऊपरी  सड़क

 पुल  के  निर्माण  का  कोई  प्रस्ताव  नवदीं  है  ।  छपरा  छपरा-मनहोरी  रोड  पर  छपरा

 कचहरी  यादें  के  पूर्वी  छोर  पर  समपार  do  45  और  छपरा-बनियापुर  रोड  को  छपरा  जंक्शन

 स्टेशन  के  पश्चिमी  छोर  पर  छपरा  बाराणसी  और  छपरा  रेल  लाइनों  के  आर-पार  समपार

 सं०  के  बदले  ऊपरी  सड़क  पुल  के  निर्माण  के  लिए  रेलवे  और  राज्य  सरकार  द्वारा  दो  प्रस्तावों

 पर  संयुक्त  रूप  से  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 और  राज्य  सरकार  से  लागत  की  भागीदारी  के  आधार  पर  इन  ऊपरी  सड़क

 पुलों  के  निर्माण  के  लिए  ठोस  प्रस्ताव  प्रायोजित  करने  का  अनुरोध  किया  गया  है  ।  राज्य  सरकार

 से  इस  बारे  में  स्वीकृति  प्राप्त  होने  के  crag  ही  रेलवे  द्वारा  आगे  कार्रवाई  की  जाएगी  ।

 राज्य  में  त्रि माधी  aria  के  कार्यान्वयन  में  कठिनाई

 888.  श्री  राजनाथ  सोनकर  व्या  शिक्षा  atc  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 (ap  क्या  भारत  सरकार  के  शिक्षा  आयोग  ने  अपनी  रिपोर्टे  में  यह  उल्लेख  किया  है  किः

 स्कूली  पाठ्यक्रम  में  अनेक  भाषाओं  को  शामिल  करने  के  आम  हिन्दी  भाषी  राज्यों  में

 अतिरिक्त  भारतीय  भाषाओं  के  अध्ययन  के  लिए  प्रोत्साहन  में  कमी  तथा  कुछ  गैर-हिन्दी  भाषी

 राज्यों  में  हिन्दी  भाषा  के  अध्ययन  के  विरोध  के  कारण  त्रिभाषा  फार्मूले  के  कार्यान्वयन  में  कठिनाई

 अनुभव  की  जा  रही
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 Taq]  के  लिखित  va  24  1983

 यदि  तो  शिक्षा  आयोग  की  इस  रिपोर्ट  का  आधार  कया  और

 आयोग  की
 इस

 रिपोर्टे  पर  सरकार  ने  अब  तक  क्या  कायंवाही  की  है  ?

 दिक्षा  ate  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों में  उप  मंत्री  पी०  के०  :

 तथा  (a)  शिक्षा  आयोग  पाठ्यचर्या  में  भारी  भाषा  बोझ

 के  प्रति  सामान्य  हिन्दी  भाषी  क्षेत्र  में  एक  अतिरिक्त  आधुनिक  भाषा  अध्ययन  के  लिए

 प्रेरणा  की  कुछ  हिन्दी  भाषी  क्षेत्रों  में  fers  का  पांव  से  छः  वर्षों  के  लिए  दूसरी

 तथा  तीसरी  भाषाओं  के  अध्यापन  के  लिए  मारी  लागत  तथा  इत् यदि जैसी  बातों  को

 ध्यान  में  रखते  हुए  यह  बताया  कि  त्रिभाषा  सुत्र के  कार्यान्वयन  से  कई  कठिनाइयां  पदा  हुई  हैं  |

 (7)  शिक्षा  आयोग  1964-66  की  यह  राष्ट्रीय  नीति  संकल्प  1968  का

 भा घार  बनी  जिसे  कुल  विभिन्‍न  राज्य  सरकारों  संघ  शासित  क्षेत्रों  द्वारा  अपना

 लिया  गया  है  ।

 नीम-हकीमों  द्वारा  नेशन-शिविर  चलाया  जाना

 889.  श्री  राजनाथ  सोमवार  शास्त्र  :  स्वास्थ्य दी  नगर
 ary wm  र  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह

 बताने  को  कपा  करेंगे  कि  :

 (#)  गत  ala  वर्षों  के  दौरान  देश  में  कितने  नेत्र-शिविर  लगाए  गए  भर  उनका  ब्योरा

 कया

 इन
 में  कितने  लोग  नेत्रहीन  हो  गए  थे  कौर  इन  शिविरों  के  आयोजक

 कौन-कौन

 .  ः  नत  Meee  he  C8)
 r=  प्राधिकारी  से  कोई  अनुमति  प्राप्त क्या  उक्त  शिविर  लगाने  हेतु  इन  लोगों  ने

 की

 यदि  तो  अघिकारियों  द्वारा  कया  कार्यवाही  की  भर

 नीम-हकीमों  द्वारा  ऐसे  शिविर  चलाए  जाने  को  रोकने  हेतु  सरकार  ने  क्या  कदम

 उठाए  हैं  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  dara  में  राज्य  मंत्री  मोहसिना
 :

 (%)  राष्ट्रीय  दृष्टि  हीनता  कार्यक्रम  के  मन्तगंत  क्षेत्र  शिविर  लगाने  तथा
 50,000  आबादी  वाले

 ग्रामीण  क्षेत्रों  और  कस्बों  में  मोतियों  जिद  तथा  नेत्र  के  अन्य  आपरेशन  करने  के  लिए  स्वैच्छिक

 संगठनों
 द्वारा  ऐसे  शिविर  लगाने  के  लिए  केन्द्रीय  सहायता  देने  की  व्यवस्था  है  ।  गत  तीन  वित्तीय

 वर्षों  के  दौरान  इस  wae  के  अन्तर्गत  मोबाइल  यूनिटों  तथा  स्वेच्छिक  संगठनों  द्वारा  किए  गए
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 हम हजा  द ी  as  र  कि

 मोतियाबिंद  आपरेशनों a  की  जिसकें  लिए  केन्द्रीय  सहायता  दी  भाती  ag  ag  sare

 मोबाइल  कम्प

 ag  आपरेशनों  की  संख्या

 —  फि  कि  सिल  ee  re  fe  एव  हनाणवय

 1979-80  8839

 1980-8 1  12661

 1981-82  31920

 स्वेच्छिक  संगठन

 ag  आपरेशनों  की  संख्या

 ree  eee  en

 1979-80  3814

 1nN9S0 1980-81 Vy  Va  LUZOU

 1981-82  279290

 इसके  अतिरिकत  ये  नेत्र  शिविर  अन्यों  के  साथ-साथ  राज्यों  तथा  संघ  शासित  क्षेत्रों  ay

 सरकारों  के  तत्वावधान  में  तथा  उन  स्वैच्छिक  संगठनों  द्वारा  मी  आयोजित  किए  जाते  हैं  जिन्होंने

 राष्ट्रीय  दृष्टि  हीनता  नियंत्रण  कार्यक्रम  के  अंतगर्त  कोई  सहायता  प्राप्त  नहीं  की  है  ।  ऐसे  शिविरों

 के  बारे  में  विस्तृत  जानकारी  भारत  सरकार  के  पास  नहीं  है  ।

 और  (a)  राष्ट्रीय  दृष्टि  हीनता  की ये क्रम  के  तत्वावधान  में  आयोजित  किए

 गए  नेत्र  शिविरों  में  जिनकी  सुचना  उपर  भाग  में  दे  दी  गई  ऐसे  शिविरों  के  आयोजन  के

 लिए  निर्धारित  दिशा  निर्देशों  का  पालन  किया  गया  है  ताकि  इन  शिविरों  के  उदय  अर्थात

 मोतियाबिन्द  आपरेशन  के  बाद  दृष्टि  का  लौट  प्राप्त  कर  लिया  जाए  ।  भारत

 सरकार  को  कुछेक  राज्य  सरकारों  से  यह  सुचना  मिली  है  कि  कुछेक  प्रशिक्षित  व्यक्तियों  ने

 अनाधिकृत  रूप  से  ऐसे  शिविरों  का  आयोजन  किया  है  ।  इन  रिपोर्टों  के  अनुसार  श्री  आर०  Fo

 गौंड  हारा  अनाधिकृत  रूप  से  लगाए  गए  दो  शिविरों  में  मध्य  प्रदेश  के  देवास  जिले  में  तथा

 दूसरा  मध्य  प्रदेश  के  शिवपुरी  जिले  दो  व्यक्तियों  ने  और  17  व्यक्तियों  ने  अपनी  नजर

 खो  दी  ।  अतः  उत्तरदायी  दो  अप्रशिक्षित  व्यक्तियों  को  पुलिस  के  हवाले  कर  गया  था  और

 उनके  विरुद्ध
 कानूनी

 कारवाई  की  गई  थी  ।

 भारत  सरकार  को  मिली  रिपोर्टों  के  अनुसार  पता  चलता  है  कि  राजस्थान  में  फरवरी

 1982  के  दौरान  धौलपुर  जिले  में  5  अप्रशिक्षित  जिनके  ताम  श्री  भगवती  प्रसाद

 थी  श्री  मुकेश  श्री  रमीदा  चन्द्र  तथा  श्री  मुन्ना  लाल  द्वारा  अनाधिकृत  रूप

 से  आयोजित  कैम्पों  सें  किए  गए  sa  आपरेशनों  के  कारण  5  व्यक्ति  अन्धे  हो  गए  ।  राज्य  सरकार

 ने  कुछ  गिरफ्तारियां  की  हैं  ate  इस  सम्बन्ध  में  कानूनी  कारवाही  की  है  |
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 सितम्बर  और  अक्तूबर  1982  के  दौरान  श्री  अमी  लाल  श्री  दलीप  श्री

 श्री  अलियाद  श्री  लेखो  और  श्री  जो  अप्रशिक्षित  व्यक्ति  द्वारा  अलवर

 जिले  में  आयोजित  अनाधिकृत  नेत्र  शिविरों  में  किए  गए  नेत्र  प्रा परेशन ों  में  13  व्यक्तियों  ने  अपनी

 नजर  खो  दी  ।  राज्य  सरकार  ने  कुछ  व्यक्तियों  को  गिरफ्तार  किया  है  और  इस  सम्बन्ध  में  उनके

 विरुद्ध  मुकदमे  दायर  किए  हैं  ।

 नेत्र  शिविर  आयोजित  करने  के  बारे  में  सरकार  के  वर्तमान  दिशा  में  यह

 व्यवस्था  है  कि  इन  कैम्पों में  आंखों  के  ऑपरेशन  प्रशिक्षित  और  अनुभवी  नेत्र  चिकित्सकों  द्वारा

 स्वास्थ्यकर  परिस्थितियों  में  किए  जाने  चाहिए  ।  ऐसे  शिविरों  का  आयोजन  करने  के  लिए  जिले

 के  मुख्य  चिकित्सा  अधिकारी  की  पूर्वानुमति  भी  जरूरी  है  ताकि  प्रत्येक  नेत्र  शिविर  में  उपर्युक्त

 बातें  तथा  दिशा  निर्देशों  को  सभी  धाराओं  का  पालन  हो  सके  ।  जिला  स्तर  पर  सभी  स्वास्थ्य

 अधिकारियों  सम्बन्धित  अधिकारियों  को  कह  दिया  गया  है  कि  वे  सरकार  के  इन  दिशा

 निदेशों  का  व्यापक  प्रचार  करें  और  ध्यान  रखें  कि  इनका  कड़ाई  से  पालन  हो  ।

 टी ०  ato  रिवर्स  टु  डिसआर्गेनाइज्ड  सरिस  शोषक  समाचार

 890.  थी  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :  क्या  नौवहन  और  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  ध्यान  23  दिसम्बर  1982  के  इण्डियन  एक्सप्रेस  में  टी०

 सी०ਂ  रिवर्ट  टु  डिसआर्गेनाइजड  सर्विस  परिवहन  निगम  द्वारा  अनियमित  सेवाएं  शुरू

 किया  शिक्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  भोर  दिलाया  गया  भर

 कया  कारण  है  कि  बसें  बस  स्टैंडों  पर  नहीं  कंडक्टर  5  तथा  10  पैसे  की

 छोटी  रेजगारी  नहीं  सीटें  फटी  हुई  हैं  अथवा  लकड़ी  जेपी  स्त  खिड़कियों  के  शीरों  ar

 तो  गायब  हैं  या  त्रुटिपूर्ण  साधारण  बसों  को  डी-लक्स  बसों  के  रूप  में  लगाया  जा  रहा  है
 तथा

 बसों  को  साफ  नहीं  किया  जाता

 नौवहन  और  परिवहन  मंत्रालय  में  usw  संती  जियाउरंहमान  :

 जी  ati

 (a)  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  अपेक्षित  स्तर  तक  दक्षता  लाने  के  लिए  सभी  प्रयास  कर

 रहा  है  ।  ड्राइवरों  और  कंडक्टरों  को  बसों  को  सही  स्टारों  पर  रोकने  के  लिए  अनुदेश  जारी  किए

 गए  हैं  ।  बसों  के  स्टेशनों  पर  कर्मचारी  भी  dara  किए  गए  किसी  भी  साधारण  बस  को

 डीलक्स  बस  में  नहीं  बदला  गया  है  ।  जहां  तक  रख  रखाव  का  सम्बन्ध  जब  कभी  सीटों  के  फटे

 खिड़कियों  के  शीशों  के  न  रहने  आदि  जेसी  कमी  का  पता  चलता  उसे  तत्काल  दूर  करने

 के  उपाय  किए  जाते  हैं  ।

 नेपाल  से  एक  लड़की  का  अपहरण

 891.  श्री  चिन्तामणि  जना  क्या  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
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 oa

 क्या  वेश्यालयों  जिसमें  लड़कियों  को  अनैतिक  व्यापार  के  लिए  बाध्य  किया

 जाता  है  अथवा  अपहत  लड़कियों  को  जबरदस्ती  तथा  बिना  डाक्टरी  जांच  के  इसमें  लगाया

 जाता

 क्या  एक  13  वर्षीय  बालिका  का  कुछ  समय  ga  नेपाल  से  अपहरण

 किया  गया  था  और  उसे  बम्बई  में  ग्रांड  रोड  के  विघावती  क्षेत्र  में  ले  जाया  गया

 क्या  सरकार  का  विचार  मामले  को  जांच  करने  और  बालिका  के  पुनर्वास  हेतु

 आवश्यक  प्रबन्ध  करने  के  साथ  दोषियों  को  पकड़ने  का  ओर

 क्या  यह  सुनिश्चित  किया  जाता  है  कि  इस  बात  के  लिए  वेश्यालयों  कौ  दैनिक  जांच

 हो  कि  sat  कोई  नई  वृद्धि  तो  नहीं  है  ?

 दिक्षा  शौर  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  में  उप  मंत्री  पी०  Wo  :

 («) a से
 प्रश्न  का  उत्तर  देने  के  लिए  वांछित  जानकारी  महाराष्ट्र  की  राज्य  सरकार  से

 एकत्रित  की  जा  रही  है  और  उसको  सदन  के  पटल  पर  रख  दिया  जाएगा  ॥

 मालदा  के  लिए  रेलवे  योजना

 892.  श्री  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :  क्या  रल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  मालदा  के  लिए  रेलवे  योजना /  परियोजना  आरम्भ  करने

 का

 यदि  तो  क्या  योजना  को  अन्तिम  रूप  दे  दिया  गया  और

 (a)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ओर  योजना  के  निष्पादन  की

 लागत  क्या  ह ै?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  1. |  ato  के०  जाफर  :  से  मालदा

 टाउन  के  लिए  कोई  समेकित  एक हरी  योज़ना  परियोजना  नहीं  फिर  भी  1982-83  के

 दौरान  मालदा  के  लिए  निम्नलिखित  कार्य  प्रारम्भ  किए  गए  हैं

 (1)  45.8  लाख  रुपये  की  लागत से  एक  सिगनल  प्रशिक्षण  स्कूल  की
 स्वीकृति  दी

 गयी हैं  ।

 (11)  तात्कालिकता  प्रमाण-पत्र  के  अधीन  मालदा  में  60  इंजनों  के  ठहराव  के  लिए  डीजल

 शेड  की  व्यवस्था  की  गयी  इस  ard  की  अनन्तिम  अनुमानित  लागत

 421  करोड़  रुपये  है ।

 इनके  वर्तमान  रेलवे  अस्पताल  के  विस्तार  से  संबंघित  अन्य  कायें  20  लाख  रुपये

 की  अनुमानित  लागत  पर  रेलवे  के  1983-84  के  निर्माण  कार्यक्रम  में  शामिल  करने  के  लिए

 अनुमोदित  किए  गए  हैं  ।  इसके  अलावा  इक लखी  जो  पूर्वोत्तर  सीमा  रेलवे  के  मालदा-न्यू  जलपाईगुड़ी
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 _-

 बड़ी  लाइन  खण्ड  पर  मालदा  20  किलोमीटर  की  gd  पर  से  बालुरघाट  ज०  तक  जो

 पश्चिम  बंगाल  के  पश्चिमी  दिनाजपुर  जिला  का  मुख्यालय  90  fro  ato  नयी  बडी  लाइन  के

 निर्माण  हेतु  इंजीनियरी  एवं  यातायात  सर्वेक्षण  किया  गया  है  और
 योजना

 आयोग  के  साथ  परामर्श

 करके  सर्वेक्षण  रपट  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 ताल गोरिया  तुष काड़ी  रेल  लाइन  का  निर्माण

 893.  थ्रो  ए०  Fo  राय  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 ताल गोरिया  तुपका डी  रेल  लाइन  के  निर्माण  के  लिए  रेलवे  ga)  द्वारा

 कितनी  भूमि  क्षेत्र  अधिग्रहित  किया  गया  है  ale उन  लोगों  की  संख्या  कितनी  है  जिनकी  भूमि

 ली  गई

 क्या  यह  सच  है  कि  कई  स्थानों  पर  अच्छी  कृषि  योग्य  भूमि  ली  गई  है  जों  कई

 किसानों  के  जीविकोपार्जन  के  काम  में थाती

 क्या  उन  लोगों  को  जीविकोपार्जन  का  विकल्प  साधन  के  रूप  में  रोजगार  देने  की

 कोई  योजना  है  जिनकी  भूमि  इस  कार्य  के  लिए  ली  गई

 यदि  तो  तथ्यों  का  विस्तृत  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  उसके  कारण  हैं  ?

 रल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सी०  के  जाफर  :  तलगढ़िया-तुपकाडिह

 रेलवे  लाइन  के  निर्माण  के  लिए  अभी  तक  165.25  एकड़  भूमि  का  अधिग्रहण  किया  गया  है  और

 भूमि  अधिग्रहण  से  3  व्यक्ति  प्रभावित  हुए
 हैं  ।

 अभी  तक  लगभग  113.92  एकड़  कृषि  योग्य  भूमि  का  भ्षिग्रहण  किया  गया  है  ।

 से  भूमि  अधिग्रहण  से  प्रभावित  लोगों  को  स्थायी  रोजगार  देने  at  कोई  योजना

 नही ंहै  ।  भूमि  अधिग्रहण  से  प्रभावित  व्यक्तियों  के  आश्रितों  को  ठेकेदारों  द्वारा  उतनी

 अवधि  के  लिए  यथासंभव  नियोजित  किया  जा  रहा  जितनी  अवधि  के  लिए  ठेकेदारों  ०  काम

 सौंपा  गया  बचतें  कि  वे  स्वेच्छा से  अपनी  सेवाएं  देने  को  तैयार  हों  ate  वे  शारी  रिक  दृष्टि

 से  योग्य  हों  ।  ठेकेदारों  द्वारा  अभी  तक  100  से  अधिक  व्यक्तियों  को  नियोजित  किया  गया  है  ।

 ताल गोरिया  तुपका डो  रल  लाइन  के  लिए  रेलवे  हारा  भूमि  भ्र धि ग्रहण  की  दरें

 894,  श्री  ए०  कण  राय :  क्या  रेल  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 दक्षिण-पूर्व  रेलवे  में  तालगोरिया  तुपकाडों  रेल  लाइन  के  निर्माण  हेतु  रेलवे  द्वारा

 अधिप्रहोत  जीवित  किस्म  की  भूमि  की  दरों  का  ब्यौरा  क्या

 क्या  यह  सब्  है  कि  स्थानीय  सब-डिवीजनल  चास  में  उपलब्ध  fears  की

 अनदेखी  करके  मनमाने  ढंग  से  दरें  निर्धारित  की  गई
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 (a)  कया  ये  दरें  aga  कम  हैं  जिसके  कारण  भूमिहीन  लोगों  में  रोष  Har  हुआ  कौर

 कया  इस  मामले  में  कोई  जांच  की  जाएगी  ?

 रेल  मंत्रालय
 में  राज्य  मंत्री  सी०  के०  जाफर

 :  बिहार
 जिला

 प्राधिकरण  द्वारा  दी  गई  जो  कि  गांव  से  गांव  तक  अलग-अलग  निम्न  प्रकार  से  हैं  :--

 1  कुकी  योग्य  भूमि  दर  प्रति  एकड़

 (a)  were  दर्जा  18,000  से  20,100  रुपये

 दूसरा  दर्जा  6,000  से  12,500  रुपये

 तीसरा  दर्जा
 3,416  से  8,800  रुपये

 2.  बंजर  भूमि

 अब्बल  दर्जा  ह  2,300  से  10,050  रुपये

 दूसरा  दर्जा  3,000  से  3,333  रुपये

 (7)  तीसरा  दर्जा  2,500  &  3,800  रुपये

 ये  दरें  भूमि  अधिग्रहण  से  सम्बद्ध  स्थानीय  जिला  राजस्व  प्राधिकरण  निश्चित

 करता है

 ओर  उपयुक्त  को  ध्यान  में  रखते  हुए  रलों  द्वारा  कोई  टिप्पणी  नहीं  दी

 जा  सकती  |

 विशेष  प्रकार  के  anal  को  सांग

 895.  डा०  कृपा  सिन्धु  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 रेलवे  को  माल  ढुलाई  सम्बन्धी  मांगे  के  वर्ष  2000  तक  के  अनुमान  कया

 उसकी  पूति  और  अना  विशेष  रूप  से  कोयले  की
 '

 ढुलाई  के  लिए  विभिन्‍न  प्रकार  के  विशेष  प्रकार  के  वैगनों  की  मांग के  लिए  वैगनों  का  डिजाइन

 तेयार  करने  के  लिए  क्या  प्रयास  किए  जा  रहे

 यूरिया  अमोनिया  कन्वीनरों  तथा  सुपर  तापीय  विद्युत  संयंत्रों  के  लिए  बड़े

 नाकार  के  पारेषणों  के  परिवहन  को  सुगम  बनाने  के  लिए  क्या  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  और  अब

 तक  क्या  परिणाम  निकले  ax

 उन  प्रयासों  से  माल  की  ढुलाई  की  मांग  पूरी  करने  में  कहां  तक  सहायता  मिलेगी ?

 रल  मंत्रालय  भें  राज्य  मन्त्री  सी  ०  क्क्  जाफर  :  रेलों  द्वारा  7000  ईसवी

 के  लिए  प्रक्षेपित  5000  लाख  प्रारम्भिक  मीटरिक  टन  माल  यातायात  का  अनुमान  लगाया  गया  है

 जो  315  अरब  टन  कि०  मी०  के  बराबर
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 माल  यातायात  के  लिए  प्रक्षेपित  मांगों  को  प्रा  करने  के  लिए  मूल  योजनाएं

 4500/7500  मी०  टन  भारी  भार  वाली  माल  गाड़ियां  पुरानी  जिपं-दिनं  परिसम्पत्तियों

 को  बढ़िया  परिसम्पत्तियों  से  बदलाव  और  परि चाल निक  सुचना  प्रणाली  और  बदलाव  सहित

 प्राघुनिकोकरण  कार्यक्रम  के  लिए  धन  को  व्यवस्था  करने  के  सम्बन्ध  में  आन्तरिक  संसाधन  पदा

 करना  है  ।  अयस्क  और  खनिज  विशेष  रूप  से  कोयले  के  थोक  संचलन  के  लिए  भारों

 क्षमता  वाले  नये  किस्म  के  बी०  करो  एक्स०  एन०  नामक  माल  डि [| ब््| च्चों  का  अभिकल्प  तेयार  किया

 गया  है  ताकि  उनके  पास  उपलब्ध  लूप  लाइन  क्षमता  के  भीतर  भारी  माल  गाड़ियां  चला

 सके  ।  जहां  तक  अनाज  और  सीमेंट  के  थोक  संचलन  का  सम्बन्ध  इनके  लिए  अभी  तक  अलग

 से  कोई  अभिकल्प  तेयार  नहीं  किया  गया  है  ।

 परम्परागत  माल  की  ढुलाई  के  लिए  सामान्य  प्रकार  के  माल  डिब्बों  के  रेलों

 के  पास  130,90  और  60  मीट्रिक  दन  क्षमता  वाले  माल  डिब्बों  का  एक  विशेष  बेड़ा  है  जिनका

 अभिकल्प  प्राथमिक  रूप  से  बिजलीघरों  के  लिए  भारी  बिजली  के  रिएक्टरों  भारी  की

 ढुलाई  के  लिए  तयार  किया  गया  था  ।  180  मीट्रिक  टन  और  इससे  अधिक  क्षमता  वाले  माल

 डिब्बे  उपयोगकर्ता  संगठनों  द्वारा  अपनी  आवश्यकतानुसार  अपने  स्वामित्व  में  रखे  जाते  हैं  ।

 क्षेत्रीय  भर  रेलवे  बोर्ड  के  स्तर  पर  इन  विशेष  प्रकार  माल  डिब्बों  पर  दिन  प्रति  दिन  कड़ी

 निगरानी  रखने  से  रेलें  यह  सुनिश्चित  करती  हैं  कि  बिजली  धरों  के  लिए  अनि वा यें  भारी  उपस्करों

 की  ढुलाई  अविलम्ब  की  जाए  |

 रेलों  द्वारा  किए  गए  प्रयासों  से  माल  की  आवश्यकताओं  की  पूर्ण  रूप  से  पूर्ति  हो

 जाएगी  बशर्तें  कि  रेलों  के  विकास  के  लिए  पर्याप्त  संसाधन  उपलब्ध  हों  ।

 जनरल  मैनेजरों  को  सुरक्षा  और  समयमिष्ठता  पर  1982  में  हुई  dow

 896,  डा०  कृपा  सिन्धु  भोई  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उन्होंने  रेलों  में  सुरक्षा  और  समय निष्ठता  के  लिए  उठाए  जाने  वाले  कदमों  पर

 विचार  करने  के  लिए  1982  के  प्रथम  सप्ताह  में  रेलवे  के  जनरल  मैनेजरों  की  बैठक

 आयोजित  की

 यदि  तो  उठाए  जा  रहे  कदमों  का  ब्यौरा  कया  कौर

 उनको  कार्यान्वित  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सी०  के०  आफर  :  4-11-1982  को  रेल

 महा प्रबन्धकों  के  साथ  यात्री  सेवाओं  की  समय  एशियाड  से  सम्बन्धित  यातायात  के

 रेल  को  सौंपे  गए  माल  ale  अन्य  सम्पत्ति  की  उंठाईगोरी  की  रेलों  द्वारा

 प्रान्त रिक  संसाधनों  के  सुजन  आदि  के  सम्बन्ध  में  विचार-वीमेन  के  लिए  एक  बैठक  हुई  थी  ।

 ate  ()  प्रस्तावित  महत्वपूर्ण  मामलों  में  ड्राइवरों  को  परिचय  एवं  स्वास्थ्य  me

 जारी  करना  संरक्षा  के  सभी  पहलुओं  पर  निगरानी  रखने  के  लिए  केन्द्रीय  संरक्षा  समिति  और

 क्षेत्रीय  संरक्षा  समितियों  का  गठन  संरक्षा  उपकरणों  और  कार्यों  के  लिए  अपेक्षित  धनराशि
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 zt का  रेलवे  दुर्घटना  जांच  समिति  कीਂ  सिफारिशों  को  लाग  कं  समय  पालन  में  सुधार
 करने  के  लिए  संगठित  अभियान  आदि  उपाय  थेਂ

 इन  नियों  को  लागू  करने  के  लिए  कार्रवाई  की  गई  है  ।

 ओषधियों  के  आयात  बिक्री  तथा  वितरण  को  विनियमित  करने  के  लिए

 897.  डा०  कृपा  सिन्धु  भोई  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  को

 कपा  करेंगे  कि  :

 ग्रोषघर्बनियन्त्रण  की  पर्याप्तता  को  जांच  करने  तथा  केन्द्रीय  एवं  राज्य  स्तर

 पर  aoa  परीक्षण  सुविधाओं  में  वृद्धि  करने  की  आवश्यकता  पर  बिचार  करने  के  लिए  नियुक्त

 किए  गए  मृतक  दल  हारा  सरकार  से  अनुरोध  किया  गया  है  कि  औषधियों  के  शायरात

 बिक्री  तथा  वितरण  को  विनियमित  करने  कें  लिए  एक  व्यापक  विधान  पुरःस्थापित  किया

 उक्त  ga  दल  द्वारा  अन्य  कया  सिफारिशें  कौ

 क्या  सिफ़ारिशों  पर  विचार  कर  लिया  गया  ओर

 पि  तो  सरकार  द्वारा  क्या  सिफारिश  स्वीकार  की  गई  हैं  और  उनको

 कवित  करने  कें  लिए  क्या  कदम  उठाए  जाते  हैं  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  उपमंत्री  कुमुद  बेन  एस  जोशी )
 :  (#)

 नकली  और  घटिया  औषधियों  की  समस्याओं  का  गहराई  से  अध्ययन  करने  के  लिए  भारत  सरकार

 ने  21  1982  को  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  के  अपर  सचिव  श्री  सी
 ०

 बी
 ०

 एस०  मणि  की  अध्यक्षता  में  एक  टास्क-फाँसे  की  नियुक्ति  की  थी  इस  टास्क-फलों  ने

 1982  में  भारत  सरकार  को  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  जिसमें  इसने  ओषधियों  के

 निर्माण  विक्रय  और  वितरण  को  विनियमित  करने  के  लिए  अलग  से  विस्तृत  कानून  बनाने  की

 सिफारिश  नहीं  की  है  ।  वस्तुतः  creamed  की  रिपोर्ट  में  यह  कहा  गया  है  कि  ओषधि  और

 प्रसाधन  सामग्री  जिसे  हाल  हो  में  संशोधित  किया  गया  पर्याप्त  औषधि  कानून  है

 art  यदि  इस  कानून  को  सख्ती  से  तथा  समान  रूप  से  लागू  किया  जा  ;  तो  देश  में  बिकने  वाली

 औषधियों  की  गुणवत्ता  को  बनाए  रखना  सुनिश्चित  रूप  से  संभव  हो  सकेगा  ।

 टास्क  wa  द्वारा  की  गई  मुख्य-मुख्य  सिफारिशें  इस  प्रकार  है  :--

 (1]  प्रत्येक  25  निर्माण  अहातों  के  लिए  औषधि  निरीक्षक  और  100  विक्रय  स्थानों  के

 लिए  एक-एक  औषधि  निरीक्षक  के  हिसाब  से  राज्यों  में  प्रोक्ति  निरीक्षणालय  के

 कमंचारियों  की  संख्या  में  वृद्धि  करना  ।

 (2)  नकली  दवाइयों  के  बनाए  और  बेचे  जाने  का  पता  लगाने  के  लिए  प्रत्येक  राज्य  में

 ऐसे  कानूनी  और  श्रासूचना  तन्त्र  की  स्थापना  करना  जैसा  कि  महाराष्ट्र में
 चल

 रहा
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 3)  औषधि  फामु  लेशनों  की  जांच  करने  के  लिए  केन्द्रीय  alee  लाना  नियंत्रण  संगठन

 के  मुख्यालय  में  एक  सैल  cafes  करना  |

 (4  खास-खास  महत्वपूर्ण  राज्यों  में  केन्द्रीय  औषध  मानक  नियंत्रण  asa  के  क्षेत्रीय

 कार्यालयों  की  स्थापना  करना  जिसमें  पर्याप्त  निरीक्षणालय  और  अन्य  स्टाफ  हो  ।

 (5)  आयातित  औषधियों  की  गुणवती  को  विनियमित  रखने  की  जिम्मेदारी  जिन

 बन्दरगाहों  को  वहां  केन्द्रीय  औषध  मानक  नियंत्रण  संगठन  के  कार्यालयों  में

 कर्मचारियों  को  dear  में  विधि  करना  ।

 (6)  औषधि  निर्माण  प्रणाली में  सुधार  किया  जाना  चाहिए  तथा  इसे  ओीषधि  भर

 प्रसाधन  सामग्री  नियमों  में  शामिल  किया  जाना  चाहिए  t

 (7)  निर्धारित  अवधि  में  ऋण  लाइसेंसिंग  पद्धति  का  उन्मूलन  कर  दिया  जाना  चाहिए  ।

 (8)  आयातित  की  जांच  हेतु  बम्बई  में  एक  प्रयोगशाला  की  स्थापना  करना  ।

 (१)  औषधि  परीक्षण  प्रयोगशालाओं  को  द-हूँ  करने  में  राज्यों  की  सहायता  हेतु  केन्द्रीय

 प्रायोजित  योजना  शुरू  १.रना  |

 और  टास्क-फाँसे  की  सिफारिशों  पर  सरकार  विचार  कर  रही  है

 देश  में  अल्प  पोषित  safer

 898.  डा  कृपा  सिन्धु  भोई  :  कया  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की

 कपा  करेंगे  कि

 देना  में  अल्प-पोषित  व्यक्तियों  की  संख्या  कितनी  है  और  उनमें  से  महिलाओं  और

 बच्चों  की  संख्या  कितनी

 समस्या  के  हल  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  और  उन्के  अब  तक  क्या  परिणाम

 निकले

 क्या  अल्प-पोषित  को  सामना  करने  का  कोई  व्यापक  योजना  तेयार  की  गई  है  और

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  क्या

 (7)
 खाद्य  तथा  कृषि  संगठन  तथा  अन्य  एजेंसियों  की  सहायता  के  साथ  अल्प-पोषण  का

 युद्ध  स्तर  पर  सामना  करने  के  लिए  बया  कदम  उठाए  जाने  है  और  सरकार  द्वारा  इस  दल  उस

 प्रयोजन  के  लिए  कितना  आबंटन  किया  गया  है  ?

 स्वास्थ्य  झोर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहसिना  :
 (*)  1980  में  नेपाल  न्यूट्रिशन  मिनिट  लिंग  ब्यूरों  द्वारा  आठ  राज्यों

 उत्तर  पश्चिम  कर्नाटक  और  के  ब्लड  में  किए  गए  सर्वेक्षण  के
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 अनुसार  एक  से  पांच  वीके  आयु  ag  के  बच्चों  में  4.7  प्रतिशत  बच्चे  गम्भीर  किस्म  के  कुपोषण

 से  पीड़ित  हैं  ।  कुपोषण  वाले  पुरुषों /  महिलाओं  की  संख्या  उपलब्ध  नहीं  है

 ध्रौर  कुपोषण  को  समस्याओं  से  निपटने  के  लिए  सरकार  निम्नलिखित

 योजनाएं  चला  रही  है  ।  विभिन्‍न  मंत्रालयों  द्वारा  कार्यान्वित  को  गई  योजनाओं  का  ब्यौरा  इस

 प्रकार  है  :---

 1.  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय :

 (1)  स्वस्थ्य
 बौर

 परिकर  कल्याण  मंत्रालय  द्वारा  महिलाओं  और  बच्चों  में  कुपोषण  से

 बाली  अरक्तता  से  बचाव  कार्यक्रम ।

 (2)  1  से  5  वर्ष  की  आयु  वर्ग  के  बच्चों  में  विटामिन  की  कमी  से  होने  वाली

 दृष्टिहीनता  से  बचाव  क्यें क्रम  ।

 2.  समाज  कल्याण  मतवाला  ॥

 (1)  लहरों  की  गन्दी
 जनजातीय

 और  पिछड़  हुए  प्रामीण  इलाकों  के  faa

 लोगों  के  छः  वर्ष  से  कम  ag  के  गर्भवती  और  दूध  पिलाने  वाली  महिलाओं

 को  पूरक  आहार  प्रदान  का  विशेष  पोषण  कार्यक्रम  |

 (2)  पैकेट  सेवाएं  प्रदान  करने  के  लिए  एकीकृत  बाल  विकास  सेवाए  कार्यक्रम  जिसमें

 छोटे  बच्चों  के  लिए  पूरक  स्वास्थ्य  रेफरल  पोषण

 तथा  ae  कम  आयु  के  गर्भवती  |/दूष  पिलाने  वाली  माताओं  को

 स्वास्थ्य  शिक्षा  और  भ्रनौपचारिक  शिक्षा  देने  की  सेवाएं  शामिल  हैं  ।

 भारत  सरकार  1976  से  विश्व  खाद्य  कार्यक्रम  के  भ्रन्त गत  खाद्य  और  कृषि  संगठन

 से  खाद्य  सहायता  प्राप्त  कर  रही  है  ।  इस  परियोजना  के  अंतगर्त  समाज  के  कमजोर  लगों  के

 वर्ष  से  कम  आयु  के  स्कूल  गर्भवती /  दूध  पिलाने  वाली  मोतियों  को  पूरक  आहार

 प्रदान  किया  जाता है  ।  यह  परियोजना  अभी  विस्तार  के  तीसरे  चरण  में  है  भर  30

 1983  तक  इसका  20  लाख  लाभार्थियों  को  कवर  करने  का  लक्ष्य  है  ।  यह  कार्यक्रम  दस  राज्यों

 मध्य  उत्तर

 और  पश्चिम  बंगाल  में  चलाया  जा  रहा  है  |

 इसी  प्रकार  सी०  ए०  आर०  fo  स्कूल  पु  बच्चों  के  लिए  पूरक  पोषाहर  कार्यक्रम  के

 अंतगर्त  खाद्य  वस्तुए  उपलब्ध  करता  है  ।  यह  कार्यक्रम  14  राज्यों  अर्थात  भास्कर  महाराष्ट्र

 sales,  मध्य

 उत्तर  पश्चिम  बंगाल  भर  पांडिचेरी  संघ  शासित  क्षेत्र  में  चल  रहा  है  ।

 प्राचीन  स्मारकों  के  संरक्षण  के  लिए  निधियां

 899.  श्रीमती  जयन्ती  पटनायक  :  व्या  दिक्षा  धौर  समाज  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे
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 Sere  अप्यय  nn  ee  es  ee  ee  णणाणणाणा

 प्राचीन  केन्द्र  संरक्षित  स्मारकों  के  संरक्षण  एवं  मरम्मत  के  लिए  छठी  पंचव्षींय

 योजना  में  कितनी  राशि  निर्धारित  की  गई

 प्राचीन  केन्द्र  संरक्षित  स्मारकों  के  संरक्षण  एवं  मरम्मतों  के  लिए  चालू  योजना  के

 दौरान  aa  तक  राज्य  वार  क्रि तनी  राशि  प्रतिबंधित  की  गई  और

 (7)  प्राचीन  स्मारकों  के  संरक्षण  के  लिए  चालू  वित्तीय  ag  के  दौरान  विभिन्‍न  राज्यों

 में  कितनी  राशि  व्यय  की  जानी  है
 ?

 शिक्षा  तथा  संस्कृति  और  समान  कल्याण  मंत्रालयों  में  उप  मंत्री  पी०क०

 योजना  प्रणाली  के  अंतगर्त  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  सर्वेक्षण  के  लिए  600  लाख

 रुपये  को  राशि  निर्धारित  की  गई  ।  इसी  में  संरक्षित  स्मारकों  के  परिरक्षण  तथा  मरम्मत  की

 व्यवस्था  भी  सम्मिलित  है  ।  बजट  में  मरम्मत  कार्य  के  लिए  aaa  तथा  मंजूर  की  गई  राशि

 मोहित  वारिक  कार्यक्रमों  के  आधार  पर  है  ।

 और  जानकारी  के  विवरण  एक  तथा  दो  संलग्न  है  ।

 विवरण-एक

 a
 यह  महत्वपूर्ण  स्मारक  be  नियमित  तथा  बिशेष  संरक्षण  कार्यक्रमों  पर  fear  गया

 व्यय है

 राज्य  क  नाम  वर्ष  के  न  आवंटित  राशि

 a  ee  EY  ee  re  re  cee  He  ey  ae  eee

 Arey  प्रदेश  402,000  रु०

 अपगम  28,000  द्०

 बिहार  3,19,000  रु०

 दिल्ली  26,09,000  रु०

 दमन  व  दीव  3,48  ,000  रु०

 गुजरात  4,17,000  रु०

 69,500  रु० हरियाणा

 1,3  5,000  रु० हिमाचल  प्रदेश

 4,03,500  रु० जम्मू  व  कशमीर

 कर्नाटक  8,45,000  रु०

 काल  1,06,000  रु०

 मध्य  प्रदेश  3,60,000  रु०

 महाराष्ट्र  4,96,000  रु०
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 राज्य  के  नाम
 विट  का यत  दि  ae  OE  सिटि  मां  न  तय

 ag  के  दौरान  आवंटित  राशि

 उड़ीसा  4,33,000  रु०

 पंजाब  90,000  रु०

 राजस्थान  3,5  5,000  रु०

 तमिलनाडु  5,22,000  रु०

 त्रिपुरा  4,000  रु०

 उत्तर  प्रदेश  10,20,000  झ्०

 पश्चिम  बंगाल  1,75,000  रु०

 वीररस-दो

 राज्य  का  नाम  वर्ष  योजना  क  अन्तगंत  गभियुक्तियां

 आवंटित  राशि

 वाण

 |  3  4

 ____-L___-

 ग्ान्प्र  प्रदेश  1980-81  20,000  1980-81  ह  दौरान

 198  1-82  विशेष  मरम्मत  योजना

 1982-83  5,000  निधि के  अंतगर्त  17

 ह  लाख  to  को  राशि

 25,000  वापिस  ले  ली  गई

 पलना  पिला  क  राम  जिसका  समायोजन  विशेष

 असम  1980-81  मरम्मत

 1981-82  कं  भन्तगंत

 1982-8  3  ade  में  किया  गया  |

 ~——  ew

 विहार  1980-81

 1981-82

 1982-83

 लट ee  नान

 दिल्ली  1980-81

 1981-82

 1982-83  56,000

 लिट  ae  oe

 56,000
 ———

 181



 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर  24  1983

 ae

 1

 1980-81  —s दमन  व  दीव

 198  1-82

 1982-83  1,05,000

 1,05,000

 1980-81 गुजरात  30,000

 1981-82

 1982-83  20,000

 a

 50,000

 हरियाणा  1980-81

 1981-82

 1982-83

 ee  a  a

 हिमाचल  प्रदेश
 1980-81  35,000

 1981-82

 1982-83
 ee नाटा

 70,000

 1,0  5,000

 जम्मू  व  कश्मीर  1980-81

 1981-82

 1982-83  1,34,000.

 1,34,000 ee

 50,000 कर्नाटक  1980-8 1

 1981-82

 1982-83  90,000

 1,40,000
 NS  Sone  eS

 केरल  1980-81

 1981-82

 1982-83

 me  श
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 ee  NS ा  OC,

 2  3

 ree  nent

 मध्य  प्रदेश  1980-81

 1981-82

 1982-83

 महाराष्ट्र  1980-81  17,000

 1981-82  70,000

 1982-83  65,000

 ee

 1,52,000
 कनी  E

 उडीसा  1980-81  18,000

 1981-82

 1982-83  45,000

 eS

 63,000

 पांडिचेरी  1980-8 1

 1981-82

 1982-83  15,000

 |  ड
 15,000

 फ्राय  1980-8 1

 1981-82

 1982-83

 oe  ee  re  he

 राजस्थान  1980-81

 1981-82.

 1982-83  45,000

 45,000

 तमिलनाडु  1980-81

 1981-82

 1982-83

 QRS  जल
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 2

 _,

 त्रिपुरा  1980-8  |

 198  1-82

 1982-83

 ee ee  ee

 उत्तर  प्रदेश  1980-31  47,000

 1981-82

 1982-83  1,80,000

 ——  ne  te  ree

 2,27,000
 ee  ae  SO  gee

 पश्चिम  बंगाल  1980-81

 1981-82

 1982-83

 कारासुर-रायगढ़  रेल  ares  का  निर्माण  ara  पुरा  करने  की  लक्षित  fafa

 900.  श्रीमती  जयन्ती  पटनायक  क्या  रल  मंत्री  यह  बताने  को  SIT  करेंगे  कि

 (a)  उड़ीसा  में  कोरापुट-रायगढ़  रेल  सम्पर्क  के  निर्माण  को  पूरा  करने  की  लक्षित  तारीख

 कया है

 उपरोक्त  रेल  सम्यक  के  निर्माण  कार्य  में  कया  प्रगति  हुई  और

 (a)  लक्षित  तारीख  के  समाप्त  होने  से  ga  निर्माण  को  पूरा  करने  की  दिशा  में  क्या

 प्रयास  किये  गए  हैं
 ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  areal  सी ०  के ०  जाफर  से

 रायगडा  लाइन  का  पुरा  होना  पूरी  तरह  से  निधि  की  उपलब्धता  पर  निरभर  करेगा  ।  संसाधनों

 की  उपलब्धता  के  अधीन  इस  लाइन  को  1986-87  तक  पुरा  करने  के  प्रयास  किये  जा  रहे  हैं  ।

 कोरापुट  और  मछली  गुड़ा
 के  बीच  (19.65  कि०  मी  ०)  के  पहले  चरण  में  कार्य  को  शुरू  कर  दिया

 गया  है  भोर  यह  कार्य  प्रगति  में  है  ।

 रेलवे  पथ  नौकरी  काय

 901.  श्रीमती  जयन्ती  पटनायक  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किं  :

 क्या  यह सच  है  कि  भारतीय  रेलों  में  रेल पत्र  नवीकरण  का  कायें  बकाया  में  जमा

 हो  गया  है  भीर  बकाया  कायें  में  प्रतिवर्ष  वृद्धि  हो  रही
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 ऋण

 तो  उसके  चा  कारण  अ

 रेलपथ  नवीकरण  कोने  को  तेजी  से  करने  के  लिए  रेलवे  का  1983-84  में  क्या

 है  ?

 रेलें  मन्त्रालय  में  राज्य  सन्नी  सी०  के०  जाफर  :  जी  ats

 बकायों  के  जमा  हो  जाने  का  मुख्य  धन  की  कमी  और  रलपथ  सामग्री  के

 मूल्यों
 में  अघिक  वृद्धि  हैं  जिसके  फलस्वरूप  वास्तविक  नवीकरण  के  काम  पूरे  करने  में  भी  कमी  हो

 जाती है
 ।

 (77)  1983-84  के  दौरान  लगभग  220  करोड़  रुपये  की  कुल  लागत  से  2350  कि०

 मो०  रेलपथ  के  नवीकरण  का  प्रस्ताव  है  |

 बसें
 ~  पी

 902.  श्री  हरीश  कुमार  गंगवार  :  कया  नौवहन  ate  परिवहन  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  ली  परिवहन  निगम  डीलक्स  जिनमें  से  कुछ  बसें  इस  श्रेणो  के  लायक

 गी  नवदीं  के  माध्यम  से  यात्रियों  से  अघिक  किराया  वसूल  करता  और

 यदि  तो  क्या  डीलक्स  बसों  की  श्रेणी  से  ऐसी  सभी  बसों  को  निकालने  के  लिए

 सर्वेक्षण  किया  जायेगा  और  उसके  परिणाम  बताये  जायेंगे  ?

 नौवहन  ste  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  ज़ियाउर्रहमान  :.  भोर

 (a)  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  ने  सामान्य  सेवाओं  को  यथावत  रखते  हुए  विभिन्‍न  रूटों  पर  डीलक्स

 बस  चलाई  हैं  ।  ये  बसें  उन  यात्रियों  के  लिए  हैं  जो  आरामदेह  यात्रा  के  लिए  कुछ  अधिक  पैसा

 दे  सकते  हैं  ।  केवल  वे  ही  बसें  डीलक्स  बसों  के  रूप  में  चलती  हैं  जिनमें  कुशन  सीट  होती  है  और

 जो  अच्छी  हालत  में  होती है  ।  डीलक्स  बसों  की  हालत  और  डीलक्स  बसों  कें  रूप  में  चलने  वाली

 बसों  की  जांच  करने  के  लिए  वरिष्ठ  अधिकारियों  की  एक  समिति  गठित  की  गई  है  ।

 रोग  का  प्रसार

 903.  aft  हरीश  कुमार  गंगवार  :  क्या  स्वास्थ्य  तथा  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  राजधानी  में  रोग  जो  कि  भयंकर  पीड़ा कारक  भोर

 संक्रामक  चले  विषाणु  रोग  फला  हुआ  है  कौर  जिसका  कोई  उपचार  नहीं

 (a)  यदि  तो  उस  के  फलने  के  क्या  कारण हैं  तथा  सरकार  उसकी  रोकथाम  के

 लिए  क्या  कदम  उठा  रही  भोर

 इस  रोग  के  कितने  मामलों  का  पता  चला है
 भर  तत्सम्बन्धी  ब्यौरे  क्या  हैं  कौर

 x  9
 रोग  के  लक्षण  कपा  हैं  ?
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 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  मोहसिना  :

 नहीं  ।  उपलब्ध  सुचना  के  अनुसार  राजधानी  में  रोगਂ  के  मामलों  में  असामान्य

 वृद्धि  हुई  नहीं  लगती  है  ।

 यह  प्रश्न  नहीं  उठता  ।  दिल्ली
 के

 भ्र स्प तालों  में
 निदान

 भर  उपचार  की

 सुविधाएं  उपलब्ध  हैं  ।

 दक्षिण-पूर्वे  रेलवे  में  राउरकेला  एक्सप्रेस  का  दुर्घटनाग्रस्त  होना

 904.  थ्रो  नारायण  चोबे  :

 श्री  लक्ष्मण  मलिक  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दक्षिण  पूर्वे  रेलवे  में  1982  के  प्रथम  सप्ताह  में  राउरकेला

 प्रेस  गाड़ी  दुर्घटनाग्रस्त  हुई

 (a)  दुर्घटना  के  कारण  क्या

 उस  दुर्घटना  में  हताहत  होने  वालों  की  संख्या  कितनी है  और  कितने  लोगों  को

 मुआवजा  दिया  गया

 इस  दुर्घटना  के  कारण  गाड़ियों  की  सेवायें  कितने  दिनों  तक  अस्त-मस्त  नि

 यातायात  रुक  जाने  के  कारण  होने  वाली  हानि  afer  रेलवे  को  कितनी  हानि

 क्या  खड़गपुर  से  राउरकेला  जाते  हुए  राहत  क्रेन  भो  कटरासपुर  में  पटरी  से  उतर

 गई थी  और  इसके  लिए  राहत  काय  समय  पर  प्रारम्भ  नहीं  किया  जा

 (8)  क्या  रेल  मंत्री  भी  दुर्घटना  के  समय  खड़गपुर  में  ही  ठहरे  हुए

 यदि  at,  तो  कया  उन्होंने  दुर्घटना  स्थल  का  दौरा  किया  और

 (@)  यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  जाफर  :  जी  दक्षिण  पू  रेलवे

 पर  2-12-82  को  राउरकेला  एक्सप्रेस  दुर्घटनाग्रस्त  हो  गयी  थी  ।

 रेलवे  सं  रक्षा  दक्षिण  पूर्वे  जिन्होंने  दुर्घटना  की  जांच  की  के  प्रारम्भिक

 निष्कर्षों  के  agar  यह  दुर्घटना रेल  कर्मचारियों  की  गातीं  के  कारण  उनको  यतीम  रिपोर्ट

 को  प्रतीक्षा  है  ।

 इस  दुर्घटना  में  9  ब्यक्ति  मारे  गए  ate  41.0  घायल  हुए  जिनमें  से  9  गम्भीर  रूप

 से  घायल  हुए  ।  दुर्घटना  के  शिकार  हुए  व्यक्तियों  को  अभी  कोई  मुआवजा  नहीं  गया

 है  ।  बहरहाल  मृतकों  के  निकट  सम्बन्धियों  तथा  घायल  यात्रियों  को  61,2.50  रुपये  की  अनुग्रह
 राशि  के  भुगतान  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।
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 दस  दुर्घटना  के  परिणामस्वरूप  गाड़ी  सेवाएं  लगभग  53  घण्टे  तक  अवद्य  रहीं  ।

 (=)  इस  दुर्घटना  के  कारण  रेल  सम्पत्ति  की  63  लाख  रुपये  की  क्षति  होने  का  अनुमान

 लगाया  गया  है  ।

 अलग-भ्रमण  सेवाओं  से  प्राप्त  होने  वाली  आमदनी  के  अलग  आंकड़े  नहीं  रखे  जाते  हैं  ।

 जी  हां  ।  लेकिन  राहत  काय  आरम्भ  करने  में  किसी  प्रकार  की  देरी  नहीं  की  गयी

 क्योंकि  चक्रधरपुर  और  बोडामुंडा  से  राहत  गाड़ियां  अविलम्ब  दुर्घटना  स्थल  पर  पहुंच  गई  थीं  ।

 और  (a)  जी  यह  आवश्यक  नहीं  समझा  |

 खड़गपुर  seat  में  बिजली  के  इंजनों  का  आवधिक  area  करने  का  प्रस्ताव

 905.  श्री  नारायण  चोबे  :  क्या  रेल  मंत्री  खड़गपुर  में  बिजली  के  इंजनों  के  आवधिक

 भओवरहालिंग  के  बारे  में  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  750,  दिनांक  7  अक्तूबर  1982  के  उत्तर  के

 सम्बन्ध  में  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 उक्त  प्रस्ताव  को  कार्यान्वित  करने  में  कितनी  प्रगति  हुई  ओर

 यदि  अभी  तक  कोई  प्रगति  नहीं  हुई  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  मन्त्रालय  में  राज्य  स्त्री  सी०  छ्क्ठ  जाफर  :  भ्र ौर  खड़गपुर  में

 बिजली  रेल  इंजनों  के  आवधिक  ओवर हाल  के  लिए  क्षमता  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  रेल  मंत्रालय

 के  विचाराधीन  है  ।  अन्तिम  निक्षेप  निधियों  की  बिजली  रेल  इंजनों  की  आवधिक

 भो वर हाल  की  सभी  भारतीय  रेलों  को  आवश्यकता  के  साथ-साथ  उपलब्ध  क्षमता  भर  खड़गपुर

 कारखाने  और  रेल  इंजनों  के  लिए  सहज  पहुंच  वाले  विद्युतीकृत  खण्डों  में  स्थित  मारपीट  रेलों  के

 अन्य  बड़े  कारखानों  के  भाप  रेल  इंजन  मार  में  कमी  के  कारण  नियुक्त  कारखाना  क्षमताओं

 पर  निर्भर  करेगा  |

 अधिकारियों  का  गुट-निरपेक्ष  राजधानियों  का  दौरा

 906.  sit  रामजी  भाई  भावी  :

 शी ए०  निलालोहियादासन  नाडार :  क्या  बिदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 क्या  यह  सच  है  कि
 मंत्रालय  के  वरिष्ठ  अधिकारियों

 ने  पिछले  2-3  महीनों

 में  गुट-निरपेक्ष  शिखर  सम्मेलन  के  समक्ष  औपचारिक  मामलों  के  बारे  में  अधिक  से  अधिक

 मतैक्य  सुनिश्चित  करने  के  लिए  गुट-निरप्र  आन्दोलन  के प्रमुख  सदस्य  देशों  के  साथ  कई  बार

 विचार-विमर्श  किया
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 ee चा  उसका

 यदि  तो  उसके  क्या  निष्कर्ष

 क्या  विदेश  मंत्रालय  के  सचिव  तथा  अन्य  अधिकारियों  ने  गुट-निरपेक्ष  सम्मेलन

 के  सम्बन्ध  में  अफगानिस्तान  तथा  अनेक  अन्य  देशों  का  दौरा  किया  था  भर

 झपने  समतुल्य  अधिकारियों  एवं  राज्याध्यओं  के  साथ  उपयोगी  परामदां  किया  भर

 यदि  तो  उसके  क्या  परिणाम  निकले  ?

 विदेश  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  ए०  go  :
 भर  (7)  जी  हां

 विभिन्न  स्तरों  पर  कई  देशों  के  साथ  विचार-विमश  किए  गए  हैं  ।

 और  विभिन्‍न  सदस्य  देशों  के  साथ  किए  गए  विचार-विमर्श  का  उद्देश्य  सदस्य

 देशों  के  बीच  उन  विभिन्न  मसलों  पर  सहमति  और  सहयोग  के  क्षेत्र  को  बढ़ाना  है  जिनके  इस

 सम्मेलन  में  उठाये  जाने  की  संभावना  हैं  ।  इन  विमर्शों
 में  प्रक्रिया  सम्बन्धी  तथा  आधारभूत

 मुद्दों  पर  जो  सुझाव  प्राप्त  हुए  भर  विचार  व्यक्त  किए  गए  वे  इस  feat  सम्मेलन  को  तैयारी

 और  इसके  प्रलेखन  के  लिए  महत्वपूर्ण  सामग्री  सिद्ध  होंगे  |

 गुजरात  के  शिक्षा  val  के  साथ  बातचीत

 907.0  श्री  रामजी  भाई  मावली  :  क्या  शिक्षा  और  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  गुजरात  के  शिक्षा  भर  संस्कृति  मंत्रियों  ने  शिक्षा  विभाग  के  केन्द्रीय  मंत्रियों

 तथा  अधिकारियों  के  साथ  गुजरात  में  शिक्षा  की  समस्याओं  और  मामलों  पर  पिछले  6  महीनों  में

 बातचीत  की

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण

 क्या  गुजरात  सरकार  ने
 गुजरात

 की  विभिन्न  शिक्षा  और  संस्कृति  योजनाओं  की

 विभिन्‍न  योजनाओं  तथा  परियोजना ग्र ों  हेतु  अधिक  राशियों  के  अबटन  की  मांग  की  कौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरे  कया  हैं  और  केन्द्र  द्वारा  अनुदान  तथा  राशियों

 में  वृद्धि  करने  के  लिए  केन्द्र  द्वारा  क्या  कार्यवाई  की  गई  है  ?

 शिक्षा  धौर  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  में  उप  मंत्री  पी०  Fo  पु
 :

 जी  नहीं  ।

 प्रय  नहीं  उठता  ।

 और  शिक्षा  तथा  संस्कृति  के  लिए  गुजरात  राज्य  सरकार  ने  1983-84 के

 लिए  वार्षिक  योजना  में  1587  लाव  रुपये  के  परिव्यय  का  प्रस्ताव  किया  था  जिसके  स्थान  पर

 राज्य  के  मुख्य  मंत्री  और  योजना  आयोग  के  उपाध्यक्ष  के  बीच  12-1-83  को
 हुई  बठक  में

 अन्तिम  रूप  से  1427  लाख  रुपये  की  व्यवस्था  स्वीकृत  की  गई  थी  ।
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 समाज  कल्याण  बो  द्वारा  क्यों  को  प्राप्त  न  faut  जाना

 08.  श्री  बी०  ato  देसाई  :  क्या  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  केन्द्रीय  समाज  कल्याण  बोड़  ने  योजना  आयोग  केवल  समाज  सेवा

 परियोजनाओं  के  बारे  में  कार्यवाही  करने  के  लिए  आयोग  में  एक  कक्ष  की  स्थापना  करने  का

 सुझाव  दिया  है

 यदि  तो  क्या  योजना  आयोग  ने  इस  सुझाव  को  स्वीकार  कर  लिया

 यदि  तो  केन्द्रीय  समाज  कल्याण  बोड  ने  सरकार  को  अन्य  और  क्या  सुझाव

 दिए है

 क्या  केन्द्रीय  समाज  कल्याण  gis  उन  उद्देश्यों  को  प्राप्त  करने  में  असफल  रहा
 जिनके  लिए  इस  बोड़  का  गठन  किया  गया

 यदि  तो  क्या  इसमें  आमुल-चूल  परिवर्तन  करने  की  आवश्यकता  है  तथा  क्या

 सरकार  इस  बारे  में  आवश्यक  उपाय  करने  के  विषय  में  विचार  र  रही

 (a)  क्या  राज्यों  के  समाज  कल्याण  बोड़  उद्देश्यों  को  प्राप्त  करने  में  असफल  रहे
 कौर

 यदि  तो  इसके  मुख्य  कारण  क्या  है
 ?

 शिक्षा  और  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  में  उप  मंत्री  पी०  न  पु

 १

 नहीं  ।

 ग  अन्य  सुझाव  थे  कि  केन्द्रीय  ania  कल्याण  als  को  20  सूत्रीय  कार्यक्रम  के  कार्य

 वयन  से  सम्बद्ध  किया  जाए  और  उसको  कार्यान्वयन  के  लिए  कुछ  समेकित  बाल  विकास  सेवा

 परियोजनाओं  सौंपी  जाएं  ।

 केन्द्रीय  समाज  कल्याण  ale  इस  साल  में  अपने  लक्ष्य  और  उद्देश्यों  को  सन्तोष

 जनक  ढंग  से  पुरा  किया  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता

 राज्य  बोर्डे  केन्द्रीय  समाज  कल्याण  बोर्ड  द्वारा  हाथ  में  लिए  गए  कार्यक्रमों  को

 सक्रिय  रूप  से  सहायता  और  कार्यान्वित  कर  रहे  हैं  ौर  इस  प्रकार  उन  लक्ष्यों  और  क्यों  को

 पूरा  कर  रहे  हैं  जिनके  लिए  उनकी  स्थापना  की  गई  थी  ।

 (3)  प्रश्न  पता ॥
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 विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  हारा  विभिन्न  विश्वविद्यालयों  को  अनुदानों  में  विषमता

 909.  Sto  पी०  जे०  कुरियन  कया  शिक्षा  और  संस्कृति  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  विभिन्‍न  विंदवक्दालयों  को  मंजूर  किए  गए  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग

 अनुदानों  में  मारो  विषमता  है

 क्या  विश्वविद्यालयों  को  मंजूर  किए  गए  अनुदान  की  राशि  छात्रों की  संख्या  के

 अनुपात  में  नहीं

 (7)  क्या  केरल  विश्वविद्यालय  ने  इसके  विरुद्ध  शिकायत  को  कौर

 यदि  तो  सरकार  की  इस  पेर  क्या  प्रतिक्रिया  है  और  इसे  मामले  में  कया  का

 वाई  की  गई  है
 ?

 दिक्षा  संस्कृति  तथा  ओर  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  में  उप  मंत्री  पी०  के
 :

 ate  विश्वविद्यालय  अनुदान  art  हीरा  प्रत्येक  विश्वविद्यालय  को  संस्वीक्ंतें  अनुदानों

 की  मात्रा  कई  बातों  के  आधार  पर  निर्धारित  की  जाती  इनमें  पढ़ाए  जाने  बाले  पाठयक्रमों

 की  किस्में  और  छात्र  और  संकाय  संख्या  विकास  का  पहले  से  ही  अनुमोदित  योजनाओं

 के  कार्यान्वयन  की  प्रगति  भर  इसी  प्रकार  की  बातें  सम्मिलित  ये  अनुदान  मात्र  छात्रों  के

 नामांकन  के  आधार  पर  निर्धारित  नहीं  किए  जाते  हैं  ।

 शौर  चालू  योजना  के  आयोग
 ने

 किसी  विश्वविद्यालय  को  उसके

 सामान्य  विकास  के  लिए  1.00  करोड़  रु०  से  अधिक  राशि  आबंटित  नहीं  की  है  ।  केरल  विश्व

 विद्यालय  ऐसे  विश्वविद्यालयों के के  समूह  में  से  है  जिन्हें  1.00  करोड़  रु०  आबंटित  किए  गए  हैं  ।

 विश्वविद्यालय  ने  इस  आबंटन  में  बृद्धि  के  लिए  अनुरोध  किया  लेकिन  aaa  अपने

 उपलब्ध  संसाधनों  के  अंतगर्त  इस  अनुरोध  को  स्वीकार  करने  में  असमर्थ  था  |

 कोचीन  हियो  का  उत्पादन  लक्ष्य

 910.  प्रो०  पी०  जे०  कुरियन

 श्री  जेवियर  aaa  क्या  नौवहन  और  रोशन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 कोचीन  शिष्यों  का  उत्पादन  लक्ष्य  क्या  है

 क्या  यह  लक्ष्य  प्राप्त  कर  लिया  गया

 यदि  नहीं  तो  उसके  कया  कारण  है  और  लक्ष्यों  कौ  प्राप्ति  के  लिए  सरकारे  का  क्यो

 कदम  gory  का  विचार  है

 अब  तक  कितने  पोतों  का  निर्माण हुआ  और
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 तत  ह  ा  ह  की  क  ह  ee

 (=)  क्या  कोचीन  दिया  की  सुविधाओं  का  विस्तार  करने  की  कोई  योजना  है
 ?

 नौवहन  आर  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ज़ियाउर्रहमान

 ब्यान  योजना के  कोचीन  fears  द्वारा  1985  तक  प्रत्येक  75000  डी०  sero  Ho

 के  6  जहाज  तयार  करके  डिलिवर  किए  जाने  को  संभावना  है  ।  1982-83  के  लिए  जो  लक्ष्य

 निर्धारित  की  वह  एक  जलदाय  (002)  की  डिलिवरी  एक  जहाज  (003)  को  फ्लोट

 झा ऊट  शिपर्वित्डिग  में  200,000  जी०  ato  eto  के  एक  जहाज  (004)  की  कील  रखने

 का  और  3.75  करोड़  रु०  के  मरम्मत  काय  करने  का  है  ।

 शिप  बिल्डिंग  में  1982-83  के  लिए  निर्घारित  लक्ष्य  1983  के  अन्त  तक

 पूरा  कर  लेने  की  सम्भावना  है  ।  जहाजों  की  मरम्मत  से  होने  वाली  आय  का  लक्ष्य  पहले  ही  पूरा

 कर  लिवा गया  है

 sea  नहीं  होता

 75000 डी  ०  डब्ल्यु०  टीव  का
 एक

 जहाज  अब  तक  डिलीवर  किया  जा  चुका है
 ।

 fresh 75000  डी०  डब्ल्यू  टी०  का  दूसरा  जहाज भी
 डि इलियास  के  लि  ए  तयार  है

 -

 fe)  जी  नहीं  ।

 तियबत्ला-पत्थानमाम्थिट्टा  पुन्नाल्लर  रल  लाइन  का  निर्माण

 911,  प्रो०  पो०  ले०  करियर  :  क्या  रेल  तन्वी  we  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  तिस्ब्त्ला-पत्तनम
 तिट्टा-पुन्नात्लूर  रेल  लाइन  तथा  चिंतातुर-कोहसार

 कारा-त्रिवेन्द्रम  रेल  लाइन  के  निर्माण  के  लिए  अभ्यावेदन  मिले  कौर

 यदि  तो  सरकार  को  उस  पर  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  सी०  के ०  जाफर  11.0

 है है  फिलहाल  संसाधनों  की  तंगी  के  कारण  उक्त  लाइनों  के  निर्माण  का  कोई  प्रस्ताव

 नहीं है  ।

 बनाई  हर  पत्नी  के  बीच  चलने  वाली  समुद्र  तटों  नौवहन  सेवी  का  माल वान

 बन्दरगाह  से  बाहर-बाहर  जाना

 912.  प्रो०  ag  दण्डवत  :  क्या  नौवहन  और  परिवहन  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  यह  सच  है  किं  बम्बई  से  पणजी  के  बीच  चलने  वाली  समुद्रतटीय  नौवहन  सेवा

 महाराष्ट्र  के  कोंकण  तट  पर  मालवान  बन्दरगाह  से  बाहर-बाहर  जाती

 यदि  gi,  ती  उसके  कारण  बया  ओर
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 eee

 क्या  मालवान  बन्दरगाह  की  नौवहन  सेवाओं  के  लिए  खोलने  हेतु  शीघ्र  कदम  उठाए

 जाएंगे
 ?

 नौवहन  और  परिवहन  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  जियाउरहसान  ।  जी

 माल वान  बन्दरगाह  पर  समुद्र  में  ज्वार  के  समय  ही  जहाज  आ  जा  सकते  हैं  ।

 लिए  यात्री  पोत  यहां  नहीं  आते  हैं  ।  जब  यहां  एक  जहाज  शू ग्रस्त  हो  गया  और  पूर्ण  नष्ट घोषित

 कर  दिया  गया  तत्र  1972  सें  यहां  ard  बाले  जहाजों  की  सख्या  3  से  घटा  कर  2  कर

 दी  गई  ।  मालवान  बन्दरगाह  पर  इस  स्विस  के  जहाज  नहीं  भूना  जाना  और  इस  सर्विस  को  यहां

 नियमित  रूप  से  चलाना  संभव  नहीं  है  ।

 चूंकि  मुगल  लाइन  लिमिटेड  के  यात्री  जहाजों  की  गति  घीमी  होती  है  और  उन्हें

 अपने  माल  जहाजों  के  arden  अर  उनकी  सर्विस  को  नियमित  करना  होता  है  इसलिए  उनका

 माल वान  बन्दरगाह  को  अपनी  मुसाफिर  जहाजी  सेवा  में  शामिल  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 कन्ट्रोल  सरकार  स्वास्थ्य  सेवा  योजना  के  औषधालय  खोले  जाने  का  मापदण्ड

 913.  श्री  भीम  सिह

 श्री  सत्येन  नारायण  fag

 डा०  सुब्रहमण्यम  स्वामी  क्या  स्वास्थ्य  कौर  परिवार  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  के  औषधालय  खोले  जाने  का  मापदंड  क्या  और

 (3)  उन  स्थानों  के  नाम  क्या  हैं  जहां  पर  पिछले  तीन  वर्षों  में  ऐसे  औषधालय  खोले  गए

 हैं  और  उनकी  कुल  संख्या  कितनी  है
 ?

 स्वास्थ्य  जौर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  उप-मंत्रो  कुमुद
 वेन  एस०  :

 केंद्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  का  ऐलोपैथिक  औषधालय  उस  कालोनी
 में  खोला

 जाता  है  जहां  पर  3  किलोमीटर  के  घेरे  में  केन्द्रीय  सरकार  के  कम  से  कम  2000-2500

 चारी  रहते  हों  ।

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  गुड़गांव  नागपुर

 पुणे  तथा  कानपुर  में  26  एलोपैथिक  औषधालय  खोले  गए  ।

 रल  सुधार  समिति  की  सिफारिशों  का  क्रियान्वयन

 914.  थी  जयनारायण  रोत :

 att  शाँत  arg  पटेल  :

 श्री  मोहम्मद  असरार  अहमद  :  क्या  रेल  मन्त्री  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :
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 रेल  सुधार  समिति  की  प्रमुख  सिफ़ारिशों  क्या

 क्या  सरकार  ने  रिपोर्ट  की  जांच  की  दौर

 यदि  तो  उस  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सी०  सके  जाफर  :  रेलवे  gare  समिति

 अपनी  रिपोर्ट  भागो  में  प्रस्तुत  कर  रही  अब  तक  निम्नलिखित  6  भाग  प्राप्त  हो  चुके  हैं  जैसा

 कि  नीचे  निर्दिष्ट  किया  गया  है  :--

 भाग  विषय

 ह  ॥  कग  सत्न  Ta द्  Tr  Tore
 नवीकरण  के  लिए  परिसम्पत्तियों  on  |  aq  |  सं  हव्वा  और

 दुर्घटनाओं
 की

 रोक  थाम

 II,  रेल  से  होने  वाले  परिवहन  के  विभिन्‍न  पहलुओं  पर  दी घं कालीन  परिप्रेक्ष्य  ।

 Il.  रेल  पुल  और  भूमि  ।

 IV.  रेलवे  आरक्षित  निधि

 V.  चल  स्टाक  का  उत्पादन  और  भ्र तुर क्षण  |

 VI.  किराया  और  मालभाड़ा  संरचना  |

 और  रिपोर्ट  के  इन  भागों  पर  सरकार  द्वारा  कार्रवाई  की  जा  रही है  ओर  94

 सिफारिशें  या  संशोधन  सहित  स्वीकार  कर  ली  गई  हैं  ॥

 भारत  ओर  फोन  को  जनसंख्या

 915.  श्री  जयनारायण  रात  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  fa:

 (x
 )  क्या  यह  सच  है  कि  भारत  की  जनसंख्या  चीन  की  जनसंख्या  से  बढ़  रही  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या है
 और

 दोनों  देशों  की  वर्तमान  जनसंख्या

 कितनी-कितनी  है  ?

 स्वास्थ्य  ale  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मली  मोहसिना  :

 कोई  भी  विश्वसनीय  सुचना  उपलब्ध  नहीं  है  ।  इस  सम्बध  में  मिली  थोड़ी  बहुत  सुचना
 के  आधार  पर  निकट  भविष्य  में  जनसंख्या  के  मामले  में  भारत  के  चीन  से  ant  निकलने  की  कोई

 सम्भावना  नहीं  है  |

 1981  की  जनगणना  के  अनुसार  भारत  की  जनसंख्या  68.5  करोड़  थी  तथा  1982

 में  की  गई  जनगणना  के  अनुसार  दोन  की  जनसंख्या  103.2
 करोड़  थी  ताइवान  प्रान्त  भी

 शामिल  ।
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 बिलारा  और  बार  के  बीच  रेल  लाइन  बिछाने  के  सम्बन्ध  में  aga

 916.  श्री  वृद्धि  चन्द्र  जेन  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राजस्थान  राज्य  में  बिलारा  और  बार  के  बीच  रेल  लाइन  बिछाने  के  लिए  सर्वेक्षण

 कायें  के  सम्बन्ध  में  अब  an  कितनी  हुई
 और

 इस  लाइन  पर  काय  कब  तक  आरम्भ  हो  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  (ait  सी०  ष्ह् ०  जाफर  तारीफ )
 :  भीर  राजस्थान

 राज्य  में  बिलारा  से  बार  तक  एक  नई  मोटर  लाइन  का  सर्वेक्षण  काय  प्रगति  के  अन्तिम  चरणों  में

 है  ।  बहरहाल  इस  लाइन  के  निर्माण  का  निर्णय  सर्वेक्षण  रिपोर्टे  की  जांच  हो  जाने  तथा  योजना

 आयोग  से  इसको  स्वीकृति  प्राप्त  हो  जाने  के  पश्चात्‌  हो  लिया  जाएगा  बशर्तें  कि  संसाधन

 उपलब्ध  हों  ।

 टेप  alta  डाउन  भाकयोलोजी  डिपार्टमेंट  दोषी  समाचार

 917.  श्री  एम०  रामगोपाल  रेड्डी  :

 श्री  gaia  यादव
 :

 क्या  शिक्षा  ओर  संस्कृति  मंत्री  यह  बिताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  सरकार  का  ध्यान  1982  के  हिन्दुस्तान  टाइम्स  में  प्रकाशित

 टेप  बोग्स
 डाउन  आकंयोलोजी  डिपार्टमेंट  दीपक  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया

 क्या  सरकार  ने  पिछले  पांच  वर्षों  में  पुरातत्व  विभाग  के  कार्यचालन  की  जाँच

 की

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  कपा

 क्या  यह  सच  है  कि  इस  समय  यह  संगठन  अपने  9  करोड़  रुपये  के  कुल  बजट  में  से

 7.5  करोड़  रुपये  वेतन  के  भुगतान  पर  व्यय  कर  देता  है  और  राष्ट्रीय  महत्व  के  घोषित  स्मारकों

 की  देख-रेख  और  रख-रखाव  के  लिए  बहुत  थोड़ी  धनराशि  छोड़ता  और

 इस  संगठन  के  कार्यकरण  को  सुधारने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  अथवा  उठाए

 जाने  का  विचार  है  ?

 दिक्षा  ओर  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  में  उप  भन्ती  पी०  Fo  :

 से  भारतीय  पुरातत्व  सर्वेक्षण  के  कार्यचालन  पर  विचार  करने  के  लिए  सरकार  ने

 1983
 में

 विशेषज्ञों  की  एक  समिति  का  गठन  किया  ।  इस  समिति  द्वारा  1983
 के  अन्त  तक  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किए  जाने  की  सम्भावना  है  ।

 भारतीय  पुरातत्व  सर्वेक्षण  का  परिशोधित  बजट  प्राक्कलन  8,56,69,000  रुपये
 जिसमें  से  4,66,9  5,000  रुपये  कमेंट्री-वृन्द  के  वेतन  के  भुगतान  के  लिए  जिसमें  स्मारकों  के
 परिरक्षण  तथा  मरम्मत  के  लिए  रखे  गए  कर्मचा  रियों  का  वेतन  भी  सम्मिलित  है  ।
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 (=)  व  (1)  के  सामने  दिए  गए  उत्तर  के  अनुरूप  ।

 एक  दूसर  की  जेलों  में  भारतीय  ate  पाकिस्तानी

 918.  st  एम०  रामगोपाल  रेड्डी  :

 श्री  रास  बिलास  पासवान  :

 श्री  सुभाष  यादव  :  क्या  निदेश  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 A
 {

 )  क्या  यह  सच  है  कि  बड़ी  संख्या  में  भारतीय  पाकिस्तानी  जेलों  में  ate  भारतीय  जेलों

 में  पाकिस्तानी  बंदी

 यदि  तो  दोनों  देशों  की  जेलों  में  ऐसे  लोगों  की  संख्या  कितनी  है  और  उनका

 ब्योरा  कया

 थी थ a
 क्या  22  1982  को  दि एन ण्य ली  में  विदेश  सचिवों  कीं  op  में  इस  मामले  पर

 चर्चा  हुई  थी  ओर  यदि  हां  तो  उसका  क्या  परिणाम  और

 उनको  स्वदेश  वापसी  के  लिए  भारत  सरकार  द्वारा  कौन  से  कदम  उठाए गए  हैं  अथवा

 उठाए  जाने  का  विचार  है  ?

 fate  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  go  go  :  हां  ।

 हमारी  जानकारी  के  अनुसार  पाकिस्तान  की  विभिन्‍न  जेलों  में  350  से  अधिक

 भारतीय  राष्ट्रिक  नजरबंद  हैं  ।  भारत  में  नजरबंद  पाकिस्तानी  की  संख्या  करीब

 200 है  ।

 इस  मामले  में  पाकिस्तान  सरकार  से  निगमित  रूप  से  विचार-विमणें  किया  जाता

 रहा  है  ।  पाकिस्तान  के  विदेश  सचिव  को  1282  में  भारत-यात्रा  और  1983

 में  भारत  सरकार  के  विदेश  मंत्रालय  के  सचिव  की  इस्लामाबाद  यात्रा  के  दौरान  भी  इसकी  चर्चा

 की  गई  थी  ।

 नजरबंदों  की  सूचियों  का  प्रारम्भिक  मदान-प्रदान  भी  हुआ  है  ।  इस  पर  सहमति  हो

 गई  है  कि  दोनों  देश  1  1983  तक  एक-दूसरे  को  बाकी  जानकारी  भी  दे  देंगे  ।  नजरबंदों

 के  प्रत्यावतंत
 के  तौर-तरीकों  पर  भी  बातचीत  हुई  है  ।

 रिंग  रेलवे  को  लोकप्रिय  बनाने  के  लिए  उठाए  गए

 919.  श्री  एम०  रामगोपाल  हड्डी  :

 श्री  टी०  मार०  दामन ना  :

 श्री  सोहन  लाल  पटेल  :

 श्री  asia
 कया  रेल  मंत्री  यह  बताने

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्
 (a)  दिल्ली  {  ्  ग  रनवे  को  लोकप्रियता  न  मिलने  के  क्या  कारण
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 (a)  दिल्‍ली  में  fea  रेलवे  के  निर्माण  पर  कित  नी  धनराशि  खर्चे  हुई

 क्या  रिंग  रेलवे  को  लोकप्रिय  बनाने  के  लिए  सरकार  द्वारा  कोई  कदम  उठाए  गए
 और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  ato  फे  जाफर  :  दिल्‍ली  में  रंग  रेलवे

 इस  कारण  लोकप्रिय  नहीं  हो  सकी  क्योंकि  दैनिक  यात्री  दो  प्रकार  के  परिवहन  का

 जुला  स्वरूप  पसन्द  नहीं  करते  |

 (a)  इस  परियोजना  की  स्वीकृत  लागत  34.18  करोड़  रुपये  थी  ।

 दिल्‍ली  परिवहन  निगम  के  साथ  संयुक्त  मासिक  सीजन  टिकट  जारी  करके  रिंग  रेलवे

 को  लोकप्रिय  बनाने  के  प्रयास  किए  गए  हैं  |

 प्रश्न  नहीं  उठता  |

 राष्ट्रीय  दोषिक  पत्रकारिता  सेमिनार  को  सिफ़ारिशों

 920.  sit  नित्यानंद  कया  शिक्षा  और  संस्कृति  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 इस  at  जनवरी  के  अन्तिम  सप्ताह  में  नई  दिल्‍ली  में  आयोजित  राष्ट्रीय  शैक्षणिक

 पत्रकारिता  सेमिनार  को  सिफारिशों  का  ब्योरा  क्या  और

 सरकार  का  विचार  इन  पर  क्या  कार्यवाही  करने  का  है  ?

 शिक्षा  और  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  में  उप  मिली  पी०  शक्

 और  दैनिक  पत्रकारिता  को  बढ़ावा  देने  के  उद्देश्य  से  राष्ट्रीय  दोषिक  अनुसंधान  तथा

 प्रशिक्षण  परिषद्‌  र... श०  भ  प्र०  To)  ने  28  और  29  1983  को  नई  दिल्‍ली  में

 एक  राष्ट्रीय  सेमिनार  आयोजित  किया  ।  सेमिनार  ने  अनेक  सिफारिशें  कीं  जिनके  ब्यौरे  विवरण  में

 दिए गए  हैं  ।

 इन  सिफारिशों  पर  विभिन्‍न  स्तरों  पर  तथा  विश्वविद्यालयों  कौर  उच्च  अध्ययन  को  अन्य

 संस्थाओं  जैसी  विभिन्‍न  संस्थाओं  द्वा रा  विचार  किया  जाएगा  रा०-दौ०  अ०  To  प०  इन

 जिनका  इससे  विशेष  सभ्वन्घ  के  कार्यान्वयन  की  सम्भावना  को  जांच  करेगी  ।  इन  सिफारिशों

 का  प्रचार  करने  के  लिए  भारतीय  शिक्षा  की  पत्रिका  का  एक  विशेषांक  प्रकाशित  करने  का  इसका

 प्रस्ताव  है  ।

 विवरण

 राष्ट्रीय  से  को  गई  सिफारिशों  के
 ब्योरे

 I,  रा०  श०  Fo  To  Go  को  दिक्षा  विशेष  रूप  से  स्कूल  शिक्षा  के  क्षेत्र  में  कार्यरत
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 पत्रकारों  के  लिए  प्रावधान  विवरण  सत्र  आयोजित  करने  में  अग्रणी  होना  चाहिए  ।

 इन  सत्रों  के  विवरण  सक्षम  साधन  व्यक्तियों  के  cua  से  किया  जा  सकता  है  ।

 रा०  दा०  अ  To  To  को  चाहिए  कि  वह  शैक्षिक  संस्थाओं में  परिप्रेक्ष्य  संचार

 प्रभागों  के  रूप  में  अपनाने  के  लिए  एक  उपयुक्त  संगठनात्मक  प्रणाली  का  सुझाव  देने

 के  लिए  एक  कार्यशाला  आयोजित  करे  ।

 रा०  द ०  अ०  प्र०  पूठ  विश्वविद्यालयों  से  संचार  तथा  साधनों  को  समस्याओं  के

 सम्बन्ध  में  एक  इकाई  को  अपनाने  के  लिए  एम०  एड  पाठ्यक्रम  प्रदान  करने  की

 सिफारिश  करे  ।  इस  सिफारि दा  के  ब्यौरे  राष्ट्रीय  अध्यापक  शिक्षा  परिषद्‌  अथवा

 इस  विषय  से  सम्बन्धित  किसी  न्य  निकाय  द्वारा  तेयार  किये  जा  सकते  हैं  ।

 जहां  पत्रकारिता  पाठ्यक्रम  पढ़ाए  जाते  हैं  वहाँ  एक  वैकल्पिक  विषय/पाठुक्रम  के

 रूप  में  शैक्षिक  पत्रकारिता  के  शिक्षण  की  सम्भावना  पर  स्कूलों  अथवा  पत्रकारिता

 विभाग  द्वारा  विचार  किया  जा  सकता  है  ।

 5,  विषय  वस्तु  तथा  उनके  सुघार  की  दृष्टि  आवश्यक  होने  कार्यशालाओं  के

 जिनमें  जन-सम्पंन  तथा  साधन  व्यक्तियों  और  रिता  शिक्षकों  को

 संसाधन  व्यक्तियों  के  रूप  में  आमंत्रित  किया  जा  सकता  रा०  fo  To  प्र ०  प०

 द्वारा  देश  में  वर्तमान  शैक्षिक  पत्रिकाओं  का  अध्ययन  किया  जाना  चाहिए  ।

 6  शिखर  शैक्षिक  एजेन्सियों  से  दिल्‍ली  में  दक्षिण  समाचार  आघारित  एक  विशेष  सेवा

 स्थापित  करने  का  अनुरोध  किया  जाए  ।  यह  एजेन्सी  टेलिविजन  भर

 शैक्षिक  पत्रिकाओं  की  विभिन्‍न  साधन  एजेंसियों  के  लिए  समाचार  तथा  विशेषताओं

 को  समन्वित  करके  उन्हें  उपलब्ध  करा  सकती  है  ।

 सेमिनार  ने  सभी  प्रमुख  शैक्षिक  शिक्षण  तथा  अनुसन्धान  संगठनों
 में  अनुकुल  विशेषज्ञता  समाचारों  को  इनका  सम्पादन  तथा  प्रसार  करने

 के  संचार  सेल/एकक  स्थापित  करने  की  सिफारिश  की  ताकि  staan

 विचारों  और  अनुकूल  अनुसन्धान  सम्बन्धी  उपलब्धियों  की  गति  को  तेज

 किया  जा  सके  |

 8.  राठ  द०  अ०  Fo  पृ०  को  शैक्षिक  स्वरूप  के  समाचार  प्राप्त  करने  और  देने  के

 लिए  शैक्षिक  पत्रिकाओं  के  सम्बन्ध  में  एक  शिखर  समन्वय  निकाय  के  रूप  में  कार्य

 करना  चाहिए  ।  यह  शैक्षिक  पत्रकारों  के  सम्पादकीय  स्टाफ  के  लिए  कार्यशालाएं

 भी  आयोजित  कर  सकती  हैं  ।

 9.  विभिन्‍न  पत्रिकाओं  तथा  अन्य  साधनों  को  शैक्षिक  समाचार  प्रसारित  करने  के  लिए

 क्षेत्रीय  भाषाओं  के  अधिकतम  उपयोग  को  प्रोत्साहित  किया  जाए  ताकि  क्षेत्रीय

 भाषाओं  में  faa  पत्रकारिता  का  आगे  विकास  हो  सके  ।

 197



 quai के  लिखित  उत्तर  24  1983

 10,  रा०  श०  Fo  To  प०  नामक  समाचार-पत्र  तथा  अन्य  दोषिक  पत्रिकाएं  देश  में

 सभी  विश्वविद्यालयों  और  हाई  स्कूलों  को  भेजीं  जानी  चाहिए  ।

 11.  सभी  शैक्षिक  संस्थाओं  द्वारा  गोपन  हाउस  प्रणाली  अपनायी  जानी  चाहिए  |

 सकू

 श्रीमती  गीता  मुखर्जी  :  दिल्‍ली  में  हाल  ही  में  एक  बहुत  ही  गम्मीर  घटना  घटी

 क  ७4 ७  क  के
 स्कूल  की  लड़कियों  पर  छुरे  से  प्रहार  किया  गया  है

 meat  महोदय  :  gs  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  लिखित  में  दीजिए  ।

 डा०  सुब्रह्मण्यम  स्वामी  :  दिल्‍ली  में  कानून  और  व्यवस्था  की  स्थिति

 एक  बार  फिर  बहुत  ही  खराब  हो  गई  है  ।  जवाहरलाल  नेहरू  विश्वविद्यालय
 ‘eae

 श्री  भ्नटल  बिहारी  बाजपेयी  :  अध्यक्ष  सबसे  आपत्ति  की  बात  यह  है

 कि  जनता  के  चुने  हुए  प्रतिनिधि  कानून  अपने  हाथ  में  ले  रहे  डकैतियां  बढ़  गई  हैं  भीर

 बलात्कार हुए  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  नहीं-नहीं  |

 श्री  सत्य साधन  चक्रवर्ती  :  इसमें  संसद्‌  सदस्यों  के  अधिकारों  का  मामला

 ध्रन्त्रस्त  है  ।  एक  पत्र  जो  संसद  सदस्य  को  भेजा  गया  उसको  डाक  अधिकारी  द्वारा  सेंसर

 किया  गया  है  ।  मुझे  आपके  संरक्षण  को  जरूरत  है  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  ऐसा  नहीं  समझता  |

 श्री  aerated  चक्रवर्ती  :  सरकार  क्या  कर  रही  है  ?  यह  महत्वपूर्ण  हमारे

 अधिकार छीने  जा  रहे  हैं  ।

 aft  सोमनाथ  चटर्जी  :  यह  पत्र  एक  सदस्य  ने  दूसरे  सदस्य  को  लिखा  ar

 यह  बात  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  है  ।  हमारे  अघिकार  ने  जा  रहे  हैं  ।

 wera  महोदय  :  आप  सुभ  लिखित  में  दीजिए  ।
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 ae

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इसको  कौर  ध्यान  gat  ।

 श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी  :  आप  सारे  मामले  की  जानकारी  प्राप्त  कीजिए  ।

 हमारे  मौलिक  अधिकारों  का  अतिक्रमण  किया  गया  है  ।  संसद्‌  सदस्यों  के  विशेषाधिकार  भी  इसमें

 wearer  हैं  ।

 श्री  ato  एन०  राकेश  :  बरौनी-कानपुर  पाइप  लाइन  फट  जाने  के  कारण

 तीन  लोगों  की  मृत्यु  हो  गई  सैकड़ों  लोग  घायल  हो  गए  हैं  और  पांच  सो  से  अधिक  घर  जल  गए

 हैं  इस  पर  भी  सरकार  अभी  कुछ  नहीं  कर  रही  है  ।  पह  मेरे  क्षेत्र  का  मामला है  ee

 अध्यक्ष  महोदय :  डोन्ट  रिकार्ड  |

 a करूगा  |
 nT झष्यक्ष  महोदय  चिल्लाइये  मत  ।  मैं  इस  पर  गौर

 अध्यक्ष  महोदय  :  वह  जो  कुछ  भी  बोलते  हैं  उसको  रिका  न  किया  जाए  |

 *  है

 थ्री  राम  विलास  पासवान  अ्रच्यक्ष  मेरा  कहना  यह  था  कि  चक़वर्ती  जी

 ने  अभी  आपका  ध्यान  हम  लोग  जो  टेलीग्राम  करते  हैं  या  चिट्ठियां  भेजते  इस  ओर  खींचा  है  ।

 हम  लोग  टेलीग्राम  करते  कब  पहुंचते  हैं  ।

 mena  महोदय  :  मैं  इसकी  ओर  ध्यान  दूगा  ।

 थ्री  राम  विलास  पासबान
 :  यह  बहुत  ही  सीरियस  मामला  आप  इसको  स्पष्ट

 कीजिए  ।
 dead  के  टेलीग्राम  कौर  चिट्ठियां  नहीं  पहुंच  रही  यह  सेंसरशिप  का  कौन-सा

 तरीका  है  ।

 श्री  हरिकेश  बहादुर  :  सरकार  पीने  के  पानी  को  व्यवस्था  वहीं  कर  पा  रहो

 है  ।  जो
 प्याऊ  बने  हुए  हैं  ag  भी

 तोड़े  जा  रहे  हैं
 ।

 झष्यक्ष  महोदय  :  लिखकर  दीजिए  ।

 श्री  मगनभाई  बारोट  :  12,  विलिंग्डन  बिसेंट  पर  पुलिस  ने  काफी  हाथापाई

 की  ।  हमारे  लोग  गिरफ्तार  कर  लिए  गए  हैं  ।  प्याऊ  को  तोड़  दिया :  है  तथा  संजय  गांघी

 की  फोटो  को  नष्ट  कर  दिया  गया  है  ।  इसके  विरोध  में  हम  सदन  से  वाक-आउट  करते
 कन

 thauia  कवि-वृत्तान्त
 में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  |
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 समय  थी  मगन  माई  बारोट  तथा  श्री  कल्पनाथ  सोनकर  सदन  से  उठकर  बाहर

 चले

 wera  agiaa  ।  रिकाड  में  कुछ  भी  सम्मिलित  न  किया  जाए  t

 **

 महोदय  :  मैं  माननीय  सदस्यों  से  यह  कहना  चाहता  हं  कि  जब  कुछ  बातें  उनके

 मन  को  व्यतीत  तो  उनको  मुझे  लिखकर  देना  चाहिए  ।  इस  तरीके  से  इसका  कोई  हल  नहीं

 निकाला  जा  सकता  ।  कोई  भी  शिकायत  हो  मुझे  लिखित  में  दीजिए  ताकि  हम  इन  समस्याओं  को

 हल  कर  सकें  तथा  उनको  प्रभावी  ढंग  से  निपटा  सकें  |  ऐसे  करने  का  कोई  तरीका  नहीं  है  ।

 है  है

 अध्यक्ष  महोदय  ।  मैं  ऐसा  करूंगा  |

 थी  नीरेन  घोष  :  खड़े

 अध्यक्ष  महोदय  :  को  रामावतार  शास्त्री  ।

 श्री  atta  घोष  :  मैं  यहां  पर  मौजूद  हूं  ।

 महोदय  :  मैंने  आपको  नहीं  देखा  ।  मुझे  अपने  मित्र  का  हित  सुरक्षित  रखना  है  ।

 श्री  रामावतार  शास्त्री  :  were  मुल्क  के  25  हजार  जनरल  इंश्योरेंस

 एम्पलाइज  ने  कल  हड़ताल  की  ।  उनकी  मांग  आप  जानते  हैं  ।  सुप्रीम  कोटे  के  फैसले  के
 बावजूद

 महंगाई  सत्ता

 अध्यक्ष  महोदय  ।  मुझे  इसकी  जानकारी  प्राप्त  हो  गई  मैं  इस  पर  विचार  कर  रहा

 हूं  ।  यह  मेरे  पास  है  ।

 eft  fag  कश्यप  :  माननीय  अध्यक्ष  मैंने  विशेषाधिकार  हनन

 का  मामला  बदायूं  की  पुलिस  के  खिलाफ  दिया  वह  किस  तरह  से  कार्यकर्ताओं  को  तंग  कर  रही

 है***

 माधवन  महोदय  :  इसकी  सुचना  मुड़कर  मिल  गई  है  ।  मैं  इस  पर  विचार  कर  रहा  हूं  ।

 न्
 श्री  सत्यनारायण  जटिया  :  अध्यक्ष  समाचार  मे  एक

 समाचार  प्रकट  हुआ  है'*ਂ

 अध्यक्ष
 महोदय

 :  समाचार  तो  रोज  निकलते  रहते  हैं  ।  कौन  सी  नई  बात  है  ?

 श्री  सत्यनारायण  जटिया  :  पटेल  नगर  की  पुलिस  एक  शिकायत  के  बारे  में  जांच-पड़ताल

 किए

 कर  रही  थी  कि

 *tanrtad-qara  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 की  ि  a

 अध्यक्ष  वह  कुछ  नहीं  है  ।  मैं  सुनी-सुनाई  बात  पर  भरोसा  नहीं  करता  हूं  ।

 (eqaqra} )

 अध्यक्ष  महोदय  :  ऐसी  खबरों  पर  न  जाइए  ।
 ये  कुछ  नहीं  है  ।  मैं  इन  सुनी-सुनाई  बातों

 पर  विश्वास  नहीं  करता  हूं  ।

 मैं
 er श्री  अनन्त  रामुलु  भल्लू  :  aes  प्रदेश  से  धराया  आधार  प्रदेश  में

 86  हरिजन  बेघर  हो  गए  हैं  ।

 meat  महोदय  :  यह  राज्य  का  विषय  है  |

 श्री  अनन्त  रामुलु  मल्ल  यह  एक  हरिजन  समस्या  यह  हरिजनों  के  बारे  में

 86  व्यक्ति  बेघर  हो  गए  हैं  तथा  चार  व्यक्तियों  को  मार  दिया  गया  है  ।

 भय  महोदय  :  मैं  इसकी  ओर  ध्यान  दूगा  ।

 श्री  अनन्त  मल्ल  :  एक  गम्भीर  मामला  है  ।  यह  क
 राजन  तिक  समस्या  है  |

 तेलुगु  देशम  के  व्यक्तियों  ने  कांग्रेस  के  व्यक्तियों  पर  ama  किया  है

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इस  भोर  ध्यान  दूंगा  ।

 ata  घोष  :  असम  से  अलीपुर  द्वार  में  शरणार्थियों  के  लगातार  भाने  के  कारण

 पश्चिम  बंगाल  में  एक  गम्भीर  स्थिति  उत्पन्न  हो  गई  है  ।  इससे  कानून  तथा  व्यवस्था  की  समस्या

 पस्त  होगी  ।  राज्य  में  वित्तीय  समस्या  का  सामना  करना  पड़  रहा  है  ।  केन्द्र  इन  लोगों  के  प्राचीन

 को  रोकने  तथा  जो  व्यक्ति  अलीपुर  आ  गए  हैं  उनकी  देखभाल  के  लिए  क्या  कर  रहा  है
 ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  इस  विषय  पर  पहले  ही  नियम  377  के  अधीन  एक  वक्तव्य  देने

 की  अनुमति  दे  दी  है  ।  कल  प्रधान  मंत्री  जी  ने  भी  इसका  उल्लेख  किया  था  ।  उन्होंने  इसका  हवाला

 दिया  था  ॥

 श्री  सत्य साधन  चक्रवर्ती  :  इस  समय  प्रधान  मंत्री  जी  यहां  पर  मौजूद  अतः  मैं  उन

 शरणार्थियों  के  बारे  में  पुछना  चाहता  हुं  जो  पश्चिम  बंगाल  आ  गए  हैं  ।

 ara  सहोदर  :  इस  समय  नहीं  |

 णम्त्न गनी  at  चौधरी  :  अब  सभा  1  च्  ्  पर  पत्र  रखे  जाएंगे  और  उसके  पश्चात  भाप

 वक्तव्य  दे  सकते  हैं  ।
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 oo

 सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्र

 परिवहन  वाहनों  तथा  टावरों  का  समग्र  आकार  1982  केन्द्रीय  अन्तर-स्थानीय

 जल  परिवहन  निगम  कलकत्ता  के  ad  1981-82  के  कार्यकरण  की  समीक्षा

 तथा  विधिक  प्रतिवेदन  एजिंग  कारपोरेशन  ऑफ  इण्डिया  लिमिटेड  नई  दिल्ली  के  वर्ष

 1981-82  के  कार्यकरण  की  समीक्षा  तथा  विधिक  कांडला  पत्तन

 तथा  मोर सुगा ओं  पत्तन  sata  के  वर्ष  1981-82  के  विधिक  लेखे  शादी

 नोच हुन  तथा  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ज़ियाउर्रहमान  :  मैं

 लिखित  पत्र  सभा-पटल  पर  रखता  हूं  :--

 (1)  मोटर  यान  1939  की  धारा  133  की  उपधारा  (4)  के  भन्तगंत

 परिवहन  वाहनों  और  टायरों  का  समग्र  भास्कर  1982  की  एक

 तथा  अंग्रेजी  जो  10  1982  के  भारत  के  राजपत्र  में

 अधिसूचना  संख्या  are  का ०  fro  846  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  5815/83]

 कम्पनी  .  1969  की  घारा  की  उपधारा  (1)  के  अंतगर्त (2)

 निम्नलिखित  पत्रों  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 केन्द्रीय  भास्कर-स्थलीय  जल  परिवहन  निगम  कलकत्ता  के

 ay  1981-82  के  कार्यकरण  को  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 केद्रीय  श्रान्त-स्थलीय  जल  परिवहन  निगम  कलकत्ता  का

 बर्ष  1981-82  का  वार्षिक  लेख।परीक्षित  लेखे  तथा  उन

 पर  नियस्त्रक-महालेखापरीक्षक  की  टिप्पणियां  ।

 [waraa  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  5816/83]

 ड्रेसिंग  कारोरेशन  आफ  इंडिया  नई  के  ag  198 1-

 82  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 ड्रेसिंग  कारपोरेशन  आफ  इंडिया  नई  का  हथ

 1981-82  का  वारिक  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर

 महालेखापरीक्षक  की  टिप्पणियां  ।

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  eto  5817/83]

 (3)  महा पत्तन  न्यास  1963  की  धारा  103  की  उपधारा  (2)  के  अंतगर्त

 निम्नलिखित  पत्रों  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 कांडला  पत्तन  न्यास  के  वर्ष  1981-82  के  विधिक  लेखे  ate  उन  पर

 परोक्ष  प्रतिवेदन  ।

 में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  5818/83]
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 प्र

 मोरमूगा्ओों  पत्तन  न्यास  के  ष  1981-82 के  वारिक  लेखे  और  दन  पर

 लेखापरीक्षा  प्रतिवेदन  ।

 [ WeaTTaT  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी
 ०  5819/83]

 तुमको रिन  पत्तन  न्यास  के  वह  1981-82  के  वार्षिक  लेखे  ae  उन  पर

 लेखापरीक्षा  प्रतिवेदन  ।

 में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  cae  टी ०  5820/83]

 मद्रास  पत्तन  न्यास  के  वर्ष  1981-82  के  राधिका  लेखे  झोर  उन  पर

 परीक्षा  प्रतिवेदन  |

 [wearer  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी ०  5821/83]

 बम्बई  पत्तन  न्यास  के  वर्ष  1981-82  के  aries  लेखे  और  उन  पर

 परीक्षा  प्रतिवेदन  ।

 [weaTraa  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  ho  5822/83]

 (3:)  कलकत्ता  पत्तन  न्यास  के  वर्ष  1981-82  के  विधिक  लेखे  और  उन  पर

 लेखापरीक्षा  प्रतिवेदन  ।

 में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  eo  5823/83]

 न्यू  मंगलूर  पत्तन  न्यास  के  at  1981-82  के  विधिक  लेखे  और  उन  पर

 लेखापरीक्षा  प्रतिवेदन  ।

 में  रखा  गया  ।  देखिए  संया  एल०  टी०  5824/83]

 विशाखापत्तनम  पत्तन  न्यास  के  वर्ष  1981-82  के  विधिक  ale  उन  पर

 लेखापरीक्षा  प्रतिवेदन  ।

 में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी ०  5825/83]

 (4)  वाणिज्य  पोतਂ  परिवहन  1958  की  घारा  16  की  उपचार  (6)  के

 अन्तगं त  नौवहन  विकास  निधि  समिति  के  वर्ष  1981-82  के  विधिक  प्रतिवेदन  की

 की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  लेखे  और  उन  पर  लेखापरीक्षा

 प्रतिवेदन  ।  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  5826/83]

 मार तोय  तार  1983

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  dat  ato  एन०  :  मैं  भारतीय  तार

 1885  को  घारा  7  की  उपधारा  (5)  के  अन्तगंत  भारतीय  तार

 1983  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  21  1983

 के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  to  का०  fro  में  प्रकाशित  हुए  थे  |

 प्रिन्थालय  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  eo  5827/83]
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 शिक्षित  प्रशिक्षण  ats  मद्रास  के  वर्ष  1951-82  और

 बम्बई  के  वह  1981-82  के  विधिक  प्रतिवेदन  धौर  की  गई  समाधियों  और  विलम्ब  के

 कारण  बताने  वाला  नेहरू  स्मारक  संग्रहालय  भोर  ग्रंथालय  के  वर्ष  1981-82

 के  विधिक  प्रतिवेदन  भोर  को  गई  समीक्षा  और  विलम्ब  के  कारण  बताने  वाला

 भारतीय  समाज  विज्ञान  श्रनुसंघान  परिषद  के  ag  1980-81  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  alk

 लेखाओं  का  ars  ।

 दिक्षा  और  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  में  उप  मंत्रो  पी०  के०  :

 मैं  श्रीमती  शीला  कौल  की  ओर  से
 निम्नलिखित

 पत्र  सभा-पटल  पर  रखता हूँ

 (1)  दीक्षित  प्रशिक्षण  बोड़े  के  वर्ष  1981-82  के  विधिक

 प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  लेख परीक्षित

 लेखें

 शिक्षित  प्रशिक्षण  ats  के  बर्ष  1981-82  के

 करण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  भेजी

 |  में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  cho  5828/83]

 (2)  शिक्षुता  प्रशिक्षण  बोर्ड  के  at  198  1-82  के  वार्षिक

 प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  लेखापरी  गीत

 लेख े!

 प्रशिक्षण  बोड़  ् के व |: |  1981-82 के

 कार्यकरण  की  सरकार  दारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 |

 (3)  उपयु  क्त  (2)  में  उल्लिखित  cat  को  सभा  पटल  पर  रखने में  हुए  विलम्ब  के

 कारण  बताने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  |

 में  रखा  गयो  ।  देखिए  संख्या  एल ०  टी०  5829/83]

 (4)  नेहरू  स्मारक  संग्रहालय  और  ग्रन्थालय  के  वर्ष  1981-82  के  विधिक

 प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  (feedt  तथा  भंप्रेजी  तथा  लेखा परी  गीत
 लेख े।

 नेहरू  स्मारक  संग्रहालय  भर  ग्रंथालय  के  वर्ष  1980-81  के  कार्यकरण

 की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  |

 (5)  उपयु  क्त  (4)  में  उल्लिखित  पत्रों
 को

 सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण

 बताने  वाला  एक  विवरण  तथा  ७५ अंग्रेजी  ।

 (  ग्र्यालय  में  रखे  गये  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  5830/83]
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 ह  क

 (6)  भारतीय  समाज  विज्ञान  aaa  परिषद्‌  के  ay  1980-81  के  aif

 वेदन  भाग  के  विवरणों  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 तथा  लेखापरीक्षा  प्रतिवेदन  ।

 (7)  उपयुक्त  (6)  में  उल्लिखित  वाचिक  प्रतिवेदन  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए

 बिलम्ब  के  कारण  बताने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 (aera  में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल ८  टी०  5831/83}

 (8)  प्रादेशिक  इंजीनियरी  के  at  1981-82  के  वार्षिक

 वेदन  की  एक  प्रति  हिंदी  तथा  अंग्रेजी  ।

 प्रादेशिक  इंजीनियरी  वारंगल  के  वह  1981-82  के  वार्षिक  लेखाओं

 को  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षा

 प्रतिवेदन  ।

 प्रादेशिक  इंजीनियरी  के  बल  1981-82  के  कार्यकरण

 की  सरकार  STR  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  |

 (9)  उपयुक्त  (8)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने में  हुए  विलम्ब  के

 कारण  बताने  बाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  |

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  5832/83]

 (10)  मोतीलाल  नेहरू  प्रादेशिक  इंजीनियरी  इलाहाबाद  के  वर्ष  1981-

 82  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 मोतीलाल  नेहरू  प्रादेशिक  इंजीनियरी  के  वर्ष  198 1-

 82  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  को  एक  प्रति  तथा

 अंग्रेजी  |

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  eto  5833/83]

 (11)  प्रादेशिक  इंजीनियरी  के  वह  1981-82  के  विधिक

 प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 (at)  प्रादेशिक  इंजीनियरी  के  वर्ष  1981-82  के  alas

 लेखाओं की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  उन  पर

 परीक्षा  प्रतिवेदन  ।

 प्रादेशिक  इंजीनियरी  के  वर्ष  1981-82  के  कार्यकरण

 की  सरकार  वारा  समीक्षा  की  एक  of  तथा  अंग्रेजी

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  4834/83]

 (12)  (qa)  राष्ट्रीय  नाट्य  नई  के  वर्ष  1981-82  के  विधिक

 वेदन  की  एक  प्रति  तथा  wast  संस्करण  तथा  लेखापरीक्षित  लेखे  ।

 203



 सभा  पटल  पर  रखे  गए  पत्र  24  1983

 ——  eee  a

 राष्ट्रीय  नाट्य  नई  के  वर्ष  1981-82  के  कार्यकरण  की

 सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  |

 में  रखे  गये  ।  देखिए  संख्या  एल०  eto  5835/83]

 (13)  प्रादेशिक  प्रौद्योगिक  के  वर्ष  1981-82  के  विधिक

 प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  |

 प्रादेशिक  प्रौद्योगिकी  के  वर्ष  1981-82  के  कार्यकरण

 को  सरकार  द्वारा  समीक्षा  को  एक  प्रति  अंग्रेजी  ।

 में  रखे  गये  ।  देखिए  संख्या  एल०  eto  5836/83]

 (14)  नेशनल  इंस्ट्रीट्यूट  श्राफ  फाउन्ड्री  एण्ड  फौजें  के  वर्ष  1981-

 82  के  वार्षिक  लेखाओं  की  एक  प्रति  तथा  aust  तथा  उन

 पर  लेखापरीक्षा  प्रतिवेदन  ।

 में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  5837/83]

 (15)  तकनीकी  शिक्षक  प्रशिक्षण  संस्थान  के  ax  198  1-

 82  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  को  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा

 लेखापरीक्षित  लेखे  ।

 तकनीकी  शिक्षक  प्रशिक्षण  संस्थान  (afeaat  के  av  1981-

 82  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा

 भतीजी  ।

 (16)  उपयुक्त  (15)  में  उल्लिखित  पत्रों
 को

 सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के

 कारण  बताने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 [weary  में  रखे  गए ।  देखिए  संख्या  एल०  eto  5838/83]

 (17)  प्रादेशिक  इंजीनियरी  के  वर्ष  1981-82  के  वारिक

 वेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  |

 प्रादेशिक  इंजीनियरी  सिल्चर  के  वर्ष  1981-82  के  विधिक  लेखाओं

 की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षा

 प्रतिवेदन  i

 प्रादेशिक
 इंजी  निधि

 सिल्चर  के  ब्रश  1981-82  के  कार्यकरण  की

 सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  |

 में  रखे  गये  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  5839/83]

 (18)  मालवीय  प्रादेशिक  इंजीनियरी  के  1981-82  के  aries

 प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  |
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 मालवीय  प्रादेशिक  इंजीनियरी  के  ay  1981-82 के  विधिक

 को  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  उन  पर

 परीक्षा  प्रतिवेदन  ।

 मालवीय  प्रादेशिक  इंजनियरी  के  वर्ष  1981-82  के

 करण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 |

 प्रिन्वालय  में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  eo  5840 0/83]

 (19)  कर्नाटक  प्रादेशिक  इंजनियरी  च् के वर्ष  1981-82  के

 वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 कर्नाटक  प्रादेशिक  इंजनियरी  केवल  1981-82  को

 वार्षिक  लेखाओं  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  उन  पर

 परीक्षा  प्रतिवेदन  ॥

 कर्नाटक  प्रादेशिक  इंजीनियर  वर्ष  1981-82  के  कार्य

 करण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  ao  टी०  58  183]

 (20)  नेशनल  इंस्टीट्यूट  आफ  फाउंड्री  एण्ड  फौज  के  वर्ष

 1981-82  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 |

 (3)  नेपाल  इंस्टीट्यूट  आफ  बाउन्ड्री  एण्ड  फौज  के  वर्ष

 1981-82  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी  |

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी
 ०  5842/83]

 (21)  (qa)  शिक्षक  आयोजन  कौर  प्रशासन  नई  दिल्ली  के  ag

 1981-82  के  वारिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेज़ी

 तथा  लेखा परी  रक्षित  लेखे  |

 राष्ट्रीय  effete  आयोजन  मौर  प्रशासन  नई  के  वर्ष  198  1-

 82  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा

 अंग्रेजी  ॥

 बक्सा  में  रखे हि  aI  खे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  eo  5843/83]

 207



 24  1983 सभा  पटल  पर  रखे  गए  पत्र

 (22)  |  विक्टोरिया  मैमोरियल  हाल  के  न्यासियों  की  कार्यकारी  समिति
 के  aq

 1981-82  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 तथा  लेखापरीक्षित  लेखे  ।

 विक्टोरिया  मेमोरियल  हाल  के  न्यासियों  की  कार्यकारी  समिति  के  ag

 1981-82  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी  ।

 (23)  उपयु क्त  (22)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  बिलम्ब  के

 कारण  बताने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ॥

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  eto  5844/83]

 (24)  कम्पनी  afafran,  1956  की  धारा  at  उपधारा  (1)  के  अन्त यंत

 निम्नलिखित  पत्रों  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ~~

 (ux)  भारतीय  कृत्रिम  अंग  निर्माण  निगम  के  ad  1981-82

 के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 भारतीय  कृत्रिम  भंग  निर्माण  निगम  का  ag  198  1-8 2
 का  वार्षिक  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर

 परोक्ष  की  टिप्पणियाँ  ।

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  5845/83 1

 (25)  आयोजना  और  वास्तुकला  नई  के  वर्ष  1981-82  के

 वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक  wha  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )  तथा

 परीक्षित  लेखे  ।

 भायोजना  और  वास्तुकला  नई  रे के व |: |  1981-82  के

 कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 संस्करण  |

 (26)  उपयु क्त  (25)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के

 कारण  बताने  बाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  संस्करण )  ।

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी ०  5846/83]

 (27)  प्रादेशिक  इंजनियरी  के  वो  1981-82  के  वार्षिक  प्रतिवेदन

 की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्करण )  तथा  लेखापरीक्षित  लेखे  |

 प्रादेशिक  इंजनियरी  के  ad  1981-82  के  कार्यकरण  की

 सरकार  द्वारा  समीक्षा  को  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 प्रियाल  में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी  584  7/83)
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 «1
 (28)  f निम्नलिखित  पत्रों  को  एक-एक  प्रति  दी  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )  ः

 भारतीय  प्रौद्योगिक  का  वर्ष  1981-82  का  ative

 प्रतिवेदन  ।

 भारतीय  प्रौद्योगिक  के  वर्ष  1981-82  के  लेखे  तथा

 उन  पर  लेखापरीक्षा  प्रतिवेदन  ।

 भारतीय  प्रौद्योगिक  के  वर्ष  1981-82  के  कार्यकरण  को

 सरकार  हारा  समीक्षा  ।

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल ०  टी
 ०.  5848/83]

 भारतीय  प्रौद्योगिक  का  ad  1981-82  का  विधिक

 प्रतिवेदन  भौर  2  ।

 भारतीय  प्रौद्योगिक  द्ग के वर्ष  1981-82  के  वार्षिक  लेखे

 तथा  उन  पर  लेखापरीक्षा  प्रतिवेदन  ।

 भारतीय  प्रौद्योगिक  के  वर्ष  1981-82 के  कार्यकरण  की

 सरकार  द्वारा  समीक्षा  |

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  5849/83]

 भारतीय  प्रौद्योगिक  होकर  1981-82  का  विधिक

 वेदन  तथा  लेखा परीक्षित  लेखे  ।

 भारतीय  प्रौद्योगिक  के  ad  1981-82  के  कार्यकरण  की

 सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 में  रखे  गए  |  देखिए  संख्या
 एल०

 टी०  5850/83]

 भारतीय  प्रौद्योगिक  का  वर्ष  1981-82  का  arcs

 प्रतिवेदन  ।

 ् q |  y)  भारतीय  प्रौद्योगिक  के
 वर्ष

 1981-82  के
 कार्यकरण  की

 सरकार  द्वारों

 (29)  उपयुक्त  (28)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के

 कारण  बताने
 वाले  चार  विवरण  तथा  अंग्रेजी

 |

 [wearer  में  रखे  गए  देखिए  संख्या  एल०  Ao  5851/83]
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 ह  ि  क

 (30)  भारतीय  ऐतिहासिक  अनुसंधान  परिषद्‌  के  वर्ष  1980-81  के  विधिक

 प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  लेखों

 परीक्षित  लेखे  ।

 भारतीय  ऐतिहासिक  अनुसंधान  परिषद्‌  के  वर्ष  1980-81  के  कार्यकरण  को

 सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 (31)  उपयुक्त  (30)  में  उल्लिखित  पन्नों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के

 कारण  बताने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  |

 [wearers  में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी ०  5852/83]

 (32)  केन्द्रीय  उत्तर  तिब्बती  अध्ययन  वाराणसी  के  वर्ष  1981-82  के

 प्रतिवेदन ay  एक  तथा  अंग्रेजी  ।

 केन्द्रीय  उत्तर  froma  अघ्ययन  के  बप  1981-82  के

 कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  को  एक  प्रति  तथा  गंप्रेजी

 |

 (33)  उपयुक्त  (32)  में  उल्लिखित  पत्तों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के

 कारण  बताने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०
 5852/83]

 (34)  (va)  तकनीकी  शिक्षक  प्रशिक्षण  संस्थान  पूर्वी  कलकत्ता  ag  198  1-

 82  के  वारिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 (ap  तकनीकी  प्रशिक्षण  संस्थान  (gat  के  वर्ष  1981-82  के

 वार्षिक  लेखाओं  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ate  उन  पर

 लेखापरीक्षा  प्रतिवेदन  ।

 तकनीकी  शिक्षक  प्रशिक्षण  संस्थान  (qaf  के  ag  1981-

 82  के  कार्यकरण  को  सरकार  द्वारा  समीक्षा  को  एक  प्रति  तथा

 अग्रेजी  |

 (35)  उपयु क्त  (34)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के

 कारण  बताने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेज़ी  ।

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०
 5854/83]

 (36)  मौलाना  आजाद  प्रौद्योगिक  के  वर्ष  198  1-82  के  विधिक
 प्रतिवेदन  की  एक  ofr  तथा  अंग्रेजी

 ।
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 नागा

 {  मौलाना  आजाद  प्रौद्योगिक  के  वेष  1981-82  के  बारीक

 लेखाओं  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  उन  पर  ware

 परीक्षा  प्रतिवेदन  |

 मौलाना  आजाद  प्रौद्योगिक  के  वर्ष  1981-82  के

 करण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  को  एक  त  थां  अंग्रेजी

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  5855/83]

 (37)  विश्वेश्वरय्या  प्रादेशिक  इंजीनियरी  के  ag  198  1-82  के

 alien  प्रतिवेदन  को  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  |

 विश्वेदवरय्या  प्रादेशिक  इंजीनियरी  के  वर्ष  1981-82  के

 वार्षिक  लेखाओं  की  एक  प्रति  अंग्रेजी  तथा  उन  पर

 लेखापरीक्षा  प्रतिवेदन  ।

 विश्वेदवरथ्या  प्रादेशिक  इंजीनियरी  के  वर्ष  1981-82
 के

 कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  को  एक  प्रति  तथा  wow

 |

 पप्रित्यालप  में  रखे  गए  |  देखिये  संख्या  एल०  टी०  5856/83]

 (38)  शिक्ष  प्रशिक्षण  बोड़ें  कानपुर  के  वर्ष  1981-82  के  afer

 प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  लेखापरोक्षित

 लेख े।

 शिक्ष  प्रशिक्षण  बोर्डे  वर्ष  1981-82  के

 ण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजो

 |

 39)  उपयु  क्त  (38)  ललित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब

 कारण  बताने  काला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी

 [aura  में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  5857/83]

 (40)  तकनीकी  शिक्षक  प्रशिक्षण  संस्थान  के  ag  198
 1-

 82  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  (fara  तथा
 अंग्रेजी

 तथा

 लेखा परी  गीत
 लेखे  ।

 तकनीकी  fara  प्रशिक्षण  संस्थान  के  ag  198  1-

 82  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा

 अंग्रेजी  संस्करण )
 ।
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 (41)  उपयु  क्त  (40)  में  उल्लिखित  पत्रों
 को

 सभा  पटल  पर  रखने  में  हुये  विलम्ब  के

 कारण  बताने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  |

 में  रखे  देखिए  संख्या  एल ०  टी०  5858/831

 (42)  सरदार  वल्लभभाई  इंजनियरी  तथा  प्रौद्योगिक  के  वर्ष  1981-

 82  के  वारिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्करण )  ।

 सरदार  वल्लभभाई  इंजीनियरी  तथा  प्रौद्योगिक  के  ag

 1981-82  के  वारिक  लेखाओं  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 तथा  उन  पर  लेखापरीक्षा  प्रतिवेदन  ।

 तीन  सरदार  वल्लभभाई  इंजनियरी  तथा  प्रौद्योगिकी  के  वह  198
 1-

 82  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  को  एक  प्रति  तथा

 भंप्रेजी  संस्करण )  ।

 में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी०  5859/83]

 (43)  (  प्रादेशिक  इंजनियरी  के  वर्ष  1981-82  के  वार्षिक

 बदन  की  एक  प्रति  हिन्दी  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  |

 प्रादेशिक  इंजीनियर  के  वर्ष  1981-82  के  विधिक  लेखाओं

 की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्करण )  और  उन  पर  लेखापरीक्षा

 प्रतिवेदन  ।

 प्रादेशिक  इंजीनियरी  के
 वर्ष  1981-82  के  कार्यकरण  की

 सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्करण )  |

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०
 5860/83]

 (44)  safe  इंजीनियरी  तिरुचिरापल्ली  के  ag  1981-82  के  विधिक

 प्रशासन  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  |

 प्रादेशिक  इंजीनियरी  के  वर्ष  198  1-82  के  विधिक

 लेखाओं  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्करण )  तथा  उन  पर

 परीक्षा  ।
 ध

 प्रादेशिक  इंजीनियरी  के  वर्ष  1981-82  के

 करण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  i

 [wary  में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी ०  5861/83]

 थ्रो ०  दण्डवत
 :

 aT  रेलों  को  प्राथमिकता  देनी  होगी  ।
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 होम्योपैथी  केन्द्रीय  परिषद्‌  संशोधन  1982  तथा  विलम्ब  के  कारण

 बताने  वाला  विवरण

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  कुमुद  बेन  एम०  :

 मैं  श्रीमती  मोहसिना  किदवई  की  और  से  निम्नलिखित  पत्र  सभा-पटल  पर  रखती  हूं  :

 (1)  होम्योपैथी  केन्द्रीय  परिषद  1973  की  धारा  32  की  उपधारा  (2)  के

 अंतगर्त  होम्योपैथी  केन्द्रीय  परिषद्‌  संशोधन  1982  की  एक

 प्रति  तथा  अंग्रेजी  जो  29  1982  के  भारत  के

 राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  ato  का ०
 fro  576  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 (2)  उपयुक्त  (1)  में  उल्लिखित  अधिसूचना  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब

 के  कारण  बताने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  |

 [ wear  में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  5862/83]

 रेल  रेड  टेरिफ  नियम  1982  मार तोप  रेल  निर्माण  कम्पनी

 नई  दिल्‍ली  के  कार्यकरण  की  समीक्षा  धौर  वर्ष  1981-82  का  विधिक  रल

 इण्डिया  टवनोकल  एंड  इकोनॉमिकल  सर्विसेज  नई  दिल्‍ली  का  विधिक  प्रतिवेदन

 तथा  उसके  कार्यकरण  हो  समीक्षा

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सी०  के ०  जाफर  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा

 पटल  पर  रखता  हूं

 (1)  भारतीय  रेल  1890  की  धारा  47  के  अधीन  जारी  किए  गए  रेल  रेड

 टेरिफ  1982  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्करण };
 जो  27  1982  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  ate  का ०  fire

 955  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  एल  ०.  टी ०  5863/83]

 (2)  कम्पनी  1956  की  धारा  619%  की  उपधारा  (1) के  sata

 निम्नलिखित  पत्रों
 की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  :--

 (a5)  भारतीय  रेल  निर्माण  कम्पनी  नई  ad  1981-

 82  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 (at)  भारतीय  रेल  निर्माण  कम्पनी  नई  दिल्‍ली  का  वर्ष  1981-

 82  का  वार्षिक  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  ज़ने  पर  नियन्त्रक

 महालेखा  परीक्षक  की
 टिप्पणियां  ।

 मेरे  गये  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  5864/83]
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 (8)  रेल  इंडिया  टेक्नीकल  एण्ड  इकोनोमिक  सर्विस
 न  नई  दिल्ली

 के  at  1981-82  के  कार्यकरण  को  सरकार  द्वारा  समीक्षा  |

 (a)  रेल  इण्डिया  टेक्निकल  एण्ड  इकोनोमिक  सर्विसेज  नई

 का  वर्ष  1981-82  का  वार्षिक  लेखापरीक्षित  लेखे

 तथा  उन  पर  नियन्त्रक  महालेखापरीक्षक  की  टिप्पणियां  ।

 [wears  में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  eto  5865/83]

 uty  होम्योपैथी  संस्थान  कलकत्ता  का  aq  1980-81  का  बारीक  प्रतिवेदन  तथा

 कार्यकरण  को  समीक्षा  श्र  विलम्ब  के  कारण  बताने  वाला  विवरण  केन्द्रीय  होम्योपैथी

 परिषद  नई  दिल्‍ली  तथा  दिल  भारतीय  ग्रारयुव्ज्ञान  संस्थान  के  aq  1981-82  में

 बारीक  प्रतिवेदन  तथा  उनके  कार्यकरण  की  समीक्षा  !

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  उपमंत्री  कुमुद  बेन  एम०  Tet)  :

 मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभापटल  पर  रखती  हुं  :--

 (1)  usta  होम्योपैथी  कलकत्ता के
 वर्ष  1980-81  के  वाचिक

 वेदन  को  एक  प्रति  (feeat  तथा  अंग्रेजी  तथा  लेखा परीक्षित  लेखे  |

 (2)  राष्ट्रीय  होम्योपैथी  कलकत्ता  के  वर्ण  1980-81  के  कार्यकरण  कौ

 सरकार  द्वारा  समीक्षा  को  एक  प्रति  तथा  अंग्रे  जी  |

 (2)  उपयुक्त (1)
 में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर

 रखने में  हुए  विलम्ब  के

 कारण  बताने  वाला  विवरण  तथा  अंग्रजी  ।

 में  रखे  गए  ।.  देखिए  संख्या  एल०  ठी ०  5866/83]

 (3)  केन्द्रीय  होम्योपैथी  परिषद्‌  नई  के  वर्ष  1981-82  के  विधिक

 वेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  लेखापरीक्षित  लेखे  ।

 केन्द्रीय  होम्योपैथी  नई  के  ay  1981-82  के  कार्यकरण

 को  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  मंत्रीजी  ।

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  5867/83]

 (4)  अखिल  भारतीय  श्रायूविज्ञान  संस्थान  1956  की  घारा  19  के

 ड अन्तभत  अखिल  भारतीय  आयुर्विज्ञान  नई  के  वर्ष  1981-

 82  के  वार्षिक
 प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  |

 अखिल  भारतीय  आयुर्विज्ञान  नई  के  at  1981-82  के
 कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 |  में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  डी०
 5868/83]
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 सा  ह

 (5)  स्नातकोत्तर  आयुर्विज्ञान
 शिक्षा  और

 ugdera  चंडीगढ़
 1966  की  घारा  18  की  उपधारा  (4)  के  अंतमें  स्नातकोत्तर  आयुर्विज्ञान

 शिक्षा  और  चंडीगढ़ के  वर्ष  1981-82  के  वाधषिक्र

 प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 स्नातकोत्तर  आयुर्विज्ञान  शिक्षा  और  अनुसंधान  के  ag

 1981-82  के  कार्यकरण  कौ  सरकार  द्वारा  समीक्षा  को  एक  प्रति

 तथा  |

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  eto  5869/83]

 नेशनल  बुक  नई  facet  का  वर्ष  1981-82  का  प्रतिवेदन  तथा  उसको

 समीक्षा  तथा  विलम्ब  के  कारण  बताने  बाला  विवरण

 शिक्षा  और  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  में  उप  मंत्री  पी०  के ०  :

 मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा-पटल  पर  रखता  हुं

 (1)  नेशनल  बुक  नई  के  व्यै  1981-82  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की

 एक  प्रति  तथा  अंग्रेजो  तिरा  लेखापरीक्षित  लेखे  ।

 (2)  नेशनल  ब्लू  नई  केवल  1981-82  के  कार्यकरण  की

 सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  |

 (3)  उपयुक्त  (1)  ate  (2)  में  उल्लिखित  पत्रों
 को

 सभा-पटल  पर  रखने  में  हुए

 बिलम्ब  के  कारण  बताने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखे  गए  ।  देखिए  एवं  टी ०  ह ह
 Raa

 0/83]

 झष्यक्ष  महोदय  :  अब  श्री  ए  बी ०  ए  गनी  खान  चौधरी  |

 कए Se  नवीन

 अध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  रेल  मन्त्री  ।

 रेल  सन्तरी  ए०  बी०  go  गनी  सान  :  अध्यक्ष  श्रीमन्‌  मैं  रेलों  के

 1982-83  के  संशोधित  अनुमान  और  1983-84  के  बजट  agar  पेश  करने  के  fae

 प्रस्तुत
 हूं  ।

 1981-82  के  वित्तीय  परिणाम

 ऐसा  करने  से  पहले  मैं  1981-82  के  वित्तीय  परिणामों  जेसी  कि  ऐसे  अवसरों  पर

 प्रथा  चली  आ  रही  संक्षिप्त  ब्पौरा  देना  चाहुंगा  ।  इस  वर्ष  सामान्य  राजस्व  को  356.47
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 करोड़  रुपये  की  बेईमान  लाभांश  दायिता  का  पूरा  भुगतान  करके  46.59  करोड़  रुपये  का  अधिशेष

 प्राप्त हुआ  जबकि  dated  अनुमान के  समय  51.84  करोड़  रुपये  के  अधिशेष  का  अनुमान

 गया  था  ।  यातायात  से  3538.24  करोड़  रुपये  की  जो  सकल  प्राप्ति  हुई  वह  3541.80

 करोड़  रुपये  के  संशोधित  अनुमान  के  आस-पास  ही  है  अर्थात  इसमें  3.56  करोड़  रुपये  की  मामूली
 ~

 सी  गिरावट  बायीं  ।  बजट  के  बाद  साधन-सामग्री  के  मुल्यों  में  भारी  वृद्धि  के  बावजूद  साधारण

 संचालन  व्यय  को  संशोधित  अनुमान  से  18.91  करोड़  रुपये  मालिक  पर  नियंत्रित  कर  लिया  गया

 था  ।  परिचालन  भमनुपात  89.4  प्रतिश्त  था  अर्थात  यह  लगभग  उतना  ही  रहा  जितना  को

 संबोधित  अनुमान  में  दर्शाया  गया  था
 ।

 माल  परिवहन

 सदन  इस  बात  से  सहमत  होगा  कि  1980  में  नयी  सरकार  के  सत्ता  में  आने  के  बाद  से

 रेलों  ने  आधिक  विकास  के  लिए  qa  अवसर  रचनात्मक  सहारे  के  रुप  में  तथा  पिछले  दो  वर्षों  के

 दौरान  हुई  अस्त  व्यस्तता  को  दूर  करने  में  एक  महत्वपूर्ण  भूमिका  निभायी  है  ।  रेल  प्रणाली  को

 पटरी  पर  लाने  तथा  इसे  जीवन शक्ति  प्रदान  करने  तथा  स्वस्थ  बनाने  में  हमें  8-9  महीने  का

 समय  लग  गया  ।  जसा  कि  सदन  को  विदित  ta  न  केवल  प्रगति  को  भर  अग्रसर  हुई  हैं  भर

 इन्होंने  पतनशील  प्रवृत्ति  पर  नियंत्रण  प्राप्त  किया  अपितु  नवीन  ऊंचाइयां  भी  प्राप्त  की  हैं  !

 सरकार  द्वारा  अपनाये  गये  नये  परि चाल निक  कदमों  तथा  नवीन  उपायों  के  रुप  में  किये  गये

 प्रशासनिक  यत्नों  के  कारण  साल  यातायात  के  ऊध्वंगामी  रुख  को  बनाये  रखा  गया  है  ।

 चालू  वर्ष  के  दौरान  2270  लाख  टन  राजस्व  अनेक  यातायात  की  रिको  दुलाई  करने

 संभावना  है  जबकि  दो  वर्ष  पहले  1980-81  में  1959.3  लाख  टन  यातायात  की  छुलाई  की

 गई  थी  ।  भये  व्यवस्था  के  प्रत्येक  मुख्य  क्षेत्र  की  परिवहन  संबंधी  आवश्यकताएं  पूर्ण  रुप  से  पूरी  को

 जा  रही  हैं  ।  अब  रेलों  के  पास  निर्यात  सीमेंट

 ait  पेट्रोल  उत्पादकों  से  संबद्ध  सभी  महत्वपूर्ण  क्षेत्रों  की  मांग  से  अधिक  परिवहन  क्षमता  उपलब्ध

 है  ।  रेलें  चालू  वर्ष  के  दौरान  राजस्व  अनेक  यातायात  में  166  अरब  टन  किलोमीटर  तथा  माल

 यातायात  में  226  अरब  यात्री  कि०  मी०  की  उपलब्धि  को  प्राप्त  कर  लेंगी  जो  कि  मप्र  तक  का

 सर्वाधिक  fears  है  ।

 उत्पादकता  वर्ष  होने  के  नाते  किये-निष्पादन  की  ora  serra  प्रवृत्ति  को  बनाये  रखने

 के  लिए  रेल  कमंचारियों  पर  एक  नयी  जिम्मेदारी  आ  गयी  ।  उन्होंने  अवसर  का  लाभ  उठाया  भर

 प्रत्येक  महीने  में  किसी  भी  पिछले  at  के  उस  महीने  को  तुलना  में  रिका  ढुलाई  करने  में  रेलों

 की  सहायता  की  यातायात  की  ढुलाई  में  महदीने-प्रति-महीने  किये  गये  नये  fears  की  मोती

 कार्य-कुशलता  के  सूचकांक  भो  नयी  ऊंचाइयों  तक  पहुंच  गये  ।

 पिछले  ay  बजट  प्रस्तुत  करते  समय  यह  प्रत्याशी  की  गयी  थी  कि  प्रारंभिक  राजस्व  थैंक

 यातायात  2300  लाख  टन  के  स्तर  पर  पहुंच  जायेगा  ।  हालांकि  रेलों  के  पास  इतने  यातायात  को

 ढोने  at  क्षमता  है  तथापि  हो  सकता  है  कि  ta  कम  यातायात  प्राप्त  होने  के  कारण  इस  लक्ष्य  को

 प्राप्त  न  कर  सकें  ।  दुलाई  के  लिए  जितना  बने  यातायात  नहीं  उसे  हिसाब  में  लेने के
 रेलें  बालू  ad  के  दौरान  2270  लाख  टन  को  संशोधित  लक्ष्य  प्राप्त  करने  कीं  प्रत्याशा  करत  हैं  ।
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 इस  विपरीत  पहलु  के  बावजूद  एक  लक्षण  यह  है  कि  समग्र  यातायात  से  कुल  प्राप्तियों  में  204

 करोड़  रुपये  की  वृद्धि  हो  जायेगी  ।  इस  वृद्धि  का  अधिकांश  भाग  माल  यातायात  से  प्राप्त  आमदनी

 के  अधीन  है  ।  यात्री  यातायात  से  प्राप्ति  में  लगभग  9  करोड़  रुपये  की  कम  आमदनी  हुई  जो  यात्री

 पाह्ायात  में  कम  वृद्धि  के  कारण  है  ।  अन्य  कोचिंग  तथा  फुटकर  प्राप्तियों  में  प्रशंसनीय  वृद्धि

 हुई  है
 ।

 इस  बढ़ी  हुई  आमदनी  में  से  बजट  के  बाद  के  कारकों  के  कारण  संचालन  व्यय  में  हुए

 134.38  करोड़  रुपये  के  अतिरिक्त  व्यय  को  पूरा  किया  गया  ।  इसके  वर्ष  के  दौरान  रेलों

 को  अपने  पुरःस्थापन  कार्यक्रम  को  तेज  करने  के  लिए  मूल्यह्लास  प्रसारित  निधि  में  56  करोड़

 रुपये  के  अधिक  अ  मदान  की  व्यवस्था  करनी  पड़ी  ।  रेल  अभिसमय  समिति  की  अनुशंसा  के

 अनुसरण
 में  लाभांश  की  दर  6  प्रतिशत  से  6.5  प्रतिदिन  कर  दिये  जाने  के  कारण  सामान्य  राजस्व

 को  लाभांश  के  रुप  में  53.05  करोड़  eat  का  अतिरिकत  भ्र शा दान  किया  गया  जो

 व्याप्ति  की  संशोधित  दरों  से  भुगतान  के  कारण  है  ।  इस  खर्चे  को  भी  आय  में  हुई  वृद्धि  से  पूरा

 करना  पड़ा  ।  इन  कारकों  ate  शुद्ध  विविध  प्राप्तियों  में  भ्रस्तगंत  समायोजी  वृद्धि  के  लिए  धन  की

 व्यवस्था  करने  के  बाद  शुद्ध  अधिशेष  75.19  करोड़  रुपये  होगा  जबकि  बजट  में  105.79  करोड़

 रुपये  का  अनुमान  लगाया  गया  था  ।  यह  विकास  fafa  को  ध. प्रभाय  निर्माण-कार्यों  से  संबद्ध  32.70

 करोड़  रुपये  के  व्यय  को  पुरा  करने  के  लिए  पर्याप्त  होगा  तथा  शेष  राशि  का  उपयोग  विकास

 निधि  ऋण  तथा  सामान्य  राजस्व  के  बकाया  ऋण  पर  ब्याज  दायितऋ  को  पूर्ण  करने  के  लिए  किया

 जायेगा  ।

 यात्री  गाड़ी  सेवायें

 मैं  यह  जानता  हूं  कि  माल  यातायात  की  ढुलाई  में  प्राप्त  जिसे  हम  प्राप्त  करने

 में  arg  हुए  हैं  और  जिसे  बिना  किसी  ढील  के  बनाये  रखने  की  आवश्यकता  के  साथ-साथ  हमें

 यात्री  सेवाओं  में  सुधार  करने  के  लिए  बहुत  कुछ  करना  होगा  ।  मैंने  और  सुरक्षा  समय-पालन'”*

 नामक  नया  नारा  दिया  है  ।  मैं  बादा  करता हैँ  कि  प्रत्येक  रेल  कर्मचारी  इसका  उत्साह  तथा

 ईमानदारी  से  अनुपालन  करेगा  ।  माल  तथा  यात्री  दोनों  सेवाओं  के  रेल  प्रणाली  की

 बुनियादी  कुदा लता  के  लिए  अत्यन्त  भावश्यक  पहलू  है  ।  सुरक्षा  भी  परिचालन  का  उतना  ही  महत्व

 पूर्ण  पहलू  है  जो  रेल  प्रणाली  पर  उत्साह  तथा  जनता  में  विश्वास  पैदा  करने  में  सहायता  करता

 समय-पालन  हमारी  गतिविधियों  का  एक  संवेदनशील  पक्ष  है  जो  एक  संगठन  तथा  राष्ट्र  को

 संस्कृति  तथा  शिष्टाचार  का  प्रतीक  है  ।  संसाधनों  की  अध्यापक  तंगी  के  कारण  इन  महत्वपूर्ण

 ma -etal  में  हमारे  प्रयासों  में  रुकावट  उपस्थित  करने  वाले  कारण  प्रस्तुत  नहीं  करुगा  ।  मैं  उन

 समस्याओं  की  ओर  भी  इ  गीत  नहीं  करना  चाहूंगा  जिनका  हम  सामना  करते  हैं  और  जिन  पर

 हमारा  कोई  नियंत्रण  नहीं  है  ।  इम  जनता  को  प्रदान  की  जाने  वाली  सेवा  में  अपने  क्षेत्राधिकार  के

 भीतर  सुधार  करने  तथा  संसाधनों  का  सदुपयोग  करने  तथा  उन्हें  अधिकाधिक  लाभदायक  बनाने  के

 प्रति  दृढ़प्रतिज्ञ  यह  एक  उत्तम  agen  और  प्रत्येक  रेल  कर्मी  का  विश्वास  सुत्र  भी

 होगा ।

 सेवाओं  में  और  अधिक
 के  क्रम  को  बनाये  रखते  हुए  मैं  सदन  को  यह  सुचित  करना

 चाहूँगा  कि  रेल  ढारा  लंबी  दूरी  की  अन्तः नगरीय  यात्रा  के  मामले  में  सरक।र  ने  एक  अच्छी
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 लब्धि  प्राप्त  की  है  मैं  न  केवल  दिल्ली-नम्बर  कौर  दिल्‍ली -हावड़ा  मार्गों  पर  राजधानी  एक्सप्रेस

 गाड़ियों  बात  ७ बर्क  और  उच्च  क्षमता  सुरक्षित  यात्रा  के  नये  युग  के  सूत्रपात  का

 हवाला  देना  चाहूंगा  अपितु  ग्रांट  ट्रंक  आंध्र  प्रदेश  तमिलनाडु  केरल

 एक्सप्रेस  तथा  कर्नाटक  एक्सप्रेस  जैसी  लोकप्रिय  अति  तीब्र  अन् तत् नगरीय  गाड़ियों  का  हवाला  भी

 देना  चाहुंगा  ।  इन  गाड़ियों  में  प्रत्येक  में  यात्रियों  के  लिए  एक  हजार  आरक्षित  दामन  स्थान

 उपलब्ध  हैं  ।  qeafeg a  महत्वपूर्ण  गाड़ियों  को  दो  इंजनों  द्वारा  खींचने  के  लिए  प्रौद्योगिकी  का

 विकास  करके  यात्री  यातायात  में  एक  नया  आयाम  दिया  गया  है  ।  मुख्य  ट्रंक  मार्गों
 जहाँ

 पर

 माल  तथा  यात्री  सेवाओं  दोनों  की  माँग  लगातार  बढ़ती  जा  रही  क्षमता  कायम  रखने  के

 उद्देश्य  से  गाड़ियों  में  सर्वोत्तम  क्षमता  स्थापित  करना  हमारे  मुख्य  प्रयोजनों  में  से  एक  प्रयोजन  रहा

 है  ।  हम  वाणिज्य  और  औद्योगिक  गतिविधि  वाले  मुख्य  केन्द्रों
 को  जोड़ने  के  लिए  इन

 संतृप्त  मार्गों  पर  लोकप्रिय  गाड़ियों  में  अतिरिक्त  स्थान  की  व्यवस्था  करतें  आ  रहे  हैं  ।  दो  वर्ष  qa

 तक  हम  यह  सोच  भी  नहीं  सकते  थे  कि  कालका-हावड़ा  जिसे  एक  ही  बिजली  रेल  इंजन  द्वारा

 खींचा  जाता  7  21  सवारी  डिब्बे  लगाए  जा  सकेंगे  अथवा  गाड़ियों  की  संख्या  बढ़ाए  बिना

 राजधानी  एक्सप्रेस  में  दुगने  या  दुगने  से  अधिक  डिब्बे  लगाये  जा  सकेंगे  ।  ag  पहला  अवसर  है  जब

 रेलों  ने  राजधानी  एक्सप्रेस  की  तरह  दल्ली-अहमदाबाद  और  दिल्‍ली -जोधपुर  जपे  मीटर  लाइन

 मार्गों  पर  तेज  अन्तः नगरीय  पत्री  गाड़ियाँ  चलाने  का  कार्यक्रम  बनाया  है  ।

 लम्बी  दुरी  के  यात्रियों  की  जरूरतों  को  पुरा  करने  के  बम्बई-दिल्‍ली  राजधानी

 एक्स प्र  स  तथा  भीतर  प्रदेश  एक्सप्रेस  को  सप्ताह  में  दो  दिन  की  बजाय  चार  कर्नाटक-के रल

 जिसे  पहले  बेंगलूर  तथा  तिरुवनंतपुरम  सेंट्रल  के  लिए  मिली-जुली  गाड़ी  के  रूप  में  चलाया

 जाता  के  स्थान  पर  सप्ताह  में  दो  बार  चलने  वाली  दो  सीधी  अर्थात  नयी  दिल्ली

 सनौर  बेंगलूर  के  बीच  दो  इंजनों  से  खींची  जाने  वाली  21  सवारी  दिब्त्रों  की  गाड़ी  तथा

 पुरम  तक  दो  इंजनों  बाली  21  सारी  डिब्बों  की  केरल  एक्सप्रेस  चलायी  जाने  लगी  हैं  ।

 1983-84  में  बम्बई  राजधानी  तथा  हवा  राजधानी  को  सप्ताह  में  पांच  दिन  और  घार

 दिन  चलाने  का  प्रस्ताव  है  ।

 रेल  याला  में  संरक्षा

 विभिन्‍न  प्रकार  के  जो  उपाय  किए  गए  हैं  उनके  परिणामस्वरूप  दुर्घटनाओं  की  संख्या

 दिसम्बर  1981  की  अवधि  के  दौरान  घटित  870  की  तुलना  में  1982  की  तदनुरूपी  अवघि  में
 तै

 घटकर  644  हो  गई  जो  :6%  की  कमी  दर्शाती  है  ।  यद्यपि  यह  एक  अच्छी  बात  परन्तु  ैं

 इतने  में  संतुष्ट  नहीं  हूं  ।  मेरा  प्रमुख  उद्देश्य  यह  है  कि  रेल  यात्रा  को  यथासंभव  निरापद  बनाया

 जाये  ।  मैं  इस  महत्वपूर्ण  मामले  में  व्यक्तिगत  रुप  से  दिलचस्पी  ले  रहा  हूँ  ।  मैंने  हाल  ही

 मैं  अपने  पर्यवेक्षण  में  एक  केन्द्रीय  संरक्षा  समिति  का  गठन  किया  है  |  यह  उल्लेखनीय  हे

 कि  यह  सब  इस  बात  पर  निम्र  करेगा  कि  हमने  पुराने  रेल  सवारी  तथा  माल

 डिब्बों  के  बदलाव  के  जमा  बकाया  काम  को  निपटाने  तथा  इन  परिसंपत्तियों  को  मरम्मत  तथा

 अनुरक्षण
 के  मामले  में  कितनी  प्रगति  को  है  ।

 इस  समय  रेलें  जिस  सबसे  महत्वपूर्ण  चुनौती  का  सामना  कर  रही  हैं  वह  है  रेल  प्रणाली  के

 भास् तरिक  स्वरुप  की  पुनः स्थापना  ।  रेलों  का  मौलिक  दायित्व  यह  है  कि  यात्री  तथा  माल  यातायात

 218



 1904  रेल  1983-84

 ae

 की  विश्वसनीय  तथा  समय  पर  दुलाई  करने की
 व्यवस्था  हो  ।  संरक्षा  से  संबंधित  काय

 तब  तक  पुरा  नहीं  किया  जा  सकता  जब  तक  हमारी  प्रणाली  दोष-रहित  न  हो  ।  सरकार  द्वारा  विगत

 में  कई  दुर्घटना  जांच  समितियां  गठित  की  गयी  परन्तु  वास्तविकता  यह  है  fe  हमारे  कुछ

 विशेषकर  संरक्षा  की  दिशा  संसाधनों  की  तंगी  के  कारण  फलीभूत  नहीं  हुए  हैं  ।  रेलवे  के

 समान  एक  दिये  आयामी  वृहत  उपक्रम  अपनी  निर्घारित  भूमिका  ठीक  से  निभाता  इसके  लिए

 आवश्यक  है  कि  इसकी  परिसम्पत्तियों  का  सर्वोत्तम  स्तर  पर  अनुरक्षण  किया  जाय  ।

 राशी  की  तंगी  के  कारण  परिसम्पत्तियों  का  संतोषजनक  स्तर  पर  अनुरक्षण  संभव  नहीं  हुआ  है  ।

 अधिकांश  दुर्घटनाओं  के  लिए  जिम्मेदार  मानवीय  भूल  एक  संगीन  पहलू  बन  गया  है  ।  जिन

 विभिन्‍न  पहलूओं  के  कारण  इस  प्रकार  की  भूल  होती  हम  उन  पर  गंभीरता  से  विचार  कर  रहें

 हैं  और  हमें  बादा  है  कि  जिस  समाजिक-आधिक  वातावरण  में  हमारे  कर्मचारी  काम  करते  हैं  ।  उसे

 ध्यान  में  रखते  हुए  हम  ele  हो  पर्याप्त  निवारक  उपाय  लागू  करने  में  समय  हो  जायेंगे  ।

 सितारों  पर  चौकीदार  तैनात  करना  तथा  लिस्टिंग  बेरियर  लगाना

 समपारों  पर  संरक्षा  सुनिश्चित  करने  के  रद्द  द्य  से  चालू  ag  के  दौरान  बिना  चौकीदार

 बाले  समपारों  विशेषकर  उन  समपारों  पर  जिनका  यात्री  बसों  द्वारा  इस्तेमाल  किया  जाता

 चौकीदार  तैनात  करने  तथा  अन्याधीन  की  व्यवस्था  सहित  लिफ्टिंग  बेरियर  लगाने  के  लिए  व्यापक

 कार्यक्रम  बनाया  गया  है  ।  इस  प्रयोजन  के  लिए  1982-83  के  संशोधित  अनुमान  में  4.7  करोड़

 रुपये  का  विशेष  प्रावधान  किया  गया  है  ।  हम  आशा  करते  हैं  कि  न  केवल  समपारों  पर  चौकीदार

 तैनात  करने  की  गति  को  बनाए  रखा  जायगा  बल्कि  1983-84  में  इसमें  और  तेजी  लायीਂ

 जायेंगी ।

 गाड़ियों  के  विलम्ब  से  चलने  के  बार  में  सदन  में  तथा  सदन  के  बाहर  जो  आलोचना  की

 गयी  है  उसके  प्रति  मैं  पूर्ण  रुप  से  जागरुक  हूं  ।  यद्यपि  खतरे  की  जंजीर  खींचने  तथा  aural

 की  गतिविधियों  जेसे  कुछ  बाहरी  कारण  परन्तु  बहुत  से  ऐसे  पहलू  भी  हैं  जिनका  हमें  आंतरिक

 रूप  से  सुधार  करना  होगा  ।  मैंने  महत्वपूर्ण  गाड़ियों  के  विलम्ब  से  चलने  की  ओं  पर

 निगरानी  रखने  वाले  तंत्र  को  सुदृढ़  किया  है  ।  मेरे  सहयोगी  तथा  मैं  भी  बड़ी  लाइन  तथा  सीटर

 लाइन  दोनों  को  चुनी  हुई  महत्वपूर्ण  मेल  और  एक्सप्रेस  गाड़ियों  के  समय-पालन  की  नियमित  जांच

 कर  रहे  गाड़ियों  को  समय  पर  चलाने  के  प्रति  ate  बेहतर  परिणाम  प्राप्त  करने  के  लिए  अथक

 gata  जारी  रहेंगे  ।  हम  डसे  एक  राष्ट्रीय  लक्ष्य  समझते  हैं  जिसे  प्रप्त  करने  के  लिए  मैं  सभी

 माननीय  यात्री-जनता  तथा  समग्र  रेल  कर्मचारियों  की  सहायता  चाहूंगा  ।

 गाड़ियों  में  मिल  माड़

 गाड़ीयों  में  भीड़-भाड़  की  समस्या  जारी  है  और  हम  गाड़ियों  में  यात्रियों  के  लिए  स्थान  की

 मांगों  को  पूरी  करने  में  समर्थ  नहीं  हुए  हैं  यात्री  गाड़ियों  की  संख्या  बढ़ाने  के  लिए  सवारी  डिब्बों

 की  कमी  के  साथ-साथ  महत्वपूर्ण  स्टेशनों  पर  टर्मिनल  सुविधाओं  sr  अभाव  एक  मुख्य  बाधा  है  |

 देश  में  एक  भर  सवारी  डिब्बा  निर्माण  सम्बन्धी  कारखाने  की  स्थापना  को  सिद्धान्त  रूप  में

 स्वीकार  कर  लिया  गया  है  ।  इस  बीच  यातायात  की  जरूरतों  को  पूरा  करने  के  जेसा  कि
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 बहले  उल्लेख  किया  जा  चका  है  दो  रेल  इंजनों  से  गाड़ियों  को  भाप  रेल  इंजनों  के  स्थान

 पर  कर्ण  के  बेहतर  साधन  अपनाकर  डीजल  और  asa  रेल  इंजनों  कौ  व्यवस्था  मौजुदा

 गाड़ियों  मे  सवारी  डिब्बों  की  संख्या  व्यान  सवारी  डिब्बों  के  स्थान  पर  अधिक  वहन

 क्षमता  वाले  सवारी  डिब्बों  की  व्यवस्था  दो-मंजिले  सवारी  डिब्बे  लगाने  भारी  da  कई

 उपाय  किए  गए  हैं  ।

 जेसा  कि  माननीय  सदस्य  जानते  रेलें  पहले  से  ही  सवारी  रेल  इंजनों  तथा  माल

 डिब्बों  का  अधिकतम  उपयोग  करने  के  काम  में  लगी  हैं  ।  मैंने  रेल  प्रशासन  पर  स्पष्ट  किया  है  कि

 विगत  में  जो  त्रुटियाँ  थी  उन्हें  दूर  किया  जाए  तथा  रेलवे  की  गतिविधियों  को  सुचारु  बनाया  जाये

 ताकि  भाम  जनता  तथा  माल  के  परिवहन  में  कोई  रुकावट  न  आने  पाये  ।  जेसा  कि  सदस्य

 जानते  वास्तव  में  रेलों  के  पास  सवारी  डिब्बों  की  अत्यधिक  कमी  है  ।  रेल  मंत्री  के  रुप  में  नयी

 गाड़ियां  चलाने  तथा  नए  रेल  सम्बन्धों  की  व्यवस्था  करने  के  आपके  भ्रनुरोध  पर  विचार  करने  में

 qa  सर्वाधिक  प्रसन्नता  होगी  ।  वास्तव  में  भर  अधिक  यात्री  चलाने  की  मांग  की  जाती

 रही  है  ।  दैनिक  यात्रियों  की  संख्या  में  भी  वृद्धि  हुई  है  ।  यह  पहल  देश  की  सामान्य

 आधिक  ai  व्यवस्था  में  सामान्य  विधि  तथा  जनता  द्वारा  अधिक  यात्रा  करने  से  भी  सम्बद्ध

 है  ।  समग्र  तंगियों  के  हम  लाइन  तथा  टर्मिनल  क्षमता  की  सीमाओं  को  ध्यान  में  रखते  हुए

 गाड़ियों  की  संख्या  बढ़ाने  के  प्रस्तावों  पर  सहानुभूतिपूर्वक  विचार  करेंगे  ।  मैंने  निर्णय  किया  है  कि

 नयी  यात्री  गाड़ियां  शुरु  करते  समय  उन  क्षेत्रों  को  प्राथमिकता  दगा  जो  अभी  तक  पर्याप्त  रुप  से

 सेवित  नहीं  है  ।  में  पहले  ही  रेलों  को  frzTer  दे  चुका  हूँ  कि  वे  कोयले  का  पर्याप्त  स्टाक  बनाए  रखें

 ताकि  यह  दलील  कि  कोयले  की  कमी  सवारी  गाड़ियां  te  न  करनी  जेसा  की  विगत

 में  होता  रहा है  ।  में  सदन  को  विश्वास  दिलाना  चाहता  हूं  कि  रेलें  निश्चित  रुप  से  इन  सभी

 पहलुओं  को  ध्यान  में  रखेंगी  तथा  जनता  की  बढ़ती  हुई  मांग  को  पूरा  करने के  लिए  अपनी  ओर  में

 कुछ  नहीं  उठा  रखेंगी  ।

 बिना  टिकट  यात्रा

 बिना  टिकट  यात्रा  एक  राष्ट्रीय  बुराई  है  जो  बढ़ती  जा  रही  है  ।  इससे  न  केवल  रेलों  को

 राजस्व  की  काफी  हानी  होती  है  अपितु  इससे  रेलों  में  अधिक  भीड़-भाड़  भी  बढ़ती  जिसके

 परिणा  स्वरूप  सदाशयी  यात्रियों  को  असुविधा  होती  है  ।  यद्यपि  इस  बुराई  को  बिल्कुल  समाप्त

 करना  संभव  नहीं  लेकिन  हमें  इसके  विरुद्ध  अभियान  जारी  रखना  होगा  ।  के  पहले  आठ  महीनों

 के  दौरान  जितनी  बार  जांच  की  गई  ag  पिछले  ag  की  तदनुरूपी  अवधि  की  तुलना  में  लगभग

 अधिक  थी  ।  इस  अवघि  के  दौरान  बिना  टिकट  तथा  अनुचित  टिकटों  पर  यात्रा  करते  पाए

 गए  22.80  लाख  व्यक्तियों  को  पकड़ा  गया  जबकि  पिछले  वर्ष  की  इती  अवधि  में  19.95  लाख

 ब्यक्ति  पकड़े  गए  थे  ।

 पुलिस  कार्रवाई  के  रुप  में  किए  जाने  वाले  घावों  और  जांचों  के  द्वारा  हम  इस  घोर

 अराजकता  को  कुछ  हृद  तक  कम  कर  लेकिन  यात्री-जनता  को  तब  तक  राहत  दे  सकना
 संभव  नहीं  होगा  जब  तक  आधारभूत  परिवर्तन  की  भावना  विकसित  नहीं  होती  ।  मैं  आम  जनता
 में  इस  भावना  को  भरने  में  श्रापके  अधिकाधिक  सहयोग  की  कामना  करता

 हँ
 ताकि  सदा दय यी  यात्री

 बिना  टिकट  यात्रा  और  अनधिकृत  फेरी  की  रोकथाम  को  अपना  नैतिक  कत्तव्य  समझें  और  इसमें
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 रेल  अधिकरियों  का  सहयोग  करें  ।  जब  तक  माननीय  संसद  सदस्यों  तथा  जनता  के  सक्रिय  सहयोग

 से  इस  प्रकार  को  सामाजिक  भावना  का  विकास  नहीं  होगा  तब  तक  प्रशासन  के  लिए  बिना  टिकट

 यात्रा  के  कारण  होने  वाली  राजस्व  की  हानी  की  रोकथाम्‌  करने  के  लिए  किसी  दोष-राहत  तरीके

 को  अपनाना  असम्भव  ही  रहेगा  ।

 रेल  युवा  के  स्तर  में  सुधार

 यात्रियों  को  दी  जाने  वाली  सेवा  के  स्तर  में  कई  प्रकार  से  सुधार  लाने  की  आवश्यकता  है  |

 स्टेशनों  पर  और  गाड़ियों  में  उच्च  स्तर  की  सफाई  के  लिए  51  महत्वपूर्ण  स्टेशनों  पर  तथा

 मंडल  कौर  क्षेत्रीय  मुख्यालयों  में  एक  एक  वरिष्ठ  अधिकारी  की  अध्यक्षता  में  बहुउद्देश्यीय  कृतिक

 दलों  का  गठन  किया  गया है  ।  इन  दलों  को  यात्री  सुविधाओं  में  तेजी  से  सुधार  करने  की

 जिम्मेदारी  सौंपी  गयी  है  ।

 खान-पान  सेवाओं  तथा  भोजन  के  स्तर  की  देखभाल  करने  के  लिए  अनुभवी  अधिकारियों

 का  एक  विशेष  सेवा  सुधार  दल  गठित  किया  गया  है  ।  मैं  अनिवार्य  रूप  से  इस  बात  पर  जोर  देना

 चाहता  हूँ  क्रि  यात्रियों  को  दिया  जाने  वाला  भोजन  साफ  भीर  पौष्टिक  हो  कौर  इसे  स्वास्थ्यप्रद

 स्थितियों  में  तयार  करके  उचित  दरों  पर  प्रदान  किया  जाए  ।  खान-पान  कर्मचारियों  को  नि:शुल्क

 वदियां  दी  जाती  हैं  ताकि  वे  साफ-सुथरे  दिखायी  दें  ।  उनकी  भाविक  डाक्टरी  जांच  को  जाती  है

 और  भोजन  तथा  भोजन  में  काम  आने  वाली  सामग्री  के  नमूनों  की  भी  अक्सर  जांच  होती  है  ।

 रेस  सुरक्षा  वल

 सदन  को  यह  ज्ञात  है  कि  हम  राज्य  सरकारों  के  साथ  सरकारी  रेलवे  पुलिस  की  लागत  को

 भागे-भागे  के  आघार  पर  वहन  करने  के  लिए  सहमत  हो  गए  हैं  ।  हमारा  पूरी  ta  प्रणाली  में  रेल

 सुरक्षा  बल  के  67,000  जवान  हैं  जिन  पर  प्रतिबंध  लगभग  61.15  करोड़  रुपये  का  खच  आता

 सरकारी  रेलवे  पुलिस  से  सम्बद्ध  कर्तव्यों  का  निर्वाह  करने  के  लिए  हम  राज्य  पुलिस  बल  के

 लिए  7000  जवानों  की  अतिरिक्त  संख्या  की  स्वीकृति  पहले  ही  दे  चुके  1982-83  में

 सरकारी  रेलवे  पुलिस  पर  होने  वाले  खर्चे  में  रेलवे  का  हिस्सा  15.02  करोड़  रुपये  होगा  ।

 रेलों  को  सरकारी  रेलवे  पुलिस  बलों  से  उपलब्ध  होने  वाले  सहयोग  में  सुधार  की  काफी

 सम्भावना  है  ।  इस  क्षेत्र  में  बेहतर  परिणाम  प्राप्त  करने  के  तरीकों  का  पता  रेल  सुरक्षा  बल

 के  तमंचा  रहीं  के  निष्ठा  भर  ईमानदारी  को  प्रभावी  ढ़ंग  से  ऊंचा  करने  तथा  उनकी

 शक्तियों  की  वृद्धि  में  हम  सक्रिय  रुप  से  रत  हैं  ।  विभिन्‍न  सामाजिक  कारणों  की  और  भी  तत्काल

 ध्यान  दिया  जाना  आवश्यक  है  ।  हम  इन  सभी  पुत्रों  पर  विचार  कर  रहे  हैं  ।

 रेल  यात्रियों  के  जान-माल  की  सुरक्षा  मेरे  लिए  बड़ी  चिन्ता का  विषय  रहा  है  ।  यह  एक

 ऐसा  क्षेत्र  है  जिसमें  महत्वपूर्ण  सुधार  की  आवश्यकता  है  ।  मैं  सदन  को  आश्वस्त  करना  चाहता हूं

 कि  इस  दुखदायी  समस्या  से  निबटने  के  लिए  अविच्छिन्न  और  दीर्घकालिक  प्रयास  किए  जाएंगे  ।

 अपराधियों  और  चुरायी  हुई  रेल  सम्पत्ति  के  अभ्यस्त  सम्प्रापकों  की  गतिविधियों  पर  रेल

 सुरक्षा  बल  द्वारा  लगातार  कड़ी  नजर  रखी  जा  रही  है  ।  ऐसे  क्षेत्रों  का  पता  लगाया  गया  है  जहां
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 a  wat  sy  तेज  की  जा  aar  है  ।  asa अपराधों  की  सम्भावना  बनी  रहती  है  att  र  घुलता  rea  तज  ml  अ  Sele  |  मुल्य  की  वस्तुओं

 को  ढोने  वाली  गाड़ियों  में  मागं-रतियां  को  व्यवस्था  की  जा  रही  है  ।

 area  प्रक्रिया  में  सुधार

 मेरा  पूरा  प्रयास  है  कि  गाड़ियों  में  स्थान  के  आरक्षण  को  व्यवस्था  में  महत्वपूर्ण  सुघार  लाए

 जाएं  |  ग्राहकों  के  बहतर  सन्तोष  के  लिए  हाल  ही  में  रह  आरक्षण  के  बदले  जिसे  ato

 ए  सी०  के  नाम  से  जाना  जाता  को  एक  प्रणाली  शुरू  की  गई  है  ।  प्रतीक्षा-सुची  पर  रखे  गए

 वरिष्ठतम  यात्रियों  के  उपयोग  के  लिए  सीटों  को  एक  विशिष्ट  संख्या  अलग  से  रखी  जाती

 fare  art  में  उस  समय  नायिकाएं  आबंटित  कर  दी  जाती  हैं  जब  संतुष्ट  आरक्षण  वाले  यात्रों

 गाड़ी  में  नहीं  पहुंचते  ।  इस  व्यवस्था  से  गाड़ी  कर्मचारियों  द्वारा  यात्रियों  को  मनमाने  ढंग  से

 शायिकाएं  ग्राबंटित  करने  की  गुंजाइश  कस  करने  में  सहायता  मिली  है  मैंने  रेलों  को  यह  भी

 निर्देश  दिशा  है  कि  जिन  महत्वपूर्ण  स्टेशनों  पर  मेल /  एक्सप्रेस  गाड़ियां  ठहरती  हैं  उनको  अधिकाधिक

 संख्या  में  नायिकाओं  का  कोटा  उपलब्ध  कराया  जाए  |

 दि ली  क्षेत्र  में  नोटों  ate  शाधयिकाश्रों  के  आरक्षण  का  काम  कम्प्यूटर  द्वारा  किए  जाने  की

 एक  परियोजना  शुरू  की  गई  इसके  लिए  प्रारम्भिक  काम  पहले  ही  शुरू  किया  जा  चुका  है  ।

 ऐसी  आशा  की  जाती  है  कि  दिल्‍ली  क्षेत्र  में  प्राप्त  अनुभवों  के  agree  पर  इसे  बाद  में  अन्य  महानगरों

 में  भी  उपयोग  में  लाया  जा  सकेगा  ।

 ATTA  में  व्याप्त  कदाचार  को  समाप्त  करने  को  भोर  सतत  ध्यान  दिया  जा  रहा  है  ।

 इस  सम्बन्ध  में  जो  यत्न  किए  गए  उनमें  से  कुछ  महत्वपूर्ण  उपाय  हैं  जहां  आरक्षकों  के  नकली

 होने  का  संदेह  वहां  जवाबी  पत्र  भेजकर  या  दिए  गए  पते  पर  जाकर  आरक्षण  के  सदाचारी  होने

 की  पुष्टि  की  जाती  कानून  का  पालन  करवाने  वाली  एजेंसियों  की  सहायता  से  आरक्षण /  बुकिंग

 कार्यालयों  के  आस-पास  अपना  जाल  फैलाने  वाले  दलालों  को  पकड़ने  के  प्रयास  भी  किए  जा

 रहे  हैं
 ।

 मैं  सदन  को  सूचित  करना  चाहूंगा  कि  इस  क्षेत्र  में  व्याप्त  कदाचार  को  समाप्त  करने  के

 लिए  मैं  कटिबद्ध  हूं  और  मेरा  प्रयास  होगा  करि  इस  सदुद्देश्य  की  प्रप्ति  के  लिए  काफी  कठोर  दण्डात्मक

 उपायों  को  विकसित  कौर  लागू  किया  जाए  ।

 भ्रष्टाचार  की  रोकथाम

 मैं  सदन  को  विश्वास  दिलाना  चाहता  हूं  कि  ठेकों  के  माल  डिब्बों  के

 कोयले  के  माल  डिब्बों  था  tal  के  माने-परिवर्तन  शादी  के  क्षेत्र  सहित  रेल  परिचालन  के  सभी

 क्षेत्रों  में  भ्रष्टाचार  के  उन्मूलन  के  लिए  बराबर  कोशिश  करता  रहूंगा  ।  मैंने  जो  नई  योजना  बनाई

 है  उसमें  माल  डिब्बों  या  tat  के  बिना  ard  के  adea  की  कोई  व्यवस्था  नहीं

 रहेगी  ||

 बेहतर  मरम्मत  और  अनुरक्षण ण

 रेल  परिचालन  की  कुशलता  पर  विपरीत  प्रभाव  डालने  वाले  प्रमुख  कारणों  में  से  ण
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 कारण  रल  माल  सवारी  डिब्बों  सिग्नलिंग  शादी  की  अपर्याप्त

 मरम्मत  और  अनुरक्षण  है  ।  यह  कारखानों  में  क्षमता  की  कमी  तथा  उपलब्ध  क्षमता  के

 अपर्याप्त  उपयोग  के  कारण  है  ।  उत्पादकता-वर्ष  में  उत्पादकता  को  बढ़ाने  के  लिए  एक  व्यापक

 अभियान  चलाया  गया  था  गौर  मुझे  सदन  को  यह  सुचित  करते  हुए  ad  है  कि  इसके  वांछित

 परिणाम  fara  हैं  ।  ऐसी  आशा  की  जाती  है  कि  1982-83  के  दौरान  बड़ी  लाइन  के  लगभग

 एक  लाख  माल  डिब्बों  का  आवधिक  जीर्णोद्धार  किया  जएगा  जो  कि  1980-81  से  8%  तथा

 1981-82  से  11%  अधिक  होगा  ।  इसी  बड़ी  लाइन  के  सवारी  डिब्बों  के  आवधिक

 जीर्णोद्धार  में  भी  1980-81  की  अपेक्षा  लगभग  10%  विधि  होगी  ।

 सवारी  डिब्बों  के  बारीक  आवधिक  जीर्णोद्धार  के  लिए  30,480  यूनिटों  की  भावुकता

 जबकि  उपलब्ध  क्षमता  केवल  25,800  यूनिटों  की  है  ।  माल  डिब्बों  के  लिए  इस  प्रकार  के

 प्राप्त  1,14,000  ate  1,05,360  हैं  ।  इसका  परिणाम  पह  है  कि  15  प्रतिशत  सवारी

 डिब्बे  तथा  24  प्रतिशत  माल  डिब्बे  जीर्णोद्धार  लिए  बकाया  पड़े  हैं  ।  इस  क्षेत्र  में  बेहतर

 प्रौद्योगिकी  की  व्यवस्था  कर  और  तमंचा  रियों  को  अधिक  प्रयास  करने  के  लिए  प्रेरित  कर  व्यापक

 सुघार  लाने  हेतु  दृढ़-प्रतिज्ञ  हूं  ।  संक्षेप  में  कहें  तो  मेरा  प्रयास  होगा  कि  उपलब्ध  संसाधनों  के  आधार

 पर  अधिकतम  मील-दूरी  प्राप्त  को  जाए  ॥

 1983-84  के  बजट  में  रेल  सवारी  माल  डिब्बों  संयंत्र  और  उपस्कर  की

 मरम्मत  भीर  अनुरक्षण  के  लिए  लगभग  1,000  करोड़  रुपये  की  राशि  की  व्यवस्था  है  जबकि

 1982-83  में  इसके  लिए  लगभग  860  करोड़  रपये  की  व्यवस्था  की  गई  थी  इसके  अलावा

 गुन्तपत्ली  ,  भुव  न्यू  गोल्डन  रॉक  भौर  कृष्ण  राजपुरा

 में  कुछ  प्रमुख  नये  मरम्मत  कारखानों  के  पूरा  करने  के  काम  तथा  मांगा

 कैच  रापाड़ा  और  खड़गपुर  में  कारखानों  के  आधुनिकीकरण  के  काम  में  तेजी  लायी  जा  रही  है

 ताकि  मरम्मत  लिए  मालिक  क्षमता  शीघ्रातिशीघ्र  उपलब्ध  हो  सके  ।  मुझे  विश्वास  है  कि  इन

 परियोजना ग्र ों  के  पूरा  हो  जाने  पर  चलप्स्टाक  की  मरम्मत  और  अनुरक्षण  के  स्तर  में  पर्याप्त

 सुधार  होगा  ।

 उन  भाप  रल-इंजनों  का  पता  लगाने  के  लिए  एक  विशेष  अभियान  बलाया  गया  था  जों

 या  तो  इतने  खराब  हो  चके  कि  उनकी  मरम्मत  करने  से  कोई  लाभ  था  जो  वर्तमान  भारी

 यातायात  सम्बन्धी  आवश्यकताओं  को  पुरा  करने  के  लिए  अनुपयुक्त  हो  गए  हैं  ।  1982-83  में

 866  रेल  इंजनों  को  निष्प्रयोजन  किया  जाएगा  जबकि  लक्ष्य  550  भाप  रेल  इंजनों  को  निष्प्रयोजन  जित

 किए  जाने  का  था  ।  यह  एक  निरन्तर  प्रक्रिया  है  ।  भाष  रल  इंजनों  को  चरणबद्ध  आधार  पर

 डीजल  कौर  बिजली  रेल  इंजनों  द्वारा  प्रतिस्थापित  किया  जाएगा  यह  अब  विश्वव्यापी  प्रक्रिया

 बन  चकी  है  ।  यदि  वित्तीय  संसाधनों  को  तंगी  न  होती  तो  हम  इस  दिया  में  और  बेहतर  कार्य  कर

 सकते थे

 मरम्मत  और  अनुरक्षण  का  एक  दूसरा  जिसकी  ओर  मेरा  ध्यान  लगा  हुआ

 ड रेलपथ  से  सम्बन्धित  यह
 दुर्भाग्यपूर्ण

 तथ्य  है  इसकी
 ओर  कई  वर्षों  से  ध्यान  नहीं  दिया  गय

 मै ंमैं  संसाधनों  की  ada  रहने  वाली  तंगी  की  सामानों  के  भीतर  यथासम्भव  सीमा  तक

 स्थिति  में
 स सुधार  लाने  के  लिए  प्रयत्न  कर  रहा  हूं  ।  गाड़ी  परिचालनों  की  संरक्षा  aaa
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 की  सहीं  हालत  पर  fant  करती  है  ।  इसके  अनुरक्षण  की  ओर  अधिकतम  ध्यान  दिए  जाने

 al  आवश्यकता  विशेषकर  उस  समय  जबकि  यातायात  के  घनत्व  तथा  गति  दोनों  में  वृद्धि  हो

 रही  हो  ।  अब  रल  पटरियां  अधिक  मजबूत  कंक्रीट  स्लीपरों  पर  बिछाई  जा  रही  चालू  वह  के

 दोरान  लगभग  7  लाख  कंक्रीट  सलो परों  का  उत्पादन  किया  जाएगा  जबकि  पिछले  ay  3.25  लाख

 कंक्रीट  स्लीपरों  का  उत्पादन  किया  गया  था  ।  देश  में  aa  चौबीस  कारखाने  स्थापित  faa  जा  चुके

 हैं  जिनकी  कुल  विधिक  क्षमता  13.5  लाख  स्लीपरों  के  उत्पादन  की  है  ।  बेहतर  संरक्षा  और

 आरामदेह  यात्रा  के  लिए  रेल  पटरी  के  जोड़ों  को  समाप्त  करने  के  लिए  अब  लम्बी  संयुक्त  पटरियों

 का  अधिकाधिक  उपयोग  क्या  जा  रहा  है  ।  आधुनिक  यांत्रिक  उपस्करों  के  जरिए  रेलपथ  का

 अनुरक्षण  करने  के  लिए  विशेषज्ञता  का  विकास  किया  जा  रहा  हैं  और  इस  समय  लगभग

 11,000  कि०  मी०  लम्बी  रेल  पटरियों  का  मशीनों  द्वारा  अनुरक्षण  किया  जा  रहा  है  ।  स्विच ों

 और  क्रान्तियों  के  अभिकल्प  को  अपग्रेड  करने  की  कारंवाई  भी  शुरू  की  गयी  है  ।  गाड़ियों  को

 सुप्रवाही  तथा  संरक्षित  ढंग  से  चलाने  के  लिए  पटरी-इस्पात  को  अधिक  भार  में  अपग्रेड  करने  के

 तरीकों  का  पता  लगाने  के  लिए  एक  समिति  का  गठन  किया  गया  है  ।  रेलपथ  में  छिपे  हुए  दोषों

 का  पता  लगाने  के  जो  कि  श्रत्यथा  साधारण  तरीके  से  देखने  में  नहीं  रेल  पटरियों  की

 जांच  के  लिए  नियमित  अंतरालों  पर  पराश्रव्य  उपकरणों  का  उपयोग  किया  जा  रहा  है  ।  जांच  के

 दौरान  पायी  जाने  वाली  त्रुटिपूर्ण  रेल  पटरियों  को  तत्काल  बदल  दिया  जाता  है  ताकि  रल  पटरी

 में  दरारों  पढ़ने  के  अवसर  न्यूनतम  रहें  क्योंकि  ये  दुर्घटना  का  एक  मुख्य  कारण  होती  हैं  ।  मैंने

 रेलवे  जोड  को  पर्याप्त  संख्या  में  ये  पराश्रव्य  यंत्र  प्राप्त  करने  तथा  बेहतर  संरक्षा  के  लिए  महत्वपूर्ण

 मार्गों  पर  वर्तमान  पटरियों  की  जांच  को  और  अधिक  गहन  करने  के  लिए  किया  है  ।

 रेल-पथ  और  पुलों  के  बेहतर  अनुरक्षण  के  लिए  मैंने  1983-84  में  बजट  व्यवस्था  को

 बढ़ाकर  278  करोड़  रुपये  कर  दिया  है  ।  1982-83  में  यह  250  करोड़  रुपये  थी  ।

 सिंगिंग  att  दुर-संचार  जालतंत्र  में  सुधार

 रेलों  पर  सिग्नलिंग  और  दूर-संचार  प्रणालियों  के  कुशल  अनुरक्षण  और  उनके

 are fralaeo  पर  भी  fade  करती  है  ।  सूक्ष्म-तरंग  संचार  श्रीमतियों  को  उत्तरोत्तर  स्थापित

 किया  जा  रहा  है  और  क्षेत्रीय  मुख्यालयों  तथा  महत्वपूर्ण  परिचालनिक  केन्द्रों  के  सोच  उनके  ares

 स्थापित  किए  जा  रहे  हैं  ।  महत्वपूर्ण  यातायात  वाले  मार्गों  पर  रंगीन  रोशनी  वाले  सिगनलों  की

 व्यवस्था  करने  जेठा  आवश्यक  हो  वहां  कांटों  और  सिगनलों  को  केन्द्रीकृत  करने  के  लिए

 adara  सिग्नलिंग  प्रणाली  में  सुघार  किया  जा  रहा  है  ।  महत्वपूर्ण  ट्रंक  तथा  मुख्य  लाइन  माग

 पर  चरणबद्ध  रूप  में  रेलपथ  परिवहन  की  भी  व्यवस्था  की  जा  रही  इससे  मानवीय  भूल  के

 फलस्वरूप  उस  लाइन  के  लिए  सिगनल  नहीं  दिया  जा  सकता  जहां  पहले  से  कोई  गाड़ी  खड़ी  हो  ।

 वास्तव  2500  स्टेशनों  पर  रेलपथ  परिवहन  का  कार्य  या  तो  पूरा  कर  दिया  गया  है  अथवा

 पूरा  होने  वाला  है  ।  इन  महत्वपूर्ण  जिनके  साथ  संरक्षा  के  पहलू  जुड़े  हुए  के  लिए

 35  करोड़  रुपये  की  व्यवस्था  निर्माण-कार्यों  के  लिए  की  जा  रही  है  तथा  88  करोड़  रुपये

 दुर-संचार  प्रणालियों  को  मरम्मत  तथा  अनुरक्षण  के  लिए  रखे  जा  रहे  हैं  ।  चालू  ag  में  उनके  लिए

 30  करोड़  रुपये  तथा  79  करोड़  रुपये  की  व्यवस्था  की  गई  थी  |
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 a  तनावणणणणणण  <<

 रेलों  को  छठी  पंचवर्षीय  योजना

 ga  यह  सर्वविदित  है  कि  रेलों  के  लिए  छठी  पंचवर्षीय  यो  जना  में  कुल  आवंटन  केवल

 5100  करोड़  रुपये  का  है  जो  कि  आवश्यकताओं  पर  आधारित  अपेक्षाओं  के  अधिक  से  भी  कम

 है  ।  प्रथम  तीन  वर्षों  के  योजना  व्यय  3514  करोड़  रुपये  तक  पहुंच  जाने  की  प्रत्याशा  है

 जिसके  बाद  1586  करोड़  रुपये  की  अल्प  राशि  शेष  बचेगी  ।  योजना  की  हमारे  द्वारा  की  गयीं

 मध्यावधि  समीक्षा  से  यह  पता  है  कि  योजना  में  निर्धारित  न्यून  वास्तविक  लक्ष्यों  को  पूर्ति

 करने  के  लिए  भी  कम  से  कम  1920  करोड़  रुपये  के  अतिरिक्त  परिव्यय  की  व्यवस्था  करनी

 होगी  ।  इस  तथ्य  को  दृष्टिगत  रखते  हमने  योजना  आयोग  से  1983-84  के  लिए  1878.50

 करोड़  रुपये  के  azar  का  अनुरोध  किया  है  ।  संसाधनों  की  लगातार  चली  भा  रही

 तंगी  के  कारण  योजना  तथा  वित्त  मंत्रालय  द्वारा  हमें  1342  करोड़  रुपये  से  अधिक  के

 योजना  परिव्यय  की  अनुमति  देना  सम्भव  नहीं  हो  सका  ।.  इसमें  राज्य  सड़क  परिवहन  निगमों

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  दिया  जाने  वाला  अंशदान  सम्मिलित  नहीं  है  जिसे  1983-84  से  भागे

 जहाजरानी  एवं  परिवहन  मंत्रालय  के  बजट  में  दिखाया  जायेगा  और  जिसे  रेलवे  बजट  में  शामिल

 नहीं  किया  जायेगा  ।  1983-84  के  लिए  कुल  वेषिका  रेलवे  योजनागत  परिव्यय  में  केन्द्रीय

 राजकोष  से  बजटीय  सहायता  केवल  550  करोड़  रुपये  की  792  करोड़  रुपये  की  शेष

 राशि  की  व्यवस्था  रेलों  को  सामान्य  राजस्व  को  लाभांश  के  भुगतान  तथा  बकाया  जमा  ऋण  भार

 की  आंशिक  अदायगी  के  लिए  अपेक्षित  राशियों  के  अतिरिक्त  अपने  आंतरिक  स्रोतों  से  करनी

 होगी  ।

 alias  योजना

 छठी  पंचवर्षीय  योजना  पुन:स्थापन  योजना  है  ।  इस  उद्देश्य  की  प्राप्ति  के  लिए

 1983-84  में  योजना  परिव्यय  का  अधिकांश  भाग  रेल  माल  सवारी

 संयंत्र  एवं  सिग्नलिंग  और  दुर-संचार  उपस्कर  आदि  जैसी  जीणंशीणਂ परिसंपत्तियों

 के  बदलाव  पर  aa  होगा  ।  इस  प्रयोजन  के  लिए  725  करोड़  रुपये  की  राशि  अलग  से  रखी

 गयी है

 मई  रेल  लाइनें  शौर
 aaa  परिवर्तन

 विभिनन  क्षेत्रों  से  बार-बार  नयी  लाइनों  के  निर्माण  तथा  आमान-परिवर्तन  की  मांगें  प्राप्त

 होती  रही  हैं  ।  इस  प्रकार  की  मांगें  वास्तव  में  शुभ  लक्षण  हैं  और  वे  देश  की  समग्र  आर्थिक  प्रगति

 के  परिणामस्वरूप  होती  हैं  ।  रेल  मंत्री  के  रूप  में  मैं  भी  यात्री  जनता  की  मांगों  को  करने  के

 लिए  रेलों  के  विस्तार  की  सेन  करता  हूं  ।  हमारी  प्रणाली  जनतान्त्रिक  प्रणाली  है  ।  जब  कोई

 सांसद  कोई  मांग  करता  है  तो  यह  माना  जाना  चाहिए  कि  यह  जनता  की  ही  मांग  यह  बजट

 उन  अनेक  माननीय  सदस्यों  को  सन्तुष्ट  न  भी  कर  सकता  है  जो  अपने  क्षेत्रों  में  रेलवे के  विस्तार

 के  लिए  अपनी  मांगें  लेकर  मेरे  पास  व्यक्तिगत  रूप  से  आते  रहे  हैं  ।  ये  मांगें  जनता  की  आकांक्षाओं

 की  द्योतक  हैं  ate  उनके  साथ  मेरी  पूरी  सहानुभूति  है  ।

 संसाधनों  कीं  तंगी  के  कारण  जनता  की  सभी  आकांक्षाओं  को  मृत  रूप  दे

 सकना  सम्भव  नहीं  है  ।  हमें  बेहतर  समय  की  प्रतीक्षा  mp  wary  aint रना  होगा ।  हम  बिना  सोचे-समझे  नयी
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 परियोजनाओं  को  हाथ  में  लेकर  अपने  सीमित  साधनों  को  faa  नहीं  कर  सकते  ।  इस  समय

 नयी  लाइनों  के  निर्माण  को  40  परियोजनाओं  पर  काम  चल  रहा  है  वर्तमान  कीमतों  के

 AFA,  पुरा  करने  के  लिए  870  करोड़  रुपये  के  अनुमानित  परिव्यय  की  आवश्यकता  जबकि

 हम  नयी  रेल  लाइन  परियोजनाओं  के  लिए  केवल  70  करोड़  रुपये  का  नियतन  कर  सके  हैं  ।  इसी

 प्रकार  आमान-परिवर्तन  की  स्वीकृत  परियोजनाओं  को  पुरा  करने  के  लिए  भी  600  करोड़  रुपये

 को  आवश्यकता  है  ।  योजनागत  आवंटन  के  हम  इन  परियोजनाओं  के  लिए  केवल  50

 करोड़  रुपये  का  नियतन  कर  सके  हैं  ।

 यह  बहुत  दुर्भाग्यपूर्ण  है  कि  बड़ी  संख्या  में  परियोजनाएं  हाथ  में  हैं  जिन पर  उपलब्ध

 संसाधन  थोड़ा-थोड़ा  करके  वितरित  किये  गये  हैं  जिससे  उनके  पुरा  होने  के  समय  में  अनावश्यक

 सूप  से  वृद्धि  हो  जातीं  है  ।  इसके  साथ-साथ  मजबूरियों  और  सामग्री  की  लागतों  में  वृद्धि  हो  जाने  से

 परियोजना  लागत  में  कई  गुना  वृद्धि  हो  जाती  है  ।  इससे  भी  परियोजनाओं  के  साथ  न्याय  करने

 को  हमारी  क्षमता  में  बाघा  पहुंचती  है  ।  इसलिए  मैं  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  दृढ़-प्रतिज्ञ  हूं  कि

 उपलब्ध  घन  को  अधिकतम  लाभ  के  लिए  उपयोग  में  लाया  जाये  ।  मुझे  विश्वास  है  कि  सदन

 इस  बात  पर  मुझसे  सहमत  होगा  कि  नए  कम  शुरू  करने  और  चालू  कामों  को  लम्बित  रखने  से

 किसी  उद्देश्य  की  सिद्धि  vet  होगी  ।  अतः  मेरा  सर्वप्रथम  प्रयास  यह  होगा  कि  चालू  योजनाओं  को

 उपलब्ध  संसाधनों  के  आधार  पर  यथाशीघ्र  पुरा  fear  जाये  ताकि  निवेशों  से  शीघ्रातिशीघ्र

 अधिकतम  लाभ  उठाया  जा  सके  ।  इस  नीति  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कुछ  कार्यों  के  लिए  थोड़े  से

 सांकेतिक  आबंटन  किये  गए  हैं  ताकि  इन  कार्यों  को  खाते  में  बनाए  रखा  जा  सके  जबकि  अन्य  ऐसे

 कार्यों  के  जिन्हें  बजट  वर्ष  के  दौरान  शीघ्र  पुरा  करना  अपेक्षाकृत  safes  राशि  रखो

 गयी है  ।

 मुझे  सदन  को  यह  सूचित  करते  हुए  प्रसन्नता  हो  रही  है  कि  1982-83  में  अभी  तक

 लगभग  85  fao  मी०  लम्बी  नयी  रेल  लाइनों  का  निर्माण-कार्य  पुरा  किया  जा  चुका  है  और

 आशा  है  उन्हें  शीघ्र  ही  यातायात  के  लिए  खोल  दिया  जायेगा  ।  इनमें  सिंगरौली  कीयला  क्षेत्रों  से

 कोयले  की  ढुलाई  करने  के  लिए  करेला  रोड  से  कृष्ण शिला  तक  नयी  लाइन  का  प्रथम

 बसई  रोड-दिवा  और  भाष् तान पेन  खंड  शामिल  जिवनाथपुर-व्यासनगर  बाईपास  लाइन

 के  पुरःस्थापन  का  काम  पुरा  किया  जा  चुका  है  और  इसे  यातायात  के  लिए  खोल  भी  दिया

 गया है  ।

 1983-४4  में  और  137  कि०  मी ०  लम्बी  नयी  रेल  लाइनों  का  निर्माण  पुरा  करके  उन्हें

 यातायात  के  लिए  खोल  दिया  जायेगा  ।  इनमें  आदिलाबाद  स्थिति  सीमेंट  कारखाने  की  आवश्यकताएं

 पुरी  करने  के  लिए  वाणी  से  पिम्पलकोटी  तक  एक  नयी  लाइन  तथा  सिंगरेनी  कोयला-क्षेत्रों  से

 कोयले  की  ढुलाई  करने  के  लिए  भद्राचलम  रोड  से  मानसून  तक  रेल  सम्पकं  तथा  sar

 जयन्त  रेल  का  दूसरा  चरण  शामिल  होगा  ।

 waned  से  बेंगलूरु  तक  सामान-परिवर्तन  का  अधिकांश  भाग  पहले  ही  पुरा  किया  जा

 चुका  है  और  उसे  यातायात  के  लिए  खोल  दिया  गया  है  ।  इससे  बम्बई  और  बेंगलूर  के  बीच  की

 दुरी  काफी  कम  हो  जायगी  गौर  इस  क्षेत्र  में  व्यापार  तथा
 उद्योग

 को  चहा फी  प्रोत रह  डेरे  नाच  साहन  मिलेगा  ।
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 गुजरात
 में  वीरमगाम  श्रोखा/पोरबन्दर  - arareafeaia  कार्य  के  दूसर  चरण  को  ast  से

 पूरा  करने  के  अनवरत  प्रयास  किये  जा  रहे  हैं  ।  उत्तर-पूर्वी  क्षेत्र  में न्यू-बोंगाईगांव  से  गुवाहाटी  तक

 समानान्तर  बड़ी  रेल  लाइन  का  निर्माण-किये  पूरा  होने  वाला  है  और  इसके  1983-84  में

 यातायात  के  लिए  खोल  दिये  जाने  की  सम्भावना  है  ।  राजस्थान  क्षेत्र  में  आमान-परिवहन

 योजनाओं  को  जो  परि चाल निक  दृष्टि  से  अपेक्षित  प्राथमिकता  दी  जा  रही  है  ।

 इसके  श्लाघा  चाल  वर्ष  के  दौरान  परभनी  से  आदिलाबाद  तक  मीटर  लाइन  के

 परिवर्तन  तथा  आदिलाबाद  से  पिम्पलकोटी  तक  नयी  बड़ी  रल  लाइन  के  निर्माण  के  लिए  एक

 सर्वेक्षण  को  बिना  पारी  के  मंजूरी  दी  गयी  ।  जोगीघोपा  से  गुवाहाटी  तक  एक  बड़ी  रेल  लाइन

 सहित  जोगी घोपा  में  ब्रह्मपुत्र  पर  एक  रल  एवं-सड़क  पुल  के  निर्माण  की  परियोजना  को  1983-84

 के  बजट  में  शामिल  किया  गया  है  |

 fae  तस्करी

 छठी  योजना  के  दौरान  हमने  अभी  तक  रेलवे  लाइनों  के  बिधुतिकरण  पर  200  करोड

 रुपये  ad  किए  हैं  ।  नीति  यह  है  कि  सभी
 महत्वपूर्ण

 ट्रंक  मार्गों  के  विद्युतीकरण  को  प्रथम

 मिलता  दी  जाए  तथा  इन  पर  यथाशीघ्र  क्षण  प्रणाली  को  समाप्त  किया  जाए  ।  ae  tar

 gata  होता  है  कि  छठी  योजना  में  रखे  गये  2800  मांगे  कि०  मी०  के  लक्ष्य  की
 |  तुलना

 यो

 अवधि  के  अन्त  तक  लगभग  2500  कि०  ato  का  विद्युतीकरण  कर  दिया  जायेगा  ।  1983-84

 के  लिए  90  करोड़  रुपये  का  प्रावधान  किया  गया  है  ।

 रेलपथ  का  नौकरी

 रेल-पथ  क्ले  नवी करक  का  काफी  बकाया  काम  जमा  हो  जाने  तथा  साधन-सामग्री

 विदोषकर  इस्पात  उत्पादों  के  geal  में  भारी  विधि  हो  जाने  के  कारण  रेल-पथ  के  नवीकरण

 लिए  बहुत  अधिक  राशि  अपेक्षित  है  ।  रल-पथ  के  नवीकरण  के  लिए  आबंटन  की  राशि  को

 जो  1982-83  में  150  करोड़  रुपय  बढ़ाकर  1983-84  में  220  करोड़  रुपये  कर  दिया

 गया  है  परन्तु  यह  राशि  अभी  भी  आवश्यकताओं  से  बहुत  कम  1985  तक

 पथ  के  नवीकरण  का  बकाया  काम  18,000  fo  मी०  से  अधिक  हो  जायेगा  ।  जैसा  कि  रेलवे

 सुधार  समिति  ने  भो  सिफारि दा  की  तक  युद्ध  स्तर  की  गति  से  भौर  वर्तमान  मुल्यों  के

 आधार  पर  लगभग  450  करोड़  रुपये  क  बारीक  परिव्यय  का  प्रावधान  अगले  दस  वषों  के

 दौरान  यह  काय  नहीं  किया  जाता  तब  तक  इस  बकाया  काय  को  निपटाना  सम्भव  नहीं  होगा  ।

 इस  समय  मैं  इतना  ही  कहें  सकता  हुं  कि  मैं  वर्ष  के  दौरान  अधिक  परिव्यय  की  व्यवस्था

 कराने  के  लिए  योजना-आयोग  तथा  वित्त  मंत्रालय  दोनों  को  राजी  कराने  के  उद्देश्य  से  अपने  प्रयास

 जारी  रखूंगा  बात  कि  सरकार  के  संसाधनों  की  स्थिति  ऐसा  करने  की  अनुमति  दे  ।

 सवाल

 पहले  से  ही  नयी  रेल  लाइनों  के  निर्माण-के  कई  कायें  प्रगति  पर  होने  और  इन्हें  पुरा  करने

 के  लिए  घन  की  कमी  होने  के  कारण  1983-84  के  दौरान  नयी  लाइनों  के  लिए  सर्वेक्षण  कराने
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 से  सम्बन्धित  और  कार्य  शुरू  करना  सम्भव  नहीं  सदन  इस  बात  से  सहमत  होगा  कि

 अत्यघिक  नए  सर्वेक्षणों  को  शामिल  करने  से  कोई  प्रयोजन  सिद्ध  नहीं  होगा  ।  इन  सर्वेक्षणों  से

 arafiqa  पार्थिव  सितारों  के  अलावा  न्यून  संसाधन  भी  व्यर्थ  जायेंगे  क्योंकि  इन  सर्वेक्षणों  के

 अंतगर्त  आने  वाली  कई  परियोजनाओं  को  निर्माण  के  लिए  हाथ  में  लेने  का  औचित्य  भी  नहीं

 बनेगा  ।  सीमित  संख्या  में  जिन  महत्वपूर्ण  सर्वेक्षणों  को  करायें  जाने  का  प्रस्ताव  उनमें  पिछड़े

 क्षेत्र  में  खोरा  रोड  से
 फूल  बनी-बोलंगीर  तक  नयी  रेल  लाइन  के  लिए  सियालदह  /

 हावड़ा  स्टेशनों  को  राहत  देने  के  लिए  मुख्य  लाइन  की  गाड़ियों  के  लिए  उल्टाडांगा  में  अतिरिकत

 मीनल  सुविधाओं  को  व्यवस्था  करने  के  लिए  इंजीनियरी  एवं  यातायात  हुबली  ओर

 कारवाड़  के
 बीच  एक  नयी  बड़ी  रल  लाइन  के  लिए  सर्वेक्षण  को  अद्यतन  करना  ओर  से

 चिकमंगलूर  तक  एक  नयी  बड़ी  रल  लाइन  के  लिए  सर्वेक्षण  शामिल  है  ।

 सुविधा  काय

 मैं  स्टेशनों  के  परिचालन  क्षेत्रों  में  सुधार  के  लिए  स्टेशनों  को  इमारतों  के  ढांचे  में

 cazarat  पर  छत्त  भ्र मानती  आरक्षण  एवं  पूछताछ

 प्रतीक्षालयों  आदि  से  संबंधित  कई  कार्यों  को  तेजी  से  करवा  रहा  हूं  ।

 उपनगरीय  बाता धात

 मैं  उपनगरीय  यात्रियों  विशेषकर  कलकत्ता  और  मद्रास  क्षेत्रों  कठिनाईयों  से

 पूरी  तरह  अवगत  हूं  ।  इस  ay  बम्बई  क्षेत्र  में  75  बिजली  गाड़ी  यूनिटों  के  स्थान  पर  नयी
 यूनिटों

 की  व्यवस्था  की  जायेगी  ।  कलकत्ता  उपनगरीय  खंड  में  1982-83  के  दौरान  इस  प्रकार  की

 34  युनिटों  का  बदलाव  किया  जायेगा  तथा  83  यूनिटें  बढ़ायी  जायेंगी  ।  1983-84  में  कलकत्ता

 क्षेत्र  के  लिए  24  अतिरिकत  यूनिटों  तथा  बम्बई  क्षेत्र
 के  लिए  81.0  अतिरिकत  यूनिटों  की  व्यवस्था  की

 एगी  ॥

 महानगर  परिवहन  परियोजना

 कलकत्ता  मेट्रो  रेलवे  के  निर्माण-कराये  को  और  तेज  कर  दिया  गया  है  और  1984  के  दौरान

 एसप्लेनेड  से  भवानीपुर  तक  के  खंड  को  खोलने  के  लिए  हर  संभव  प्रयास  किया  जा  रहा  है  ।

 बजट  वर्ष  के  दौरान  इस  परियोजना  के  लिए  परिव्यय  की  राशि  1982-83  के

 40  करोड़  रुपये  से  बढ़कर  62  करोड़  रुपये  की  जा  रही  है  ।

 1983-84  में  बम्बई  और  मद्रास  उपनगरीय  क्षेत्रों  में  175.81  करोड़  रुपये  at  समग्र

 लागत  पर  निम्नलिखित  परियोजनाओं  पर  काम  शुरु  करने  का  भी  विनिश्चय  किया  गया

 --46.61  करोड़  रुपये  की  अनुमानित  लागत  पर  बांद्रा  और  अंधेरी  के  बीच  लाइनों  की

 अतिरिक्त  जोड़ी  ।

 करोड़  रुपये  की  अनुमानित  लागत  पर  मान  खिसक  पर  बेलापुर  के  बीच  एक  नयी
 रल  लाइन  |
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 साए

 करोड़  रुपये  की  अनुमानित  लागत  पर  मद्रास  बीच  और  लुज  के  बीच  ए

 पार वाहन  प्रणाली  ।

 ध्याम-निभे रता

 हज़ारों  बुनियादी  नीति  यह  है  कि  रेलों  के  लिए  अपेक्षित  चल  स्टाक  और  उपस्कर  के

 निर्माण  के  लिए  देश  में  ही  श्रधघिकतम  क्षमता  जुटायी  जाए  ।  मौजूदा  तीन  उत्पादन  कारखाने  बिजली

 तथा  डीजल  रेल  इंजनों  की
 संपूर्ण  मांग

 तथा  सवारी  डिब्बों  की  अधिकांश  नियमित  माँग  को  पूरा

 करने  में  समय  है  ।  पहियों  व  धुरों  भर  डीजल  रल  इंजन  के  पुर्जों  के  संबंध  में  रेलों  को

 निर्भर  बनाने  के  लिए  दो  संयंत्रों  बेंगलूर  में  धुरा  एवं  पहिया  संयंत्र  तथा  पटियाला  में  डीजल

 रेल  इंजन  पुर्जा  को  स्थापना  की  जा  रही  है  ।  बेंगलूरु  स्थित  संयंत्र  1983-84  में  चालु

 हो  जाएगा  भर  हम  प्रतिशत  लगभग  37.5  करोड़  रुपये  की  विदेशी  मुद्रा  बचा  सकेंगे  जिसे  हम

 आजकल  पहियों  और  घरों  के  आयात  पर  खच  कर  रहे  हैं  ।  इसी  प्रकार  पटियाला  स्थित  कारखाने

 में  काम  प्रारम्भ  हो  जाने  पर  हम  डीजल  रेल  इंजनों  के  लिए  अच्छी  किस्म  के  पुर्जों  की  आपूर्ति  के

 विश्वसनीय  एवं  भ्रच्छे  स्रोत  की  व्यवस्था  क़र  सकेंगे  जिससे  हमें  हर  वर्ष  10  करोड़  रुपये  की

 विदेशी  मुद्रा  की  बचत  होगी  ।

 विश्व  बेक  ऋण

 नए  डिजाइन  के  अधिक  क्षमता  वाले  माल-डिब्बे  के  निर्माण  तथा  पटियाला  में  डीजल  रल

 इंजनों  के  पुर्जे  बनाने  के  कारखाने  को  स्थापना  द्वारा  आधुनिकीकरण  कायें क्रम  के  कार्यान्वयन  हेतु

 तथा  sea  आयातों  के  लिए  विदेशी  मुद्रा  आवश्यकताओं  को  qe  करने  के  लिए  हमने  विश्व  बेक

 से  400  मिलियन  डालर  को  सहायता  प्राप्त  को  सहायता  की  इस  राशि  का  आधा  भाग

 अन्तर्राष्ट्रीय  विकास  संस्था  डी०  wo)  से  है  और  बाकी  आधा  भाग  अन्तर्राष्ट्रीय  पुनर्निर्माण

 एवं  विकास  बेक  बी०  आर०  से  है  ।  इस  उधार/कऋण  के  एक  भाग  का  उपयोग

 सीमित  संख्या  20  से  अघिक  विश्व  में  उपलब्ध  नवीनतम  प्रौद्योगिकी  से  युक्त  अधिक

 अश्व-दफ़्ती  वाले  प्रोटोटाइप  बिजली  रेल  इंजनों  को  खरीद  के  लिए  करने  क  प्रस्ताव  है  ।

 व्यापक  विद्युतीकरण  कार्यक्रम  के  संद  में  भारतीय  रेलों  को  अपने  बिजली  रेल  इंजन  बेड़े  को

 आधुनिक  बनाने  में  सहायता  मिलेगी  ।  सेवा  परीक्षण  के  पश्चात्‌  सबे  उपयुक्त  किस्म  का  चीन

 किया  जाएगा  भौर  बिदेशी  निर्मितियों  के  आवश्यक  सहयोग  से  देश  में  ही  aa  की  अपनी  उत्पादन

 यूनिट  में  इस  प्रकार  के  रेल  इ  जनों  का  निर्माण  किया  जाएगा  ।

 arg  विदेशो  सहायता

 बम्बई  उपनगरीय  क्षेत्र  में  परिचालित  बिजली  गाड़ी  यूनिटों  के  लिए  क्षण  पहिया

 माल  डिब्बों  के  निर्माण  के  लिए  बेयरिंग ों  कौर  पुर्जों  की  खरीद  तथा  श्याम  बाजार  ओर

 एसप्लेनड  के  बीच  के  खण्ड  के  निर्माण  के  लिए  कलकत्ता  मेट्रो  रेलवे  की  विदेशी  मुद्रा  की  आवश्यकता

 को  पूरा  करने  के  लिए  रेलों  ने  जापान  की  समुद्रपारीय  प्राथमिक  सहयोग  fafa  &  वित्तीय  सहायता

 प्राप्त  करने  में  भी  सफलता  प्राप्त  की  है  ।
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 लवनਂ

 रेलवे  क्षेत्र  के  लिए  ब्रिटेन से  30  मिलियन  पौंड  का  पक  अनजान  at
 थ  BGT  चा  प्राप्त  किया

 गया है  I

 निर्वात को  बढ़ावा

 वियतनाम  को  15  डीजल  इ  बंगला  देश  रेलवे  को  9  सवारी  सोजम्बिक  को

 15  सामान  यानों  फिलिपीन  को  सवारी  डिब्बों  के  फालतू  पुर्जों  की  आपूर्ति  के  लिए  निर्यात

 आदेश  प्राप्त  किए  गए  हैं  ।  इस  क्षेत्र  में  इस  मंत्रालय  के  दो  सरकारी  क्षेत्र  के  अर्थात्‌

 इंडियन  रेलवे  कंस्ट्रक्शन  कम्पनी  और  रेल  इंडिया  टेक्निकल  एण्ड  इकनॉमिक  सर्विसेज

 एक  महत्वपूर्ण  भूमिका  अदा  कर  रहे  हैं  ।  इकरान  द्वारा  1982-83  के  दौरान  लगभग

 80  करोड़  रुपये  का  कारोबार  जायेगा  तथा  इसे  6  करोड़  रुपये  का  सकल  लाभ  होगा  |

 1983-84  के  दौरान  कम्पनी  का  कारोबार  बढ़कर  130  करोड़  हो  जाने  तथा  लगभग  11  करोड़

 रुपये  का  सकल  लाभ  होने  की  प्रत्याशा  है  ।  इराक  में  270  करोड़  रुपये  की  रेलवे  परियोजना  पर

 कम्पनी  के  निर्माण-कायम  की  प्रगति  सन्तोषजनक  है  ।  इस  कम्पनी  ने  उस  देश  को  सिंगनल  एवं

 दूरसंचार  तथा  क्रिकेट  स्लीपरों  की  आपूर्ति  करने  के  लिए  26  करोड़  रुपये  के  दो  और  ठेके  प्राप्त

 कर  लिए  हैं  ।  इसके  अलावा  इसे  अल्जीरिया  में  35  करोड़  रुपये  की  लागत  पर  एक  रेलवे  लाइन

 के  निर्माण  का  ठेका  भी  मिला  है  ।  कुछ  दिन  इस  कम्पनी  को  सऊदी  अरब  में  लगभग

 20  करोड़  रुपये  का  एक  गौरवपूर्ण  ठेका  भी  दिया  गया  है  जो  डीजल  रेल  इंजनों  के  अनुरक्षण  के

 लिए  एक  मुख्य  रेल  कारखाने  के  निर्माण  के  वास्ते  है  ।

 राइट्स  ने  भी  वर्ष  के  दौरान  aver  कार्य  किया  इसने  भी  अपने  कारोबार  को

 1981-82  के  14.7  करोड़  रुपये  से  बढ़ाकर  1982-83  में  18.5  करोड़  रुपये  का  कर  लिया

 कम्पनी  के  नाम  तंजानिया

 गौर  एलजी रिया  में  चल  रहे  हाल  ही  में  इसे  श्री  लंका  में  सिलोन  गवर्नमेंट  रेलवेज के

 कारखाना  एवं  चल-स्टाक  प्रबन्ध  में  सुधार  करने  के  लिए  प्रबन्धकीय  सहायता  ठेका  मिला  है  ।

 कम्पनी  उत्तरोत्तर  उन्नति  कर  रही  है  और  इसने  एक  प्रमुख  अन्तर्राष्ट्रीय  परामर्श  संगठन  का  सूप

 धारण  कर  लिया  है  ।

 कर्मचारी  सम्बन्ध  तथा  कल्याण

 रेलों पर  1982-83  का  वर्ष  औद्योगिक  शास्ति  का  वर्ष  रहा है
 ।  स्थायी  वार्ता तन्त्र  के

 माध्यम  से  कर्मचारियों  की  विभिन्‍न  समस्याओं  का  साथेक  ढंग  से  निपटारा  किया  गया  है  ।  ga

 सदन  को  सुचित  करते  हुए  प्रसन्नता  है  कि  इस  प्रकार  की  वार्ताओं  के  परिणामस्वरुप  सरकार  ने

 शिलपी  कर्मचारियों  का  ग्रेड  ऊंचा  करने  की  बात  स्वीकार  की  ।  लगभग  50,000  अंकुश

 कर्मचारियों  का  पुन वर्गीकरण  करके  उन्हें  कुशल  कर्मचारी  तथा  लगभग  80,000  अकुशल

 चोरियों  का  पुमवर्गीकरण  करके  उन्हें  अंकुश  कर्मचारी  बना  दिया  गया  है  ।  इन  पुन वर्गीकरण ों

 के  कारण  सम्बन्धित  कमेंचारियों  की  विधिक  पालकियों  में  लगभग  3.80  करोड़  रुपये  की  वृद्धि

 हो  जायेगी  ।  रेलों  पर  भौद्योगिक  शान्ति  बनाये  रखने  के  लिए  मैं  सभी  रेल  कर्मचारियों  का

 arara हुं  ।

 यद्यपि  शिक्षा  राज्य  का  विषय  तथापि  कर्मचारी  कल्याण  से  सम्बन्धित  एक  कदम
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 कके  रूप  ऐसे  स्थानों  पर  रेल  कर्मचारियों  के  बच्चों  को  दिक्षा  की  सुविधाएं  प्रदान  करने

 की  व्यवस्था  कर  रही  है  जहां  ऐसी  सुविधाएं  पर्याप्त  रूप  से  उपलब्ध  वहीं  हैं  ।  इस  समय  रेलें

 4  78  हाई  तथा  हायर  सेकेडरी  31  मिडिल  स्कुल  कौर  641  प्राइमरी  स्कूल

 चला  रही  हैं  ।  रेल  कर्मचारियों  के  आश्रितों  को  चिकित्सा  शौर  इंजीनियरी  के  क्षेत्र  में  उच्च

 प्राप्त  करने  के  लिए  प्रदान  जा  रही  1150  छात्रवृत्तियों  के  ध्रतिरिक्त  अधिक  सहायता  प्राप्त

 छात्रावासों  की  भी  व्यवस्था  को  जा  रही  है  ।

 रेलों  ने  रेल  कमंचारियों  के  लाभ  के  लिए  sada  समुद्र  तट  के  निकट  तथा  अन्य

 महत्वपूर्ण  स्थानों  पर  28  श्रवकाशग्ृहों  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।  अब  इस  ay  से  ये  सुविधाएं  से

 निवृत्त  प्र राजपत्रित  कर्मचारियों  को  भी  दी  जानी  शुरू  कर  दी  गई  हैं  |

 चालू  वित्त  वर्ष  में  कर्मचारी  हित  निधि  में  प्रशासन  का  अ  मदान  प्रति  व्यक्ति  9  रुपये  से

 बढ़ाकर  10.25  रुपये  कर  दिया  गया  है  ।

 रेलें  अपने  लगभग  6  लाख  तमंचा  रियों  को  कमेंचारो  क्वाटर  मुहैया  करेंगी  ।  7,000  से

 अधिक  कमंचारी  क्वार्टरों  के  1982-83  के  दौरान  बन  कर  तैयार  हो  जाने  की  आशा है  और

 1983-84  के  दौरान  लगभग  8,000  अतिरिक्त  क्वार्टरो ंके  बनाये  जाने  का  प्रस्ताव  है  ।

 1982-83  के  दौरान  10  करोड़  रुपये  की  राशि  इस  मद  पर  ae  की  जा  रही  है  तथा  1983-

 84  में  इस  पर  14  करोड़  रुपये  द  किए  जाने  का  प्रस्ताव  है  ।

 रेल  कर्मचारियों  और  उनके  परिवार  के  सदस्यों  के  स्वास्थ्य  की  देख-भाल  करने  के  लिए
 देश  भर  में  रेलवे

 भ्र स्प तालों
 का  एक  सर्वोत्तम  जाल तन्त्र  मौजूद  है  ।  अस्पताल

 निक  उपकरणों  और  दवाइयों  से  सुसज्जित  हैं  ।  स्वास्थ्य  और  चिकित्सा  सहायता  के  लिए  70.86

 करोड़  रुपये  को  व्यवस्था  किये  जाने  का  प्रस्ताव है  जबकि  1982-83  में  इसके  लिए  66.90  करोड़

 रुपये  की  व्यवस्था  की  गयी  थी  ॥

 1983-84  में  कर्मचारी  क्वाटर  सहित  कमेंचारी  कल्याण  पौर  सुख-सुविधाओं  पर  कुल
 167.77  करोड़  रुपये  खर्चें  किये  जायेंगे  जबकि  1982-83  में  148.79  करोड़  रुपये  बचें  किए
 गये  थे  ।

 खेलकूद

 पुरुष  और  महिला  रेल  कर्मचारियों  ने  1982  के  एशियाई  खेलों  में  उत्कृष्ट  कौशल  का

 प्रदान  किया  ।  इनमें  भाग  लेने  वाले  रेलवे  के  80  पुरुष  और  महिला  खिलाड़ियों  में  से  29  ले

 पदक  जीते  ।  राष्ट्रीय  और  अन्तर्राष्ट्रीय  खेल-कुद  प्रतियोगियों  में  उन्होंने  अपने  उत्कृष्ट  करतब  का

 परिचय  दिया  ।  उनके  कौशल  में  और  सुधार  लाने  के  लिए  उत्कृष्ट  महिला  और  पुरुष  खिलाड़ियों

 को  वित्तीय  सहायता  प्रदान  की  जा  रही  है  ।  उनके  करतब  को  मान्यता  देते  हुए  राष्ट्रपति  जी  ने

 हमारी  दो  उत्कट  महिला  खिलाड़ियों  जिन्होंने-वरों  एशियाई  खेलों  में  स्वर्ण  पदक  जीते

 पद्मश्री  से  सम्मानित  किया  ।

 अभिकल्प  एवं  मानक  संगठन

 अभिकल्प  एवं  मानक  संगठन  ने  रेल  माल  डिब्बों  तथा  अन्य  उपस्कर
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 के  gat  अभिकल्प  तेयार  करने  के  काम  में  अपनी  प्रगति  जारी  रखी  ।  एल्युमिना

 आदि  जैसी  वस्तुओं  के  थोक  परिवहन  के  लिए  विशेष  प्रकार  के  माल  डिब्बे  का

 विकास  किया  जा  रहा  इससे  रेलें  माल  डिब्बों  की  संख्या  में  पर्याप्त  वृद्धि  किए  बिना  अधिक

 माल  ढो  सकेंगी  ।  एक  ऐसे  माल  डिब्बे  का  भी  विकास  किया  जा  रहा  है  जिसे  भारतीय  रेलों  पर

 ay  झबरे  के  परिवहन  के  लिए  इस्तेमाल  किया  जायेगा  ।  मीटर  आमान  प्रणाली  के  लिए  पहले

 दर्जे  की  18/20  नायिकाओं  वाले  डिब्बे  के  स्थान  पर  31  arrfaaratt  वाले  एक  2  टियर

 बातानुकुल  शयनयान  का  एक  नया  अभिकल्प  तेयार  गया  है  ।  नयी  दिल्ली
 राजधानी

 एक्सप्रेस  में  एक  नव-विकसित  बिजली  ta  इंजन  का  उपयोग  किया  जा  रहा  है  जो  18  सवारी

 डिब्बों  के  बढ़े  हुए  भार  को  खींचता  भारतीय  रेलों  की  शाखा  लाइनों  पर  छोटी  री/माल

 गाड़ियों  के  परिचालन  के  लिए  एक  अन्य  किस्म  के  रेल  इंजन  का  विकास  किया  गया  है  |

 बु क्षा रोपण

 नये  20  सूत्री  कार्यक्रम  को  लागू  करते  हुए  रेलों  ने  अधिक  वृक्ष  लगाने  के  राष्ट्रीय  प्रयास

 में  पर्याप्त  योगदान  दिया  है  ।  आगामी  15  वर्षों  सं दर्शी  योजना  के  अनुसार  10  करोड़  वृक्ष

 लगाने  के  लिए  लगभग  80,000  हेक्टेयर  भूमि  उपलब्ध  कराये  जाने  को  सम्भावना  है  ।  1982

 के  दौरान  रेलवे  भूमि  पर  52  लाख  वृक्ष  लगाए  गये  जब  कि  लक्ष्य  केवल  39  लाख  वृक्ष  लगाने

 1983  के  दौरान  कार्यक्रम  में  इस  बात  पर  खास  जोर  fear  गया  है  कि  प्रत्येक  रेल

 परिवार  से  अपना  एक  वृक्ष  हो  नारे  के  aad  वृक्ष  लगाने  ate  उसकी  हिफाजत

 करने  के  लिए  कहा  जाना  चाहिए  ।  1983-84  के  दौरान  एक  करोड़  से  अधिक  वृक्ष  लगाने  तथा

 बाद  में  देख-माल  करने  के  लिए  बजट  में  पर्याप्त  घन  की  व्यवस्था  की  गयी  है  ।

 सूची  प्रबन्ध

 रेलवे  भूमि  के  भ्रचघिक  कुशल  प्रबन्ध  और  उसके  यथोचित  विकास  के  लिए  रेत्र  मंत्रालय

 के  अधीन  एक  स्वतन्त्र  प्राधिकरण  स्थापित  करने  के  प्रस्ताव  पर  सक्रिय  रूप  से  विचार  किया

 जा  रहा

 के  गेर-पारस्परिक  स्त्रोत

 आदरणीय  प्रधानमन्त्री  के  कार्यक्रम  के  एक  भाग  के  रूप  में  स्टेशनों  पर  और

 रेलवे  कालोनियों  में  बायोगैस  प्लांटों  के  विकास  तथा  गेर-पारस्परिक  ऊर्जा  स्रोत  विभाग  तथा

 ऊर्जा  के  अतिरिक्त  स्रोत  के  आयोग  के  सहयोग  से  रेल  तन्त्र-जाल  पर  ऊर्जा  के  वैकल्पिक

 पारस्परिक  स्रोतों  का  दोस्त  करने
 के  लिए  एक  जोरदार  अभियान  चलाया  गया  है  ।  कुछ  योजनाओं

 में  विभिनन  रेल-स्थापनाश्रों  को  aa  पानी  उपलब्ध  छोटे  स्टेशनों  पर  पम्प  द्वारा  पानी

 पहुंचाने  के  लिए  पवन  चक्कियों  का  प्रयोग  तथा  मांग  हों  और  सूक्ष्म  तरंग

 रिपीटर  स्टेशनों  पर  प्रकाशन  के  लिए  फोटो  वेल्टैइक  प्रणालियों  का  उपयोग  करने  के  लिए  सौर-ताप

 कर्जा  का  इस्तेमाल  करना  शामिल  है  ।

 रेलवे  सुघार  समित

 जैसा  कि  सदन  को  विदित  रेल  संचालन  के  महत्वपूर्ण  पहलुओं  पर  विचार  करने  के
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 लिए  1981  में  एक  उच्चाधिकार  रेलवे  सुघार  समिति  की  स्थापना  की  गयी  है  ।  अब  तक

 इस  समिति  ने  परिसम्पत्तियों  के  नवीकरण  ale  बदलाव  के  लिए  अपेक्षित

 पुलों  और  रेलवे  भारतीय  चल-स्टाक  और  यात्री  किराए/माल  भाड़े  के

 स्वरूप  आदि  जैसे  विषयों  के  सम्बन्ध  में  अपनी  रिपोर्ट  के  छः  भाग  प्रस्तुत  कर  दिए  इन

 विभिन्न  रिपोर्टों  को  रेल  मंत्रालय  में  सक्रिय  रूप  से  जांच  की  जा  रही  है  ।  माननीय  सदस्यों  के

 लाभ  के  इन  रिपोर्टों  की  प्रतियां  संसद  के  पुस्तकालय  में  रख  दी  गयी  हैं  ।

 द्वार  रिपोर्टे  प्रस्तुत  करने  तथा  उसमें  कौ  गयी  सुविचारित  तथा  महत्वपूर्ण  सिफारिशों  के

 वे  लिए  मैं  इस  समिति  का  बहुत  आभारी  हैं  ।  उनके  द्वारा  सुझाये  गये  कई  सुधारों  पर

 भारी  रानी  ad  करने  को  आवश्कता  होगी  ।  इसलिए  हम  रेलों  पर  निवेश  के  लिए  वित्तीय

 संसाधनों  को  बढ़ाने  के  लिए  अपेक्षित  विशेष  उपायों  के  सम्बन्ध  में  उनकी  महत्वपूर्ण  सिफारिशों

 की  प्रतीक्षा  कर  रहे  जो  राष्ट्रीय  परिवर्तन  नीति  समिति  और  रेलवे  भाड़ा-दर  जांच  समिति  के

 अनुसार  दिमागी  कसरत  का  आकार  लिए  हुए  हैं  ।

 इस  समय  मैं  सदन  के  समक्ष  सिफारिशों  का  उल्लेख  नहीं  wear  ।  सिफारिशों  के  क्षेत्र  में

 माने  वाले  कुछ  महत्वपूर्ण  वित्तीय  पहलुओं  पर  सरकार  द्वारा  किसी  प्रकार  का  निर्णय  लिए  जाने

 से  अन्तमंन्त्रालय  परामर्श  आवश्यक  है  ।  उनमें  से  कुछ  को  रेल  अभिसमय  समिति  के  विचारो

 भी  प्रस्तुत  करना  आवश्यक  होगा  ॥

 मैं  सदन  को  यह  विश्वास  दिलाना  चाहता  हूं  कि  समिति  को  सिफारिशों  पर  की  जाने

 वाली  कार्रवाई  पर  कड़ी  नजर  रखी  जायेगी  और  जो  कार्रवाई  होगी  उसकी  सुचना  सदन  को  दी

 जाती  रहेगी  ।

 1983-84  के  लिए  बजट  अनुमान

 अब  मैं  1983-84  के  बजट  अनुमानों  के  सम्बन्ध  में  चर्चा  करना  चाहूंगा  ।  बजट  वर्ष  में

 ag  भाषा  की  जाती  है  कि  रेलें  चालू  ag  के  दौरान  2270  लाख  टन  के  सम्भावित  प्रारम्भिक

 राजस्व  अजय  यातायात  को  अपेक्षा  140  लाख  टन  अधिक  यातायात  की  ढुलाई  कर  सकेंगी  |

 यह  इस  विश्वास  पर  आधारित  है  कि  चालू  बस  में  अथ॑-व्यवस्था  के  अन्य  क्षेत्रों  के  कार्य-निष्पादन

 में  जिस  स्तर  तक  सुधार  हुआ  है  उसकी  अपेक्षा  उनके  कार्य-निष्पादन  में  अत्यधिक  सुघार  होगा

 धौर  रेलों  को  उपलब्ध  होने  वाले  यातायात  में  कमी  की  समस्या  का  सामना  नहीं  करना

 पहनेगा  |  इस  चुनौती  का  सामना  करने  के  लिए  रेलों  को  पूरी  तरह  चुस्त  बनाया  जाएगा  ।

 यह  समझा  जाता  है  कि  उपनगरीय  और  भअनुपनंगरीय  यात्री  यातायात  में  क्रमशः  5  प्रतिशत

 तथा  3  प्रतिदात  को  वृद्धि  होगी  ।

 इन  पूर्वानुमानों  के  आधार  पर  वर्तमान  किराए  और  माल  भाड़े  की  दरों  पर  यातायात  से

 होने  वाली  सकल  प्राप्तियां  4656.78  करोड़  रुपये  चालू  वित्त  वर्ष  के  संशोधित  भश्रनुमानों
 से

 281  करोड़  रुपये  अधिक  होने  का  अनुमान  रेलों  पर  सोह  भयपूर्ण  ढंग  से  अपनाए  गए

 यत  के  उपायों  के  प्रभाव  को  ध्यान  में  रखते  हुए  संचालन  व्यय  3488.27  करोड़  रुपये  रखा  गया
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 जो  1982-83  के  संशोधित  अनुमानों  से  301  करोड़  रुपये  अधिक  संचालन  व्यय  में

 ag  वृद्धि  रेल  इंजनों  ,  साल  सवारी  डिब्बों  ate  रेलपथ  की  बढ़ी  हुई  मरम्मत  और  उनके

 अनुरक्षण  को  व्यवस्था  प्रत्याशित  बढ़ें  हुए  यातायात  के  स्तर  के  कर्ण  के  लिए  इंधन  पर

 ब्याने  वाले  अधिक  ad,  कर्मचारियों  की  लागत  था  अन्य  साधन  सामग्रियों  की  कीमतों  में  सामान्य

 वुद्धि  के  कारण  है  |

 1983-84  के  लिए  मुल् यह् लास  आरक्षित  निधि  में  अंशदान  चालू  वर्ष  के  लिए  व्यवस्थित

 556  करोड़  रुपये  तथा  1981-82  में  व्यवस्थित  350  करोड़  रुपये  से  बढ़ाकर  850  करोड़  रुपये

 किए  जाने  का  प्रस्ताव  है  ।  अंशदान  में  यह  भारी वृद्धि  संसाधनों  की  उपलब्धता  ओर  रेल

 सम्पत्तियों  के  पुन:स्थापन  की  अनिवार्य  आवश्यकता  के  अनुरूप  रेलवे  सुधार  समिति  और  रेल

 अभिसमय  समिति  की  सिफ़ारिशों  को  ध्यान  में  रखकर  की  गयी  हैं  |

 नवीकरण  ओर  बदलाव  के  जो  बकाया  काम  इकट्ठे  हो  गए  हैं  उनको  देखते  हुए  यह  राशि

 भो  पर्याप्त  नहीं  होगी  परन्तु  दुर्भाग्यवश  संसाधनों  की  कठिनाई  एक  वास्तविक  रुकावट  है  |

 रेल  अभिसमय  समिति

 पेंशन  निधि  में  अंदा दान  को  भी  1982-83  के  150  करोड़  रुपये  के  स्तर  से  बढ़ाकर

 1983-84  में  185  करोड़  रुपये  किए  जाने  का  प्रस्ताव  इस  निधि  से  1983-84 में  170

 करोड़  रुपये  राशि  की  निकासी  का  अनुमान  है  ।

 सदन  को  याद  होगा  कि  रेल  अभिसमय  1980  द्वारा  £.11.1982  को  संसद  में

 प्रस्तुत  की  गई  अपनी  रिपोर्ट  में  इस  समिति  ने  चालू  वर्ष  तथा  बजट  ag  के  दौरान  रेलवे

 राजस्व  से  किए  जाने  वाले  अंशदान  तथा  31-3-1980  के  बाद  रेलों  में  निवेश  की  पूंजी
 पर

 हि रेले ों  की  ब्याजदेय  पूंजी  पर  सामान्य  राजस्व  को  देय  लाभांदा  कदर  को  6  प्रतिश्त  से  बढ़ाकर

 6.5  पुर्व-च्युति  सहित  करते  के  सम्बन्ध  में  कुछ  महत्वपूर्ण  सिफारिशें  कीं  हैं  ।
 बजट  में

 की  गयी  व्यवस्थाएं  इन  सिफारिशों  पर  आधारित  जिन  पर  सदन  मेरे  द्वारा  उनके  anda  में

 प्रस्तुत  किए  जा  रहे  संकल्प  के  साथ  विचार  करेगा  ।  इस  अवसर  पर  मैं  रेल  अभिसमय

 समिति  के  अध्यक्ष  और  सदस्यों  ar  आभार  प्रकट  करना  चाहूंगा  जिन्होंने  कठिन  परिश्रम  करके

 हमें  सट्टी  समय  पर  अपनी  अमुल्य  सिफारिशें  दी  हैं  ।

 साधारण  संचालन  व्यय  और  मुल् यह् लास  भारतीय  निधि  तथा  पेंशन  निधि  में  विनियोग

 की  राशि  में  वृद्धि  हो  जाने  से  कुल  संचालन  व्यय  बढ़कर  4474.48  करोड़  रुपये  हो

 जिससे  182.30  करोड़  रुपये  का  शुद्ध  राजरूप  जो  465.47
 करोड़  रुपये

 की  लाभांश

 दायिता  का  भुगतान  करने  के  लिए  अपर्याप्त  है  ।

 किराए  और  me  को  संरचना  में  परिवर्तन

 हमें  283.17  करोड़  रुपये  के  घाटे  को  पूरा  करना  है  ate  विकास  निधि को  TAIT
 =e  मिक निर्माण  कार्यों  के  लिए  भी  व्यवस्था  (35  करोड़  करनी  है  ।  इसके  विवेक  पूर्ण

 वित्तीय  प्रबन्ध  के  एक  उपाय  के  रूप  में  सामान्य  राजस्व  के  प्रति  कर्मचारी  को  कम  से
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 आंशिक  रूप  से  समाप्त  करना  भी  आवश्यक  है  जो  चालू  वित्तीय  वर्ष  के  अस्त  में  572.4  करोड़

 रुपये  होगी  |  इस  बजट  के  सामान्य  राजस्व  को  170.73  करोड़  रुपये  वापस  कर  देने  का

 प्रस्ताव  है  जिसमें  विकास  निधि  में  बकाया  ऋण  पर  ब्याज  के  रूप  में  11.5५  करोड़  रुपये  शामिल

 इस  कुल  मिलाकर  रेलों  को  किराए  और  भाड़े  की  दरों  में  समायोजन ों  के  जरिए

 488.90  करोड़  रुपये  के  भ्र ति रिक्त  साधन  जुटाने  की  श्रावश्कता  है  ।

 रेल  सेवाओं  में  सुघार  करने  की  अनिवायें  आवश्यकता  परिसम्पत्तियों  के  पुन:स्थापन  के

 भारी  बकाया  कामों  को  जल्दी  पूरा  करने  कीं  कुछ  चाल  निर्माण  कार्यों  को  पूरा

 करने  के  लिए  सोददश्यपूर्ण  ढंग  से  उन्हें  att  बढ़ाने  की  घोर  आवश्यकता  ओर  रेलों  की  ag-

 सक्षमता  को  बरकरार  रखने  की  मेरी  चिन्ता  ने  ये  कठोर  निर्णय  लेने  को  मुझे  बाध्य  किया  है  ।

 विगत  में  समय-समय  पर  हम  किरायों  भोर  भाड़ों  में  तद  बुद्धि  . करते  रहे  हैं  जिसके

 परिणामस्वरूप  किराए  भर  भाड़े  की  संरचनाओं  में  विकृतियां  दृष्टिगोचर  होती  रही  हैं  ।  इन

 विकृतियों  और  असन्तुलन ों  को  दूर  करने  के  राष्ट्रीय  परिवहन-नी ति

 समिति  और  रेलवे  सुघार  समिति  की  सिफारिशों  को  कुछ  आयोजनों  के  साथ  ध्यान  में  रखते

 मेरा  विवेकपूर्ण  किराए  कौर  भाड़े  को  संरचनाएं  लागू  करने  का  प्रस्ताव  है  ।  ये  दर  1

 1983  से  लागू  होंगी  |

 aa  मैं  किराए  और  भाड़े  की  प्रस्तावित  संरचनाओं  की  प्रमुख  विशिष्टिताओं  का  उल्लेख

 करूंगा  |

 यात्री  किराए

 यात्री  किरायों  का  मूल  स्केल  वह  होगा  जो  दूसरे  दर्जे  के  टिकट  पर  लागू  होगा

 और  अन्य  सभी  दर्जों  के  लिए  किराए  की  संरचता  उपयुक्त  उच्चतर  प्रतिशतों  पर  निश्चित  की

 जाएगी  ।  दूसरे शब्द  यदि  दूसरे  दर्रे  के  किराए  का  सूचकांक  100  माना  जाए

 तो  अन्य  दर्जों  के  लिए  कुछ  दूरी  क्षेत्रों  में  मामुली  समायोजन ों  के  इस  प्रकार  होंगे

 दर्जा  और  140,  वातानुकूल  कुर्सियां  300,  पहला  दर्जा  550  और

 बातानुकूल  दर्जी  1100  |

 श्रमिक  दूरी  कम  वृद्धि  का  जिससे  दूरी  बढ़ने  के  साथ-साथ  किराए  में  वृद्धि

 अपेक्षाकृत  कम  होती  को  बनाये  रखा  जाएगा  |

 दूसरे  am  (ararzor )  के  टिकटों  के  लिए  मूल  किराए  इस  प्रकार  होंगे

 ह  ee

 दरी  (fH  मी  ०  पैसे  कि०  to)  कमा

 fH otf¥o  50.

 +  6  पसे  100%

 151--400  5  पेसे  80%
 eo

 4  पसे  65%

 3.5  पैसे  35%

 4-1200  किमी  से  अधिक  3  पेसे
 ि  आ

 50%
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 दूसर  दर्ज  (ATATLT)  को  यात्रा  के  ty  कुछ  प्रतिनिधि  दूरियों  के  वास्ते  ada  किराए

 गौर  प्रस्तावित  क्रिया  इस  प्रकार  होंगे  :--

 टट  ाााााएयल्‍यल्‍ए

 प्रतीक  किराया दरी  adara  किराया

 ‘Go  उठ  Ro  qo

 5  कि०  मी ०  0.70  0.80

 15  fro  मी ०  1.00  1.40

 150  कि०  मी ०  8.40  9.50

 400  कि०  मी ०  19.50  22.00

 |  200  faro  मी०  47.00  52.00
 ——

 अन्य  दर्जों  के  लिए  किराये  पूरे-उल्लिखित  सूचकांकों  के  अनुसार  दूसरे  दर्ज  के  किराए  के

 गुणांकों  में  होंगे  ।

 alae  अर्थात्‌  यात्रियों  द्वारा  तय  को  गई  औसत  के  आधार  पर  विभिन्‍न

 eat  के  वर्तमान  किरायों  में  प्रति  किलोमीटर  वृद्धि  इस  प्रकार  होगी--दूसरा  दर्जा  (ara )

 0.70  एक  से  दूसरा  दर्जा  भीर  1.17  पैसे  और  पहला  दर्जा

 2.41  पैसे  ।

 दूसरे  दर्ज  (ararzot)  के  टिकटों  के  लिए  स्पून तम  किराया  80  पैसे  और  दूसरे  दर्जे

 के  लिए  2  रुपये  होगा  |

 सभी  प्रभारों  जैसे  बाता  नुज़ूल  शयनयान  पर  शयनयान

 सुपर-फास्ट  गाड़ियों  पर  आरक्षण  प्रभार  और  प्लेटफार्म  टिकटों  के  मूल्य  में  कोई

 परिवर्तन  होगा  ।  पूर्णा कन  के  नियम  भी
 अपरिवर्तित  रहेंगे  ।

 adata  किरायों  की  तुलना  में  विभिन्‍न  दर्जों  में  यात्रा  के  लिए  महत्वपूर्ण  जोड़ी  स्टेशनों  के

 बीच  मौर  प्रतिनिधि  दूरियों  के  लिए  प्रस्तावित  किराए  माल  भाड़े  की  दरों  शरीर  यात्री  किरायों

 में  समायोजन  के  प्रस्तावों  का  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  के  अनुबन्ध  1  से  111  में  दिखाए  गए  जो  बजट

 प्रदेशों  का  भाग  है  |

 मासिक  सीजन  टिकट

 पिछली  बार  मासिक  सीजन  टिकट  के  किरायों में  संबोधन  1980  में  किया  गया  था  ।  तब

 से  इकहरी  यात्रा  टिकट  के  किरायों  में  संशोधन  किए  जाते  रहे  लेकिन  मासिक  सीजन  टिकट  के

 किराए  अपरिवर्तित  रहे  हैं  ।  इससे  विसंगति  पैदा  हो  गयी  क्योंकि  इन  किरायों  में  बहुत  ही  कम

 इकहरी  यात्रा  के  किरायों  की  लागत  निकल  पाती  है  जबकि  मासिक  सीजन  टिकटघारी  महीने  में

 30  या  इससे  श्रमिक  यात्राएं  कर  सकते  हैं  ।  रेलों  को  1981-82  में  इन  सेवाओं  पर
 44.89  करोड़  रुपये  का  नुकसान  हुआ  है  ।  सभी  उच्चाधिकार  समितियों  जिन्होंने  इस  विषय
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 पर  विचार  किया  इस  श्रेणी  के  यात्रियों  को  दी  गई  भारी  आर्थिक  सहायता  पर  प्रतिकूल

 टिप्पणी  को  है  और  उन  सभी  का  ag  सुभाव  हैं  कि  ये  दरें  उत्तरोत्तर  बढ़ायी  जायें  ।  इस  बात  पर  भी

 बल  दिया  गया  हैं  कि  सीजन  टिकट  के  किराए  इकहरी  यात्रा  के  किरायों  की  किसी  उपयुक्त  संख्या

 पर  भ्राघारित  होने  चाहिए  ।

 पहले  कदम  के  रूप  ag  प्रस्ताव  है  कि  इकहरी  यात्रा  के  बेईमान  किरायों  के  आधार

 निर्वात  इकहरी  यात्राओं  की  एक  निश्चित  संख्या  की  लागत  के  सन्दर्भ  1-4-1983  से  लाय

 की  जाने  वाली  प्रस्तावित  यात्नी  किराए  की  संशोधित  संरचना  के  प्रभाव  को  ध्यान  में  रखे

 मासिक  सीजन  टीवी  के  बेईमान  किरायों  को  aaifad  किया  जाए  ।  प्रस्तावित  संशोधित  मासिक

 सीजन  टिकट  के  किरायों  में  इकहरी  यात्राओं  को  समतुल्य  संख्या  12  और  24  के  बीच  बनती  है  ।

 कुछ  प्रतिनिधि  दूरियों  के  लिए  दूसरे  दर्जे  के  मासिक  सीजन  टिकट  के  विंमान  और  प्रस्तावित

 किराए  इस  प्रकार  है

 दरी  विमान  प्रस्तावित

 a

 रु०  पता  रु०  फपसा

 5  कि०  मी ०  तक  6.50  15.00

 25  कि०  ato  के  लिए  18.00  28.00

 50  कि०  मी ०  के  लिए  28.00  42.00

 80  fo  मी०  के  लिए  36.50  59.00

 ao

 पहले  दल  के  मासिक  सीजन  टिकट  के  किराए  दूसरे  दर्जे  में  तदनुरूपी  दरियों  के  लिए

 निर्धारित  किरायों  का  भोगना  होंगे  ।

 कदाचारों  क॑  परिहार  पौर  मासिक  सीजन  टिकटघारियों  द्वारा  एक्सप्रेस  गाड़ियों  में

 जिसके  कारण  लम्बी  दूरी  के  यात्रियों  को  असुविधा  होती  की  रोकथाम  के  लिए  मासिक

 सीजन  टिकट  जारी  करने  के  लिए  दूरी-सीमा  को  80  कि०  मी०  तक  सीमित  करने  का  प्रस्ताव

 है  ।  लेकिन  यह  दूरी-सीमा  उन  उपनगरीय  खण्डों  पर  लागू  नहीं  होगी  जिन्हें  इस  रूप  में
 भचिसुचित

 किया  गया  है  ।  इसके  मासिक  सीजन  टिकटों  सुविधा  को  महानगरों  तक  शाने-जाने

 तथा  दिल्‍ली-आगरा  बम्बई-पुणे  Fa  उपनगरीय

 समान  खण्डों  एवं  इसी  प्रकार  के  अन्य  जिन्हें  रेलों  हारा  अधिसूचित  किया  तक
 dae  करने  का  प्रस्ताव  है  ।  इन  मामलों  में  भी  सीजन  टिकट केवल  80  कि ०  सो०  तक  कौ  भरी
 के  लिए  उपलब्ध  होंगे  ।

 उपनगरीय  खण्डों  पर  इकहरी  यात्रा  के  लिए  न्युनतम  किराया  एक  रुपया  निश्चित  करने
 का  भी  प्रस्ताव  है  ।

 प्रतिनिधि  दूरियों  के  लिए  वर्तमान  किराए  की  तुलना  में  मासिक  सीजन  टिकट  के
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 प्रस्तावित  संशोधित  माल  भाड़े  की  दरों  और  यात्री  किरायों  के  समायोजन  के  प्रस्तावों  के

 व्याख्यात्मक  ज्ञापन  के  अनुबन्ध  IV  में  दिखाए  कए  जो  बजट  प्रलेखों  का  भाग  है  ।

 राजधानी  एक्सप्रेस  के  किराये

 प्रस्तावित  किराया  के  आधार  पर  राजधानी  एक्सप्रेस  गाड़ियों  के  किरायों  में  भी

 deter  किया  जिसका  ब्यौरा  ऊपर  उल्लिखित  ज्ञापन  के  अनुबन्ध  111  में  दिखाया  गया

 जो  बजट  प्रदेशों  के  साथ  सुलभ  है  ।

 माड़ा करें

 जैसा  कि  यात्री  किरायों  के  मामले  में  किया  गया  रेल-इर-जांच

 परिवहन  नीति-समिति  और  रेलवे  सुधार  समिति  को  सिफारिशों  को  ध्यान  में  रखते  उपयुक्त

 आयोजनों  के  एक  संशोधित  यौगिक  भाड़ा  संरचना  को  1-4-1983  से  लागू  करने  का

 प्रस्ताव  है  ।  प्रस्तावित  भाड़ा  संरचना  को  प्रमुख  विशिष्टताएं  नीचे  दी  गई  हैं  :

 कुछ  वर्षों  में  लागू  किए  गए  प्रतिशतों  के  आधार  पर  सभी  ट्रक  प्रभारों  को

 संशोधित  भाड़ा  संरचना  में  मिला  दिया  जाएगा  |

 —afar  दूरी  कम  वृद्धि  के  सिद्धान्त  के  आधार  पर  विभिन्‍न  दूरियों  क  लिए  एक  कुल

 श्रेणी
 100

 भाड़ा
 दर  स्केल  निर्घारित  किया  गया  है  ।

 —FArq  श्रेणियों  के  अंतगर्त  art  वाले  माल  के  लिए  दरों  का  निर्धारण  मु  stay  100

 से  ऊपर  या  नीचे  प्रतिशत  के  श्राघार  पर  किया  गया  विभिन्न  श्रेणियां  65  से

 300  तक  अलग-अलग  हैं  ।

 मूल  श्रेणी  100  माल  डिब्बा  भार  कमी  की  मात्रा  के  नीचे  दिखाई  गई  है  :

 दुरी  चरण  मी०  पसे  farce  प्रति  कमी

 कि०  मी  o)

 ee  क

 0  fo  मी०  75  श्रेणियों  के  लिए

 निश्चित  प्रभार

 2.35  100%

 +  101-  250  1.65  70%

 +  1.53  65%
 4.  1.41

 60%
 +  1.18

 50%
 +  -0.94

 40%
 0.82  35%

 +  2501  कौर  इससे  अधिक  3
 0.71
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 जब  गन्तव्य  स्थल  या  बुकिंग  स्थल  रामान-निकलता  यानांतरण  स्थल  से  200  कि०  मी ०

 से  कम  दूरी  पर  तो  15  रुपये  प्रति  टन  का  एक  अतिरिक्त  यानांतरण  प्रभार  लगेगा  ।

 मुझे  यह  घोषित  करते  हुए  प्रसन्नता  हो  रही  हैं  कि  असम  और  wea  उत्तर-पूर्वा  राज्यों  में

 स्थित  स्टेशनों  तक  आने-जाने  पाले  यातायात  के  भाड़े  में  6  प्रतिशत  की  रियायत  दी  जाएगी  ।

 मूल  स्केल  के  अंतगर्त  आने  वाले  माल  के  लिए  विंमान  दरों  की  अपेक्षा  प्रस्तावित  भाड़ा

 संरचना  में  जितनी  वृद्धि  की  गयी है  ag  100  किलोमीटर  पर  46  पैसे  से  2500  किलोमीटर  पर

 3  रु०  10  पेसे तक  के  बीच  है  ।

 जितनी  दूरियों  में  वस्तुओं  का  परिवहन  जाता  उन  दरियों  के  औसत  के  ध्राघार

 पर  रासायनिक  चीनी  ate  खाद्य

 तेलों  के  सम्बन्ध  में  प्रति  टन  किलोमीटर  वृद्धियां  1.3  पैसे  और  2.3  पेसे  के  बीच  हैं  ।  अन्य

 जसे  धुलाई  कारखाने  के  लिए  मैंगनीज

 इस्पात  कारखानों  के  लिए  कोयला  और  पेट्रोलियम  उत्पादों  के  सम्बन्ध  जिनको  औसत

 दूरियां  750  fro
 ato

 से  कम  होती  प्रति  टन  कि०  मी०  वृद्धियाँ  4.4  पैसे  भर
 8

 पैसे  के

 बीच हैं  1

 aaa  गमन-बुढ़ियां  के  लिए  प्रमुख  वस्तुओं  aT  प्रतिनिधि  दूरियों  की  वर्तमान  दरें  और

 प्रस्तावित  दरें  पूवे-उल्लिखित  ज्ञापन  के  अनुबन्ध  V  और  IV  में  दिखाई  गई  हैं  ।

 वित्तीय  परिणाम

 प्रस्तावित  संशोधनों  से  aren  राजस्व  में  यात्री  यातायात  से  178.90  करोड़  रुपये  और

 माल  यातायात  से  310  करोड़  रुपये  अर्थात  कुल  488.90  करोड़  रुपये  की  अतिरिकत  प्राप्ति

 होने  की  प्रत्याशा  है  जो  यातायात  से  प्राप्तियों  और  राजस्व  व्यय  के  बीच  के  अन्तर  को  पुरा

 सामान्य  राजस्व  को  पूर्ण  लाभांश  को  अदायगी  विकास  निधि  खर्च  को  पूरा  करने  तथा

 सामान्य  राजस्व  के  प्रति  कजंदारी  के  आंशिक  परिसमापन  के  लिए  ही  मुश्किल  से  पर्याप्त  होगी  ।

 सदन  इस  बात  से  सहमत  होगा  जसा  कि  बताया  जा  चुका  मैंने  केवल  बजट  को  संतुलित

 करने  की  ही  कोशिश  की  है  |

 निष्कर्ष

 माननीय  सदस्यों  का  मैं  आभारी  हूं  कि  उन्होंने  मेरी  बातें  ध्यान पु वंक  सुनीं  ।  आपके  अमुल्य

 सभी  स्तरों  पर  रेल  कर्मचारियों  के  निष्ठा पूर्ण  प्रयास  कौर  रेल  उपयोगकर्ताओं  की  सहायता

 से  हम  भ्र पने  देश  के  इस  सबसे  बड़े  परिवहन-उपक्रम  की  कार्य-प्रणाली  में  सुधार  लाने  में  समय

 हो  सकेंगे  ।  मैं  सदन  को  विश्वास  दिलाना  चाहूंगा  कि  रेल  परिचालनों  के  सभी  क्षेत्रों  में  अच्छे

 परिणाम  प्राप्त
 करने  के  लिए  सभी  सम्भव  प्रयास  किए

 जायेंगेਂ  ।
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 अध्यक्ष  महोदय  :  सभा  2  बजकर  40  मिनट  म०  प  तक  के  लिए  स्थगित  होती  et

 तत्पश्चात  लोक  समा  मध्याह्न  भोजन  क  लिए  2  बनाकर  40  मिनट  भ०  प०  तक  के  लिए

 स्थगित  हुई

 भोजन  के  पश्चात्‌  लोक  सभा  2  बजकर  40  मिनट  स०  न  पर  समवेत

 महोदय  पीठासीन

 भारतीय  तार  नियम  के  बारे  जारी

 श्री  रामविलास  पासवान  :  उपाध्यक्ष  महोदय  मेरा  प्वाइन्ट  साफ  आडर  है  ।

 ars  के  अजेंडा  में  था  कि  रेलवे  मिनिस्टर  द्वारा  बजट  पेश  किया  जाएगा  भोर  बहुत  ही  चालाकी

 पूर्ण  ढंग  से  tog  लेड  में  गाडगिल  जी  का  श्रायटम  घुसेड़  दिया  गया  है  जो  पोस्टल  रेट्स  बढ़ाने  के

 सम्बन्ध  में  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  2  1  ate  को  नोटीफिकेशन  gore  जबकि  हाउस  सेशन  में  था  ।

 चेयर  की  हमेशा  से  रूलिंग  रही  है  कि  जब  हाउस  सेशन  में  हो  तो  बाहर  दाम  नहीं  बढ़ाए  जा

 सकते  ।  यह  जनतांत्रिक  कदम  है  भर  पार्लियामेंट  की  प्रतिष्ठा  गिराई  गई  इसे  पर  मैं
 चेयर

 को  रूलिंग  चाहूँगा  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  सोचता  हुं  कि  यह  किया  जा  चुका  है  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  मेरी  बात  सुनिए  ।  शभ्रध्यक्ष

 श्री  सत्य  साधन  चक्रवातों  दक्षिणा )  ।  सभा  का  सत्र  चल  रहा

 श्री  रामबिलास  पासबान  :  21  तारीख  को  इसको  अधिसूचित  किया  गया  ।  आप

 पीठासीन  हैं  ।  यह  सुनिश्चित  करना  आपका
 उत्तरदायित्व

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  सभा  पटल  पर  रखे  गए  पत्रों  के  बारे  में  बोल  रहे  हैं  ?

 श्री  रामविलास  पासवान  :  प्रश्न  सभा  पटल  पर  रखे  गए  पन्नों  का  नहीं  है  ।

 21  फरवरी  को  नोटिफिकेशन  किया  गया  है  और  हाउस  18  तारोख  से  सेशन  में  था  |

 जब  हाउस  सेशन  में  था  तो  एग्जीक्यूटिव  द्वारा  21  तारीख  को  केसे  ये
 दाम  बढ़ाए  गए  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मद  संख्या  क्या  है  ?

 श्री  रामविलास  पासवान  :  मद  संख्या  4  श्री  वी ०  एन०  गाडगिल  भारतीय  तार

 1885  को  घारा  7  की  उपधारा  (5)  के  अन्तरगत  भारतीय  तार
 संशोधन

 1983  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी
 सभा  पटल  पर  जो  21
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 1983-4  ana  के  राजंपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  ato  का  fro  93  में  प्रकाशित

 हुए  थे  ।

 जब  21  तारीख  को  श्राप  बढ़ा  सकते

 )

 उपाध्यक्ष  महोदय :  ala  आपने व [-  रहा  144 समा  दिय  लेकिन  आप  समा-पटल  पर नह
 गुद

 रखे  जा  रहे  पत्रों  पर  आपत्ति  नहीं  उठा  सकते  और  मेरा  यह  विनिमय  है  कि  आप  का

 व्यवस्था  का  प्रश्न  संगत  नहीं  है  ।

 )

 श्राप  समा-पटल  पर  रखे  जा  रहे  पत्रों  पर  आपत्ति  नहीं  उठा  सकते  ।  आप  इस  पर  आपत्ति

 उठा  रहे  हैं  ।  आप  आपत्ति  नहीं  उठा  सकते  आप  किस  नियम  के  ae  उस  पर
 ro  bre Po  आपत्ति  उठा

 रहे

 श्री  रामविलास  पासवान  :  नियम  176  के  अंतगर्त  ।  इस  तरह  से  मेम्बर  पालियामेंट  को

 मुखों  नहीं  बनाया  जा  सकता  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  उन्होंने  नियम  176  के  अंतगर्त  उस  पर  आपत्ति  की  है  ।

 ठीक  हैं

 श्री  चिन्त  ag  :  ds प्र्  प्रनोचित्य  का  मामला  है
 जेसा  कि  art  जानते  हैं  कि  पिछली  बार  अध्यक्ष  महोदय

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  सभा  पटल  पर  पत्र  रखे  जाने  का  मामला है

 श्री  रामविलास  पासवान :
 ह  vi

 संभा-पटल  पर  रखे  जा  रहे  पत्रों  का  मामला  नहीं

 है  ।  मैं  आपसे  केवल  इतना  कह  रहा  है

 ह

 उपाध्यक्ष  सहोदर  ota  आपने  मामला  उठाया है  ।
 मैं  समझ  हूं  ऋपया

 बन  जाइए  |

 श्री  हरिकेश  बहादुर  संसद  की

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 ठीक  हरिकेश  की  बात  पर  भी
 ध्यान

 दिया  जाएगा
 ।.

 श्री  चित्त  बसु  :  प्रदान  वह  नहीं  !  लेकिन  प्रश्न  यह  है  कि  पहले
 अध्यक्ष

 महोदय  ने
 यह

 कहा  था  fe  जब  संसद्‌  का  सत्र  चल  रहा  हो  या  होने  वाला
 तब  प्र  शुल्क  की

 दरों  में  कोई  वृद्धि  नहीं  की  जानी  चाहिए  ।  इस  विशेष  अधिसूचना  द्वारा  डाक-प्रशुल्कों
 **

 ) में  विधि की  गई  यह  फोर
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 थ्री  रामविलास  पासवान  :  मेर  पास  उसकी  प्रति  है  ।  यह  उसकी  प्रति  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आपने  अपनी  बात  कह  दी  है  ।  आप  कृपया बेठ  जाइए  ।  आपने

 मुद्दा  उठा  दिया  मंत्री  महोदय  यहां  नहीं  हैं  और  जब  वह  प्रश्न  तब  श्राप

 उसे  उठा  सकते  हैं  ।

 श्री  रामविलास  पासवान  :  जो  आप  मंत्री  महोदय  को  निर्देश  दीजिए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  EqAHEN  के  मंत्री  महोदय  भायेंगे  |

 sit  रामविलास  पासवान  :  जो  नहीं  ।

 )

 उपाध्यक्ष  महोदय :
 मैं  इसका  समाघान  बताता हूं

 अब
 कार्यसूची

 के  अनुसार  sara

 अकबर  का  मद  है  ।  उसके  बाद  वह  आयेंगें  ।

 eft  रामबिलास  पासवान  :  आप  मंत्री  महोदय  को  वक्तव्य  देने  के  लिए  निर्देश  दीजिए  ।

 थी  aerated  चक्रवर्ती  :  अध्यक्ष  महोदय  के  निर्देश  किस

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आपने  अपनी  बात  कह  दी  मैं  मंत्री  महोदय  से  कहूंगा  कि  वे

 भाकर  आपको  उत्तर  दें  ।  और  इस  सच  हम  कराये-सुची  के  अनुसार  कार्यवाही  कर  रहे  हैं  ।

 श्री  AAawAaHhadt  :  भाप  कैसे  कर  सकते

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  आपसे  कह  रहा

 शी  रामविलास  पासवान  :  मंत्री  महोदय  को  शाने  दीजिए  ।

 श्री  सत्यनारायण  जटिया  :  यह  गलत  प्रथा  है  ।

 उपाध्यक्ष  उन्हें  बुलाया  गया  है  अब  हम  कायें सुची में  अगली  मद  पर  भ

 रहे  है  ।

 थो  सूर  भान  (azara")  :  मुझक  एक  धौर  बात  कहनी  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  इसका  निर्णय  कर  दिया  है  ।  आप  एक  मुद्दा  और  क्यों  sea  ?

 थी
 सूरज  मान

 :
 मैं

 आपसे
 सहमत  हूं  ।  आप  पहले  संचार  विभाग  में  थे  ।

 आप***के  संरक्षक  हैं
 ee

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  मैं  वहां  नहीं
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 ee

 भरी  सूरज  मान  :  कृपया  देखिए  कि पर  कोई  अनुचित  कायें  न  करें  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  ध्यानाकर्षण  लिया  जाएगा  ।  श्री  हरिकेश  बहादुर  ।  प्रतिदिन

 ध्यानाकर्षण  में  उनका  ही  नाम  आ  रहा  है  ।

 ह ED

 अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  are  ध्यान  दिलाना

 गन्ना  उत्पादकों  को  लाभप्रद  मूल्य  देने  की  आवश्यकता  stat  सिलों  हारा  गन्ने की  देर  से

 पिराई  और  गन्ना  उत्पादकों  को  समय  पर  गाने  का  मृत्य  न  दिया  जाना

 श्री  हरिकेश  बहादुर  :  उपाध्यक्ष  मैं  अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय

 की  ओर  ध्यान  दिलाता  हूं  और  प्रार्थना  करता  हूं  कि  खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  इस  बारे  में

 बकक्‍्तब्प  दें  :

 उत्पादकों  को  उनके  गन्ने  का  लाभप्रद  मुल्य  दिलाने  की  चीनी

 मिलों  द्वारा  गन्ने  की  देर  से  पिराई  और  उत्पादकों  को  समय  पर  गन्ने  का  मूल्य  न

 दिए  जाने  के  फल स्व  हम  उन्हें  देय  भारी  बकाया  राशि  जमा  हो  जाने  तथा  उनके  लिए

 कठिनाई  उत्पन्न  हो  जाने  और  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  को  गई  कार्यवाहीਂ  की  ओर

 खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  का  ध्यान  दिलाता  हूं  !

 खाद्य  ओर  नागरिक  gta  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  भागवत  भा  :  आरम्भ  में

 मैं  माननीय  सदस्यों  का  इस  मामले  में  स्थिति  स्पष्ट  करने  की  अवसर  देने  के  लिए  आभार  व्यक्त

 करना  चाहूंगा  ।  सरकार  किसानों  के  हितों  को  सुरक्षा  गन्ने  का  उत्पादन  स्थिर  स्तर  तक

 बनाए  रखने  के  लिए  उन्हें  पर्याप्त  प्रोत्साहन  देने  की  आवश्यकता  से  पुरी  तरह  सजग  है  और  उसने

 गरना  उत्पादकों  को  लाभकारी  मूल्य  देने  की  आवश्यकता  कों  सव  स्वीकार  किया  है  ।

 केन्द्रीय  सरकार  गीता  उत्पादकों  के  चीनी  के  उत्पादन  को  स्थिर  स्तर  पर  बनाए

 रखने  को  मात्रश्यकता  और  असंख्य  उपभोक्ताओं  के  हितों  को  ध्यान  में  रखकर  प्रत्येक  ay  गन्ने  के

 सांविधिक  न्युनतम  मुल्य  निर्धारित  करती  है  ।  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  निर्धारित  सांविधिक  न्यूनतम

 मुल्य  केवल  एक  न्युनतम  मुल्य  होता  है  !  केन्द्रीय  सरकार  यह  नहीं  चाहती  है  कि  गरना  उत्पादकों

 को  सप्लाई  किए  गए  गन्ने  का  खासकर  गत्ते  के  भरपूर  उत्पादन  के  वर्ष  में  इससे  कम  yoo  मिले  ।

 गन्ना  उत्पादकों  को  सामान्यतया  वास्तव  में  जो  मुल्य  दिया  जाता  है  वहू  प्रत्येक  ag

 निर्धारित  किए  गए  गन्ने  के  सांविधिक  न्यूनतम  मूल्य  से  काफी  अधिक  होता  चालू  वर्ष  में  भी

 गन्ना  उत्पादकों  को  गलते  के  घोषित  सांविधिक  न्यूनतम  जो  कि  8.5  प्रतिशत  की  रिकवरी

 पर  13  रुपये  प्रति  क्विंटल  की  अपेक्षा  ऊंचा  मुल्य  मिल  रहा  है  ।

 केन्द्रीय  सरकार  ने  82-83  चीनी  मौसम  के  लिए  15  1982  को  नियत  दिन

 घो  क
 |  a  किया  a  और  कुल  मिलाकर  फैक्ट्रियों  ने

 समय  पर  पिराई  कार्य  शुरू  किया  है  ।  इसमें  कोई

 रुद्ध a ae  प  ढ  +  करवाई  करें  ।
 भनुचित  विलम्ब  नहीं  हुआ  है  जिससे  केन्द्रीय/राज्य  सरकारें  उनके  वि
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 es  क

 फरवरी  और  मावे  के  महीनों  में  गन्ने  की  पिराई  का  काय  परे  जोरों  पर  होने  र  द

 गन्ने  के  मूल्य  की  बकाया  राशि  का  बढ़ना  लाजमी  है  लेकिन  गन्ना  पिराई  मौसम  बीतने  पर  गन्ने

 के  मूल्य  की  बकाया  राशि  तेजी  से  खत्म  हो  रही  है  ।  गन्ने
 के  मूल्य  की  देय  राशि  का  भुगतान

 कराने  और  अन्य  सम्बन्धित  मामलों  पर  राज्य  सरकारों  द्वारा  कार्रवाई  की  जाती है  ।  ऐसी

 अदायगियां  कराने  के  लिए  उनके  पास  अवश्यक  संगठन  और  अधिकार  हैं  ।  केन्द्रीय  सरकार  स्थिति

 पर  निगरानी  रखती  है  और  गन्ने  के  मुल्य  के  बकायों  का  शीघ्र  भुगतान  कराने  के  लिए  समय-समय

 पर  राज्य  सरकारों  को  fata  जारी  करती  है  ।  क्योंकि  1981-82  के  रिका  उत्पादन  वर्ष  के

 बाद  दूसरा  भरपूर  उत्पादन  का  वर्ष  आया  इसलिए  मिलों  को  बहुत  अधिक  मात्रा  में  गन्ने  की

 पिराई  करनी  पड़ेगी  ae  कुछ  हद  तक  गन्ने  के  मूल्य  की  बकाया  राशि  बढ़  भी  सकती  है  ।
 ्

 राज्य  सरकारों  को  गन्ने  के  मुल्य  के  बकायों  का  तुरन्त  भुगतान  सुनिश्चित  करने  के  लिए  उपयुक्त

 उपाय  करने  के  लिए  कहने  के  केन्द्रीय  सरकार  अतिरिक्त  बेक  उधार  की  व्यवस्था

 खुली  बिक्री  की  चीनी  at  नियुक्ति  प्रक्रिया  के  मध्यम  से  खुले  बाजार  में  मूल्यों  पर  निगरानी

 रखकर  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  सभी  पग  उठा  रही  है  कि  मिलों  को  तरलता  बनी  रहे

 वे  गन्ने  के  मुल्य  की  बकाया  राशि  का  शीघ्र  भुगतान  कर  सकें
 |

 श्री  हरिकेश  बहादुर
 *

 माननीय  मंत्री  जी  अभी  बहुत  जल्दी  ही  ६
 विभाग

 में

 ए  इसलिए  मैं  उनको  बहुत  कष्ट  तो  नहीं  देना  चाहुंगा

 श्री  भागवत  भा  मरजाद  :  मैं  बहुत  कृतज्ञ  हूं  ।

 के श्री  हरिके  बहादुर
 :  लेकिन  किसानों

 के
 सामने  जो  कष्ट  है  उसका  विवरण  जरूर  उ

 सामने  रखना  चाहता  हूं  ।  गन्ने  की  खेती  करने  वाले  किसान  इस  समय  तबाही  की  स्थिति  में

 आम  तौर  पर  नो  सभी  किसान  ag  चाहे  कुछ  भी  उत्पादित  करते  हों  तबाह  हो  रहे  हैं  कयोंकि  कभी

 भोला  पड़ता  है  तो  कभी  कभी  बाढ़  जिसकी  बजट  से  हालत  बहुत  खराब  हो  गई

 लेकिन  जहां  तक  गन्ने  का  सवाल  है  गन्ने  के  किसान  को  एक  at  लाभकारी  मुल्य  नहीं  मिल  पा

 रहा  दूसरे  जो  मृतक  चाहिए  वह  समय  से  नहीं  मिल  पाता  और  पिछले  ag  का

 बकाया  भी  तमाम  किसानों  का  अभी  काफी  बाकी  है  ।  मेरा  तो  ज्यादा  अनुमान  लेकिन

 मंत्री  जी  बताएंगे  कि  कितना  बकाया  है  ।  मैं  समझता  हूं  कि  पिछले  ag  का  60  करोड़  रु०  बकाया

 लेकिन  मंत्री  जी  स्पष्ट  करेंगे  पिछले  वर्ष  का  कितना  बकाया  ate  सबसे  दुर्भाग्यप्र्णं  पहलू

 यह  है  कि  बकाया  पर  ga  नहीं  feat  जाता  जब  कि  ag  नियम  है  कि  बकाया  जो  भी  हो  अगर

 14  दिन  से  अघिक  हो  जात  है  तो  उस  पर  qa  दिया  जाना  चाहिए  ।  साथ  ही  किसान  जो  अपना

 गुड़  बनाता  है  उसकी  भी  कोमल  गिर  गई  है  ।  और  गले  कौ  कीमत  सरकार  द्वारा  जो  निर्धारित

 की  गई  है  वह  इतनी  है  कि  जो  सूखी  लकड़ी  जलायी  जाती  है  उससे  भी  कई  गुना  कम  है  ।
 सखी

 OS  लकड़ी  जलाने  के  लिए  40,  50  रुपये  प्रति  क्विंटल  के  दर  से  मिलती  है  कौर  भारत  सरकार  गन्ने

 का  मूल्य  17  रुपये  40  पेसे  प्रति  क्विंटल  निर्धारित  करती  सदस्य  भी  ऐसे  क्षेत्र  से

 आते
 ं

 हैं  जहां  कि  किसानों  की  दुद दा  हो  रही  है  और  आप  प्रसन्न  हो  रहे  ।

 oer  कहना  ag  है  कि  अगर  वर्तमान  स्थिति  बनी  रहती  है  तो  गन्ना  किसानों  को

 an
 कम  25  रुपये  प्रति  जिंदल  के  हिसाब  से  मुल्य  दिया

 जाना
 चाहिए

 ।  अब तो  हमारे र
 उत्तर  प्रदेश
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 की  स्थिति  ag  हो  रही  है  कि  सेन्ट्रल  adie  ने  गन्ने  का  दाम  17  रुपये  40  पैसे  प्रति  क्विंटल

 निश्चित  किया  है  और  प्रदेश  सरकार  ने  कहा  कि  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  में  20  रुपये  50  पैसे  और

 पश्चिमी  उत्तर  प्रदेश  में  21  रुपये  50  पैसे  गन्ने  का  मुल्य  प्रति  क्विंटल  जाएगा  ।  इसका

 नतीजा  यह  हुआ  कि  प्राइवेट  सेक्टर  की  मिलों  ने  या  शुगर  की  मिलों  ने  भी  कहा  कि

 हम  तो  wa  17  रुपये  40  पैसे  से  ज्यादा  दाम  नहीं  देंगे  और  वह  राज्य  सरकार  पर  दबाव  डालने

 लगे  ।  यहां  तक  हुआ  कि  हमारे  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  की  कुछ  मिलों  ने  तो  किसानों  को  14  रुपये  प्रति

 क्विंटल  के  हिसाब  से  मूल्य  दिया  ।  केन्द्रीय  सरकार  तथा  राज्य  सरकार  के  मूल्य  में  इतना  बड़ा  जो

 अन्तर  हो  इससे  ऐसा  लगा  कि  केन्द्रीय  सरकार  अपनी  ही  पार्टी  की  राज्य  सरकार  में  विश्वास

 नहीं  नहीं  तो  प्रकार  का  मूल्यों  में  अन्तर  होने  की  कोई  सम्भावना  ही  नहीं  थी  ।  लेकिन

 केन्द्रीय  सरकार  ने  बहुत  कम  मुल्य  निर्धारित  किया  जो  कि  17  रुपये  40  पैसे  जब  कि  राज्य

 सरकार  ने  20  रुपये  50  पेसे  व  21  रुपये  50  पेसे  रखा  ।  इस  प्रकार  केन्द्रीय  सरकार  ने  अपनी

 ही  राज्य  सरकार  पर  अविश्वास  प्रकट  किया  |

 भारत  सरकार  ने  एक  कमेटो  बनाई  थी  जिसकी  रिपोर्ट  अखबारों  में  पब्लिश  हुई  है  ।  उस

 कमेटी  का  नाम  है  नरीमन  कमेटी  ।  उस  कमेटी  ने  कहा  कि  गन्ने  का  मुल्य  कम  किया  जाना

 चाहिए  ।  इसके  लिए
 उसने

 तक  भी  दिया है  ।  उनका  नाम  यह  है  फि  अगर  गन्ने  का
 उसा

 दन

 कम  नहीं  किया  जता है  ,  किसान  जो  mea  उत्पन्न  करते  उनको  अगर  डिस् करेज  ag गी  किया

 जाता  है  तो  Ne a7,  तिलहन  कौर  दालों  का  उत्पादन  कम  हो  जाएगा  ।  किसान  qa  ्  लिए

 ofan  गन्ना  att  लगेंगे  जिससे  इन  जिलों  का  उत्पादन  कम  हो  जाएगा  ।  नतीजा  यह  होगा  कि

 यह  तमाम  चीजें  इमग्पो टं  करनी  पड़ेंगी  |

 यह  सुझाव  देते  समय  उन्होंने  अपने  तके  तो  कुछ  ऐसे  दिए  जिस  पर  सोचा-समझा  जा

 सकता  लेकिन  इस  बात  पर  कतई  ध्यान  देने  की  उन्होंने  जरूरत  नहों  समझी  कि  किसान  आज

 महंगे  रेट  पर  खाद्य  वगैरह  लेकर  गीता  पदा  करता  है  ।  जितने  पेट्रोलियम  प्रोडक्ट्स  सरकार  ने

 उनकी  कीमतों  में  3  साल  में  5  बार  वृद्धि  की  डीजल  के  दाम  अभी  बढ़ा  दिए  गए

 इन्सैक्टीसाइड  और  पेस्टीसाइड्स  की  कीमतें  काफी  ऊपर  चली  गई  हैं  ।  बिजली  जो  सिचाई  के  काम

 में  आती  पानी  जो  नहरों  से  लिया  जाता  है  उनकी  कीमतें  बढ़ा  दी  गई  है  ।  कृषि  के  भोज-रों

 की  कीमतें  बढ़ी  हैं  ।  लेकिन  कमेटी  ने  यह  नहीं  सोचा  fs  नगर  हम  इन  चीजों  की  कीमतों  को  कम

 नहीं  करते  या  तिलहन  और  दालों  की  फसलों  का  सेन  मूल्य  नहीं  बढ़ाते  तो  कैसे

 गन्ने  का  मूल्य  कम  देने  से  किसान  को  लाभ  पहुंचा  सकते  हैं  |

 अगर  किसान  को  लाभ  पहुंचाना
 साथ  में  उत्पादन  बढ़ाना  है  तो  कीमतों  को  ठीक

 करना  होगा  ।  पहली  चीज  यह  होगी  कि  तिलहन  की  फसलों  की  कीमतें  बढ़ा नी

 उनका  समधन  मुल्य  बढ़ाना  होगा  ताकि  किसान  अपने  को  उत्साहित  महसूस  करे
 भीर  इन

 चीजों  का  उत्पादन  करे  ।  अगर  वह  अपने  को  उत्साहित  महसूस  नहीं  करता  है  तो  इन  चीजों  का

 अधिक  उत्पादन  नहीं  करेगा  ।  अगर  गन्ने  का  भी  उचित  मूल्य  नहीं  मिलेगा  तो  ag  तबाह  हों

 जो  कि  स्थिति  आज  हमारे  देश  में  पहले  से  ही  है  ।

 स  कमेटी  ने  यह  कहा  था  कि  हमें  तमाम  खाद्यान्न  का  आयात  करना  पढ़ेगा  जिससे  कि
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 उद्योग  तबाई  हो  जाएगा  ।  इसके  लिए  किसानों  को हमारे  पुरे  aa  के  किसान  और  देश  का  चीनी

 इन्सेंटिव  देने  की  जरूरत  है  ।  दूसरी  फसलों  के  बारे  में  भी  उनको  सुझाव  देने  चाहिए  थे  जो  कि

 उन्होंने  नहीं  दिए  ।

 पिछले  वर्ष  84  लाख  टन  गन्ने  का  उत्पादन  हुआ  था  alt  इस  वर्ष  भी  84  लाख  टन  गन्ने

 का  उत्पादन  हुआ  है  ।  देश  में  एवरेज  कंजंप्पशन  60  लाख  मत  के  लगभग है
 ।  ऐसी  हालत  में  अगर

 सरकार  को  बुवाई  कम  करवानी  थी  या  गन्ने  का  ठीक  मुल्य  नहीं  देना  था  तो  किसानों  को  एक  साल

 पहले  हो  बता  देना  चाहिए  था  कि  अगले  साल  अधिक  गन्ना  मत  बोइये  ।  अगर  आप  अधिक  गन्ना

 बोलेंगे  तो  हम  आपके  उत्पादन  की  कीमत  नहीं  दे  सकेंगे  ।  मगर  सरकार  ने  यह  भी  नहीं  किया  ।

 ara  जब  किसान  ने  अपना  गन्ना  बो  दिया  तो  इस  समय  यह  कहने  का  सरकार  को  कोई

 नैतिक  श्रधघिकार  नहीं  है  कि  हम  उसकी  उचित  कीमत  नहीं  देंगे  ।

 साथ  ही  जो  चीनी  मिलें  हैं  उन्होंने  देर  से  पिराई  शुरू  की  है  ।  उत्तर  प्रदेश  में  बहुत  सी

 मिलें  हैं  और  मानवीय  मंत्री  जी  के  बिहार  में  भी  ऐसी  बहुत  सी  मिलें  हैं  जिन्होंने  देर  से  पिराई  शुरू

 की  जिसके  कारण  आज  भी  किसानों  के  खेतों  में  गन्ना  खड़ा  है  और  इस  बात  की  आशंका  है  कि

 कहीं  इस  साल  भी  गन्ना  खेतों  में  जलाना  न  पड़े  ।  मैं  मंत्री  जी  से  विशेष  रुप  से  अनुरोध  करूंगा--वे

 इस  समस्या  को  देखें  और  ऐसी  व्यवस्था  करें  जिस  से  देर  तक  चीनी  मिलों  को  चलाया  जा

 ताकि  गन्ने  को  खेतों  में  न  जलाना  पढ़े  ।

 चीनी  मिलों  का  आधुनीकरण  किया  जाना  बहुत  भावर यक  है  ।  भज  चीनी  मिलों  का

 मार्ड्नाइजेशन  नहीं  हो  पा  रहा  इस  लिए  उन  की  पिराई  की  क्षमता  अधिक  नहीं  हे  ।  चीनी

 मिलों  में  आज  जितने  गन्ने  की  frag  होनी  उतनी  पिराई  वे  नहीं  कर  पा  रहें  जिसके

 कारण  किसानों  के  सामने  संकट  पेदा  हो  गया  है  |

 किसानों  के  बकाए  की  तरफ  मैं  विशेष  रुप  से  आपका  ध्यान  खीचना  चाहता  हूं  ।  इस  साल

 यदि  गन्ने  के  बकाये  का  भुगतान  ठीक  ढ़ंग  से  नही  हुआ  तो  यह  300  करोड़  रुपये  तक

 पहुंच  सकता  है  मैंने  अभी  दाल  में  एक  अखबार  में  देखा--अगर  यह  बकाया  इसी  रफतार  से  बढ़ता

 रहा  तो  इस  वर्ष  के  उत्पादन  के  काम  की  समाप्ति  तक  यह  बकाया  500  करोड़  रुपये  हो  जाएगा  |

 लेकिन  मेरा  अनुमान  500  करोड़  तो  लेकिन  300  करोड़  तो  aga  हो  क्यों कि

 160  करोड़  या  शायद  175  करोड़  रूपया  तो  इसी  समय  बकाया  है  ।

 किसानों  को  जिस  समय  बकाये  का  भुगतान  किया  जाता  है  तो  उसके  साथ  उन  को  सूद  नहीं

 दिया  जाता  जिस  के  लिए  nates  का  श्राउंर  पहले  से  ही  शुगर-केन  कन्ट्रोल
 1966  में  कहा  गया  है

 -

 कोई  चीनी  उत्पादक  अथवा  उसका  एजेंट  खरीदे  गए  गन्ने  का  भुगतान  que
 की  तारीख  के  14  दिन  के  भीतर  नहीं  कर  पाए  तो  उसे  14  दिन  के  बाद  उस  देरी  के

 लिए
 बकाया  देय  राशी  पर  15  प्रतिशत  की  दर  से  ब्याज  देना  होगा  ड्

 इस  ast  में  क्लियर ली  लिखा  लेकिन  कोई  भी  मिल-मालिक  इस  आदेश  का  पालन
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 नहीं  करता  है  तथा  किसानों  का  a  बकाया  रहता  है  उस  पर  सूद  नहीं  दिया  जाता  है  ।  इस  लिए

 में  माननीय  मंत्री  जी  से  त्रिदोष  रुप  से  अपील  करूगा  तथा  यह  मे  रा  प्रश्न  भी  है--बया  वह  इस  बात

 को  सुनिश्चित  करेंगे  कि  जब  भी  किसानों  का  बकाया  वापस  किया  उन  को  qe  के  साथ

 वापस  किया  जाय  ।  आज  तक  जो  प्रेक्टिस  रही  है  उस  में  उन  का  बकाया  सूद  के  साथ  नहीं  दिया

 जाता  है  ।  यह  चीज  खत्म  होनी  इसमें  किसानों  का  बहुत  नुकसान  होता  है  |

 मजदूरों  का  जो  वेतन  है  वह  भी  कई  महीनों  तक  बकाया  रह  जाता है
 ।  मिलें  उनका  वेतन

 समय  से  नहीं  देती  तथा  यह  भी  उसी  प्रकार  बकाया  रहता  है  जिस  प्रकार  किसानों  का  बकाया

 समय  से  नहीं  मिलता  है  ।  इस  लिए  यह  सुनिश्चित  किया  जाए  कि  मजदूरों  का  वेतन  हर  महीने  समय

 से  मिला  करे  ।  अगर  ऐसा  नहीं  होता  तो  मंत्री  जी  से  मेरी  मांग  है  कि  वे  इस  बात  को

 सुनिश्चित  करें  कि  मजदूरों  का  वेतन  अगर  बकाया  रह  जाता  है  तो  उन्हें  भी  सूद  के  साथ  वेतन

 दिया  जिस  प्रकार  किसानों  को  उनका  बकाया  ge  के  साथ  दिये  जाने  का  नियम  है  ।

 अब मै ंभ्र  म  सुझाव  रखना  चाहता  हूं
 -  हर  साल  किसानों  के  गन्ने  के  Gal  का  सर्वेक्षण

 नहीं  होता है  ।  मान  लिजिए  एक  वर्ष  किसी  किसान  ने  10  एकड़  में  गत्ता  बोया  और  दूसरे  सान

 केवल  दो  एकड़  में  हो  तो  दूसरे  साल  भी  उस  को  10  एकड़  की  पर्ची  मिल  जाएगी  ।  इसी

 तरह  से  अगर  किसी  किसान  ने  पहले  साल  2  एकक  में  बोला  है  और  दुसरे  साल  10  एकड  में  बोया

 है  तो  दूसरे  साल  उस  किसान  को  10  एकड़  के  बजाय  2  एकड़  की  पर्ची  मिलेगी  ।  इस  तरह  से

 जो  किसान  2  एकड़  के  बजाय  10  एकड़  को  पर्ची  जाता  है  वह  उस  को  ज्यादा  पैदा  करने

 वाले  को  ब्लेक  में  बेच  देता  है  ।  इस  लिए  मेरा  निवेदन  है  कि  प्रतिवर्ष  किसानों  के  खेतों  का  सर्वेक्षण

 किया  किसने  कितना  बोया  है  उसी  के  अनुसार  उसको  पर्ची  दी  जाय  क्या  मंत्री  जी  इस  के

 लिए  राज्य  सरकारों  को  निर्देश  देंगे  ?

 अन्तिम  सुझाव  केन  रिसने  इंस्टीटूट  जगह-जगह  खोले  जाने  चाहिए  ताकि  अगर  कम

 क्षेत्र  में  गन्ना  बोया  जाय  तो  भी  उस  से  भ्रधघिक  से  अधिक  उत्पादन  हो  कयो ंकि  उत्पादन  अच्छा

 नहीं  होता  है  तो  हमें  अधिक  खेती  गन्ना  बौने  में  फसानों  पड़ेगी  ।  जिस  का  दूसरे  खाद्यान्नों  के  उत्पादन

 पर  प्रभाव  पड़ेगा  ।  इसलिए  अच्छी  किस्म  का  गन्ना  उसका  उत्पादन  अधिक  हो  ।

 इसके  लिए  आवश्यक  है  fe  हमें  जगह-जगह  पर  शुगर  केन  रिसचें  इन्स्टीच्यूट  खोलने  चाहिए

 ait  अच्छी  किस्म  के  बीजों  का  उत्पादन  करना  चाहिए  ।

 थी  भागवत  भा  श्राजाव :  उपाध्यक्ष  इनका  पहला  प्रश्न है  मिलों  की  तरफ  किसानों

 का  कितना  पैसा  बकाया  है  ?  1981-82  में  38  करोड़  55  लाख  67  हजार  रूपये  बकाया  थे  ।

 wat  15  1983  तक  429  करोड़  38  लाख  42
 हजार

 रुपये  को  राशि  देय  थी  ।  जिसमें

 उन्होंने  15  तारीख  तक  276  करोड  52  लाख  53  हजार  रुपये  दे  दिया  है  भर  जो  बाकी  वह

 है  152  करोड़  85  लाख  89  हजार  रुपये  ।  जो  कि  टोटल  का  35.6  प्रतिशत  है  ।  इस  का  एक

 कारण  यह  भी  है  कि  फरवरी  और  are  में  सबते  अधिक  मरने  की  क्रशिंग  होती  है  और

 गन्ने  का  प्रेशर  भी  काफी  होता  है  ।  इसलिए  सब  मिलें  चाहती  हैं  कि  अधिक  से  अधिक  गन्ने  की

 पिराई  की  जाए  और  किसानों  की  तरफ  से  गन्ना  आ  भी  रहा  इसलिए  इस  वक्‍त  बकाया  राशि
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 काफी  हो  जाती  लेकिन  ज्यों-ज्यों  सीजन  समाप्त  होने  a  आता  त्यों-त्यों  बकाया  राशि  कम

 होती  जाती  है  ।  यह  बात  पिछले  वर्ष  के  आकड़ों  से  भी  प्रमाणित  होती  है  ।

 आपने  एक  बात  यह  भी  कही  कि  गन्ने  का  मूल्य  कम  निश्चित  हुआ  है  ।  यह  बात  सही  नहीं

 इस  वक्त  इसका  उल्टा है
 |  कमीशन  के  अनुसार  जो  सरकार  ने  मूल्य  निश्चित  उसके  बाद

 राज्य  सरकार  ने  निश्चित  उसी  के  अनुसार  हो  किसानों  को  लाभकारी  मूल्य  मिल  रहा  है  ।

 कठिनाई  यह  है  कि  यह  बात  जब  आप  केन-गोसा  के  anda  में  कहते  तो  मैं  भी  उनका  समधन

 करता  हूँ  ।  लेकिन  एक  बात  आपको  मी  निश्चित  रुप  से  विचार  करनी  होगी  कि  जब  केन  की

 प्राइस  निश्चित  की  जाए  ज़ो  सारे  चीनी  उद्योगों  की  इकानामिक  वायबिलिटी  का  saa  भी  आता

 लेकिन  इस  से  अधिक  हिन्दुस्तान  के  लाखों  और  करोड़ों  उपभोक्ताओं  को  चीनी  उचित

 मुल्य  पर  मिलनी  चाहिए  ।  इसलिए  कीमत  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कई  प्रसिद्ध  और  प्रमख

 फाटक  की  ध्यान  में  रखकर  ही  मुल्य  निश्चित  किया  जाता  है  ।  अगर  गन्ने  की  की  मत  कम  मिलती

 है  तो  आपको  मालूम  है  कि  1978-79  में  गीता  जला  दिया  गया  और  चीनी  बाजार  मैं  नहीं  रही  ।

 एक  माननीय  सदस्य  :  उस  समय  चीनी  सस्ती  थी  ।

 श्री  भागवत  भा  आजाद  क्या  कह  रहे  चीनी  सस्ती  थी  ।

 श्री  हरिकेश  बहादुर  :  उस  वक्‍त  चीनी  2.25  रु०  किलो  थी  ।

 श्री  भागवत  झा  भ्राता  ;  आपको  मुबारक  हो  कि  उस  वक्त  1978-79  में

 सस्ती  थी  |

 उपाध्यक्ष  सहोदय  :  श्री  हरिके रा  बहादूर  का  संबंध  कभी  भी  जनता  पार्टी
 से  नहीं  रहा  ।

 श्री  भागवत  भा  आजाद  :  नहीं  |  जो  भी  यदि  उनका  संबंध  अन्य  दलों  से  भी  है  ।

 श्री  भागवत  हा  किसी  भी  पार्टी  में  बहुत  रिजनेबल  ग्रामीण  हैं  ।

 इसलिए  मैं  कह  रहा  कि  अगर  हमने  कम  कीमत  की  तो  गलता  जल  जाएगा  कौर  अगर

 हमने  बहुत  अधिक  कीमत  जो  हमा  मिनिमम  प्राप्त  है  और  8.5  पर  रिकवरी  लिंक  तो

 इतना  अधिक  एरियसं  हो  जाएगा  कि  अगर  मिल  की  वायबिलिटी  को  चैलेंज  किया  जाय  तो  वे  पे

 नहीं  कर  पायेंगे  ।  इसलिए  हमको  बड़ा  बैलेंस  करके  चलना  पड़ता  है  ।  केन  मिल्स  कौर

 उपभोक्ता  तीनों  में  तारतम्य  स्थापित  करना  पड़ता  है  i  यदि  तारतम्य  में  कहीं  कोई  फैक्टर

 उघर  हो  जाता  तो  मुसीबत  हो  जाती  है  ।  इसकी  बहुत  डिटेल  प्रणाली  जिसके  अन्तर्गत

 कीमत  ठीक  होती  है  ।

 महोदय  पीठासीन

 जो  ध्रापने  कीमत  की  बात  कहीं  वह  ठोक  है  ।  उदाहरण  के  लिए  आपने  कहा  कि

 उत्तरप्रदेश  ईस्ट  यू
 ०  पी०  में  श्रापने  बताया  कि  कीमत  में  qa  है  ।  हमने  तो  ईस्ट  यू०  पी०

 में  16  रु०  10  पैसे  प्रति  क्विंटल  तय  उसके  ऊपर  राज्य  सरकार  20  रु०  50  पेसे  देती
 सेन्ट्रल  यू०  पी०  में  17  रु०  60  वेस्ट  य०  पी०

 में  18  रु०  85  पैसे है  ।  यू०  पी०  स्टेट के  केस
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 क  प  qa  seq  यह  है  कि  जो  कीमत  हम  दे  रहे  मिल  वालों  वह  हमारी

 एडवांस्ड  प्राईस  है  ।  वह  रेश नल ली  बेस्ट  है  ।  इसलिए  है  कि  जब  सीजन  समाप्त  हो  उस

 समय  में  अधिक  रिकवरी  होने  के  बाद  भागने  फार्मूले  के  अन्तगंत  में  50-50%,  की  बात  है  ।
 +

 इससे  उत्तर  प्रदेश  और  बिहार  ने  एक  कीमत  निश्चित  कर  वह  उनकी  फाइनल  कीमत  है  ।
 जो

 कीमतें  उन्होंने  सुनिचित  की  हैं  और  अधिक  भी  हैं  उसी  का  यह  परिणाम  हुआ  है  कि  art  बहुत

 afan  एरियर्स  जमा  हो  रहे

 मैंने  राज्य  सरकारों  से  निवेदन  किया  है  कि  जिस  तरह  तमिलनाडु

 केन्द्रीय  सरकार  एडवांस्ड  प्राप्त  देती  है  और  उसको  रिकवरी  से  लिंक्ड  करती  कृपया  उत्तर  प्रदेश

 भौर  बिहार  वाले  बंधु  उसी  आधार  पर  चले  तो  किसानों  को  कठिनाई  नहीं  होगी  और  एरियसं

 भी  नहीं  रहेगें  ।  सब  बातें  अच्छी  होंगी  ।  मैं  इस  डिबेड  के  बाद  भी  उत्तरप्रदेश  और  बिहार  से  जहां

 बहुत  श्रमिक  उपज  है  और  जहां  एड़ियों  भी  सब  से  भषिके  बाकी  कहुंगा  कि  वे  पीड़ा  सा

 गुजरात  महाराष्ट्र  तमिलनाडू  और  केन्द्रीय  सरकार  की  साइंटिफिक  प्रणाली  की  व्यवस्था

 इससे  कल्याण  को  भी  व्यवस्था  होगी  और  एरियसं  भी  नहीं  रहेंगे  ।

 wert  :  मंत्री  भाप  एक  काम  करेंगे  कि  लोंग  हमें  प्लानिंग  का  हिसाब

 करें  कि  किस  तरह  की  कितनी  खेती  हो  ।  यह  नहीं  रहने  से  किसान  आगे  नहीं  करेंगे  ।  यह  आपके

 एग्रीकल्चरल  विभाग  को  करना  पड़ेगा  |

 श्री  भागवत  झा  आजाद  :  आपका  सुझाव  हमारे  लिए  मान्य  है  ।  इसके  सम्बन्ध  में  हम

 देखेंगे  कि  हम  क्या  कर  सकते  हैं  ?  हम  अधिक  तो  कुछ  नहीं  कर  सकते  हैं  |

 लॉंग  हमें  पालिसी  भी  निर्घारित  होती  उसके  बारे  में  मैंने  बताया  कि  हम  तीन  प्रमुख

 बातों  को  ध्यान  में  रखते  हैं  ।  एक  केन  ग्रोहों  के  इन् ट्रस्ट  दूसरे  वाए बिलटी  आफ  द  पिल्स  ।

 केन्द्रीय  सरकार  ने  जो  मिलें  ली  हैं  अठ  हैं  ।  पाँच  उत्तर  प्रदेश में  हैं  और  तीन  ate  राज्यों  में  हैं  ।

 a  सारी  सिक  आऊट  डेविड  मिल  थीं  ।  इनकी  इकोनोमिक  वाए बिलटी  क्रश  हो  चकी  थी  ।

 हम  उन  मिलों  को  ऊपर  लाये  और  कोशिश  कर  रहे  है  कि  केन  ग्रोअसे  को  इनसे  नुकसान  न  हो  ।

 इन  मिलों  के  बन्द  होने  से  किसानों  को  नुकसान  हो  रहा  था  ।  उनको  अब  हम  चलाए  जा  रहे  हैं  ।

 जो  प्राइस  हम  दे  रहे  हैं  वे  महाराष्ट्र  और  तमिलनाडू  की  नाई  दे  रहे  हैं  जो

 सोजन  के  समाप्त  होने  के  बाद  भार्गव  फार्मूले  के  अन्तगंत  लाएगा  ।  लेकिन  जो  राज्य  सरकारें

 कीमतें  दे  रही  जसा  कि  मैंने  बताया  कि  हम  मिलियन  स्टेच्युटरी  प्राइस  फिक्स  करते  है  भर

 उसको  8.5  परसेन्ट  से  लिक  करते  अगर  8.5  परसेंट  से  0.1  परसेंट  बढ़  गया  तो  उसका

 किसान  को  कुछ  ज्यादा  पैसा  मिल  जाता  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपकी  कठिनाई  हम  समझते  हैं  ।  लेकिन  उसके  अंतगर्त  जेफ़्रिज़

 जो  ध. क्रशस  के  पास  जाता  उसको  तो  पुरा  पैसा  नहीं  मिलता  है  ।  जिस  हिसाब  से  श्राप  मिल  से

 दिलवा  सकते  उतना  पैसा  उससे  नहीं  मिलता  ।  दोनों  का  सम्बन्ध  बना  कर  चलें  ।

 थी  भागवत  भा  आजाद  अध्यक्ष  उनके  सम्बन्ध  में  हम  कीमत  निर्धारित  नहीं

 करते  राज्य  सरकारों  को  यह  अधिकार  अगर  वे  चाहें  तो  वे  farang  प्राइस  उन्हें  दे  झुकती
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 अनल  ना

 हैं  ।  यह  राज्य  सरकार  को  अधिकार  इसमें  हम  कुछ  नहीं  करते  राज्य  सरकार  अगर  यह

 सोचे  कि  कीमत  कम
 मिल  रही  उससे  कठिनाई  होगी  तो  वे

 यह  बात  सट्टी  है  कि  मिलों  के  पास  लगभग  33  परसेन्ट  गन्ना  जाता  है  ।  बाकी  10-12

 परसेन्ट  अगर  सीड  के  लिए  रखा  जाता  है  तो  शेष  उनके  पास  में  जाता  है  ।  यह  एक  बहुत  बड़ा

 सेक्टर  है  जो  राज्य  सरकारों  के  अन्तगंत  में  है  ।

 आपने  उत्पादन  के  सम्बन्ध  में  कहा  ।  पिछले  वर्ष  उत्पादन  84  लाख  टन  चीनी  का  था  |

 इस  साल  हम  उम्मीद  करते  हैं  75  और  80  लाख  के  बीच  में  होगा  ।

 दूसरा  आपने  देर  से  शुरू  करने  का  प्रश्न  फिया  ।  पिछले  साल  इतना  अघिक  गन्ना  हुआ

 हमको  मिलों  को  काफी  देर  तक  चलाने  के  लिए  कहना  पड़ा  जिससे  कि  सारा  गन्ना  आ  जाए  ।

 इस  थि  से  जुलाई  और  मध्य  अगस्त  तक  मिलों  को  चलना  पड़ा  ।  उसके  बाद  फिर  करने  के

 लिए  उसको  कम  से  कम  दो  महीने  का  समय  तो  ठोक  करने  के  लिए  इसलिए  इस

 बार  मिलों  को  शुरू  करने  की  तारीख  15  नवम्बर  रखी  गई  भीर  कुछ  मिलों  में  केवल  2  या  3

 सप्ताह  का  विलम्ब  gor  है  ।  उससे  कोई  atin  कठिनाई  पैदा  नहीं  होती  हम  इस  साल  भी

 कोशिश  करेंगे  कि  वह  पुरा  गन्ना  समाप्त  होने  तक  चलें  ।  इसके  लिए  अगर  जनकों  देर  तक

 चलाने  की  आवश्यकता  महसुस  हुई  तो  उस  पर  भी  हम  विचार  करेंगे  :

 श्री  हरिके दा  बहादुर  :  बकाया  के  बारे  में  ?

 श्री  भागवत  भा  आजाद  :  बहाया  के  बारे  में  मैंने  बताया  है  कि  इसके  तीन  फी बट से  हैं  ।

 बकाया  दिलाना  क्योंकि  राज्य  सरकारों  के  अंतगर्त  war  है  इसलिए  समय-समय  पर  हमने

 राज्य  सरकारों  को  निर्देश  दिए  हैं  ।  हम  तो  मानिटरिंग  करते  हैं  और  aerate  निवेदन  करते  हैं  ।

 जब  कीमतें  तय  होती  उस  वक्त  भी  हम  निवेदन  करते  हैं  कि  बकाया  का  ख्याल  रखिए  ।  अब

 भी  हम  लोकसभा  की  भावना  को  ध्यान  में  रखते  हुए  मुख्यमंत्रियों  को  लिखेंगे  कि  कृपा  करके  इस

 सम्बन्ध  में  भावश्यक  कार्य वाही  करें  और  बकाया  दूर  करने  की  कोशिश  करें  ।  इस  बारे  में  जितने

 जोश  के  साथ  आपने  यहां  कहा  है  उतने  ही  जोश  के  सथ  हम  भी  लिखेंगे  |

 थ्री  हरिके दा  बहादुर  :  qe  के  साथ  ?

 श्री  भागवत  भा  गाना  इसके  बारे  में  मैंने  देखा  अभी  तक  ऐसा  नहीं  हुआ  है  ।  पह

 बात  सही  है  कि  14  दिन  में  देय  है  ।  इसके  लिए  भी  हम  राज्य  सरकारों  को  लिखेंगे  ।  लेकिन

 सबसे  बड़ी  कठिनाई  इस  समय  qa  की  है  खुद  को  बात  तो  बाद  में  आएगी  ।  इसके  लिए  हम

 बराबर  कोशिश  कर  रहे  हैं  ।

 इसके  अलावा  मजदूरों  के  वेतन  के
 बारे  में  कहा  गया  ।  इसके  बारे  में  मुझे  नहीं

 लेकिन  हम  राज्य  सरकारों  के  मुख्यमंत्रियों  को  लिखेंगे  कि  मजदूरों  का  बकाया  अदा  किया  जाए  |

 भी  हरिकेश  बहादुर  :  अध्यक्ष  गोरखपुर  में  घुली  मिल  है  वहां  हमेशा  मजदूरों
 का  बकाया  ware

 सच  agsat  शष्प  Torro  ज श्री  भागवत  का  मिजाज  मैंने  आपके  चन  मरना  wv  Aq  &  दिया  है  ।
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 श्री  हरिकेश  बहादुर  ।  मेरी  कांस्टीट्वेंसी  में  घुली  मिल  में  हमेशा  6-7  कौर  8  महीने  का

 मजदूरों  का
 पैदा  रहो

 है  ।  हड़ताल  भी  होती  है  ।

 gee  महोदय  :  हमने  आपकी  कठिनाई  को  समझते  हुए  इस  सवाल  का  जवाब  देने  के

 लिए  कहा  है  इससे  गरीब  आदमियों  का  भला  होगा  ।

 श्री  भागवत  wl  ध्राजाद  :  माननीय  सदस्य  जिस  तरह  से  मुझ  पर  दबाव  डाल  रहे  हैं  इतने

 जोर  से  अगर  राज्य  के  मुख्यमंत्री  पर  दबाव  डालें  तो  उससे  अधिक  लाभ  क्योंकि  यह  उनके

 अधिकार  क्षेत्र  में  है  ।  वेसे  मैं  इनकी  तरफ  से  वकालत  करूंगा  ।

 श्री  हरिकेश  बहादुर  :  हम  जिसको  कहूँ  उसको  मुख्यमंत्री  बना
 दीजिए

 |

 अध्यक्ष  महोदय  :  वह  भी  समान  रूप  से  उत्तरदायी  है  ।

 श्री  भागवत  भा  आजाद  :  आपने  जो  संरक्षण  की  बात  कही  इसके  सम्बन्ध  में  भी

 राज्य  सरकार  को  लिखेंगे  |

 श्री  बी०  डी०  fag  :  अध्यक्ष  महोदय***

 थी  हरिकेश  बहादुर  :  अध्यक्ष  गाडगिल  जी  आ  गए  हें  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  अच्छा है  बैठे  हैं  आप  उनके  दन  कीजिए  ।  जब  तक  आप  तेल  मालिश

 करके  तयार  हो  जाइए  ।  यह  बात  ज्यादा  जरूरी  यह  रोटी  का  मसला  है  ।

 ait  कि हरि कश  बहादुर  :  उसको  झाप  कम  कर  सकते  वह  आपके  हाथ  में  है  ।

 थ्री  बो०  डॉ०  fag:  अध्यक्ष  माननीय  मंत्री  जी  ने  aaa  बयान  में  सदस्यों  के  प्रति

 साभार  व्यक्त  किया  है  ।

 श्री  ato  डी०  fag  अध्यक्ष  महोदय  वास्तव  में  आपके  प्रति  आभार  व्यक्त

 किया  जाना  चाहिए  कि  आपने  इतने  महत्वपूर्ण  विषय  को  आज  के  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  में  स्वी  कार

 किया  ।  भज  के  प्रस्ताव  में  जहां  तक  गन्ना  किसानों  की  समस्याओं  का  सम्बन्ध  इसमें  मुख्य  रूप

 से  तीन  बातें  आती है  ।

 एक  तो  यह  है  कि  किसानों  को  लाभकारी  मुल्य  देने  की  है  ।  उन्हें  वह  मिलना

 चाहिए  ।  दूसरी  बात  यह  है  किं  चीनी  मिलें  जो  पिराई  करती  ag  बहुत  देर  से  आरम्भ  करती

 तीसरी  समस्या  यह  है  कि  चीनी  मिलों  द्वारा  गन्ने  के  मुल्य  का  समय  पर  भुगतान
 न  करना  ।

 उसमें  एरियर  बहुत  ज्यादा  पड़ा  रहता  दो-दो  साल  तक  पड़ा  रहता  इसमें  जहां  तक  पहली
 समस्या  का  प्रश्न  मैं  समझता  g  देश  की  आर्थिक  व्यवस्था  के  समन्वित  विकास  के  लिए  यह

 बहुत  ही  भावुक  है  कि  कृषि  का  विकास  हो  और  ag  तभी  सम्भव  होगा  जब  किसानों  को  उनकी

 की  अच्छी  कीमत  मिलेगी  ।  हम  देख  रहे  हैं  कि  कृषि  उत्पादन  करीब-करीब  स्थिर  ar

 हो  गया  है  और  घट  भी  रहा  है  ।  इसमें  अनेक  कारणों  के  साथ  यह  भी  एक  प्रभु  कारण  है  कि

 सानों  को  उनकी  उपज  का  उचित  मुल्य  नहीं  मिलता  ।  राज  इण्डस्ट्रियल  रिसेशन  भर
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 Ae  AAS:  [0  सा  a  ए  फा

 बामी  म  रिसेशन  की  बात  होती  |  हम  तो  कहते  है  कि  जब  तक  किसानों  की  और  देश  के  70

 फीसदी  लोगों  की  पर चेजिंग  पावर  नहीं  बढ़ेगी  ॥
 कक

 श्री  एस०  रामगोपाल  रेड़ी  लेवी  की  कीमत  बढ़ाओ  तब  कहीं  जाकर

 फ्रिसानों  को  पैसे  दे  सकते  हैं  ।

 oe
 श्री  बी०  डॉ०  fag:  किसानों  की  क्रय  शक्ति  में  अगर  ale  नहों  होगी तो

 यह

 स्थिति

 पेदा  हो  सकती  है  ।  किसान  उत्पादन  के  लिए  जो  चीजें  खरीदता  है  ।  हम  देख  रहे  हैं  कि के  उनकी

 कीमतें  बराबर  बढ़ती  जा  रही  हैं  ।

 हमारे  उत्तर  प्रदेश  में  1980  में  बिजली  12  रुपए  पर  हास  पावर  थी  उसके  नगद  नयी

 सरकार  आई  उसने  15  रुपये  भर  साढ़े  बाईस  रुपये  कर  दी  ।  इसी  प्रकार  खाद  प्रौढ़  डीजल  के

 दाम  भी  बढ़ ेहैं  ।  किसानों  के  उत्पादन  में  जो  चीजें  शामिल  होती  हैं  उनकी  कीमतें  बराबर  बढ़ती

 जा  रही  हैं  ।  किसान  जो  चीज  उत्पन्न  कर  रहा  है  उसकी  कीमतें  तय  करने  में  सरकार

 उसके  साथ  न्याय  नहीं  कर  रही  है  |

 अभी  माननीय  मंत्रो  जी  ने  गत्ता  उत्पादकों  को  लाभकारी  मुल्य  देने  की  आवश्यकता  को

 स्वीकार  किया  लेकिन  आप  लाभकारी  मुल्य  देते  नहीं  ।  एक  बात  का  कंफ्यूजन  हो

 जाता  है  और  कृषि  मंत्री  राव  बीरेन्द्र  पिह  जी  भी  कभी-कमी  कर  देते  हैं  ।  एक  तो  लाभकारी

 मूल्य  और  दूसरा  समर्थन  मुल्य  ।  दोनों  को  आप  स्पष्ट  करेंगे  कि  आप  लाभकारी  मुल्य  दे  रहे  हैं

 या  समन  मुल्य  दे  रहे  हैं  और  दानों  में  क्या  अन्तर  है  ।  मैं  समझता  हूं  कि  न्युनतम  मूल्य  की  बात

 भाप  करते  हैं  और  समर्थन  मुल्य  के  बारे  में  आप  सोचते  हैं  लेकिन  लाभकारी  मूल्य  किसानों  को

 नहीं दे  रहे  हैं  ।

 अध्यक्ष  प्रति  ay  उत्पादन  व्यय  बढ़ता  जा  रहा  है  पिछले  साल  हरियाणा  की

 सरकार  ने  किसानों  को  गन्ने  की  कीमत  22  रुपये  दी  और  इस  साल  घटाकर  20  रुपये  कर  दी  ।

 इसी  प्रकार  पंजाब  सरकार  ने  23  रपये  से  घटाकर  20  रुपये  कर  दी  है  ।  उत्पादन  व्यय  हर  साल

 बराबर  बढ़ता  जा  रहा  है  लेकिन  गन्ने  का  दाम  बढ़ाने  की  बजाय  आप  घटाते  चले  जा  रहे  हैं  ।

 श्री  एस०  रामगोपाल  रिट्ज  शक्कर  की  कीमत  गिर  रही  है  ।

 श्री  बो०  डी०  fag:  अभी  4  फरवरी  के  फाइनेंशियल  में  निकला  है

 ने  पुर  भारत  के  निर्धारित  स्तरों  पर  गन्ने  के  मूल्य  कम  करने  का  निर्णय

 लिया  है  ह

 शायद  यह  केन्द्रीय  सरकार  प्रयास  कर  रही  है  ।  क्योंकि
 यह  समाचार  है  कि  कृषि  मंत्री

 अभी  प्रयास  कर  रहे  थे  राज्य  सरकारों  को  एप्रोच  करके  कि  गन्ने  की  कीमतें  कम  करें  और  अब

 यह  जिम्मेदारी  प्रधान  मंत्री  ने  ले  ली  है  ।  प्रधान  मंत्री  मुख्य  मंत्रियों  को
 परसु एड

 करेंगी  कि  गन्ने

 की  कीमतें  राज्य  सरकार  कम  ऐसा  होने  जा  रहा  इसको  स्पष्ट  करें  कि  क्या  सरकार

 का  कोई  प्रयास  है  कि  गन्ने  की  कीमतें  ate  कम  की  जाएं  ।
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 ज  5  ती

 दूसरी  गन्ने  की  पेराई  देर  से  शुरू  होना  ।  मैं  आंकड़े  देव  रहा  महाराष्ट्र  में  गन्ने

 की  मिलें  अक्तूबर  में  शुरू  हो  जाती  ei  लेकिन  हमारे  नवम्बर  यथा  दिसम्बर  में  गन्ना  मिलें

 शुरू  हीती
 है  ।  मेरा  निवेदन  है  कि  हर  तरह  से  प्रयास  होना  चाहिए  कि  अक्तूबर  के  प्रथम  सप्ताह

 में  क्रशिंग  जरूर  शुरू  हो  जय  क्योंकि  उससे  कुछ  जेसे  र्ट्स  क्रोध  उनको  पहले  लिया

 जा  सकता है
 |  इससे  यह  होगा  कि  खेत  जब  खाली  हो  जाएगा  तो  किसान  दूसरी  फसल  ले  सकेगा  ।

 हौर  जो  मिलें  जन-चुभ  कर  पेराई  शुरू  नहीं  करती  है  ag  उनका  एक  क्रिमिनल  dae  है  जिससे

 खेत  खाली  नहीं  होता  हे  भर  उससे  उत्पादन  में  बाघा  पड़ती है
 ।  इसलिए  अक्तूबर  के  पहले

 सप्ताह  से  क्रशिंग  जरूर  शुरू  हो  जानी  चाहिए  ।  होता  यह  है  कि  लेट  शुरू  होने  से  एक

 हो  जाता  है  जिसका  नतीजा  यह  होता  है  कि  गन्ने  की  कीमत  गिरती  है  कौर  फिर  किसान

 मजबूर  होकर  दूसरी  जगह  कम  दाम  पर  अपना  गन्ना  बेंचता  है  |

 भाजकल  केन  इलीट  की  बात  चल  रही  है  ।  मैं  जानना  चाहता हूं  कि  क्या  सरकार  5,10  साल

 के  लिए  देश  में  कोई  क्रोध  पालिसी  बनाने  की  बात  सोचेगी  ।  क्योंकि  जिन  चीजों  की  हमें

 दिखता  नहीं  है  वह  ज्यादा  हो  रही  हैं  और  जिनकी  जरूरत  है  वह  नहीं  हो  रही  हैं  तो  कया  कृषि

 अनुसंधान  परिषद्‌  एक  क्रोध  पालिसी  तयार  करने  की  कोई  योजना  बनाना  चाहती  है  जिससे  यह

 समस्या  उत्पन्न  न  हो  ?

 तीसरी  समस्या  एड़ियों  की  वह  बहुत  बाकी  हो  जाते  आपने  कुछ  फीसें

 हमको  जो  जवाब  गया  उसमें  भी  कहा  गया  कि  31  1982  तक  जहां  उत्तर

 प्रदेश  में  40  करोड़  50  लाख  के  लगभग  एरिया  1981-82  के  थे  ae  हर  साल  बढ़  रहे  हैं  ।

 यहाँ  तक  कि  1980-81  के  2  करोड़े  60  लाख  एड़ियों  बिहार  में  1981-82  के  13  करोड़

 80  महाराष्ट्र  में  5  करोड़  के  करीब  एरियसं  हैं  ।  इस  प्रकार  बराबर  एड़ियों  चले  भा  रहे

 पिछली  21  फरवरी  को  एक  अतारांक्ति  प्रश्न  के  उत्तर  में  बताया  गया  कि  उत्तर  प्रदेश  में

 24  करोड़  .73  लाख  से  अधिक  का  एरियर  बकाया  है  और  इसमें  से  जो  सरकार  की  या

 रेटिव  मिल्स  हैं  उन  पर  14  करोड़  57  लाख  रु०  एरिया  का  बकाया  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  इस  बात  का  तो  जवाब  हो  कोई  नया  पोइंट  बनाइये  ।'

 श्री  बी०  डॉ०  सिह  :  जहां  किसान  को  पेसा  लेना  होता  है  बेक  से  या  कोआपरेटिव  से  तो

 उसे  इंटरेस्ट  देना  होता  लेकिन  किसान  को  उसके  बकाया  पर  कोई  इंटरेस्ट  नहीं  मिलता है  ।

 जैसा  हमारे  qd  वक्ता  महोदय  ने  बताया  1966  के  अनुच्छेद  के  wat  यह

 व्यवस्था  है  कि  उनको  ब्याज  जाना  चाहिए  तो  सरकार  जोर  क्यों  नहीं  देती  कि  उनको

 ब्याज  का  भुगतान
 किया  जाए  ?  साथ  इस  प्रकार  का  अन्याय  क्यों  होता  है  ?

 झष्यक्ष  महोदय  :  कोई  नया  प्वाइन्ट  यह  तो  हो  गया  |

 श्री  बी०  डी०
 सिह

 :  इसको  मैं  बार-बार  इसलिए
 कह

 रहा  हूं  कि  इस  पर  मंत्री  महोदय

 विशेष  ध्यान  दें  ।

 अक्सर  यह  बात  भ्रम  रही है  कि  शुगर  का  tae  है  यानी  इसको
 मार्केट  नहीं  मिल  रहा

 इसका  ज्यादा  उत्पादन  गया  है।+  इस  पर  भी  कई  arta  से  इस  प्रकार  के  सुझाव  श्र  रहे
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 हैं  कि  शुगर  को  डी-कन्ट्रोल  किया  जाये  क्योंकि  माउंट  प्राइस  और  फिर  प्राइस  शाप  के  दामों  में

 festa  नरों  हो  गया  बहुत  कम  हो  गया  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  इस  दिशा  में  भी

 सरकार  के  विचाराधीन  कोई  बात  है  या  नहीं  ?

 को  भागवत  का  आजाद  :  अध्यक्ष  3  प्रमुख  प्रश्न  चीनी  उद्योग  के  सम्बन्ध में

 हैं  जिनका  विस्तार  से  मैंने  जवाब  दिया  है  ।  उन्हीं  तीनों  प्रश्नों  को  प्रोफेसर  साहब  ने  भी  उठाया

 है  और  हर  बार  इसमें  कोई  कोई  नया  नया  जोर  दिया  जाता  रहा है  जो  कि

 लाजमी  भी  हैं  ।

 लाभकारी  मूल्य  के  सम्बन्ध  देर  से  पराई  भोर  देर  से  भुगतान  के  सम्बन्ध  में  बात

 कही  गई  है  मैंने  उत्तर  दिया  मैं  यह  कहना  चाहता हूं  कि  अभी  किसानों  को  गन्ने  का  लाभकारी

 मूल्य  मिल  रहा  area  मुल्य  नहीं  ।  आपने  ठीक  कहा  कि  समधन  मुल्य  और  लाभकारी  मुल्य

 में  कन्फ्यूजन  नहीं  सेन  मुल्य  में  भी  जब  मुल्य-निर्धारण  होता है
 तो

 कल्चर  प्राइस  कमीशन  इन  तमाम  प्रश्नों  को  देखता  है  और  हम  जो  स्टेशनरी  मिनिमम  प्राइस

 समधन  मुल्य  रखते  उसमें  भी  एक  एलीमेंट  रहता है  जिसमें  लाभ  का  अथ  रहता  है  ।  जो

 जो  मिनिमम  प्राइस  कमीशन  कहता  उसके  अन्दर  भी  एक  एलीमेंट  आफ  प्राफिट

 यह  कि  समान  प्राइस  वह  प्राइस  है  जो  किसान  को  हानि  पहुंचाती  है  ।
 क्योंकि  ag

 प्राइस  एग्रीकल्चर  प्राइस  कमीशन  की  सिफारिश  पर  तय  किया  जाता  है  इसलिए  हम  ag  कहेंगे  कि

 किसान  को  ara  देश  में  बनने  का  लाभकारी  मुल्य  मिल  रहा  बल्कि  कुछ  राज्यों  में  एग्रीकल्चर

 प्राइस  कमीशन  at  सिफारिशों  के  बावजूद  भी  कीमतें  ज्यादा  स्तर  पर  निर्घारित  की  गई  जहां

 की  गई  हैं  वहां  पर  अधिक  भुगतान  भी  देर  से  हो  रहा  है  ।

 यह  देखना  पड़ेगा  कि  जिन  राज्यों  ने  एग्रीकल्चर  प्राइस  कमीशन  और  राज्य  तथा

 केन्द्रीय  सरकार  के  निर्देशों  के  बावजूद  भी  vat  यहां  प्राइस  अधिक  रखी  उन  राज्यों  में  आज

 एरियर  श्रमिक हैं  तुलना  में  वगैरह  के
 ।  इसलिए

 उनको  अभी  ag  मुल्य  मिल  रहा  है  ।  इनपुट्स  की  कीमतें  चढ़  रही  इन  पर  नजर  प्राइस

 कमीशन  कीमतें  करते  वक्त  रखता  है  यह  सब  एलिमेंट्स  ले  लिया  जाता  इसको  हम  भी

 स्वीकार  करते हैं  ।  स्वीकार  भी  करते हैं  और  देते  भी  हैं  ।

 प्रधान  मंत्री  ने  ऐसी  कोई  बात  नहीं  कही  ।  इसका  सीघा  सम्बन्ध  एग्रीकल्चर  भोर  खाद्य

 मंत्री  से  है  और  खाद्य  विभाग  से  आपने  देश  में  क्राप  पालिसी  की  बात  कही  ।  उसके  सम्बन्ध

 में  भी  ग्रुप  जानते  हैं  कि  एग्रीकल्चर  प्राइस  कमीशन  डिटेल  में  देखता  समय-समय  पर  मावर

 निर्धारण  करता  उस  पर  कैबिनेट  विचार  करती  है  और  उस  पर  विचार  होता  हैं  ।

 आपने  क्रार्षिग  det  को  बात  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  तमाम  चीजों  पर  तो  कृषि
 मंत्री  मैं  तो  केन  की  बात  कहूंगा  कि  केन  का  एरिया  कम  नहीं  हुआ  है  ।  यह  ऊपर  ही  जा

 रहा  है  ।  1981-82,  1982-83  में  करीब-करीब  वही  रहा  है--केन  का  एरिया  ।  जहां  तक  देर

 का  प्रदान  है--मैंने  उसका  उत्तर  दे  दिया  आप  ने  महाराष्ट्र  का  उदाहरण  दिया  कि  वहां  पर

 अलीगढ़  है  ।  ऐसी  बात  नहीं  महाराष्ट्र  का  arte  पीरियड  गन्ने  की  पिराई  शुरू  करने  का
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 दया  per ा  ए  a  oot  eo  क  ह  य  Fai  a  D2  बजट  |  क  aE  eo  उदय

 1  नवम्बर  से  7  नवम्बर  1  929.223  जे श  कि अ  तो  22  अक्तूबर  से  ही  शुरू  कर  दिया

 था****१११

 थ्री  एम०  रामगोपाल  रेडडी  :  महाराष्ट्र  में  18  महीने  का  गन्ना  होता  जो  आपके

 यहां  नहीं  होता  है  ।

 थी  रामविलास  पासवान  :  हमारे  यहां  भी  करा  दीजिए  ।

 थ्री  भागवत  भा  आजाद
 :  यह  सप्लीऐंट्री  हमारी  तरफ  से  नहीं  उनकी  तरफ  से

 मेम्बर-मेम्बर  के  बीच  में  है  श्री  रामगोपाल  रेड्डी  इस  सम्बन्ध  में  विशेष  जानते  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 इनका  सम्बन्ध  केन-प्रेयसी से  भी  है  ak  मिल  वालों  से  भी  है  ।  ये rae

 मिलों  के  विषय  में  ज्यादा  जानते  हैं  ।

 थीं  भागवत  का  आजाद  :  सुगर  को  कीमतों के  बारे  में  भी  विशेष  जानते हैं  ।

 मैं  निवेदन  कर  रहा  था  कि  जहां  तक  देर  का  प्रश्न  पिछले सॉल  उत्तर  प्रदेश में  विशेष

 कर  इतना  alan  गन्ना  हुमा  कि  हम  को  पिराई  देर  तक  करनी  पड़ी  ।  उनको  कहना  पड़ा

 कि  आप  और  देर  तक  काम  जुलाई  तथा  मिड-अगस्त  तक  इसको  ले  गए  ।  उसके  बाद

 सीजन  faa  के  लिए  उनको  समय  चाहिए  at,  इसलिए  इस  सीजन  में  कहीं  पर  दो  सप्ताह  और

 कहीं  पर  तींन  सप्ताह  देर  से  पिराई  शुरू  हुई  लेकिन  इससे  कोई  हानि  महीं  पहुँची  है  ।  जेसे

 पिछले  ag  देर  तक  पिराई  किया  था  तथा  हरिकेश  बहादुर  जी  ने  भी  प्रभी  कहा  है  कि  इस  बार

 भी  हम  ख्याल  गन्ना  खेत  में  ही  लगा  न  रह  उसकी  पिराई  तो  देर  तक  भो  ag

 चलता  रहेगा  |

 जहां  तक  शुगर-डीकन्ट्रोल  की  बात  मैं  समझ  नहीं  आप  किस  पक्ष  में

 यह  बात  कर  रहे  हैं  ।  इस  सम्बन्ध  में  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  हम  ने  हिन्दुस्तान  के  लिए

 यह  fasta  किया
 है

 कि  लेवी  शुगर  की
 जो

 रिटेल  प्राइस  है  उसको  3  रपये  75  पैसे  से  आगे  ag

 बढ़ने  देंगे  ।  इसके  बाद  जो  35  परसेन्ट  फ्री-सेल  की  शुगर  स्वाभाविक  है  उसकी  कीमत  कुछ

 क्योंकि  उनको  जो  इसमें  माइनस  40  हर  क्विंटल  पर  घाटा  उसको  कहां  से  पुरा  करेंगे  ।

 इसमें  आप  कास्ट  प्राइस  को  देखना  कास्ट  आफ  प्रोडक्शन  को  देखना  पड़ेगा  ।  हो  सकता

 है  इसमें  श्राप  और  हम  कुछ  डीफर  कर  सकते  लेकिन  अगर  आप  कास्ट  आफ  प्रोडक्शन  को

 नहीं  वायबिलिटी  को  नहीं  देखेंगे  तो  परिणाम  यह्  होगा  कि  जो  कीमत  आप  तय  कर  देंगे

 ag  कीमत  नहीं  मिलेगी  ।  आज  उत्तर  प्रदेश  में  और  बिहार  में  जो  एरियर  जमा  हो  रहा  है  उसके

 पीछे  यही  कारण  है  ।  सरकार  की  ऐसी  कोई  नीति  नहीं  है  कि  इसको  डी कन्ट्रोल  किया  जाय  या

 कीमतों  को  अपना  रास्ता  लेने  दिया  जाय  ।  कीमतों  को  वहीं  रास्ता  लेने  देंगे  जो  3  रुपये  75  पैसे

 सम्पूर्ण  हिन्दुस्तान  में  लेवी  शुगर  का  है  और  उसी  के  अनुरुप  ओपन-मुकट  में  यह  देखना  होगा  कि

 यह  न  काफी  ऊपर  चली  जाय  भौर  न  काफी  नीचे  चली  जाय  ।  सरकार  की  यही  नीति  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  जो  मोटा  आदमी  जिसको  चीनी  नहीं  ag  ज्यादा  पैसा

 देकर  खाये
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 बन

 श्री  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :  माननीय
 अध्यक्ष

 निश्चय  हो  गन्ना  एक

 समस्या  बन  कर  रह  गया  है  और  मंत्री  जी  ने  इस  समस्या  में  अपना  सारा  श्रेय-शास्त्र  हम  लोगों

 को  समझा  दिया  हैਂ

 श्री
 भागवत  wr  अभाव  ।  ऐसा  मैंने  नहीं  किया  है  ।

 श्री  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :  सारे-का-सारा  भावों  का

 ऊपर-नीचे  सब  आपने  समझा  दिया  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  ।  आप  सुरज  को  दीपक  नहीं  दिखला  सकते  हैं  ।

 श्री  राजनाथ  सोनकर  दादरी  :  गन्ने  का  मृत्य  समय  पर  पिराई  का  न

 किसानों  का  कीमतों  में  चीनी  मिल  मालिकों  का  किसान  विरोधी

 fara  तीन  वर्षो  में  गन्ने  के  मामले  में  इतना  ज्यादा  बढ़  गया  है  कि  जिसका  कि  वर्णन  महीं  किया

 जा  सकता  |

 aft
 रामप्यारे  afer  :  खेत  में  गन्ना  जलाना  पढ़ा  उसकी  चर्चा  तो

 कर  दें  ।

 रवाना
 Pactra

 श्री  राजनाथ  सोनी  1  उसके  बावजूद  भी  चीनी  तीन  रुपये  किलो  बिक

 रही

 श्री  रामप्यारे  पत्रिका  :  वह  मरहले  का  स्टाक  था  ।

 मिलाप  भगवान  देव  :  इन  के  टाइम  में  तो  14  रुपये  किलो  भाव  हो  गया  था  ।

 श्री  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  अध्यक्ष  राज  इतने  रिकार्ड  उत्पादन  के  बाद  भी

 हम  देख  रहे  हैं  कि  चीनी  मिलों  के  बाहर  एक  मेला  लगा  हुआ  तोल  केन्द्रों  पर  भारी  भीड़  जमा

 है  ।  सरकार  एक  भोर  कहती  कि  खुब  गन्ना  बोया  लेकिन  दूसरी  तरफ  चीनो  मिलों  के

 माध्यम  से  इतनी  बड़ी  हेराफेरी  की  जा  रही  जो  कि  चीनी  मिलों  के  सामने  देखने  से  ही  समय

 में  था  सकती  है  |

 जसा  कि  अभी  मेरे  पूर्ववर्ती  ने  कहा  कि  लकड़ी  का  भाव  गाते  के  भाव  की  अपेक्षा  ज्यादा

 है  ।  कल  ही  हमने  खरीद वाई  जो  कि  80  रु०  प्रति  क्विंटल  लेकिन  गन्ने  का  मूल्य

 20  रु०  प्रति  क्विंटल  है  भर  कहीं-कहीं  पर  21  रु०  भी

 श्री  राम  गोपाल  रड डी  :  20  रु०  तो  बहुत  अच्छा  भाव  है  ।

 श्री  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :  इसमें  बहुत  सी  समस्यायें  जिनको  मैं  चाहता

 हु  कि  बहुत  हीं  संजीदगी  के  साथ  लिया  जाना  चाहिए  ।  इस  वर्ष  उत्तर  प्रदेश  में  मिलें  तीन  सप्ताह
 देर  से  चली  लेकिन  मंत्री  जी  ने  जवाब  में  कहा  है  कि  कहीं  एक  सप्ताह  और  कहीं  पर  दो
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 सप्ताह  देर  हे  चली  हैं  इससे  कोई  फक  नहीं  पड़ता  है  ।  मैं  यह  कहना  चाहता  हं  कि  इससे  इतना

 बड़ा  फक  पड़ा  है  कि  किसानोंਂ  की  श्रेय-व्यवस्था  काफी  खराब  हो  गई  है  ।  उदाहरण  के  रूप  में  एक

 अख़बार  की  कटिंग  से  पता  चलता  कि  मिलों  ने  पर्चियों  की  व्यवस्था  चालू  की  है  ।  इस  अखबार

 में  छपा  t— a  मिलों  के  सूत्रों  के  अनुसार  देश  में  चीनी  का  उत्पादन  fears  होने  से  इसके

 बाजार  भाव  काफी  कम  हुए  हैं  भर  सहकारी  समितियों  द्वारा  दी  जाने  वाली  पर्चियां  150  रु०

 से  200  रु०  में  बिक  रही  हैं  ।  इन्हीं  सूत्रों  ने बताया  है  कि  पश्चिम  उत्तर  प्रदेश  में  व्यापारियों  ने

 गन्ने  की  पर्चियों  की  सट्टा  बाजारी  शुर  कर  दी  है  ।  व्यापारी  किसानों  से  बेनामी  पर्चियां  खरीद

 कर  आपस  में  खरीदफरोख्त  कर  रहे  हैं  ।”  पर्चियों  के  इतने  बड़े  घन्टे  का  कारण  एक  ही  है  और

 वह  है  मिलों  का  देर  से  चलना  ।  यह  तो  एक  छोटा  प्वाइन्ट  इस  विषय  पर  तो

 हम  बाद  में  पांच-छः  कठिनाइयां  जिनके  बारे  में  मैं  चाहता हुं  कि  केन्द्रीय  सरकार

 को  ओर  से  आप  उत्तर  प्रदेश  बिहार  पंजाब  सरकार को  लिखें  ।  लेकिन  सबसे

 बड़ी  बात  यह  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  संवैधानिक  न्युनतम  मूल्य  की  बात  करती  है  ।  आपने  भ्र पने

 बयान  में  भी  संवैधानिक  न्युनतम  मूल्य  की  बात  की  1980  में  इण्डियन  मिल्स  एसोसिएशन

 ने  15  रु०  प्रति  faze  गन्ने  के  मूल्य  की  सिफारिश  को  थी  ।  प्रधान  मंत्री  जो  ने  1980  में  दो

 जगहों  पर  भाषण  दिए--एक  पंजाब  में  और  दूसरा  बिहार  वहां  उन्होंने  कहा  था  कि

 न्यूनतम  प्राइस  16  रु०  प्रति  क्विंटल  होनी  चाहिए  ।.

 111 |  चिन्तामणि  पाणि ग्र हो

 भारतीय  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मिल  संघ  ने  भी  केन्द्रीय  सरकार  से  सिफारिश  की  थी  कि

 नने  का  न्यूनतम  मूल्य  बहुत  कम  है  ।  इसे  कम  से  कम  16  से  17  रु०  के  आसपास  होना  चाहिए

 भोर  राज्य  सरकारें  भी  केन्द्रीय  सरकार  से  बराबर  मांग  करती  झा  रही हैं  कि  इसका  मूल्य

 20  रु०  के  आसपास  बढ़ाया  जाए  ।  मैं  सरकार  से  स्पष्ट  जानना  चाहता  हूं  कि  केन्द्रीय  सरकार

 का  इसके  बारे  में  क्या  कार्यक्रम  हैं  ?  जसा  कि  आपने  अपने  बयान  में  कहा  है  कि  चालू  ad  में  भी

 गन्ना  उत्पादकों  को  गन्ने  के  घोषित  सांविधिक  न्यूनतम  जो  कि  8.5  प्रतिशत  की  रिकवरी

 पर  13  रु०  प्रति क्वि टल  की  अपेक्षा  ऊंचा  मूल्य  मिल  रहा  है  ।

 मैं  यह  age  पूछना  हूं  ।  एक  मेरा  सवाल  है  कि  ars  13  रुपये  सांविधिक  मुल्य  कह

 रहे  हैं  जबकि  गाज  से  दो  साल  पहले  प्रधान  मंत्री  ने  स्पष्ट  रूप  से  कहा  था  कि  16  रुपये  न्यूनतम

 प्राइस  होगी  ।  दूसरे  मैंने  अभी  बताया  कि  राज्य  सरकारें  15,  16,  18  और  23  रुपये  क्विंटल  तक

 न्यूनतम  मुल्य  देने  को  कह  रही  हैं  ।  आपका  न्युनतम  मूल्य  13  रुपये  है  ।  आप  स्पष्ट  उत्तर  दें  कि

 जाप  यह  मूल्य  भागे  बढ़ाना  चाहते  क्या  साल  के  बाद  यही  मूल्य  रहेगा  या  क्या  भागे  आप

 इसको  हटायेंग े?  क्या  करेंगे  आप  ?

 मैं घापके  सामने  एक  रिपोर्ट  करने  जा  रहा  हूँ  जिसमें  इस  मूल्य  को  घटा  देने  को

 बात  कही  गयी  है  ।  एक  भारतीय  गन्ना  विकास  परिषद्‌  उसने  गन्ने  भर  उसके

 उत्पादकों  के  मामले  में  स्थायित्व  लाने  के  उद्देश्य  से  झपने  कुछ  सुझाव  कुछ  दिन
 पहले

 दिए

 हमें  इन  सुझावों  को  देख  कर  काफी  चिन्ता  है  ।  मैं  इस  बारे  बहुत  अच्छे  ढंग  से  आप  से  जानना

 चाहुंगा  ।  यदि  अब  माप  इस  सम्बन्ध  में  आज  न  बता  सकें  तो  बाद  में  अपने  मंत्रालय  के  द्वारा  हमको

 जानकारी  भेज  दें  ।
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 राष्ट्रीय  गन्ना  व  चीनी  अधिकरण  को  स्थापना  करने  की  भारतीय  कृषि  गन्ना  विकास

 परिषद्‌  ने  आपके
 सामने

 सिफारिश  को  है  ।  उसका  कहना  है  कि  खांडसारी  के  लिए

 जो  गन्ने  की  पिराई  होती  उसके  भंडारण  विषठांन  भर  कराधान  आदि  पर  हम  को

 gan  विचार  करना  हे  ।  इस  समय  गन्ने  के  उत्पादन  को  जो  स्थिति  उसमें  यह  आवश्यक  हो

 गया है  ।

 इसके  लिए  उन्होंने  कहा  है  कि  यह  भंडारण  आदि  के  लिए  बहुत  जरूरी

 है  कि  गन्ने  के  जैसा  कि  अभी  हमारे  एक  मित्र  ने  कहा  था  कि  उसमें  अनुसन्धान  कराने  की

 जरूरत  है  कि  गन्ने  में  से  कसे  चीनी  ज्यादा  उसकी  किस्मों  शादी  इन  सारी  बातों  को  देखते

 हुए  भारतीय  कृषि  गन्ना  विकास  परिषद्‌  ने  सुझाव  दिया  था  कि  एक  अधिकरण  की  स्थापना  की

 जाए  |  भाप  हमें  यह  बताएं  कि  क्या  इस  प्रकार  के  किसी  अधिकरण  की  स्थापना  करने  का  सरकार

 का  इरादा  है
 ?  यदि  सरकार  इस  प्रकार  का  अधिकरण  स्थापित  करने  जा  रही  हैं  तो  उसका  क्या

 स्वरूप  होगा
 ?

 गत  ae  चीनी  उद्योग  आपके  अर्थशास्त्र  के  550  करोड़  रुपये  का

 घाटा  हुआ  ।  भारतीय  वाणिज्य  उद्योग  महासंघ  ने  गन्ने  और  चोरी  कीं  समस्या  पर  एक

 दूसरा  अनुसंधान  कराया  |  मैंने  उसकी  रिपोर्ट  देखी  है  ।  उसमें  उन्होंने  लिखा  जेसा  कि  मैं  आपसे

 कह  रहा  था  कि  उन्होंने  जो  सर्वेक्षण  कराया  है  उस  सर्वोक्षण  के  ag  परिणाम  aa  हैं  कि  मूल्य  बढ़ने

 वे  गन्ने  का  उत्पादन  बढ़  गया  है  यानी  जो  झ्रापने  न्यूनतम  प्राइस  निर्धारित  की  उससे  गन

 का  उत्पादन  बढ़  गया  ।  सरकार द्वारा  चीनी  का  कोटा  बढ़ाने  से  चीनी  का  दाम  घट  गया  है  ।  यह

 आपके  भारतीय  वाणिज्य  उद्योग  महासंघ  के  सर्वेक्षण  कां  रिजल्ट  उसके  जल्द  के  श्रमुसार

 गन्ने  के  उत्पादन  में  वृद्धि  हुई  है  ।

 अधिकांश  राज्य  सरकारें  केन्द्र  द्वारा  निर्धारित  न्यूनतम  मूल्य  से  ज्यादा  मलय  गन्ने  का  दे

 यह  इसमें  कहा  गया  है  कि  किसानों  का  भुगतान  निर्घारित  मूल्य  पर  जाना  चाहिए

 भर  अतिरिक्त  रुपए  उसका  बैकों  में  मा  कर  जाना  चाहिए  ।  हमारे  पास  इसकी  कटिंग  है

 यदि  आप  चाहेंगे  तो  इसको  मैं  आपको  दे  दूंगा  gaa  जो  हमने  समझा  केन्द्र  न्युनतम  मूल्य

 निर्धारित  करता  है  ।  जो  कि  13  रुपय  है  ।  उत्तर  पंजाब  कौर  हरियाणा  सरकारों  ने  18  से

 लेकर  21  रुपये  तक  मलय  निर्धारित  किया  है  ।  अब  13  रपये  मौर  21  रुपये  के  बीच  का  मलय

 dat  में  जमा  कर  दिया  जाए  ।  मैं  नहीं  समझता  कि  इस  कार्यवाही  का  क्या  परिणाम  होगा
 ?

 इसलिए  हमको  चिन्ता है  ।  इसलिए  इसे  हमने  रखा  सरकार  इस  पर  विचार  करने  का

 आश्वासन  भी  दे  चकी  है  ।  भारतीय  उद्योग  महासंघ  के  इस  अनुसन्धान  पर  मैं  जानना

 चाहता  हूं  कि  इस  पर  आप  क्या  कार्यवाही  करने  जा  रहे  हैं  ।

 अन्त  में  मैं  दो-चार  प्रश्न  उत्तर  बिहार  और  पंजाब  के  किसानों  की  कठिनाइयों  के

 म्बाह  में  पूछता  चाहता  हैं  कि  सरकार  इस  सम्बन्ध  में  कार्यवाही  करे  |

 जसा  कि  vat  मैंने  पहले  बताया  है  कि  करोड़ों  रपए  की  सट्टेबाजी  केवल  पर्ची  पर  हो  गई

 यह  अजीब  सी  स्थिति  इसकी  भोर  ध्यान  दिया  जाना  चाहिए  ।
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 किसान  पर  जो  लगान  बकाया  है  उसकी  वसूलो  को  जा  रही  नीलामी

 ave  गिरफ्तारी  की  जा  रही  है  ।  किसानों  ने  अपना  गन्ना  मिलों  को  भेज  दिया  है  झोर  मिलों  पर

 उनका  रुपया  बकाया  है  ।  अच्छा  हो  यदि  उनकी  घुड़कियां  और  नीलामियां  न  करके  मिलों  से  ag

 पैसा  ले  लिया  जाए  जो  किसनों  का  जमा  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  बिजनौर  भ्र ौर  मथुरा  की  सूचनाएं

 हमें  मिली  हैं  जहां  इस  प्रकार  को  सर्ती  की  जा  रही  है  ।

 किसान  गन्ने  को  बुआई  के  लिए  खाद  लेता  है  ।  यह  मिलों  के  माध्यम  से  कज  के  रूप

 में  लिया  जाता  है  ।  किसान  गन्ना  बेचता  है  जनवरी-फरवरी  में  लेकिन  इस  खाद  पर  इंटरेस्ट  लगता

 है  जून  तक  ।  लेता  है  नवम्बर  में  और  जून  तक  का  ब्याज  रसूल  किया  जाता  है  ।  मैं

 समझता  हूं  कि  यह  किसान  के  साथ  सरासर  अन्याय  है  ।  इसके  वारे  में  काफी  मांग  को  जा  रही

 लेकिन  इस  पर  कोई  ध्यान  नहीं  दिया  गया  ।  मैं  चाहता  हूँ  कि
 इस  ओर  सरकार  ध्यान  दे  ।

 इसके  अलावा  जैसा  कि  हमारे  मित्रों  ने  बताया  है  कि  गन्ने  का  जो  बकाया  रहता  है  उस

 पर  ब्याज  नहीं  मिलता है  ।  अध्यक्ष  महोदय  बड़े  किसान  कहा  पहले  मल  मिल

 ब्याज  को  बात  बाद  में  की  जाए  ।  मैं  समझता  हूँ  कि  ag  किसान  के  साथ  अन्यायपूर्ण  प्रवृत्ति

 है  ।  इसके  लिए  सख्त  कदम  उठाए  जाने  चाहिएं  ।  किसान  का  रुपया  बकाया  रहता है  तो  किसान

 को  ब्याज  देना  पड़ता  उसको  तरह-तरह  की  यातनाएं  भुगतनी  पड़ती  लेकिन  जब  किसान  का

 बकाया  रहता  है  तो  उसको  सुनने  वाला  कोई  नहीं  है  ।

 कल  इसी  सम्बन्ध  में  हम  लोकसभा  से  बाक-आउट  कर  रहे  थे  तो  यहां  पर  यह  सवाल

 उत्पन्न  हुआ  जो  बड़े  खेद  का  विषय  हे  कि  एक  ऊंचे  व्यक्ति  ने  ag  कहा  कि  यदि  किसान  की  बात

 ary  सन्या
 यहां  की  जाएगी  तो  किसान  का  नुक्सान  होगा  ।  मेरो  समझ  में

 नहीं  नगी  ्  है  कि  किसान  की

 बात  यहां  करने  पर  किसान  का  क्या  नुकसान  होगा  ?

 श्री  हरिकेश  बहादुर  :  किसने  कहा  था  ?

 श्री  राजनाथ  सोनकर  MITA  :  माननीय  स्पीकर  साहब  ने  कहा  था  ।

 थी  हरिकेश  बहादुर  उनके  कहने  का  कुछ  ओर  मतलब  होगा  |

 श्री  राजनाथ  सोचकर  शास्त्री  ;  हो  सकता  है  कुछ  और  मतलब  रहा  लेकिन  हमने  यही

 समझा  था  ॥

 अन्तिम  बात  मैं  agar  चाहता  हूं  ।  किसान  गन्ना  बोता  मिलें  चीनी  बनाती  हैं  लेकिन

 किसान  को  जब  कभी  शादी-ब्याह  के  मौके  पर  चीनी  की  जरूरत  होती  है  तो  उसको  बाजार  मूल्य

 पर  खरीदनी  पड़ती  है  ।  मेरा  निवेदन  है  कि  किसान  को  चीनी  सस्ते  दाम  पर  दी  जानी  चाहिए  ।

 इसके  अलावा  एक  कौर  बात  की  ओर  मैं  आपका  ध्यान  दिलाना  चाहता  हूं  ।  उत्तर  प्रदेश

 में  मेरी  कांस्टीट्वेंती  में  मैंने  देखा  कि  एक  किसान  को  40  क्विंटल  की  पर्ची  मिली  ।
 किसान  ट्रक

 पर  गन्ना  लदवाकर  मिल  पहुंचा
 ।
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 इत्तफाक  से  वह  गन्ना  42  क्विंटल  हो  गया  तो  दो  क्विंटल  गन्ना  उसका  वहां  नहीं  लिया

 जाता  है  बल्कि  उसको  वापिस  किया  जाता  है  ।  तीन-तीन  चार-चार  दिन  तक  किसान  वहां  बड़ा

 रहता  है  मिल  के  सामने  और  ag  दो  क्विंटल  अतिरिक्त  गन्ना  उसको  वापिस  ले  जाना  पड़ता  है  |

 उसको  डबल  किराया  देना  पढ़ता  है  और  तोल  में  गड़बड़ी  की  जाती  है  ।  मैंने  जो  कुछ  पुछा

 उसका  विवरण  अवश्य  दें  ।

 श्री  भगवत  झा  ata:  सभापति  इनके  प्रमुख  रुप  से  तीन  प्रश्न  जिनका  मैं  ने

 उत्तर  दे  दिया  और  साथ  में  दो  प्रश्न  उठाए  हैं  ।  लाभकारी  देर  से  भुगतान  देर

 कीमतों  में  फेर-बदल  और  मिलों  का  किसान  विरोधी  रवैया  ।

 मिल  के  सामने  आज  भारी  भीड़  यह  सही  बात  है  ।  इसका  कारण  है  कि

 फरवरी  और  are  ऐसे  महीने  हैं  जहां  पर  अधिक  से  अधिक  पिराई  होती हैਂ  ।  किसान  भी  अधिक

 गन्ना  ले  जाते  हैं  और  मिल  भी  चाहती  है  कि  पिराई  हो  जाए  ।  इस  लिए  उस  सामने  भीड़  रहती

 है  ।  प्रश्न  यह  है  कि  वहां  देने  वाले  अधिक  आते  हैं  ale  मिल  उसे  लेती  नहीं  है  ।  जहां  ऐसा  नहीं

 हो  सकता  है  वहां  पर  हम  लोग  यह  कोशिश  करते  हैं  कि  राज्य  सरकार  को  लिखते  हैं  ।  उनका

 एक  केन  कमिश्नर  इस  संबंध  में  कड़ी  कायंवाही  करे  ।  ऐसी  सूचना  के  लिए  माननीय

 सदस्य  या  तो  सीधे  राज्य  सरकार  को  लिखे  या  हम  भी  इस  सम्बंध  में  जांच  कर  सकते  ।  लेकिन

 यह  स्पष्ट  है  कि  भीड़  होती  है  ।  ऐसे  समय
 भीड़  होगी  ही  ।  लेकिन  भीड़  होने  के  बावजूद  भी

 मिल  के  लिए  सबको  लेना  आवश्यक  है  और  उसे  लेना  ही  चाहिए  ।

 आपने  गन्ना  ओर  ya  की  बात  की  श्राप  समझते  हैं  कि  अगर  कहीं  पर

 60  रु०  सीधा  डिमान्ड  और  सप्लाई  का  प्रश्न  है  ।  इसकी  तुलना  दोनों  को  एक  साथ  नहीं  हो

 सकती  हैं  ।  इसकी  एक  बात  यह  है  कश्मीर  सीजन  देर  तक  चलेगा  तो  सीजन  समाप्त  हो  जाना

 चाहिए  ।  कभी-कभी  तो  मई  और  जून  तक  भी  चलता  है  ।
 पिछली  बार  जुलाई  नहीं  बल्कि

 मिड  अगस्त  तक  चला  ।  गन्ना  काफी  होता  है  इसलिए  उधर  दो-तीन  वीक  को  देरी  हो  जाती  है

 क्योंकि  मैंने  बताया  तीन  महीने  का  समय  देना  पड़ता  है  ।  मैं  यह  कह  रहा  हूँ  कि  अगर  गरना  अधिक

 हुआ  और  देर  हो  गई  तो  थोड़ी  देर  हो  जाएगी  वरना  और  कोई  कारण  नहीं  है  ।

 आपने  मूल्य  के  बारे  में  कहा  ।  लाभकारी  मूल्य  के  सम्बंध  में  खासतौर  से  आपने  पूछा  है  ।

 इस  सम्बंध  में  मैं  आपको  बता  देना  चाहता  हूं  कि  मैं  न  विकास  परिषद  की  बात  मानूंगा  और  न

 मिल  एसोसिएशन  की  बात  aga  fan  एग्रीकल्चरल  प्राप्त  कमीशन  जो  इस  विषय  का  विशेषज्ञ

 है  और  जिसके  सामने  सबको  अपनी  बात  कहने  का  हक  है  कौर  तथा  विकास  परिषद्‌

 वहां  जाए  att  वहां  कहें  कि  हमको  इतनी  कीमत  मिलनी  चाहिए  ।  हम  न  ag  कहेंगे  कि

 घटायेंगे  या  हम  तो  इस  सम्बंध  में  एग्रीकल्चरल  प्राइस  कमीशन  की  जो  रिपोर्ट

 ag  अभी  विचार  कर  रहा  है  अगले  मूल्य  के  उसकी  राय  मानेंगे  घौर  विचार  करेंगे  ।  इस

 लिए  कमी-बेशी  की  बात  अपने  मन  में  नहीं  करेंगे  ।  विकास  परिषद  यह  कहे  कि  वह  अदा  रिटी  बन

 जाए  लेकिन-हग  तो  यह  देखेंगें  कि  उद्योग  चीनी  वाला  भी  है  और  भी  उद्योग  किसी  और  उद्योग

 में
 अथारिटी  का  प्रदान  है  ?  आपने  कहा  कि  आठ  रुपया  जमा  कर  कयों  जोर  देते हैं  ?  उनको  जो

 बोलना  होता  ag  बीलते  हैं  ।  gay  जो  ध्रावश्यक  होगा  ake  वह  आवश्यक  मेरी  नजर  में
 चीनी  उद्योग  को  argo  रुप  में  देखने  के  साथ

 ,
 अर्थात  कीमत  जिससे  कि  उनको  लाभकारी  मूल्य
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 केन  wad  को  अर्थात  जो  क्रश  करते  हैं  वह  वायेबल  हो  कौर  कंज्यूमर  को  सस्ते  दाम  पर  जो

 facta  किया  3.75  रु०  उस  पर  यह  विचार  किया  जाए  यह  भी  महत्वपूर्ण  है  कि

 किसान  मगर  गन्ना  नहीं  बोता  है  और  तिलहन  बोता
 है

 तो  क्या  fet  उसको  मिलता  है  ।
 यह  भी

 सोचने  की  बात  है  ।  इन  सारी  बातों  पर  विचार  ऐग्रीकल्चरल  प्राइस  कमीशन  करता  है  और  हम

 उसकी  सिफारिश  को  और  बाकी  सिफ़ारिशों  को  नहीं  मानेंगे  ।

 आपने  जो  बाकी  बातें  परची  के  बारे  निश्चय  ही  मैं  आपका  सुझाव  मानता

 बकाया  का  तो  बड़ा  प्रश्न  इस  पर  तो  लिखूगा  ही  ।  और  आपने  कहा  qe  के  बारे  में  कि  नियम

 के  अनुसार  दिया  जाए  मैं  राज्य  सरकार  को  लिखूंगा  कि  नियम  के  अस्तंगत  जो  देय  है  ag  मिले

 और  सूद  भी  उनको  दिलायें  ।  और  चीनी  की  कीमत  3  रु०  15.0  पेसे  यह  लेवी  प्राईस  कोस्ट

 प्राइस  पर  यह  नहीं  है  ।  कौर  जो  आपने  कहा  छोटी  बात  लेकिन  है  बड़ी  कि  किसान  लाया

 att  आपने  वापस  कर  दिया  दो  टन  उतकों  यह  बात  नहीं  होनी  चाहिए  ।  इस  सम्बंध

 में  मैं  राज्य  सरकार  को  लिखूंगा  ।

 थ्री  रंजीदा  कुमार  सिद  :  माननीय  मंत्री  जी  ने  एक  वक्तव्य  दिया

 केन  ग्रोवर  चाहे  उत्त र
 प्रदेश  महाराष्ट्र  कहीं  के  हों

 इनके  सामने  बहुत  ही  है  ।  कारण  यह  है  कि  जो  फन  है  ag  arse  और  दूसरे

 लेक  साफ  प्लानिंग  है  ।  एक  साइक् लिक  ast  बन  गया है  जिससे  उसकी  पुनरावृत्ति  होती  कौर

 सरकार  की  भी  कोई  साफ  पोलिसी  नहीं  है  ।  इसी  वजह  से  रेड्डी  साहब  कह  रहे  थे  महाराष्ट्र  के

 बारे  में  कि  वहां  60,  70  परसेंट  पेराई  होती  लेकिन  हमारे  उत्तर  प्रदेश  में  20,  25  परसेंट

 तक  नहीं  पहुचती  भोर  पंजाब  में  9  परसेंट  ही  रही  ।  कारण  यह  है  कि  सरकार  की  नीतियां

 गन्ने  के  बारे  में  जो  हैं  उनमें  खामी  है  ।

 जहां  तक  रेम्युनरेटिव  प्राइस  की  बात  है  मंत्नी  जी  ने  कहा  कि  वह  एपी सी  की  बात

 को  मानेंगे  ।  मैं  इसी  संदर्भ  में  जानना  चाहता  हूं  कया  आपने  उसकी  बात  को  माना  ?  एपी सी ०
 ने  रिकार्ड  किया  है  मिनिमम  प्राइस  15  रु०  50  लेकिन  आपने  नहीं  माना  |  अब  आप  कहते
 हैं

 कि
 अब  जो  सिफारिश  आएगी  उसको  मानेंगे  ।  मैं  उमीद  करता  हूं  कि  मंत्री  जी  इसको  मानेंगे  |

 जहां  तक  स्टेट यू टरी  प्राईस  की  बात  है  पिछली  बार  13  रु०  25  पैसे  थी  उसमें  भी

 कम  कर  दिए  ।  स्वर्गीय  रफी  अहमद  किदवई  ने  एक  फारमूला  दिया  था  fe  जितने  रुपये

 मन  चीनी  उतने  आने  मन  गन्ना  ।  यह  फार्मूला  उन्होंने  तब  दिया  जब  कोमतें  स्थिर  थीं  ।  उस

 समय  डीजल  को  कीमतें  कम  1961  में  फरगूसन  ट्रैक्टर  9,000  रु०  का

 मिलता  था  जो  arse  बढ़कर  1  लाख  रु०  का  हो  गया  है  अभी  55  स०  कट्टा  खाद  का  था  जो  अब

 105
 रु०

 पर  चला  बिजली  की  दरें  भी  बढ़  गई  ।  तो  जब  कीमतें
 निर्धारित

 करने  का

 प्रश्न है  ।

 महोदय  पीठासीन

 तो  अनुपात  में
 यह  करना  होगा  कि  किसान  की  कितनी  औसतन  लागत  आती  है  उसको

 ध्यान  में  रखा  जाए  ।  लेकिन  आप  नें  कोई  फार मला  नहीं  बनाया  |  आप  To  पी०  सी ०  की  बात
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 mga  हैं  ।  यदि  माननीय  रफी  अहमद  किदवई  के  फारमूले  को  ही  मान  लिया  जाय  तो  भी  गन्ने  की

 कीमत  25,  26  रू०  प्रति  क्विंटल  बैठती  है  ।  ma  वह  लागू  नहीं  होता  है  खेत  में  उत्पादित

 होने  वाली  बीजों  की  तुलना  करेंगे  फैक्ट्री  में  पैदा  होने  वाली
 चीजों

 से  तो  दोनों  में  कहीं  कोई

 संतुलन  नहीं  है  जब  कि  दोनों  में  संतुलन  होना  चाहिए  ।  मेरी  समझ  में  नहीं  भाता  कि  किस  आधार

 पर  यह  पोलिसी  निर्धारित  करतें  हैं  ?

 यह  तो  मैंने  प्राइस  वालीं  बात  कही  ।  मेरे  एक  मित्र  अभी  पर्ची  वाली  बात  बता

 मैं  माननीय  मंत्री  जी  को  बताना  चाहता  हूं  कि  जो  परियां  कट  रही  उसमें  18  -1- 3  लिखते  हैं

 यह  गड़बड़  चल  रहीं  है  ।  उस  3  का  कोई  भुगतान  नहीं  है  ।  जो  केन्द्रीय  सरकार  दे  रही  उसमें

 भी  50  पसे  किसी  बात  की  कटौती  की  जा  रही  है  ।  कोई  किसी  बात  की  कटौती  कह  रहा  है  शर

 कोई  एशियन  गेम  82  की  कटौती  कह  रहा  है  tag  किसानों
 के  साथ  होने  वाली  आम  बातें  हैं

 जिनको
 किसान

 रोज  फेस  कर  रहा  है  ।

 जहां  तक  भुगतान  की  बात  है  श्री  विश्वनाथ  प्रताप  fag  हमारे  मंत्री  उन्होंने  उत्तर  प्रदेश

 के  मंत्री  महोदय  को  भी  लिखा  कि  गन्ना  मिल  एसोसिएशन  चाह  रही  है  कि  गन्ने  की  कीमत  घटाई

 जाए  ।  यह  अखबारों  में  भी  आया  है  ।  अगर  गन्ने  को  कीमतें  नहीं  घटाई  जाएंगी  तो  एरिया  और

 भी  रोकेंगे  ।  वह  बात  साफ  है  भर  जो  फिरसे  आप  दे  रहे  हैं  वह  मैं  मानता  उत्तर  प्रदेश  के

 मुख्य  मंत्री  ने  मी
 स्वीकार

 क्रिया  है  कि  पिछले  40  करोड़  रुपये  और  मान  लीजिए  14  ede  सु

 है  तो  50  करोड़  रुपया  हो  गया  ।  25  करोड़  का  मुल्तान  हो  चुका है  बाकी  25  करोड़  पिछले  साल

 का  रह  गया  भोर  25  करोड़  इस  साल  का  ।  अगर  यह  सब  जोड़  लिया  जाएगा  तो  एक  बहुत  बड़ी

 रकम  फिर  बन  जाएगी  |

 जसे  अभी  माननीय  मंत्री  कहू  रहे  थे  कि  यह  महीना  पिराई  का  है  इसमें  बड़ा  रस  है  ।

 उसके  बाद  कुछ  एरियर  ate  बढ़  जाएगा  |  जब  पिरोई  समाप्त  हो  जाएगी  तो  किसान  भी  खाली

 हाथ  रह  जाएगा  ।
 अगले  साल  फिर  भाप  यही  कहेंगे  कि  उनके  एरियर  का  भुगतान  fear

 जाएगा  |

 जो  भुगतान  किया  गया  उसके  सम्बन्ध  में  मैं  बताना  चाहता  मंत्री  महोदय  को  शायद

 थोड़ा  बहुत  मालूमात  जहां  भी  पैसा  देते  हैं  तो  उतना  ही  भुगतान  किया  जाता  है  कि  वह
 सोसाइटी  को  दे  दें  ।  सोसाइटी  सचिव  किसान  को  वहीं  पकड़  लेता  a  कि  हमारा  पैसा  दे  दो  ।  मैं

 स्पेसिफिक ली  यह  कहता  हुं  कि  हालत  ag  हो  गई  है  कि  उत्तर  प्रदेश  में  जो  भुगतान  हो  रहा  है  वह
 उतना  ही  करा  रहे  हैं  जितना  सोसाइटी को  देना  है  ।  इससे  किसानों  को  कोई  फायदा  होने  बाली
 बात  नहीं है

 ।  यह  महत्वपूर्ण  विषय  मैं  माननीय  मत्री  जी  से  उम्मीद  करूंगा
 कि  एक  तो  एरियर

 वाला  प्रदान  अगर  किसान  को  पैसा  नहीं  मिलेगा  तो  सही  मायनों  में  किसान  के  दिमाग  पर  इसका
 असर  होगा  ।

 वह
 चारों  तरफ  से  डूबा  हुआ  है  ।

 ढुलाई  के  मामले  में  केन्द्र
 ने

 2  रुपये  पिछले  साल  एक  रुपया  अब  डेढ़  रुपया  कर
 दिया  गया  ।  जब-जब  भुगतान  लिया  जाता  है  तो  डाकघर कमीं  जमा  कराने  की  कृषि  निवेश  में
 जमा  कराने  की  बात  कही  जाती  है  तब  मिल  गन्ना  लेगा  ।  जब  आप  पैसे  का  भुगतान  पाएंगे  तो
 भुगतान  के  लिए  डाकखाने  में  जमा  कराना  होगा  |  यह  तो  पहले  करवा  लेते  लेकिन  उसको
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 दिखाना

 एरियर  सही  समय  पर  नहीं  मिलता  है  ।  मैं  माननीय  मंत्री  से  अनुरोध  करूंगा  कि  किसान  कों

 विलम्ब  राहत  देने  के  लिए  एक  सही  पालिसी  निर्धारित  की  जाएं  ।

 माननीय  मंत्री  ने  उत्तर  दिया  अध्यक्ष  महोदय  ने  भी  उस  सम्बन्ध  में  पूछा  मैं  पूछना

 चाहता  हूं  कि  21  तारीख  में  एक  उत्तर  में  आपने  बताया  कि  जो  क्रेशर  उसके  लिए  वहां

 1,  7  रुपये  क्विंटल  में  उन्होंने  गीता  खरीदा  ।  एक  नियम  उन्होंने  उल्लेख  किया  प्रश्न है

 21  फरवरी  का  अनस्टाडे  न०  9  ।  इसमें  पूछा  गया  था  कि  क्या  gear  उत्पादक  राज्यों  में  निजी

 क्षेत्रों  के  मालिक  सरकार  को  आधी  दर  पर  किसान  से  गन्ना  खरीद  रहे  हैं  ?  इस  सम्बन्ध  में

 इन्होंने  उत्तर  दिया  है  ।  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  अघिकांश  गन्  किसान  को  वहां  बेचना  पड़ता  है

 और  वह  जो  चाहते  मुल्य  देते  हैं  ।  भाषा  से  भी  कम  देते  आप  तो  नियम  की  बात  करते  मैं

 नियम  के  सम्बन्ध  में  थोड़ी  सी  बात  गौर  जानना  चाहूंगा  कि  सरकार  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कर  रही

 क्योंकि  यह  सारे  किसानों  के  हित  की  बात  है  ।  एक-तिहाई  आप  खुद  स्वीकार  कर  रहे  हैं  कि

 मिलों  को  जाता  है  ।

 आपने  कहा  कि  केत्द्रीय  सरकार  गन्ना  आदेश  1966  के  खण्ड  4  के

 केन्द्रीय  सरकार  श्रद्वा  केन्द्रीय  सरकार  की  अनुमति  से  राज्य  खण्डसारी  चीनी के  उत्पादकों

 द्वारा  अदा  की  जाने  वाली  न्यूनतम  मुल्य  राशि  निर्धारित  कर  सकती  है  ।

 पुरे  हिन्दुस्तान  के  अन्दर  जितने  सुबे  जहां  गन्ना  पदा  करते  उसमें  भास्कर  via  ही

 एक  प्रदेश  है  जिसने  मुल्य  निर्धारण  के  लिए  आपकी  सिफारि दा  मानी  किसी  मी  प्रदेश  के  बारे

 में  आप  पूछेंगे  तो  यही  कहा  जाएगा  कि  यह  हमारा  विषय  नहीं  राज्य  सरकार  का  विषय  है  ।

 मेरा  निवेदन  यह  है  कि  इस  नियम  में  कोई  संशोधन  लाने  के  बारे  में  क्या  सरकार  विचार  करेगी

 तथा  जब  मृत्य  निर्घारित  किया  जाए  तो  कोई  मुल्य  नीति  साफ  शब्दों  में  सरकार  बतलाएगी  ?

 श्री  भागवत  का  आजाद  :  उपाध्यक्ष  पहला  उत्पादन  से  सम्बन्ध  रखता  है  ।  इस

 सम्बन्ध  में  मैं  यही  कटना  चाहता  हूं  कि  यदि  किसानों  को  लाभकारी  मूल्य  नदीं  मिलता  तो  जो

 उत्पादन  मैंने  अभी  बतलाया  पिछले  दो  वर्षों  की  मैंने  फिगर  दी  इसमें  कोई  कमी  नहीं  हुई  है  ।

 चूंकि  उनको  लाभकारी  मुल्य  मिल  रहा  इसीलिए  उत्पादन  हुआ  है  ।

 जहां  तक  aia  पी०  सी०  की  कीमतों  की  बात  कही  है--मेरे  पास  1967-68  से

 1982-83  तक  के  हर  वर्ष  के  अकड़े  उन्होंने  जो  सिफारिश  केवल  4  वर्षों  छोड़कर

 सभी  वर्षों  में  भारत  सरकार  ने  ए०  पी०  सी०  की  सिफारिशों  को  माना  है  तथा  जिन  वर्षों  में  नहीं

 माना  है  उसमें  जब  9  रुपये  50  पसे  था  तो  उसको  8  रुपये  50  पसे  किया  ।  इस  वर्ष  भी  हमने

 13  रुपये  रखा  लेकिन  जहां  गन्ना  16  किलोमीटर  के  रेडियस  से  लाते  हैं  उनके  लिए  2  रुपया

 भर  दिए  जाने  की  सिफारिश  को  यानी  हमने  15  रुपये  को  स्वीकार  नहीं  किया  है  ।

 इसलिए  हम  यह  कहना  चाहते  हैं  कि  जब  ए०  पी९  सी०  की  सिफारिश  आती  है  तो  उस

 पर  साधारणतया  कैबिनेट  विचार  करके  निर्णय  लेती  है  ।  जेसा  मैंने  बतलाया  है  इतने  वर्षों  के

 मकड़ों  में  तीन-चार  वर्षों  छोड़कर  हर  वर्ष  कैबिनेट  विचार  करने  के  बाद  facia  करती  है  ।

 इसलिए  इसमें  संशोधन  का  प्रशन  बहुत  कम  उठता  है  ।  हमारे  पास  जो  आंकड़े  हैं  उनके  अनुसार

 कुछ  वर्षों  में  संशोधन  हुआ  लेकिन  बाकी  वर्षों  में  नहीं  हुआ  है  ।
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 आप  इस  बात  का  सी  ख्याल  रखिए--अगर  हम  एक  रुपया  बढ़ा  हैं  सांविधिक  कीमत

 तो  15  पैसे  लेवी  शुगर  के  दाम  बाजार  में  बढ़  जाएंगे  ।  इसलिए  निर्णय  करते  समय  हमारे  लिए

 भावश्यक  हो  जाता  है  कि  हम  गन्ने  की  कीमत  को  भी  उत्पादन  की  alae  को  भी  देखें  तथा

 उपभोक्ता  को  चीनी  जिस  भाव  पर  दी  जाएगी  उसको  भी  देखें  ।  साथ  ही  साथ  यह  भी

 जैसा  आप  बार-बार  कह  रहे  हैं  और  जो  आप  सही  कह  रहे  गलत  नहीं  कह  रहे  हैं  कि  उनको

 एटीएस  का  भुगतान  नहीं  मिल  रहा  है--वह  उनको  मिले  |

 एरिया  का  जमा  आज  तामिलनाडु  और  केन्द्रीय  सरकार  में  कम  है  ।

 इसलिए  कम  है  कि  हम  उनको  एडवांस  कीमत  देते  हैं  ।  उत्पादन  का  अन्त  हो  जाने  पर  रिकवरी

 के  भागने  मामू ले
 के  अंतगर्त  उसको  बाट  लेते  लेकिन  जिन  राज्यों  में  यह  भुगतान

 अधिक  बाकी  वह  इसलिए  है  कि  वे  एक  ही  बार  लगभग  कीमत  का  निर्णय  कर  लेते

 वैज्ञानिक  आधार  को  नहीं  मानते  हैं  ।  हम  प्रयत्न  करेंगे--उत्तर  प्रदेश  भर  बिहार  की  सरकारों  से

 aug  करेंगे  कि  वे  भी  इसी  लाइन  में  आएं  ।  इससे  किसानों  को  शिकायत  भी  नहीं  साथ

 ही  जो  जमा  हो  रहा  वह  भी  नहीं  हो  पाएगा  ।  इसलिए  आवश्यक  है  कि  राज्य  सरकारें  भी  इस

 वैज्ञानिक  आधार  को  मानें  कौर  उसके  अनुसार  काम  करें  ।

 आपने  डाकघर  कृषि  निवेश  की  बात  कही  है--मैं  इसके  सम्बन्ध  में  राज्य  सरकार  का

 ध्यान  आकृष्ट  करूंगा  भर  पता  लगाऊंगा  कि  क्या  बात  है  ॥

 आपने  खाण्डसारी  और  गुड़  का  seta  किया  है--इस  सम्बन्ध  में  हमारा  कोई  विचार

 नहीं  यह  सारा  विषय  राज्य  सरकारों  के  श्रन्तगंत  आता  उनके  अधिकार  क्षेत्र  में  है  ।

 राजेश  जी  जिस  अधिकारपूर्वक  मुझ  पर  जोर  डाल  रहे  हैँ  उसी  प्रकार  अधिकारपूर्वक  अपनी  राज्य

 सरकार  पर  भी  जोर  डालें  कि  वे  कीमतों  का  निर्णय  इस  प्रकार  करें  जेसे  आधार  प्रदेश  ने  किया  है  ।

 पट्टी  मेरा  आपसे  अनुरोध  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  ।  वहू  आपके  द्वारा  राज्य  सरकार  पर  दबाव  डालना  चाहता  है  ।

 श्री  संगीत  का  भाजाद  :  मैं  स्वीकार  करता  ¢--uaa  जी  के  प्रेशर  को  मानकर  मैं

 राज्य  सरकार  को  लिखूंगा  ।

 थ्री  राजेश  कुमार  fag:  गुड़  के  अन्तर्राज्यीय  व्यापार  के  लिए  क्या  आप  छुट  देंगे  ।

 थी  मांग चत  भ्या  आजाद  :  A  राज्य  सरकार  कर  सकती  है  ।

 भारतीय  तार  नियम  के  बारे  F—arey

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  पासवान  ।  आपके  प्रशन  के  श्री  गाडगिल  यहां  उपस्थित  हैं  ।

 थी  रामविलास  पासवान  :  मैंने

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  वह  जानते  उन्हें  यहाँ  बुलाया  गया  है  |
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 श्री  रामविलास  पासवान  मेरा  एक  ही  आग्रह  है--जब  पालियामेंट  सेशन  में

 थी  तो  यह  घोषणा  वहां  से  की  जानी  चाहिए  थी  ।  चेअर  का  हमेशा  से  ag  रूल  रहा  है  कि  जब

 पालियामेंट  सेशन  में  है  या  पार्लियामेंट  का  सेशन  होने  वाला  है  तो  जो  भी  घोषणा  की  जाए  वह

 पार्लियामेंट  में  आकर  की  जाए  ।  आपने  यह  घोषणा  एक्जिक्यूटिव  arse  से  पार्लियामेंट  के  बाहर

 ता०  21  को  at  है--निसा  पर  हमें  आपत्ति  है  ।  आप  यदि  पार्लियामेंट  के  सामने  आकर  घोषणा

 रेट  बढ़ाने  के  लिए  हमको  तो  हम  लोग  इस  समय  विरोध  नहीं  करते  ।  हम  लोग

 तो  उसी  समय  आपका  विरोध  करते  लेकिन  आपने  तो  एकदम  झटके  में  कर  दिया  ।  आगे  का  लिस्ट

 पीछे  कर  दिया  और  पीछे  का  लिस्ट  आगे  कर  दिया  और  चुपचाप  बोलकर  निकल  TC I  यह

 संसद  की  डिगनिटी  के  खिलाफ  है  ।  यह  हम  लोगों  का  प्रिवलेज  ate  मम् बस  के  प्रिवलेज  का

 हनन है  |

 शी  सुरज  भान  कैबिनेट  रक्  के  मिनिस्टर  भी  तो  नहीं  हमें  खुशी  होगी

 यदि  इनको  कैबिनेट  tae  का  मिनिस्टर  बना  दिया  जाए  ॥

 बिना
 wat  किए

 कोई  करारोपण  नहीं  किया  जाना
 चाहिए

 ।

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ato  एन ०  :  मैं  निरंतर  को  qb  करना

 चाहता  हूं  ।  थे  परिब्रतेंन  भारतीय  तार  अधिनियम  भर  डाक  अधिनियम  के  अधीन  तीन  तरह  से

 परिवर्तन  किए  जा  सकते  हैं  ।

 ]  पहला  तरीका  है  कि  तार  नियमों  में  संशोधन  की  अधिसूचना  जारी  की  जाए  ।

 और  ऐसी  अधिसूचना  सभा-पटल  पर  रखी  जानी  होगी

 डाकघर  नियमों  में  संशोधन  की  अधिसूचना  ।  ऐसी  अधिसूचना  को  सभा नप टल  पर

 रखें  जाने  को  आवश्यकता  नहीं  तथा

 स्वयं  डाक  अधिनियम  में  संशोधन  करके  ।  यह  कायें  बजट  प्रस्तावों  के  रूप  में  वित्त

 विधेयक  द्वारा  किया  जा  सकता  हैं  ।

 भज  सुबह  मैंने  जो
 अधिसूचना

 सभा  पटल  पर  रखी  ag  किसी  बजट  प्रस्ताव  से  सम्बन्धित

 नहीं  तार  अधिनियम  के  arcadia  अधिकृत  बात  तक  ही  वह  सीमित  है  ।  इसे  सभा-पटल  पर

 रखा  जाना  अपेक्षित  है--यह  एक  सांविधिक  दायित्व  हैं  जिसे  मैंने  आज  पुरा  किया  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  उन्हें  उत्तर  देने  दीजिए  ।

 पो  ate  एन०  गाडगिल  :  मुझे  अपनी  बात  पूरी  करने  दीजिए  ॥

 दूसरी  जो  अधिसूचना  वद्यपि  उपे  सभा-पटल  पर  रखे  जाने  की  आवश्यकता  नहीं

 उसके
 बारे  में  मैंने  इस  बात  का  ध्यान  रखा  है  कि

 प्र घि सुचना
 की  एक  प्रति  ala  ही  संसदीय

 पुस्तकालय  में  उपलब्ध  हो  ।

 जहां  तक  तारीख  का  सम्बन्ध  है  ।  आपको  प्रक्रिया  की  जानकारी  नहीं  है  ।  यद्यपि

 अधिसूचना  दिनांक  21  1983  की  किन्तु  इसे  सरकारी  मुद्रणालय  में  भी  भेजना  होता

 वह  कल  पौने बारह  बजे  प्राप्त  हुई  ।  तब  ge  इसे  प्रमाणित  करना  पड़ा  ।  मैंने  इसे  सवा
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 बारह  बजे  प्रमाणित  किया  ।  उसके  तुरन्त  बाद  मैं  इस  विचार  से  लोक  सभा  में  द ंtg डा  आया  कि

 लोगों  को  इस  अधिसूचना  से  अवगत  करा  ।  लोक  सभा  सचिवालय  से  निवेदन  किया  गया  कि

 केल  अघ्यक्ष  द्वारा  को  गई  टिप्पणी  को  ध्यान  में  रखते  हुए  इसे  सभा-पटल  में  रखे  जाने  के  लिए  कायें

 सुची  में  शामिल  कर

 यदि  मैंने  कुछ  किया  है  तो  मेरा  यह  दावा  है  कि  मैंने  जो  कुछ  किया  है  कि  ag

 माननीय  अध्यक्ष  द्वारा  की  गइ  टिप्पणी  का  आदर  तथा  सम्मान  करने  के  लिए  किया  है  ।  मेरे  विचार

 से  मैंने  कुछ  अनुचित  कायें  नहीं  किया  है  ।  मैंने  इन  अधिसूचनाओं  के  सम्बन्ध  में  हुर  बात  का  पूरा

 ध्यान  रखा  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  एक-एक  करके  अब  कौन  बोलने  जा  रहा  है  ?

 > alt  रामविलास  पासवान  ।  प्वाइंट  केवल  इतना  हो  है  कि  चेयर  कब  हमेशा  यह  रूलिंग

 रहा  है  और  पार्लियामेंट  चल  रही  आयामों  की  घोषणा  बाहर  करते  तो  बाहर  के  बजाय

 माप  भीतर  कर  सकते  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  पासवान  उन्होंने  यह  भारतीय  तार  अधिनियम  के  उपबन्धों  के

 भन्तगंत  किया  है  |  इसका  संसद  के  सत्र  से  कोई  वास्ता  नहीं  ।

 श्री  रामविलास  पासवान  :  पांच  सौ  करोड़  रुपये  बढ़ा  है  ।  यह  हिन्दुस्तान  की  जनता  के

 JM  ि  के
 ऊपर

 अध्यक्ष  महोदय  :  दूसरी  बात  यह  हैं  कि  यह  1  मार्च  से  लागू  तुरन्त  नहीं  ओर

 उन्होंने  यह  सब  भारतीय  तार  अधिनियम  के  अंतगर्त  किया  है  ।  श्राप  नोटिस  दीजिए  ।

 श्री  रामविलास  पासवान  :  मैं  नोटिस  दूगा  ।  मैं  अवश्य  नोटिस  दूगा  ।  इसको  छोड़ा  नहीं

 500  करोड़  रुपये  का  मामला  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  संसद  सत्र  का  उससे  कोई  वास्ता  नहीं  ।  यह  वह  पहले  ही  बता  चुके

 उन्होंने  यह  भारतीय  तौर  अधिनियम  के  प्रस्तुत  किया  है  ।

 श्री  सत्य साधन  चक्रबर्ती  :  आप  जानते हैं  कि  कुछ॑  स्पष्ट  संवैधानिक

 प्रावधान  तथा  परम्परायें  हैं  ।  मंत्री  महोदय  जानते  हैं  कि  परम्पराओं  का  दर्जा  भी  कानून  बराबर

 ही  है  ।  किसी  भी  देश  में  सरकार  परम्पराओं  के  बिना  नहीं  मात्र  अधिनियम  को  उद्धत
 करके  मंत्री  महोदय  का  नहीं  चलता  |  हर  जगह  यह  परम्परा  है  कि  हर  प्रजातन्त्रीय  देश  में
 यदि  भाप  मुल्य  बढ़ाना  चाहते  हैं  अथवा  कर  लगाना  चाहते  हैं  तो  लोगों  की  सहमति  जरूरी  है  और

 ag  सहमति  आपको  तब  मिलती  है  जब  आप  इसे  संसद  द्वारा  प्रतिनोदित  करवाते  हैं  ।  इस  विशेष

 मामले  में  आपने  एक  सरकारी  आदेश  द्वारा  ही  बुद्धि  कर  दी  है  ।  यद्यपि  आपने  कानूनी  अधिकार  से

 अपना  बचाव  किया  है  ।  फिर  भी  आपने  अच्छी  परम्पराओं  का  उल्लंघन  किया

 मेरा  सुझाव  है  जैसे  कि  अमरीका  में  है  जो  प्रजातन्त्रीय  देशों  में  प्रचलन  से  एक  कि
 प्रतिनिधित्व  के  बिना  कराधान  नहीं  होता

 ।.  ऐसा  विशेषकर  उस  समय  नहीं  किया  जा  सकता  जब
 संसद  का  अधिवेदन  चल  रहा  हो  ।
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 श्री  जो०  एम०  बनात बाला  मेरा  एक  व्यवस्था  का  प्रश्न है  ।  ये  अमरीका

 के  पूर्वोदाहरण  का  जिन  नवदीं  कर  सकते  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  इन्हें  एक  विशेष  मामले  के  तौर  पर  जिन  करने  की  अनुमति

 श्री  सत्यसाघन  चक्रवर्ती  :  मंत्री  महोदय  को  बताना  चाहिए  कि  किन  हालातों  ने

 इन्हें  संसद  के  सत्र  में  होते  समय  संसद  की  अनुमति  बिना  ऐसा  करने  के  लिए  मजबुर  किया  |

 थ्री  चित्त  बसु  :  यह  सरकार  द्वारा  उठाया  गया  असाधारण  कदम  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  केवल  एक  वाक्य  में  ।

 श्री  चित्त  बसु  :  फिर  आप  मेरे  लिए  बोलें  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय :  एक  भू तपु वं  डाक  तार  कर्मचारी  के  नाते  जो  क ुकुछ  इन्होंने  कट्टा  मैं

 उसके  बारे  में  पुर्णतः  संतुष्ट  हूं  ।

 श्री  चित्त  बसु  नम्रता  से  कहें  तो  भी  यह  कह  सकते  हैं  कि  ae  सरकार  द्वारा  उठाया

 गया  एक  असाधारण  कदम  विशेषकर  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  संसद  को  बुलाया

 जा  चुका  है  भर  संसद  को  बजट  पर  चर्चा  करनी  है  ।  जब  संसद  को  बजट  पर  चर्चा  करती  है  ।

 ी  मेरे  विचार  में  मंत्री  महोदय  ने  तार  afafaar  7)  का  सहारा  लोगों  पर  कर  लगाने

 के  लिए  लिया  है  जसे  कि  कानून  ने  उन्हें  अतिरिक्त  अधिकार  दिए  gt  "(sqzqTa) ह

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  क्या  यह  कर  है  अथवा  कर  की  दर  में  वृद्धि  है
 ?

 श्री  चित्त  बसु  ।  अन्तर  क्या है
 ?  इस  अधिसूचना  का  क्या  फल  निकलेगा  ?  इसका  फल

 ag  निकला  है  कि  टेलीफोन  ग्राहकों  अथवा  सम्बन्धित  लोगों  को  अधिक  शुल्क  देना  पड़ेगा  ।  इसके

 अलावा  गोर  क्या  है
 ?  यदि  यह  कर  नहीं है  तो  फिर  क्या  है  ?  aa:  शुल्क  बढ़ाने  के  लिए  एक

 असाधारण  तरीकाबभपनाया  गया  है  ।  भत  यह  एक  अनुचित  व्यय  के  अलावा  ओर  कुछ  नहीं  है  ।

 इससे  अध्यक्ष  महोदय  की  टिप्पणियों  का  उल्लंघन  होता  है  ।  यह  उन  परम्परा जों  का  उल्लंघन

 जिनका  पालन  यह  संसद  करती  आयी  है

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कोई  नई  बात  ?

 श्री  हरिकेश  बहादुर  पहली  नई  बात  aes  फ के  मंत्री  महोदय  ने

 नियम  का  पालन  करके  कोई  भी  गलत  काम  नहीं  किया  है  ।  साथ-साथ  जब  संसद  का  सत्र  चल

 रहा  हो

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  भाप एक  ही  दोहरा  रहे  हैं  ।

 श्री  हरिके  बहादुर  :  एक  मिनट  ।  28  फरवरी  को  समा  में  सामान्य  बजट  पेदा  होने  जा

 रहा है  ।  उस  ब्रह्म  में  उन  प्रस्तावों  को  शामिल  किया  जा  सकता  था  ।
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 श्री  जी०  एम०  बनात वाला  :  उपाध्यक्ष  हम  मंत्री  महोदय  के  भारतीय  हार

 अधिनियम  के  अधीन  प्राप्त  शक्तियों  के  अनुसार  चलने  के  अधिकार  को  चुनौती  नहीं दे  रहे

 इसे  माना  जा  चुका  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  आपका  तरीका  है  ।

 श्री  जी०  एम०  बनात वाला  :  लेकिन  मैं  यह  बात  कहता  हैं  कि  जैसे  कि  ऊर्जा  मंत्री  को

 पैट्रोलियम  उत्पादों  तथा  अन्य  चीजों  के  मूल्यों  में  बृद्धि  करने  का  अधिकार  है  वैसे  ही  इनको

 भी  है  लेकिन  जब  इसे  किया  गया  तो  समझा  गया  कि  संसद  की  अनुमति  बिना  और  बजट

 agar  से  पहले  तथा  बजट  पेश  होने  सें  पहले  ऐसा  करना  अधिकार  का  उल्लंघन  है  |

 इसी  तरह  यह  भी  मर्यादा  का  उल्लंघन  है  ।  यह  अधिक  गम्भीर  है  क्योंकि  दर  पहली  e

 से  लागू  होंगे  ।  बजट  28  फरवरी  को  पेश  होगा  ।  इसे  28  फरवरी  को  पेश  होने  वाले  बजट  में  शामिल

 किया  जा  सकता  था  ।  हम  आपसे  सरकार  द्वारा  किए  गए  मर्यादा  के  उल्लंघन  के  बारे  में

 कुछ  कहने  के  लिए  अनुरोध  करते  हैं  ।

 उपाध्क्ष  महोदय  :  पेट्रोलियम  उत्पादों  में  अधिवेशन  से  पहले  वृद्धि  की  गयी  ।

 थी  जो  एम०  बनात वाला :  यह  वृद्धि  बजट  अधिवेशन  से  पहले की
 जब  बजट

 पेश  होने  वाला  था  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  इसीलिए  तो  अध्यक्ष  महोदय  ने  कहा  है  :--

 ag  सदस्यों  की  भावनाओं  से  सहमत  सभा  में  मलय  वृद्धि  की  घोषणा  करना

 श्रमिक  उचित  होता  क्योंकि  लोक  सभा  18  1983  से  बैठने  वाली  थी  11.0

 att  सत्य साधन  चक्रवर्ती  ;  मेरा  एक  व्यवस्था  का  प्रश्न  है  ।  जब  आप  पीठासीन  ga

 हो  आपके  पास  अध्यक्ष  महोदय  के  पुरे  अधिकार  तथा  शक्तियां  होती  जब  अध्यक्ष  महोदय  ने

 कहा है
 कि  ag  अनुचित  तो  श्राप  ऐसा  कपों  नहीं  कह  सकते  कि  यह  भी  अनुचित  है  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  सबको  मेरी  सहायता  करतीं  अन्त  में  मंत्री  सरकार  की

 भोर  से  उत्तर  देंगे  ।  आप  सब  एक  साथ  क्यों  खड़े  हो  जाते  हैं  ।  मापकों  सरकार  की  शोर  से  उत्तर
 देने  की  जरूरत  नहीं  है  ।  क्या  मंत्री  उत्तर  देने  योग्य  नहीं  है  ?  मैं  जानता  हूं  किवे  उत्तर  दे
 सकते  हैं  ।

 थ्रो  सूरजभान  :  ars
 की  कार्यसूची  में  दूसरा  मद  रेल  बजट  लेकिन  उस

 मद  से  पहले
 *

 नि

 में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 a et

 उपाध्यक्ष  महोदय :
 इसे  रिकार्ड

 न  करें  ।  उन्होंने  पीठासीन  अधिकारी  से

 अनुमति  ली  at  ।  अध्यक्ष  महोदय  ने  उन्हें  अनुमति  दो  सभी  पत्रों  को  एक  साथ  रखा

 गया  था  ।

 श्री  सुरजभान  :  मैं  केवल  यह  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  यह  तीसरा  मद  होना  चाहिए

 था

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  को  उस  शाब्द  का  उपयोग  नहीं  करना  चाहिए  art

 श्री  सूरजभान  :
 आप  उस  दाऊद  को  बदल  सकते  हैं  मुझ  इस  पर  कोई  आपत्ति  नहीं  मैं

 उस  पद  पर  जोर  नहीं  दू  गा  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  इस  तरह  कुछ  नहीं  किया  जाता  ?

 भी  सूरजभान  :  उपाध्यक्ष  मेरा  कहने  का  मतलब  यह  है  कि  इसको  तीसरा

 भायटम  होना  चाहिए  लेकिन  मैं  नहीं  समझा  कि  इसको  क्यों  दूसरा  ले  लिया  गया  ।  इससे  हमें

 कुछ  कहने  की  गुंजाइश  नहीं  रहीं  ।  इसका  नतीजा  यह  है  कि  दुगने  और
 कहीं-कहीं

 तीन  गुने

 ta  बढ़ा  दिए  गए  जबकि  एक्सेप्टेड  प्रिसिपल  है  कि  बिना  डिस्कशन
 के

 टेक्स  नहीं  लगाए  जा

 सकते  ॥

 उपाध्यक्ष  महोदय :  आपने  तब  आपत्ति  क्यों  नवदीं  उठाई  जब  कि  पत्र  सभा-पटल  पर  रखे

 गये

 श्री  रामविलास  पासवान  उन्होंने  हममें  यह  नहीं  बताया  कि  दरे  बढ़ाई  जाने  वाली

 उपाध्यक्ष  महोदय  :
 मैंने  श्री  रामावतार  शास्त्री  को  अनुमति  दे  दी  है  ।

 श्री  सत्य साधन  चक्रवातों  दक्षिण  :  यह  मंत्री  जी  का  काय  हैं  कि  वे  अपनी  बात

 का  औचित्य  सिद्ध  लेकिन  आप  इसको  उचित  का  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  ।  आपको  पृष्ठ

 निष्पक्ष  रहना  चाहिए  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  तटस्थ है  ।

 श्री  रामावतार  शास्त्री  (teat)  उपाध्यक्ष  मंत्री  महोदय  ने  और  सरकार  ने  हम

 सब  की  आंख  में  घूल  झोंकने  झोंककर  इस  तरह  की  घोषणा  उन्होंने  को  है  जिससे  बहुत  सारे

 रेट्स  बढ़  गये  ।  मैं  दस  अनैतिक  और  संसद्‌  के  अधिकारों  पर
 कुठाराघात

 मानता  हु  ।  संसद  और

 जनता  सा वं मोम  है  ।  मंत्री  और  सरकार  सा वं भीम  नवदीं  है  ।  जब  सैशन  चालू  था  तो  मंत्री  महोदय

 को  इस  तरह  से  रेट  बढ़ाने  की  घोषणा  और  सदन  के  पटल  पर  कागज  रखने  के  नाम  पर  यह

 यं वाही  नहीं  करना  चाहिए  थी  ।  बाद  में  उस  पर  बहस  होती  और  जो  फैसला  वह

 बाद  में  हो  जाता  ।  इन्होंने  इम्मोरल  तरीका  अपनाया  है  ।
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 जागा

 a  रामविलास  पासबान :  आपको  इसे  गंभीरता  से  लेना  चाहिए  ।

 उपाध्यक्ष  भावोदय  :
 जी  बहुत  ग्रंभीरता  से  ।

 शी  रामावतार  इसीलिए  हम  लोग  इस  सरकार  को  तानाशाह  सरकार  कहते  हैं

 ate  मैं  इनके  अनैतिक  व्यवहार  की  जोरदार  निन्दा  करता  हूं  ।

 श्री  अनन्त  राहुल  मल्ल  :
 मैं  यह  निवेदन  करना  चाहता  हूँ  कि  जब

 अध्यक्ष  महोदय  ने  कोई  विनिर्णय  दिया  तो  उसका  सभी  सदस्यों  पालन  करना  चाहि  gl

 अध्यक्ष  द्वारा  दिये  गए  निर्णय  का  प्रत्येक  सदस्य  समा दर  करना  होगा  ।  मैं  केवल  यह  कहना

 चाहता  हैं  कि  पीठासीन  अधिकारी  कोई  दबाव  नहीं  डाला  जाना  चाहिए  ॥

 श्री  सत्यनारायण  जटिया  :  उपाध्यक्ष  यह  पहली  ही  इस  प्रकार  की

 घटना  हुई  हैं--ऐसी  बात  नहीं  है  ।  माननीय  अध्यक्ष  महोदय  ने  इस  प्रकार  की  बात  को  पहले  भी

 कण्डोम  किया  है  ।  मेरा  निवेदन  है--यह  जो  अवहेलना  होतो  यह  सब  जानबूझ  कर  की  जाती  है

 कौर  यह  जनता  को  जेब  काटने  वाली  प्रक्रिया हैं  ।  मेरा  कहना  है  कि  इस  सबको  वापस  लिया

 जाना  चाहिए  भर  तरीके  से  पेश  किया  जाना  चाहिए  ।

 श्री  बी०  डी०  fag  :  उपाध्यक्ष  मुझे  तो  माननीय  गाडगिल  साहब  से  इस

 atg  की  उम्मीद  नहीं  थी  कि  वे  रेट  बढ़ायेंगे  |  जब  ता०  28  को  बजट  भाने  वाला  है  तो  बजट  के

 अन्दर  इसकी  व्यवस्था  हो  सकती  थी  लेकिन  श्री  प्रणव  मुखर्जी  ने  गाडगिल  साहब  को  एक  मोहरा

 बना  दिया  और  उनके  gmt  पर  यह  सब  किया  गया  है  तथा  देश  को  जनता  को  गुमराह  करने

 तथा  आंखों  faa  झोंकने  की  alfa  की  गई  है  रिक्वेस्ट  है  कि  इसको  बाद  में  किया

 जाना  चाहिए  |

 श्री  ए८  |: . ० |  राय  :  मैं  केवल  एक  ही  वाक्य  बोलना  चाहता  औचित्य

 जब  दोहराया  जाता  है  तो  वह  गेर-संसदीय  हो  जाता  है  और  ऐसे  किसी  भी  ase  को  जो  गे गैर
 मि

 संसदीय  हो  सदन  की  कार्यवाही  से  निकाल  दिया  जाना  चाहिए  ।  अतः  मैं  यह  प्रस्ताव  करता हूं  कि

 मंत्री  महोदय  के  भाषण  समिति  सम्पूर्ण  को  सभा  की  कार्यवाही-वत्तान्त  से  निकाल  देना

 ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :
 आपने  जो  अभी  बोला है  उसका  जाना  चाहिए

 ?  क्या

 उसको  भी  कार्यवाही  वृत्तान्त  से  निकाल  दिया  जाना  चाहिए  ?

 श्री  वी०  एन०  गाडगिल  :  प्रोफेसर  महोदय  परम्परा  तथा  कायें  पद्धति  के  बारे  में  बोले

 उन्होंने  यह  भी  कहा  हैं  कि  उनके  लड़ने  के  बजाय  मुक्त  उनसे  लड़ना  चाहिए  |  मेरा  किसी  भी

 व्यक्ति  से  लड़ने  का  कोई  इरादा  नहीं  और  एक  प्रोफेसर  से  तो  बिल्कुल  भी  नहीं  ।  उन्होंने  जो

 कुछ  कहा  है  मैं  उससे  सहमत  नहीं  लेकिन  यदि  हम  यह  भी  मानकर  चले  कि  उन्होंने  जो  कुछ

 कहा  है  वहू  सही  तो  माना  हुआ  सिद्धान्त  यह  है  कि  परम्परा  तथा  पद्धति  विशिष्ट  सांविधिक

 उपबन्ध  के  अनुरूप  होनी  चाहिए  और  सांविधिक  दायित्व  यह  है  कि  मु
 इसे  सभा-पटल  पर  रख

 देना  चाहिए  ।  मैंने  ठीक  ऐसा  ही  किया  है  ।
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 aga  ta बातें  बड़सी  गयी  ।  ary  शास्त्री  जी  ले  कहा  है  कि  यह तोਂ  _ + ataat

 आंख  मैंने  ।  मैं  यह  स्वीकार  करता  हूँ  कि  मुझमें  उतनी  प्रवीणता  नहीं  जिसका  उन्हों  ने  मुझे

 श्रेय  दिया  है  ।  मैं  ऐसा  इसका  प्रश्न  ही  उत्पन्न  नहीं  होता  है  ।

 श्री  रामावतार  शास्त्री  :  मैंने  जो  कुछ  कहा  है  वह  सरकार  के  लिए  कहा  है  न  कि  की

 गाडगिल  के  लिए  ।

 श्री  ato  एन०  गाडगिल  :  श्री  सिंह  ने  इस  बारे  में  कहा  कि  मुझसे  इसकी  ora  नहीं  थी

 इस  star  के  लिये  मैं  उनको  घन्यवाद  देता  जबर  आप  सरक।र  में  तो  कुछ  निर्णय  तो

 लेने  ही  होते  है  ।  श्री  प्रणव  मुखर्जी  ने  मुझ  पर  किसी  प्रकार  का  कोई  प्रभाव  नहीं  डाला  है  कौर

 मुक्त  किसी  भी  तरह  से  कुछ  भी  करने  को  नहीं  कहा  हैं  ।  जसा  कि  मैंने  प्रारम्भ  में  ही

 कहां  है  कि  इसको  तीन  अलग-अलग  तरोकों  से  किया  जा  सकता  है  ।  मैं  किसी  चीज  को  वित्त

 विधेयक  में  नहीं  रख  सकता  जब  कि  कानून  के  प्रावधान  के  अनुसार  ऐसा  नहीं  किया  जा  सकता

 वित्त  विधेयक  के  जरिए  केवल  कुछ  ही  बतों  को  किया  जा  सकता  है  ।  जहाँ  तक  मु  याद  है

 श्री  सो०  के ०  दफ्तरी  जो  इण्डियन  बाट  के  वरिष्ठ  सदस्य  उन्होंने  एक  बार  कहा  था

 आप  वित्त  विधेयक  के  माध्यम  से  मवेशी  अतिक्रमण  अधिनियम  का  संशोधन  कर  सकते  हैं
 ?”  वित्त

 विधेयक  के  माध्यम  से  केवल  कुछ  हों  बातों  को  किया  जा  सकता  है  न  कि  सभी  बातों  को  कुछ

 बातें  अधिसूचना  के  द्वारा  ही  की  जानी  चाहिए  ate  ठीक  यही  किया  गया  है  ।  मैं  यह  निवेदन

 करता  हूं  कि  इसमें  कोई  अनौचित्य  नहीं  हैं  ।

 श्री  रामविलास  पासवान  उपाध्यक्ष  सरकार  का  काम  इस  तरह  से  नहीं  चल  सकता

 है  इसके  विरोध  में  हम

 उपाध्यक्ष  महोदय :
 कृपया  पहले  आप  मेरा  विनिमय  सुनिए  ।  माननीय

 सदस्यों
 श्री  राम

 विलास  श्री  सत्य सा घन  श्री  चित्त  श्री  हरिकेश  बहादुर  श्री  जो०  एम०

 श्री  सरत  श्री  रामावतार  थ्री  सत्यनारायण  जरिया  तथा  श्री  बी०  डी०

 सिह  तथा  श्री  vo  ने०  राय  द्वारा  उठाए  गए  मुद्दों  से  निपटने  से  पूर्व  हमें  समय-समय  पर  ate

 इण्डियन  टेलीग्राफ  1885  के  प्रावधानों  को  देखना  प्रधघिनियम  की  घारा  7(2)  में

 यह  प्रावधान  है
 :--

 (2)  इस  घारा  के  अधीन  नियम  अनप  विषयों  के  साथ  ही  निम्नलिखित  विषयों  मे ंसे  सब

 या  किसी  के  लिए

 उन  दरों  के  लिए  जिन  पर  और  उन  अन्य  दाँतों  और  निबन्धों  के  लिए

 जिनके  अधीन  संदेश  पोषित  किए  जायेंगे
 1.0

 सरकार  ने  अधिसूचना  जारी  कौ  है  तथा  मंत्री  महोदय  ने  उसको  सभा-पटल  पर  रख  दिया

 है  जो  उपयुक्त  प्रावधान  के  अनुरुप  सांविधिक  आवश्यकता  का  पालन  करने  के  लिए  किया  गया

 है  1  अब  यह  बात  सदस्यों  पर  निर्भर  करती  है  कि  वे  भ्र घि नियम
 की  घारा

 7(  5)  के  अनुसार

 प्रिये  अधिकार  का  उपयोग  करते  हुए  नियमों  जिन्हें  कि  सरकार  द्वारा  1  1983  से  लागू
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 करने  का  प्रस्ताव  है  ।  अस्वीकार  करने  या  स्वीकार  करने  अथवा  संशोधन  के  साथ  स्वीकार  करने

 के  लिए  उपयुक्त  प्रस्ताव  दें  ।  महत्वपूर्ण  बात  यह्  है  कि  इन  नियमों  को  लागू  करने  से  पूर्व  इस

 विषय  पर  सदन  में  चर्चा  करने  का  अवसर  मिलना  मैंने  सम्बन्धित  मंत्री  महोदय  से  इसके

 बारे  में  कहा  था  और  वे  इस  विषय  पर  सदस्यों  की  इच्छा  को  देखते  हुए  एक  विशिष्ट  चर्चा  करने

 के  लिए  सहमत  हो  गए  हैं  ।

 यदि  सहमत  है  तो  हम  इस  विषय  पर  एक  उपयुक्त  प्रस्ताव  पर  बाद  में  चर्चा  कर  सकते

 यूपी  राष्ट्रपति  अभिभाषण  पर  चर्चा  के  दौरान  बीच  में  इस  प्रकार  की  चर्चा  नहीं

 होती  है  ।  मैं  आशा  करता  हूं  कि  सदन  इससे  सहमत  होगा  ।

 अब  नियम  377  के  अ्रधीन  मामलों  को  लेते  हैं  ।

 श्री  रामविलास  पासवान  ।  उपाध्यक्ष  आपकी  रूलिंग  के  खिलाफ  लेकिन

 सरकार  के  निर्णय  के  खिलाफ़  हम  लोग  वाक  आउट  करते  हैं  ।

 श्री  रामावतार  शास्त्री  :  आपकी  रूलिंग  सरकार  के  दृष्टिकोण  का  समधन  करता

 है

 तत्पश्चात्‌  श्री  रामविलास  श्री  सत्य साधन  को  रामावतार  शास्त्री

 तथा  अन्य  माननीय  सदस्य  सवन  छोड़कर  चले  गये

 |
 | उपाध्यक्ष  महोदय  :  नियम  377  के  अधीन

 मामले
 ।  श्री  हरिकेश  बहादुर

 श्री  हरिकेश  बहादुर  :  महोदय  मैं  भी  वाक  आउट  कर  रहा

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  इसकी  घोषणा  करके  अपना  वक्तव्य  पढ़  सकते  हैं  |

 श्री  हरिकेश  बहादुर  :  मैं  उम्मीद  करता g
 कि  मेंरा  विरोध  रिकार्ड  किया  जायेगा

 इसको  रिकार्ड  किया  जाए  कि  मैंने  वाक  आउट  किया  है  ।

 श्रीमती कृष्ण  सालों  :  श्राप  वाक  आउट  कर  लीजिए  ।

 उपाध्यक्ष
 महोदय  :  उन्होंने  बाक  आउट  कर  लिया  है  भर  वापस  भा  गए  हैं  ।

 हल See

 नियम  377  के  अधीन  मामले

 भयंकर  शीत  के  कारण  उत्तर  भारत  के  लोगों  को  मृत्यु  तथा  पीड़ायें  तथा  पीड़ित
 लोगों  को  रोजगार  आदि  देने  की  आवश्यकता

 श्री  हरिकेश  बहादुर  ः  उपाध्यक्ष  उत्तर  भारत  के  अनेक  राज्यों  में
 अभी  कुछ  दिन  पहले  जब  कड़ाके  की  सर्दी  पड़  रही  सैकड़ों  लोग  भोजन  कौर  वस्त्र  के  अभाव
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 में  मौत  के  शिकार  हो  गये  ।  उत्तर  प्रदेश  के  पूर्वी  और  दक्षिणी  भागों  तथा  एवं  अन्य  राज्यों

 के  कुछ  भागों  से  मिलने  वाली  भुखमरी  की  सूचनायें  अत्यघिक  दुर्भाग्यपूर्ण  और  चिता  का  विषय

 रही  हैं  ।  लोगों  की  कठिनाई  का  लाभ  उठाकर  कुछ  समाज  विरोधी  तत्वों  ने  खाद्यान्न  की  कीमत

 भी  बढ़ा  दी  और  सरकार  खाद्यान्न  को  बढ़ती  की  मतों  पर  नियंत्रण  पाने  में  असफल  रही  ।  एक

 तरफ  जहां  लोग  भोजन  और  वस्त्र  के  अभाव  में  अलस्त  वहीं  पर  ईधन  का  भी  अभाव  उनके  लिए

 अत्यन्त  कष्टप्रद  था  ।  रोजगार  के  अभाव  में  अनेक  मज़दूरों  के  समक्ष  खाद्यान्न  का  घोर  संकट

 व्याप्त  हो  गया  थाਂ  तथा  शीत  के  कारण  मनुष्यों  के  अतिरिक्त  पशुओं  की  भी  जाने  गई  ।  और

 बहुत  से  व्यतीत  बीमार  पड़  गये  !  ऐसी  परिस्थिति  में  भी  सरकारी  सहायता  नगण्य  थी  ।  सरकार  से

 मेरी  अपील  है  कि  इस  प्रकार  की  दवी  आपदाओं  से  लोगों  को  बचाने  के  लिए  करार  ठोस  कदम

 उठाने  का  प्रयास  कर  ।

 देश  को  आजादी  के  35  वर्षों  के  बाद  भी  वस्त्र  और  भोजन  के  अभाव  में  लोगों  का  मरना

 हमारे  लिए  दाम  की  बात  है  ।  सरकार  को  चाहिए  कि  भुखमरी  से  लोगों  को  बचाने  के  लिए

 ग्रामीण  रोजगार  योजना  के  अन् तें गत  व्यापक  स्तर  पर  कार्यक्रम  चलाए  जायें  ताकि  लोंगों  को  काम

 मिल  सकें  ।  साथ  ही  गरीब  लोगों  में  कम्बल  और  वस्त्रों  का  वितरण  कराया  जाए  तथा  इस  कार्य

 में  स्वैच्छिक  संस्था गमों  की  भी  मदद  जी  जाए  ।  जनहित  में  खाद्यान्न  की  कीमतों  को  बढ़ने  से  रोकने

 के  लिए  कठोर  कदम  उठाना  अत्यन्त  आवश्यक  है  ताकि  समाज  विरोधी  तत्व  लोगों  की  बेबसी  का

 लाभ  न  उठा  सक  ॥

 राजस्थान  में  बाडमेर  ate  जैसलमेर  में  शक्तिशाली  श्राकाइाबाणी  ee  स्थापित

 करने  को  भाव दय  कता

 श्री  वद्ध  चन्द्र  जन  :  उपाध्यक्ष  केन्द्र  सरकार  ने  रेडियो  प्रसारण  की

 दृष्टि  से  राजस्थान  प्रान्त  के  सीमावर्ती  एवं  पिछड़े  निर्वाचन  क्षेत्र  बाड़मेर  एवं

 जिसका  क्षेत्रफल  70  हजार  aq  किलोमीटर  जो  केरल  प्रान्त  से  दुगना  और  हरियाणा  प्रान्त  से

 ड्योढ़ा  की  घोर  उपेक्षा  कर  रखी है  ।

 आल  इंडिया  रेडियो  के  दिन  एवं  बीकानेर  स्टेशनों

 की  आवाज  उक्त  क्षेत्रों  के  आधे  हिस्से  में  मन्द  पहुंचती  है  और  आघा  क्षेत्र  रेडियो  प्रसारण  की

 सेवाओं  से  वंचित  रहता  है  ।

 चौथी  एवं  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  बाड़मेर  एवं  जैसलमेर  रेडियो  स्टेशन  स्थापित  करने

 का  प्रस्ताव  था  परन्तु  वित्तीय  कठिनाई  का  सहारा  लेकर  उक्त  प्रस्ताव  क्रो  क्रियान्वित  नहीं  किया  गया

 छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  भी  प्रस्ताव  था  परन्तु  इसके  बारे  में  कोई  राशि  का  प्रभाव  न  नहीं  रखा

 गया  है  और  उक्त  क्षेत्र  की  घोर  उपेक्षा  की  जा  रही  है  ।  उक्त  क्षेत्र  पाकिस्तान  की  सीमा  पर

 आया  हुजरा  हैं  ,
 उक्त  क्षेत्र  देश  का  प्रहरी  परन्तु  उक्त  क्षेत्र  की  जनता  के  मनोबल  को  ऊंचा

 उठाने  के  लिए  रेडियो  प्रसारण  की  सेवाओं  का  लाभ  भी  केन्द्र  सरकार  द्वारा  नहीं  पहुंचाया  जा  रहा

 युद्ध  के  समय  में  जब  कि  सीमावर्ती  जनता  मनोबल  बढ़ाना  आवश्यक  होता  रेडियो

 प्रसारण  इस  सम्बन्ध  में  बड़ी  भूमिका  अदा  करता  है  और  शांति  के  समय  में  देश  की  प्रगति  की

 जानकारी  देकर  उन्हें  सच्चे  एवं  निर्भीक  नागरिक  बनाता  है  |
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 सुचना  एवं  प्रसारण  मंत्री  का  ध्यान  आकर्षक  कर  निवेदन है  कि  इस  प्रश्न  को

 न्युनतम  आवश्यकता  का  प्रश्न  मान  कर  प्राथमिकता  के  आधार  पर  इसी  वर्ष  बाड़मेर  एवं  जेत  तमेर

 में  बड़ी  afer  के  रेडियो  स्टेशन  स्थापित  कर  सीमावर्ती  जनता  की  आवश्यक  माँग  की

 करें  ।

 दरभंगा  में
 भ्रामक  पेपर  मिल्स  को  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  चलाये  जाने

 को  सांग

 श्री  रामविलास  पासबान  :  बिहार  के  दरभंगा  जिले  में  एक  wens  पेपर  मिल्स

 है  जिस  का  मुख्य  कार्यालय  एवं  युनिट  आसाम  में  है  ।  बिहार  युनिट  1975  में  तथा  आसाम  युनिट

 1976  में  चालू  हुआ  ।  इत  दोनों  यूनिटों  का  उद्देश्य  पिछड़े  इलाके  का  विकास  करना  एवं  रोजगार

 मुहैया  कराना  था  ।  अशोक  पेपर  मिल्स  बिहार  का  उत्पादन  40  टन  प्रतिदिन  है  आसाम  का

 90  टन  प्रतिदिन  का  है  ।  लेकिन  समय  पर  बिजली  कच्चा  माल  उपलब्ध  नहीं  होने  के  कारण  एवं

 सही  निर्देशन  के  अभाव  में  अशोक  बिस्वास  एवं  आसाम  युनिट  अपनी  उत्पादन  क्षमता

 के  मुताबिक  उत्पादन  करने  में  असमथ  रहा  और  1980  तक  श्रोता-भाते  क्षमता  के  अनुपात  में  आधे

 से  भी  कम  उत्पादन  होने  लगा  ।  फलस्वरुप  मसिल  के  सामने  वित्तीय  संकट  आ  गया  तथा

 1982  में  उत्पादन  कार्य  बन्द  हो  गया  ।  1982  अगस्त  में  उद्योग  मंत्री  श्री  नारायण  दत्त

 तिवारी  ने  आई०  डी०  ato  आई०  एवं  अन्य  वित्तीय  संस्थानों  की  बैठक  बुलाई  ।

 लेकिन  अभी  तक  समस्या  का  निधान  नहीं  हो  सका  gt  करीब  ढाई  हजार  श्रमिक  परिवारों  के  सामने

 भुखमरी
 की  स्थिति  है  ।  अरबों  रुपये  की  मशीनों  में  जंग  लग  रहा  आसाम  को  सरकार  किसी  ay

 शर्त  पर  मिल  को  चलाना  चाहती  जब  कि  बिहार  सरकार  की  नीति  उपेक्षापूंग  है  ।  केन्द्रीय

 सरकार  की  उदासीनता  से  बिहार  एवं-आसाम  के  लोगों  में  काफी  क्षोभ  है  ।

 aa:  केन्द्रीय  सरकार  से  मांग  है  कि  सरकार  अविलम्ब  अशोक  पेपर  मिल्स  को  अपने  हाथ

 में  लेकर  हिन्दुस्तान  पेपर  कारपोरेशन  के  माध्यम  से  इस  का  उत्पादन  चालू  करावें  जिस  से  बिहार

 एवं  आसाम  का  विकास  हो  सके  !  हजारों  मजदूरों  को  भुखमरी
 से  बचाया  जा  सके  तथा  अरबों  की

 महीनों  को  बरबाद  होने  से  बचाया  जा  सके

 प्याज  उत्पादकों  को  ones  सहायता

 थी  रामसिंह  यादव
 :  राजस्थान  राज्य  में  भरतपुर  तर्या  जयपुर  जिलों

 के  बहुत  बढ़े  गुजरात  राज्य  में  भावनगर  तथा  अन्य  भागों  में  तथा  महाराष्ट्र  राज्य

 के  नासिक  क्षेत्र  में  प्याज  की  खेती  की  जाती  है  ।  cars  का  बीज  बहुत  ही  महंगा  है  ale  इस  वर्ष

 इसके  मूल्य  में  बहुत  वृद्धि  हुई  है  ।  इसकी  लागत  किसान  को  3500  रुपये  प्रति  एकड़

 भाई है  ।  इस  फसल  को  कम  से  कम  8  से  !0  बार  तक  पानी  देना  पड़ता  है  ।  इस  फसल  को

 तीन  बार  खाद  देने  को  आवश्यकता  होती  है  ।  इस  फसल  के  लिए  फसलों  की  तुलना  में  बहुत
 अधिक  श्रम  की  STAIR AT  होती  हैं  ।  प्याज  की  फसल  के  सम्बन्ध  में  सबसे  अधिक  शोचनीय  तथा

 दुर्भाग्यपूर्ण  बात  यह  है  कि  जैसे  दी  यह  फसल  पक  कर  तैयार  जायेंगी  इसको  एक  सप्ताह  के

 समय  के  अन्दर  बाजार  में  बिक्री  के  लिए  जाना
 पड़ेगा  |  अन्यथा  उत्पाद  नष्ट  हो  जाएगा  |
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 पना  ण  ee  —  निर्णय

 इस  प्रकार  fara  इसका  मण्डारण  नहीं  सकता  और  उसको  अपनी  फसल  को  कम  मूल्य  पर

 बेचने  के  लिए  बाध्य  होना  पड़ता  है  ।  भारत  सरकार  ने  इस  at  फ़सल  तयार  होने  के  समय  प्याज

 के  निर्यात  करने  की  अनुमति  नहीं  दी  है  ।  इसके  परिणामस्वरूप  प्याज  का  बाजार  मूल्य  फसल

 पकने  को  अवधि  के  दौरान  अर्थात  नवम्बर  तथा  दिसम्बर  1982  तथा  1983  में  बहुत

 ही  कम  रहा  है  ।  किसानों  ने  अपनी  फसल  को  उसी  समय  पर  बेच  दिया  था  ।  इस  वर्ष  प्याज  के

 प्रत्येक  उत्पादक  को  प्रति  एकड़  2000  रु०  का  घाटा  हुआ  है  क्योंकि  बाजार  में  इसका  मूल्य  कम

 रहा
 है  ।  भारत  सरकार  ने  फसल  तेयार  होने  के  समय  पर  निर्यात  करने  को  अनुमति  नहीं  दी  ।

 भारत  सरकार  के  कृषि  मंत्रालय  द्वारा  ना फड़  रा+  व्या०  नि०  तथा  निजी  व्यापारियों  के  माध्यम

 से  1983  के  प्रथम  सप्ताह  में  प्याज  के  निर्यात  करने  की  अनुमति  दी  गई  थी  और

 उन्होंने  भो  भारी  लाभ  अर्जित  किया  है  ।  प्याज  उत्पादकों  को  हानी  भारी  उठानी  पड़ी  है  ।  अतः  मैं

 भारत  सरकार  से  यह  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  कृषकों  को  1500  रु०  प्रप्ति  एकड़  के  अनुसार

 जितने  क्षेत्र  में  कृषकों  ने  इस  वर्ष  प्याज  फसल  उगाई  उसको  हिसाब  से  हुए  घाटे  की  क्षति

 पति  az

 ata)  उड़ीसा  में  राष्ट्रीय  राजपथों  के  विकास  के  लिए  घनसाली  का  आवंटन

 देश  में  राष्ट्रीय  राजमागं  को  व्यवस्था  के  प्रश्न  के थी  चिन्तामणि  जेना  **  :

 सम्बन्ध  में  उड़ीसा  राज्य  अन्य  राज्यों  की  अपेक्षा  बहुत  पीछे  राष्ट्रीय  राजपथ  का  अखिल

 भारतीय  औसत  19  किलोमीटर  है  जिसकी  तुलना  में  उड़ीसा  में  राष्ट्रीय  राज मागं  का  ओस

 केवल  9.5  किलोमीटर  है  ।  6  राष्ट्रीय  राजपथ  अर्थात  राठ  to  Fo  5,  6,  42,  43  क  तथा

 23  उड़ीसा  राज्य  सें  गुजरते  उड़ोसा  में  राष्ट्रीय  राज पथों  की  कुल  लम्बाई  केवल

 1650  किलोमीटर  है  ।  घनसाली  की  अपर्याप्तता  के  कारण  उड़ीसा  में  राष्ट्रीय  राज पथों  का  विकास

 आवश्यक  स्तर  के  अनुरूप  नहीं  हो  सका  है  |

 भारत  सरकार  ने  अनुसूचित  जातियों  तथा  जनजातियों  की  जनसंख्या  वाले  पिछड़े  राज्यों

 के  बहुमुखी  विकास  का  कार्यक्रम  अपने  हाथ  में  लिया  है  ।  उड़ीसा  एक  ऐसा  पिछड़ा  हुआ  राज्य  है

 जिसमें  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  लोगों  को  जनसंख्या  काफी  अधिक  है  जो

 कुल  जनसंख्या  का  40  प्रतिशत  है  ।  उड़ीसा  राज्य  में  राष्ट्रीय  राज पथों  के  विकास  लिए

 विशेष  ध्यान  देने  की  आवश्यकता  है  ।  ये  राजमार्ग  जनजातीय  जिलों  से  गुजरते

 उड़ीसा  तथा  मध्य  प्रदेश  के  बीच  बालनगिर  तथा  कालाहांडी  के  रास्ते

 से  राज्य  सरकार  का  जिस  राष्ट्रीय  राज मागं  को  निर्माण  करने  का  प्रस्ताव  है  उसे  बिना  किसी

 विलम्ब  के  छठी  योजना  के  दौरान  कार्यान्वित  किया  जाना  चाहिए  तथा  इससे  सम्बन्धित  कायें  को

 वर्तमान  facia  वर्ष  में  प्रारम्भ  किया  जाना  चाहिए  ।  समय-समय  पर  अनुरोधों  को  दोहराने  के

 बावजूद  भारत  सरकार  राष्ट्रीय  राजपथों  के  विकास  के  लिए  आवश्यक  तराशी  का  नियतन  नहीं

 कर
 रही  है  ।  अतः  हैं  भारत  सरकार  से  यह  अनुरोध  करता  हूं  कि  उड़ीसा  राज्य  को  राष्ट्रीय

 राज पथों  के  विकास  के  लिए  शीघ्र  ही  धनराशि  aiden  बढ़ा  दिया  जाना  चाहिए  ।

 A

 **उड़ीसा  में  दिए  गए  वक्तव्य  के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  feral  रूपान्तर  ।
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 समाचार  पत्रों  की  स्वतंत्रता  फो  अवहेलना  करने  वाले  व्यक्तियों  के  विरुद्ध

 कार्यवाही  करने  को
 झावइयकता

 थी  सत्य  नारायण  जटिया  :  उपाध्यक्ष  मैं  नियम  377  के  अधीन

 सरकार  का  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहता  हूं  ।

 दिनांक  19  फरवरी  को  दैनिक  समाचार  oa  के  कार्यालय  ने  पुलिसकर्मियों

 ने  अनाधिकार  प्रवेश  पर  समाचार  पत्र  के  प्रधान  सह  सम्पादक  तथा  कम्पोजिट सं  पर

 arma  किया  भर  उन्हें  जरूरी  ct  दिया  गया  ।  एक  दिन  ga  शहर  में  उपद्रवी  तत्वों  gu

 दहर  में  अदालती  की  स्थिति  निमित  होने  से  तथा  उस  पर  प्रशासकीय  नियंत्रण  में  विफलता  के

 19  तारीख  के  दैनिक  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।  जिससे  प्रशासन  उक्त  समाचार  पत्र  से  अपनी  विफलता

 का  बदला  लेने  के  इरादे  से  पुलिस  कमियों  को  समाचार  पत्र  पर  विद्वेषजनिक  कार्यवाही  करना

 चाहता  था  ।  जबकि  समाचार  पत्र  ने  वस्तुस्थिति  का  वर्णन  किया  था  ।  इस  प्रकार  समाचार  पत्र

 को  आतंकित  करने  वाली  +यंबाही  प्रजातंत्र  में  अभिव्यक्ति  की  स्वतन्त्रता  को  प्रतिबंघित  करने

 बाली  wat  कायंवाही  है  ।

 भत एब  मेरा  केन्द्र  सरकार  से  आग्रह  है  कि  प्रेस  को  आजादी  को  कायम  रखने  के  लिए

 अभिव्यक्ति  की  आजादी  को  अतिक्रमण  करने  वालों  के  ख़िलाफ  तत्काल  कार्यवाही  कर  प्रैस  की

 आजादी  की  रक्षा  करें  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  इटावा  में  लोगों  की  हत्या  के  लिए  जिम्मेदार  अपराधियों  को

 दण्ड  देना

 bed
 श्री  राम  fag  sea  :  उपाध्यक्ष  मैं  नियम  377  के  आधीन  सरकार

 का  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहता  हुं  ।

 .1-2-83  रात्री  9  बजे  इटावा  जनपद  के  प्राम  कछपुरा  निवासी  एक  ठाकुर  परिवार  के

 ars  छोटा  भाई  व  चार  छोटे  मासूम  बच्चों  की  नेकसे  गिरोह  के  लोगों

 द्वारा  निगम  हत्या  कर  दी  गई  है  ।  अभी  तक  हत्यारे  व  उसके  संरक्षकों  में  से  किसी  को  भी

 गिरफ्तार  नहीं  किया  गया  है  ate  न  जेल  ही  भेजा  गया  है  ।  इस  कारण  क्षेत्रीय  जनता  आतंकित

 है  और  भय  का  वातावरण  बना  हुआ  है  ।

 इस  संदर्भ में  लोकदल  इटावा  व  उत्तर  प्रदेश  के  अध्यक्ष  तथा  महा  बी०  एस०  टो ०
 कालेज  बलरई  के  TUATas  एवं  अन्य  स्थानीय  सम्मानित  लोगों  ने

 दिनांक  28  83,  4  82,  4  82,  24  1983,  व
 18  83  को  अलग-प्रलय  पत्र  लिख  कर  स्थानीय  वरिष्ठ  पुलिस  अधीक्षक

 मुख्यमंत्री  उत्तर  प्रदेश  एवं  अन्य  उच्चाधिकारियों  को  यह  सुचित  किया  था  कि  कपूर  गांव  के
 आसपास  नेकसे  गिरोह  संगठित  एवं  सक्रिय  हैं  ।  कब  किसी  की  gear  कर  दी  कोई  निश्चित

 नहीं  इसमें  उक्त  परिवार  भी  सम्मिलित  ary  लेकिन  वरिष्ठ  पुलिस  अधीक्षक  ने  उक्त
 सम्मानित  लोगों  की  एक  मी  नहीं  सुनी  और  ऐसो  भयावह  हत्याकांड  घटित  हुई  ।  यह  भी  स्मरणीय
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 है  कि  उक्त  हत्याकांड  में  उक्त  वरिष्ट  पुलिस  अधीक्षक  का  मुखबिर  एवं  संरक्षण  गिरोह  के  ऐसे

 जिन्होंने  40-50  हृदयों  अब  तक  कर  चुके  शामिल  हैं  ।  लेकिन  उनका  नाम  aa  तक  सुची बद्ध

 नहीं  किया  जा  सका  है  ।  इस  प्रकार  स्थानीय  पुलिस  एवं
 प्रशासन

 इस  क्षेत्र  में  शान्ति  व्यवस्था

 बनाए  रखने  में  पूरी  तरह  नाकामयाब  हुई  है  ।

 इस  सदन  के  माध्यम  से  सरकार  से  आग्रह  निवेदन  है  कि  अविलम्ब  इस  घटना  से

 संबंधित  दोषी  लोगों  को  सख्त  सजा  दिलाने  एवं  शान्ति  ब्य वस् या  स्थापित  करने  हेतु  अपेक्षित

 कार्यवाही  करने  का  कष्ट  करें  ।

 पश्चिम  बंगाल  को  शरणार्थियों  के  लिए  वित्तपोषण  सहायता

 शो  संसाधन  चक्रवर्ती  :  असम  में  हिसा  की  घटनाओं

 तथा  उथल-पुथल  के  कारण  वहां  से  कई  हजार  शरणार्थी  उत्तरों  बंगाल  पहुंच  गए  हैं  ।  असम  प्रशासन

 अल्पसंख्यक  समुदायों  को  पर्याप्त  सुरक्षा  उपलब्ध  कराने  में  असफल  रहा  है  तथा  इस  प्रकार  के

 समुदायों  के  लोगों  में  असुरक्षा  की  भावना  व्याप्त  है  ।  अधिकतर  दारणार्थी  गोलपाड़ा  तथा

 कामरूप  के  दंगा  प्रभावित  जिलों  से  भा  रहे
 हैं  ।  उनमें  से  बहुत  से  लोग  बुरी  तरह  से  घायल  हैं

 तथा  उनको  अस्पताल  में
 भर्ती

 करा  दिया  गया  है  ।

 पश्चिम  बंगाल  की  सरकार  पहले  ही  शरणार्थियों  के  लिए  4  लाख  रुपये  स्वीकृत  कर
 चुकी

 है  तथा  उनको  अस्थायी  शरण  देने  की  कोशिश  की  जा  रही  है  ।  राज्य  सरकार  केन्द्रीय  सरकार  से

 खे  को  पूरा  करने  के  लिए  धनराशि  देने  को  अपील  पहले  ही  कर  चुकी  है  ।

 मैं  सरकार  से  यह  अनुरोध  करता  हूं  कि  धरणाध्यिं  के  लिए  पर्याप्त  धनराशि  स्वीकृत

 करके  वह  असम  के  बेसहारा  शरणार्थियों  की  सहायता  करने  तथा  पश्चिम  बंगाल  को  सहायता

 करने  के  लिए  आगे  आए  |

 मैं  भारत  सरकार  से  जोर  देकर  यह  भी  अनुरोध  करता  हूं  ज़िबह  आवश्यक  कायें वाही

 करे  ताकि  अल्पसंख्यकों  समुदायों  के  सदस्यों  में  सुरक्षा  की  भावना  उत्पन्न  हो  तथा  जो  शरणार्थी

 ह !
 उत्तरी

 बंगाल  में  आए  वे  असम  में  अपने  घरों  में  लौट  जाएं

 ee  ee  त्या

 राष्ट्रपति  के  अभिभाषण  पर  धन्यवाद  प्रस्ताव--जारी

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  श्री  के०  ब्रह्मानन्द  रेड्डी  द्वारा  22  1983  को  पेदा  किए

 गए  तथा  प्रो०  के ०  के ०  तिवारी  द्वारा  अनुमोदित  निम्नलिखित
 घन्यवाद  प्रस्ताव  पर  आगे  चर्चा  की

 जाएगी

 राष्ट्रपति  की  सेवा  में  निम्नलिखित  शब्दों  में  एक  समावेदन  प्रस्तुत  किया

 goes  ais  काना समाप्त  लाक  रान  के  सदस्य
 ह  oes  sc  अ

 Fras  के ‘fa  इस  सत्र  में  रच्ट्रनात  के  उत  न
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 नाभा

 जो  उन्होंने  18  1983  को  एक-साथ  समवेत  संसद्‌  की  दोनों  सभाओं

 के  समक्ष  देने  की  कृपा  की  उनके  अत्यन्त  aaa  हैंਂ  प

 श्री  नामग्याल  अपना  भाषण  जारी  रखेंगे  ।  आप  पहले  9  मिनट  बोल  चूके  aa  भाप  6  मिनट

 भोर  बोल  सकते  हैं  ।

 थ्रो  पी०  नामग्याल  (azta)  :  माननीय  डिप्टी  स्पीकर  कल  जब  मैं  बोल  रहा

 तो  काश्मीर  बली  में  कुछ  ऐसे  इंस्टीट्यूशन्स  भर  ट्रस्ट्र  के  बारे  में  सदन  का ध्यान  दिला  रहा  था

 जो  कि  बाहर  से  आए  हुए  पेट्रो-डोलर  की  मदद  से  वहां  पर  az-a7  हो  रहे  हैं  ।  इस  सिलसिले  में

 सरकार  से  गुज़ारिश  करूंगा  कि  वह  में  दाया  होने  वाले  अंग्रेजी  अखबार  नदी  काश्मीर

 के  1  फरवरी  के  इशु  में  जो  न्यूज  आइटम  उसको  देखें  ।  उस  तरफ  मैं  सरकार  का

 ध्यान  दिलाना  चाहता  हूं  क्योंकि  उसमें  ऐसे  नाम  दिए  गए  हैं  जो  मैं  नहीं  चाहूंगा  कि  इस  सदन  में

 इसलिए  कि  उनका  ताल्लुक  कुछ  सोरेन  डिगनिटी  और  शेड्स  one  दि  स्टेट  से  है  ।  उस

 पेपर  में  डिटेल  में  दिया  gard  ।  उसमें  एक  आर्गेनाइजेशन  जिन्हें  इस्लामिक  यूनिवर्सिटी  बनाने

 के  नाम  से  लाखों  की  तादाद  में  पेट्रो-डोलर  बाहर  से  आ  रहा  है  कौर  उसके  जो  ट्रस्टीज  उनका

 एजेन्सोज  से  डायरेक्ट  लिक  बताया  जाता  है  ।

 महापाप  मित्रवान  देव  :  यह  बड़ा  गम्भीर  मामला  आप  उस  पेपर  को  यहां

 पेश  कर  तो  अच्छा  रहेगा  |

 नि
 श्री  पी०  नामग्याल  :  अगर  डिप्टी  स्पीकर  साहब  इजाजत  देंगे  त  ह  सनबर  रख  दूगा  ।  य

 पेपर  है  और  इसमें  सारा  रेफ्रेन्स  दिया  gat  है  ।

 झाचायं  भगवान  देव  :  वह  कौन  सा  पेपर  है  और  किस  तारीख  का  वह  है  ?

 st  पी०  नामग्याल  :  वह  मैंने  बता  दिया  है  ।  उसका  नाम  है  भीर

 वह  जम्मू  से  शाया  होता  है  1"

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  भाप  इनकी  राय  न  वे  पीठासीन  नहीं  हैं  |

 श्री  पी०  नामग्याल  :  इसी  तरह  से  दूसरे  एक  मजहबी  भार्गनाइजेशन्स  हैं  ।  वहां  पर  एक

 मेडिकल  रिसने  इंस्टीट्यूट  बनाने  के  नाम  से  लाखों  रुपये  पेट्रो-डोलर  हासिल  किया  जा  रहा  है  ।

 कहते  हैं  कि  यह  इंस्टीट्यूट  जमायते  इस्लामी  वालों  का  होना  बताते  हैं  ।  इकबाल  मेमो  रियल  ट्रस्ट

 है  भर  उसके  नाम  से  भी  वहां  पर  पैसा  आता  gt  एक  चोथी  इंस्टीट्यूशन  गौर  जिसका  नाम

 इंस्टीट् यु दान  फार  इस् पा टिंग  इस्लामिक  प्रिसपिल्तਂ  है  ।  इसके  नामे  पर  भी  बहुत  पसे  आ  रहे  हैं  ।

 पांचवां  इरादा  एक  ओरिएण्टल  कालेज  जो  अवामी  एक्शन  कमेटी  ने  सैट-भय  किया  है  ।  उसको

 नसरुल-उल-इस्लाम  चलाते  हैं  और  कालेज  के  होस्टल  बनाने  के  लिए  भी  बाहर  से  far  बताते

 इस  तरह  से  एक  और  मजहबी  रहनुमा  एक  za  आफ  दि  स्टेट्स  के  नाम  पर  एक  कालेज

 बनाने  के  लिए  वहां  पेट्रो-डोलर  आना  बताते  हैं  ।  इस  तरह  से  लाखों  और  करोड़ों  रुपये  पेट्रो-डालर

 हमारी  स्टेट  में  इस  तरह  से  भा  रहा
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 आखिर  में  मैं  कुछ  अंश  पढ़कर  सुनाना  चाहता हूं
 जोਂ  कि  पालिटिकल  पार्टीज

 ताल्लुक

 रखता  है  :

 सत्ताधारी  नेशनल  कांफ्रेंस  से  सम्बन्धित  लोगों  समेत  कई  एक  राजनीतिक  लोगों  ने  पिछले

 कुछ  वर्षों  गस  समय  के  दौरान  era  करने  वाले  विदेशी  उच्चाधिकारियों  से

 काफी  मात्रा  में  पैसा  लिया  है  और  यह  भी  कहा  जा  रहा  है  कि  वे  काश्मीर  घाटी  में  काफी  मात्रा

 में  पैसा  लगा  रहे  हैं  ।

 यह  जो  रकम  पोलिटिकल  पार्टीज़  और  दूसरे  इदारों  के  नाम  से  भा  रहा  इसके  लिए
 वि मैं  होम  मिनिस्टर  साहब  और  गवरमेंट  आफ  इण्डिया  से  गुजारिश  करूंगा  कि

 श्री  जी०  एस०  बनात वाला
 :  मैं  एक  व्यवस्था  का  प्रीत  उठाना  चाहता

 हूं  ।  उन्होंने  कुछ  एक  देशों  का  नाम  लिया  जिनके  साथ  हमारे  मधुर  और  काफी

 सौहार्दपूर्ण  सम्बन्ध  हैं  ।  यही  नहीं  ये  आगामी  गुट-निरपेक्ष  सम्मेलन  में  हमारे  मेहमान  होंगे  ।

 STATA,  ये  उन  राष्ट्रों  के  प्रति  लगाए  गए  विशिष्ट  आरोप  हैं  कि  इन्होंने  गलत  उद्देश्यों  के  लिए  इस

 क्षेत्र  में  अपने  पेट्रो-डालर  मेज  रहे  हैं  ।  इन  आरोपों  जिनसे  इन  देशों  के  साथ

 सौहार्दपूर्ण  सम्बन्धों  पर  असर  पड़ता  सभा  की
 कार्यवाही  से  निकाल  दिया  जाए  ।

 TTCTAT  महोदय  :  मैं  कार्यवाही  वृत्तान्त  देखूंगा  ।  weer  हो  किसी  मित्र  राष्ट्र  का  नाम

 न  लिया  जाए  |

 श्री  ats  नामग्याल
 :

 मैंने  अखबार  का  रेफरेंस  दिया  है  ।  जम्मू  काश्मीर  का  वाइड ली

 सरकुलेटिड  nena  पेपर है  यह  ।  यह  आज  की  बात  नहीं  है  ।

 श्री  जी०  एम०  बनात वाला  :  आप  राष्ट्रय  cag  सेवक  के  प्रचार  से  प्रभावित
 हो

 रहे  हैं  ।

 at  पी०  नामग्याल  :  आप  उनके  साय  हो  सकते  मैं  नदीं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  कृपया  पीठासीन  अधिकारी  कों  सम्बोधित  करें  |

 at
 जी०  एस०  AATAaTAT  :  मुझे  खेद  है  ।

 थी  ato  नामग्याल  :  जनाब  मैं  यह  अज  करने  जा  रहा  हूं  कि  हमारा  मुल्क  एक  सेक्युलर

 स्टेट  है  ।  यहां  पर  किसी  भी  इंस्टीट्यूशन  को  मजहबी  और  तालीमी  इदारे  भर  ट्रस्ट  बनाने  का

 हक  है  लेकिन  जो  बाहर  के  मुल्क  से  डायरेक्टरी  पैसा  उन  इदारों  के  पास  में  भाता  उसके  बारे

 में  सरकार  को  देखने  की  जरूरत  है  ।  यह  नहीं  हो  सकता  कि  वह  जो  पैसा  डायरेक्टरी  बाहर  से

 भाता  है  और  उससे  वे  सरकार  के  नोटिस  में  बगर  अपने  इदारों  को  चलाएं  ।  मैं  समझता  हूं

 कि  यह  हमारे  yes  के  इन् ट्रस्ट  में  नहीं  इसलिए  ag  बात  मैं  आपके  नोटिस  में

 चाहता  हूं  ।

 दूसरे  ऐसे  वाकयात  हो  रहे  हैं  जिनकी  तरफ  भी  सरकार  को  तवज्जो  देनी  चाहिएं  ।  अगर

 यह  बातें  सरकार  के  नोटिस  में  हैं  तो  ये  बातें  कैसे  हो  रही  हैं  ?

 *¥ ql qaigl-Tared  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  t
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 rr अ  एला  काना

 उपाध्यक्ष  महोदय :  लद्दाख  क्षेत्र  की  समस्याओं  के  बारे  में  कुछ  श्राप  अन्तर्राष्ट्रीय

 मामलों  पर  क्यों  जाते  हैं  ?

 श्री  पी०  नामग्याल :  प्रेजिडंट  के  एड्स  में  चीन  और  चाइना  के  साथ  बातचीत  का  जिक्रे

 किया  गया है  ।  मैं  ख़ुसूसी  तौर  पर  कहना  चाहता  हूं  कि  चाइना  के  साथ  हमारा  इलाका  लगता

 मेरी  कांस्टीच्युन्सी  का  लगभग  35,555  स्केवयर  किलो  मीटर  इलाका  चाइना  के

 आकुपेशन  में  है  ।  इसी  तरह  कश्मीर  का  मसला  भी  है  ।  मैं  गुजारिश  करुंगा  कि  इन  से  दोनों

 मुल्कों  के  साथ  जो  भी  बातचीत  हो  तो  अब  तक  हमारा  जो  स्टेण्ड  रहा  है  उस  स्टैण्ड  से  हट  कर

 बातचीत  नहीं  होनी  चाहिए  ।  अगर  कुछ  एडजल्टमेन्ट  करना  पड़े  तो  यह  न  हो  कि  मेरी

 कांस्टिट्यूएंसी  से  कुछ  इलाका  चला  जाए  भौर  दूसरे  कोने  से  उसमें  आ  जाए  ।  सरकार  को  ऐसी

 कोई  बात  नहीं  करनी  चाहिए  ।

 राष्ट्रपति  जी  के  एड्स  में  शेडयूल  कास्ट  कौर  शेड्यूल  ट्राइबल  के  बारे  में  जिक्र  है  और  इस

 सिलसिले  में  पिछले  साल  के  ट्राइबल  सब  प्लान  85  करोड़  रुपए  के  मुकाबले  95  करोड़  रुपया  रखा

 गया  है  ।  इसके  लिए  मैं  सरकार  का  मशकूर  हालांकि  मैं  इस  तबके  से  ताल्लुक  नहीं  रखता  हूं  ।

 सभापति  यहां  पर  कई  बार  यह  बात  उठाई  गई  कि  लद्दाख  को  शेड्यूल  ट्राइब

 का  दर्जा  दिया  जाए  ।  हमें  ख़ुशी  है  मौजूदा  जम्मू-कश्मीर  कीਂ  सरकार  ने  हमारी  मांग  की  ओर

 ध्यान  दिया  और  उसकी  ओर  एक  प्रेस  स्टेटमेंट  में  कहा  गया  है  कि  इस  बाबत  केन्द्र  सरकार  को

 सिफारिश  भेज  दी  गई  है  ।  स्टेट  गवर्नमेंट  की  सिफारि दा  है  इस  लिए  अब  इस  मांग  को  पूरा  करने  में

 केन्द्र  सरकार  को  कोई  संवैधानिक  कठिनाई  नहीं  है  ।  इसलिए  मैं
 सरकार  से  मांग  करता  हूं  कि

 जो  हक  हमको  35  साल  पहले  मिलना  चाहिए  अब  भी  वक्त  है  कि  az  सुविधा  हमको  दी

 जाए  ।  इससे  हमको  काफी  लाभ  मिलेगा  ।

 राष्ट्रपति  जी  ने  ब्लड  और  साय क्लान  के  प्रभाव  का  जिक्र  किया  है  कौर  700  करोड़

 रुपया  इसके  लिए  रखा  गया  एक  बात  मैं  अफसोस  के  साथ  कहना  चाहता हूं  कि
 मेरी

 कॉस्टीट्वेंसी  लद्दाख  में  1981-82  में  ज्यादा  बजे  के  कारण  बड़ी  तादाद  में  लोगों  की
 भेड़-बक  रियो

 गौर  माल  मवेशी  मारे  गएं  ।  इससे  लोगों  को  काफी  नुकसान  हुआ  है  इस  सिलसिले  में  आज  तक

 सरकार  की  भ्रांत  उन  लोगों  को  राहत  देने  के  लिए  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  गई  है  ।  पिछले

 साल  एग्रीकल्चर  मिनिस्टर  साहब  ने  एक  सवाल  के  जवाब  में  कहा  था  जम्मू-कसमीर  सरकार

 को  1.30  करोड़  रुपया  यहां  से  रिलीज  किया  उसमें  लद्दाख  का  भी  हिस्सा  है  ।  लेकिन  आज

 तक  हमें  एक  पैसा  भी  नहीं  मिला है  ।  मैं  सरकार  को  गुज़ारिश  करूगाँ  कि  सरकार  इस  ओर

 तवज्जह  दे  ।  यह  इलाका  चाईना  के  arse  के  साथ  लगता  है  जिससे  यहां  के  निवासियों  को

 कंडीशन  पर  असर  पड़ता  है  ।  बाहर  होने  के  नाते  सरकार  के  लिए  बहुत  जरूरी  है  कि  उनका

 ध्यान  रखे  ।

 भाखिर  में  राष्ट्रपति  जी  के  एड्स  पर  जनाब  ब्रह्मानंद  रेड्डी  साहब  ने  जो  धन्यवाद

 प्रस्ताव  रखा  है  कौर  प्रोफेसर  तिवारी  जी  ने  उसका  समर्थन  किया  उसकी  मैं  ताईद  करता हूं
 शर  मैंने  सरकार  से  जो  गुजारिश  की  मु a  3

 नफे  et  2  ्  शायरों
 अउन्लाफ  उत

 4  र  तवज्जह  देगी  ।
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 श्री  अन्तत  राहुल  मल्लु  :  मैं  राष्ट्रपति  को  उनके  द्वारा  दिये  गए  अभिभाषण

 पर  धन्यवाद  देने  के  लिए  खड़ा  हुआ  हूं  ।  इस  चर्चा  में  दोनों  भोर  से  कई  सदस्यों  ने  भाग  लिया  है  |

 मैं  सोचता  था  कि  विपक्ष  के  कुछ  सदस्य  सरकार  की  उपलब्धियों  और  नीतियों  की  प्रशंसा  करेंगे

 लेकिन  यह  दुर्भाग्य  की  बात  है  कि  एक  ओर  जहां  सारे  देश  और  विदेशों  में  देश  की  उपलब्धियों

 को  प्रद यथा  की  रही  वहीं  जनता  पार्टो  और  भारतीय  जनता  पार्टी  ने  एक  भी  मामले  पर

 सरकार  की  प्रशंसा  करने  की  कोशिश  भी  नहीं  की  है  ।  मिसाल  के  तोर  पर  एशियाई  खेलों  की  सारे

 देश  ate  विदेशों  में  भी  प्रदाता  हुई  है  ।  उनमें  इतना  भी  शिष्टाचार  नहीं  है  कि  वे  सरकार  की

 नीतियों  की  प्रशंसा  ही  कर  सकें  ।  इस  संदर्भ  में  मैं  यहां  एक  बात  कहना  चाहता  हं  ।  पिछले  3  वर्षो

 में  करीब  50,000  उचित  दर  की  दुकानें  खोली  गई  हैं  ।  इन  दुकानों  को  खोलने  का  मकसद  हो

 यही  है  कि  कमजोर  वर्गों  को  लाभ  हो  ।  इस  संद  में  मैं  यह  सुझाव  देना  चाहता  हूं  कि  गांवों  में

 इन  दुकानों  को  खोलते  समय  इन्हें  फिर  से  व्यापारियों  को  प्लाट  नहीं  कियां  जाना  जिन्हे ंई

 कि  भारतीय  जनता  पार्टी  और  अन्य  लोगों  का  समर्थन  प्राप्त  है  ।  मैं  सुझाव  देता  हूं  कि  इनमें  से

 ज्यादातर  दुकानें  कमजोर  वर्गों  को  दी  जानी  चाहिए  जिससे  कि  गाँव  के  गरीब  लोग  अपनी  रोजमर्रा

 आवश्यक  वस्तुएं  उचित  दर  पर  खरीद  सकें  ।

 इस  वर्ष  केन्द्रीय  सरकार  ने  राज्यों  को  प्राकृतिक  विपदाओं  मुकाबला  करने  के  लिए

 700  करोड़  रुपये  दिए  हैं  ।  जब  कभी  भी  प्राकृतिक  विपदायें  आती  तो  निश्चित  रूप  से  केन्द्र

 राज्य  को  सहायता  करता  है  ।  इसके  साथ  ही  अस्थायी  सहायता  से  प्राक्  तक  विपदाओं  से  नहीं

 निपटा  जा  सकता  ।  मैं  सुझाव  देना  ्र  हता  हूँ  कि  प्राकृतिक  विपदाओं  का  मुकाबला  करने  के  लिए

 सिचाई  परियोजनाओं  जसे  स्थायी  उपाय  किये  जाने  चाहिए  ताकि  सूखाग्रस्त  लोगों  को  बचाया

 जा  सके

 हमारी  नाघार  भूत  सुविधाओं  तथा  उद्योगों  के  कार्य  निष्पादन  में  सुघार  हुआ  है  ।  इस  लिए

 विद्युत  उत्पादन  में  7.2  कोयले  के  उत्पादन  में  4.2  सीमेन्ट  के  उत्पादन  में

 10.2  तथा  उर्वरकों  के  उत्पादन  में  9.6  प्रतिशत  को  वृद्धि  हुई  हैं  ।  परन्तु  किसी  ने  भी

 इसकी  सराहना  नहीं  की  है  ।  हमें  मालूम  है  कि  जनता  शासन  काल  में  इन  वस्तुओं  के  उत्पादन  को

 कया  हो  गया  था  ।  मैं  कोयल  क्षेत्र  से  निर्वाचित  होकर  आया  हूँ  ।  FR  मालूम  है  कि  कोयले  के

 उत्पादन  को  क्या  हो  गया  था  ।  कोयले  का  उत्पादन  कम  at  गया  था  ।  विद्युत  उत्पादन  सरकारी

 तन्त्र  तथा  इस  क्षेत्र  में  लगे  लोगों  के  प्रयत्नों  के  बावजूद  भी  कम  हो  गया  था  ।  TA  नहीं  मालूम  कि

 ये  लोग  इस  सरकार  द्वारा  प्राप्त  की  गयी  उपलब्धियों  को  सराहना  क्यों  नहीं  करते  |

 परिवार  नियोजन  कार्यक्रम  पर  आते  मैं  श्री  जेठमलानी  की  उनके  द्वारा  कम  से  कम

 संजय  गांधी  को  gar  कांग्रेस  का  नेता  मानने  के  लिए  सराहना  करना  चाहूँगा  ।  अब  उन्होंने  महसुस

 किया  कि  संजय  गांघी  ने  देव  के  लिए  कोई  अच्छा  sa  किया  परन्तु  उस  समय  जब

 श्री  संजय  गांधी  जनसभाओं  को  सम्बोधित  किया  करते  थे  तो  यह  लोग  उस  पर  आपत्ति  करते  थे

 तथा  उनके  विरुद्ध  प्रदान  करते  थे  ।  जहां  तक  परिवार  नियोजन  का  सम्बन्ध  16  प्रतिशत  की

 बृद्धि हुई  है  ।

 नये  20  सुत्री  कार्यक्रम  पर  आते  विशेष  रूप  से  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  का

 सभी  ने  विशेष  रूप  से  गांवों में  स्वागत  किया  है  ।  इस  कार्येक्रम  ने  ग्रमोण  जनता  को  काफी  मात्रा

 में  रोजगार  प्रदान  किया  है  ।
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 sae  ae

 आवास  स्थलों  के  वितरण  के  सम्बन्ध  में  यह  बात  ध्यान  में  योग्य  है  कि  देश  के  गरीब

 amt  के  लोगों  को
 5,40,000  आवास  स्थल  वितरित  किये  गय ेहैं  ।  पिछले  दो  वर्षों  में  यह  महत्व

 पण
 बात  हुई  भूमि  e TIT  के  सम्बन्ध  में  कहे  मामले  उच्च-न्यायालयों  में  लम्बित है  ।  और

 qe  दार  कभी  भी  अपनी  इच्छा  से  कमजोर  वर्गों  को  भूमि  देने  के  लिए  भागे  नहीं  आते  ।  वे

 न्यायालयों  में  जावर  स्थगन  आदेश  ले  आते  हैं  ।  फिर  इसमें  दो  या  तीन  ag  लग  जाते  सरकार

 को  उच्च-न्यायालयों  में  इन  मामलों  का  निपटान  करने  के  लिए  विशेष  न्यायपीठ  की  स्थापना  करने

 के  लिए  उचित  कदम  उठाना  चाहिए  ताकि  afa  अजन  की  समस्या  को  समझाया  जा  सके  तथा

 कमजोर  वर्गों  को  कमी  दी  जा  सके  ।

 श्री  सत्य  नारायण  राव  ने  पिछड़े  वर्गों  की  समस्याओं  का  उल्लेख  किया  है  ।  मैं  उनके  मत

 से  सहमत  हूं  ।  उन्होंने  अन्य  दलों  द्वारा  विशेष  रूप  से  विपक्षी  दलों  प्रकट  की  जा  रही

 इस  भावना  का  उल्लेख  किया  है  कि  पिछड़ी  जातियों  को  श्राप  बढ़ने  पर्याप्त  प्रचार  नहीं  दिए

 जा  रहे  परन्तु  हमारे  नए  20  सूत्री  आधिक  कार्यक्रम  तथा  राज्य  सरकारों  के

 कार्यक्रमों  तथा  योजना  गति  विधियों  में  भी  स्पष्ट  रूप  से  इस  बात  का  उल्लेख  किया  गया  है  कि

 गांवों  में  कमजोर  वर्गो  तथा  पिछड़े  लोगों  को  सभी  सुविधायें  दी  जायेंगी  ।  तबसे  अधिक  दुर्भाग्य  का

 विषय  ag  है  कि  विपक्षी  दल  स्वच्छन्द  रूप  से  यह  प्रचार  कर  रहे  कि  सब  कुछ  अनुसूचित

 जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  को  दिया  जा  रहा  है  और  पिछड़े  वर्गों  के  लिए  कुछ  नहीं  किया

 जा  रहा  भीर  उन  पर  बिल्कुल  भी  विचार  नहीं  fear  जा  रहा  है  मैं  पूछना  चाहुंगा  कि  जनता  पार्टी

 तथा  भारतीय  जनता  पार्टी  से  समर्थन  पाने  वाले  उद्योग  उद्यमियों  की  तुलना  में
 कितने

 अनुसूचित  जाति/जनजाति  के  लोगों  को  ऋण  दिया  जा  रहा  है  ।  वे  कभी  समस्या  को  समझने  का

 नहीं  करते  भर  कांग्रेस  पर  उसके  इरादों  सम्बन्धी  आरोप  लगा  देते  हैं  ।

 ्  यहां  पर  एक  और  बात  का  उल्लेख  करना  चाहूंगा  |  स्वतन्त्रता  सेनानियों  की  पैंशन  पर

 भाते  हुए  मैं  भारत  सरकार  की  योजना  तथा  योजना  के  विस्तार  के  लिए  गए  निणयों  का  स्वागत

 करता  हूं  ।  इस  सम्बन्ध  में  मैं  एक  बात  कहना  चाहता  इस  बात  पर  मुझे  शर्म  महसूस  हो  रही

 कि  भास्कर  प्रदेश  सरकार  ने  राज्य  सरकार  द्वारा  पहले  लागू  की  गई  स्वतन्त्रता  सेनानियों  की

 को  समाप्त  करने  का  facia  किया  है  ।  यह  एक  दुर्भाग्य  पूर्ण  बात  है  यदि  उन्हें  कांग्रेस

 के  लोगों  से  कोई  दुश्मनी  है  तो  वहू  भिन्न  मामला  है  ।  परन्तु  उन्हें  स्वतन्त्रता  सेनानियों  का  सम्मान

 करना  चाहिए  जो  कि  देश  की  आजादी  के  लिए  लड़े  थे  और  जिन्होंने  देश  को  आजाद़ी  दिलवाने  में

 सहायता  की  है  ।

 श्री  रामावतार  seat  (qe!)  :  किसने  बन्द  की  ?  किसी  सरकार  ने  भी  बन्द  नहीं  की  ॥

 थ्री  अनन्त  रा मल्लु  मल्लु  :  आइन्डर  प्रदेश  सरकार  ने  स्वतन्त्रता  सेनानियों  तथा  विधायकों

 कीं  पेंशन  बन्द  करने  का  निर्णय  लिया  है  ।

 श्री  रामावतार  शास्त्री  :  विधायकों  के  बारे  में  तो  मैंने  सुना  है  परन्तु  स्वतन्त्रता  सेनानियों

 के  बारे  में  नहीं
 ।

 सेना  =  a
 श्री  श्रान्त  रा मल्लु  मल्लु :  उन्होंने  स्वतन्त्रता  च्  ह  नियों  की  Fara  भी  बन्द  कर  दी  मैं

 भाषा  करता  हूं  कि  इस  मामले  मे ंविपक्षी  दल  हमारी  बात  समझेंगे  हमारा  समर्थन  करेंगे
 ।
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 थ्री  रामावतार  शास्त्री  :  इस  पर  मैं  आपका  समान  करूंगा  |

 श्री  अनन्त  रा मल्लु  मल्लु  :  अनुसूचित  जाति  की  समस्या  पर  आते  मैं  यह  कहना

 चाहता  हूं  कि  राष्ट्रपति  के  अभिभाषण  में  इस  बात  का  स्पष्ट  रूप  से  उल्लेख  किया  गया  था  कि

 अनुसूचित  जाति  विकास  निगमों  के  गठन  तथा  संघटक  योजनाओं  और  अन्य  बहुत  से  उपायों  को  जो

 उनके  लिए  शीघ्र  ही  केन्द्र
 द्वारा  तथा  राज्य  सरकारों  द्वारा  लागू  किया  जाएगा  ।  इस  सम्बन्ध

 में  मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि  कुछ  राज्य  सरकारें  इसे  उट्ठीं  कर  रही  हैं  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  उन्हें  इन

 योजनाओं  को  तुरन्त  कार्यान्वित  करने  के  लिए  कुछ  अनुदेश  दिए  जाएं
 |  मु  यह  देखकर  भी  खेद

 हुआ  है  कि  कुछ  बेक  भी  इन  प्राथमिक  दृष्टि  से  पिछड़े  वर्गों  को  धन  प्रदान  करने  में  ढील  बरत  रहे

 हैं  या  बिल्कुल  भी  नहीं  दे  रहे  हैं  ।  जब  कभी  भी  वित्त  मंत्रालय  द्वारा  सीमान्त  घन  दिया  जाएं  तो

 उन्हें  उसे  तुरन्त  कमजोर  अनुसूचित  जातियों  तथा  जनजातियों  आदि  को  दे  देना  चाहिए  ।

 राष्ट्रीयकृत  बैंक  उनको  ऋण  देने  के  लिए  at  नहीं  भाते  रहे  इसलिए  मैं  वित्त  मंत्रालय  से

 निवेदन  करूंगा  कि  इस  पर  ध्यान  दें  तथा  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  को  सीमान्त  घन  को  वित्त  मंत्रालय

 द्वारा  स्वीकृत  करने  के  तुरन्त  बाद  ऋण  प्रदान  करने  के  लिए  उचित  अनुदेश  दे  ।  कमजोर  वर्गों  की

 आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  खण्ड  जिला  स्तर  पर  विपणन  केन्द्र  खोले
 जाने

 चाहिएं  |

 aqgfraa  जातियों  को  समस्या  पर  आते  हुए  मैं  यह  भी  कहना  क्योंकि  मैं  aire

 प्रदेश  से  निर्वाचित  कि  आन्ध्र  प्रदेश  राज्य  के  इतिहास  में  कभी  ऐसा  नहीं  हुआ  कि  कुछ  पिछड़े

 वर्गों  के  लोगों  व  हरिजनों  को  मार  दिया  गया  हो  ।  पर  अब  चुनावों  के  तुरन्त  बाद  कादिरिकुप्पमु

 गांव  के  कुछ  हरिजनों  पर  तेलगू  देशम  दल  के  लोगों  द्वारा  आक्रमण  किया  गया  |  86  मकान  जला

 दिए  गए  और  चार  लोगों  को  मार  दिया  गया  ।  हमारे  महासचिव  श्री  सत्यनारायण  राव  उस  गांव

 के  दौरे  पर  गए  ।  यह  बहुत  ही  दुर्भाग्य  की  बात  है  कि  इस  घटना  में  4  लोग  जिन्दा  जला  दिए

 गए  ।  मुख्य  मंत्री  भी  उस  गांव  में  गए  ।  उन्होंने  कहा  समस्या  की  जानकारी  है  मैं  लोगों  की

 मदद  करने  के  लिए  आया  हुं  ।'  मगर  वह  अनुसूचित  जाति  के  लोगों  की  शिकायतों  को  सुनने  के

 लिए  तैयार  थे  ।  उन्होंने  बस  यही  कहा  कि  लोगों  को  तेलगू  देश  और  तमिलनाडू  के  पक्ष  में

 नारे  लगाने  चाहिए  ।  वह  इसका  लाभ  उठा  रहे  हैं  यह  एक  मानवीय  समस्या  है  ।  मैं  इस  अवस्था

 में  अधिक  नहीं  कहना  चाहता  ।  मैं  इस  पर  अलग  चर्चा  चाहता  gi  तब  मैं  और  अधिक  विस्तृत

 ब्यौरा  दूंगा
 ।

 मैं  सभी  राजनैतिक  दलों  से  अपील  करता
 हूं  कि  इस  मामले  को  राजनैतिक  बनाएं  ।

 कृपया  इस  समस्या  को  सामाजिक  समस्या  के  हूप  में  देखें  ।  जो  दल  वहां  पर  सत्ता  में  श्राया है

 उसने  हरिजनों  को  तंग  करना  आरम्भ  कर  दिया  है  क्योंकि  उन्होंने  कांग्रेस  को  मत  दिए  हैं  ।

 हरिजन  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  के  गत्यात्मक  नेतृत्व  के  अधीन  जाग्रत  हो  गए  हैं  ।  हम  गांधीवाद  के

 सिद्धातों  पर  पले  हैं  ।  हम  अहिंसा  में  विश्वास  करते  हैं  ।  इसीलिए  हम  शान्त  हैं  ।  हमारे  aa
 की

 परीक्षा  मत  लीजिए  ।

 भारत  सरकार  ने  श्रमिकों  के  हित  का  संरक्षण  करने  में  कोई  कसर  उठा  नहीं  रखी

 परन्तु  यह  दुर्भाग्यपूर्ण  है  कि  aren  प्रदेश  में  उन्होंने  सरकारी  कर्मचारियों  को  55  वर्ष  की  आयु  में

 थे  30.000
 सेवा-निवृत्त  करने  का  निर्णय  लिया  है  ।  सरकार  के  इस  निर्णय  प  प  कर्मचारी  प्रभावित
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 होने  जा  रहे  सरकार  ने  यह  facia  लेने  से  पहले  सरकारी  कर्मचारियों  से  सलाह  नहीं  ली  ।

 उन्होंने  प्रजातन्त्र  के  किसी  भी  सिद्धान्त  का  पालन  नहीं  किया  ।  यह  एक  मानवीय  समस्या  इस

 पर  ध्यान  दिया  जाना  चाहिए  ।  ca  होटल  श्रमिक  को  निकालने  के  लिए  भी  श्रमिकों  औद्योगिक

 विवाद  अधिनियम  के  अस्तंगत  सुचना  देनी  पढ़ती  है  ।  परन्तु  इतनी  अधिक  संख्या  में  सरकारी

 कर्मचारियों  को  सेवा-निवृत्त  करने  के  लिए  कोई  पुर्व  सुचना  नहीं  दी  गई  है  ।  जब  ato  ayo ०  अर०

 गर  मोरारजी  देसाई 60  ale  80  ag  की  आयु  तक  काम  कर  सकते  हैं  तो  सरकारी  कमेंट्री

 58  aq  तक  ary  कयों  नहीं  कर  सकते  ?  जब  भारत  सरकार  और  देश  के  अन्य  राज्यों  में

 निवृत्ति  की  आयु  58  ag  है  तो  वही  सिद्धान्त  ares  प्रदेश  में  क्यों  नहीं  लागू  होता  ?  भास्कर  प्रदेश

 अलग  देश  नहीं  है  ।  आखिर  वह  भी  हमारे  देश  का  एक  भाग  है  ।

 क्योंकि  बहुत  से  सदस्यों  ने  राष्ट्र  को  समस्याओं  पर  विशेष  रूप  से  आसाम  और  पंजाब

 की  समस्याओं  पर  अपने  मत  प्रकट  किए  हैं  अतः  मैं  श्री  राव  तथा  श्री  स्पो  द्वारा  व्यक्त  विचारों

 से  सहमत हूं  और  राष्ट्रपति  के  अभिभाषण  पर  श्री  ब्रह्मानन्द  रेड्डी  के  प्रस्ताव  का  समर्थन

 करता  हूं  ।

 श्री  भोगे  झा  :  सभापति  मेरे  मित्र  ने  अभी  जिस  तरीके  से  कहा

 उससे  तो  कोई  भी  व्यक्ति  राष्ट्रपति  के  अभिभाषण  का  gata  करना  चाहेगा  अथवा  उससे  सहमत

 होगा  ।  दुर्भाग्य  अत्यधिक  महत्वपूर्ण  मामलों  राष्ट्रपति  का  अभिभाषण  बहुत  ही

 निराशाजनक  है  ।  यही  कारण  उन  मुद्दों  का  anda  नहीं  fear  जा  सकता  राष्ट्रपति  के

 अभिभाषण  में  इस  बात  पर  सन्तोष  व्यक्त  किया  गया  है  कि  मुद्रा  स्फीति  रोक  दी  गई  है  ।  इसे

 रोका  नहीं  गया  ag  अभी  भी  है  ।  मैं  जनता  पार्टी  भर  कांग्रेस  या  कांग्रेस  के  शासन  काल

 की  तुलना  करना  नहीं  चाहता  ।  हमारे  देश  में  निरन्तर  पूंजीवादी  वर्ग  का  शासन  रहा  है  ।  यही

 वर्ग  शासन  कर  रहा  है  ।  जिन  कुछ  लोगों  को  दल  से  निकाल  दिया  गया  उन्होंने  या  तो  नया

 दल  बना  लिया  या  वह  दल  छोड़  कर  चले  गए  ।  अतः  उससे  कच्छ  फक  नहीं  पड़ता  और  मुद्रा

 स्फीति  निरन्तर  चलती  जा  रही  है  ।  उसका  अध  यह  है  कि  रुपये  की  क्रय  शक्ति  कम  होती  जा  रही

 यह  श्रमिक  वर्ग  के  शोषण  करने  का  और  उनकी  मजदूरी  छोड़कर  थोक-विक्रेताओं  घनी  लोगों

 और  बड़ें  एकाधिकारी  गृहों  को  देने  का  बड़ा  प्रभावशाली  तरीका  है  ।  वह  प्रक्रिया  जारी  है  at

 इसके  कारण  कुछ  ही  वर्षों  के  बौद  हमारी  सब  परियोजनाएं  पूरी  होनी  मुश्किल  हों  जाती  है

 क्योंकि  रुपये  की  क्रय  afar  गिरती  जा  रही  कभी  दर  बहुत  ऊंची  होती  तो  कभी  कुछ  कम

 ही  जाती  है  ।  यह  संतोष  का  विषय  नहीं  हो  सकता  ।  जब  तक  रुपये  का  मूल्य  अस्थिर  देश

 की  अर्थ-व्यवस्था  स्थिर  नहीं  हो  सकती  और  इसी  कारण  हमारी  मालिक  परिस्थितियां  स्थिर  नहीं  है

 यहां  तक  कि  राजनैतिक  परिस्थितियों  को  भी  स्थिर  नहीं  जा  सकता  है  ।  यही  कारण  है  कि

 मैंने  कहा  कि  इस  मु्द्दे  पर  राष्ट्रपति  के  अभिभाषण  बहुत  निराशाजनक  है  अभिभाषण  में  कहा  गया

 है  कि  विश्व  के  बहुत  से  देशों  में  मंदी है
 ।  मुझे  संतोष  है  कि  राष्ट्रपति  के  अभिभाषण  में  यह  नहीं

 कहा  गया  कि  पूरे  fart  में  मंदी  उस  पक्ष  के  बहुत  से  मित्रों
 ने

 भी  ऐसी  ही  बात  कही
 भारतीय  सर्वेक्षण  में  यह  ठीक  ef  कहा  गया  है  कि  एक-तिहाई  समाजवादी  बिशव  में  न  तो  मंदी  है
 और  न  ही  सुथरा-स्फीति  ।  चाहे  किसी  को  यह  पसंद  हो  या  न  हो  लेकिन  यहां  ऐसा  नहीं  है  ।  अतः

 राष्ट्रपति  के  अभिभाषण  में  ठीक  ही  कहा  गया  है  कि  बहुत  से  देशों  में  मंदी  है  ।  उस
 पृष्ठभूमि

 में

 284



 5  1904  राष्ट्रपति  के  अभिभाषण  पर  घन्यवाद  प्रस्ताव--जारी

 oo  ee

 ह्म  मुद्रा
 -
 स्फीति  को  केसे  रोके  और  साथ  ही  देश  में  मंदी  को  ay  aia  से  भी  रोकें  बसौंधी  दे देश  मं  यह

 wiz  हो  रहा है  कि  मंदी  आ  रही  है  ?  इस  संदर्भ  जैसा  कि  हम  जानते  हैं  विश्व  भर  में

 एच्चीकारी  और  हमारे  देश  के  एकाधिकारी  संयुक्त  राज्य  ब्रिटेन  और  कई  अन्य  देशों  के

 एका धि कारियों  से  मिले  हुए  इसके  साथ  ही  वे  मंदी  तथा  मुद्रा-स्फीति  दोनों  जोड़  देते  हैं  ।

 वे  उत्पादन  कम  कर  देते  हैं  ।  जब  क्रय  शक्ति  कम  होती  वे  उत्पादन  मुल्य  बढ़ा  देते  हैं  और

 इस  तरह  बहुत  लाभ  कमाते  हैं  कौर  इसे  वे  कम  उत्पादन  के  कारण  उत्पन्न  स्थिति  कहते  हैं  ।  अत

 वास्तव  में  हम  इसी  स्थिति  से  गुजर  रहे  हैं  जबकि  उत्पादन  संतोषजनक  रूप  से  नहीं  हो  रहा  है  और

 मुल्य  बढ़  रहे  क्रय  शक्ति  कम  हो  गई  है  और  उद्योगों  को  arse  नहीं  मिल  रहा  है  ।  यह  समस्या

 इस  स्थिति  च  कि  राष्ट्रपति  के  ग्र शि भाषण  में  इसका  उल्लेख  नहीं  किया  गया  अत

 राष्ट्रपति  को  इसका  संतोष  है  कि  जो  कुछ  आवश्यक  है  वह  किया  जा  रहा है  ।  इस  राज

 अतिरिकत  भाड़े  और  किराये  के  रूप  में  488.90  करोड़  रुपये  का  कर  दिया  गया  है  ।  यह  पेसा

 आम  जनता  को  देना  होगा  |  उसका  अथ  है  लोगों  की  क्रय  शक्ति  और  कम  हो  जाएगी  ।  इसके

 परिणामस्वरूप  हमारे  औद्योगिक  माल  की  बहुत  कम  बिक्री  होगी  ।  इससे  हमारे  देश  में  मन्दी

 होगी  ।  अगला  बजट  आने  वाला  है  ।  हम  इन्तजार  कर  रहे  हैं  लेकिन  यदि  घारणा  ऐसी  ही

 तो  इसका  AT  होगा  हम  उस  रास्ते  पर  चल  रहे  हैं  जिस  झोर  विश्व  को  पूंजीवादी  व्यवस्था  हमें  ले

 जाना  चाहती  है  ।

 एक  अच्छा  जिसका  दुर्भाग्य  से  राष्ट्रपति  के  अभिभाषण  में  कोई  उल्लेख  नहीं

 समाजवादी  देशों  के  साथ  हमारा  बढ़ता  हुआ  हमारे  बढ़ते  हुए  औद्योगिक  सम्बन्ध  ।  यद्यपि

 राष्ट्रपति  ने  मुद्रा  स्फीति  की  उच्च  दर  तथा  मन्दी  की  ओर  संकेत  किया  परन्तु  एक  अच्छी  बात

 जिसके  महत्व  का  राष्ट्रपति  के  अभिभाषण  में  उल्लेख  नवदीं  किया  गया  है  वह  है  सोवियत  संघ  के

 साथ  हमारा  बढ़ता  हुआ  व्यापार  ।

 उस  संदेश  राष्ट्रपति  के  अभिभाषण  में  कहा  गया  है

 देव  जिस  कच्चे  माल  का  निर्यात  करते  उसकी  कीमतों  में  तेजी  से

 गिरावट  आई  परन्तु  जिस  तयार  माल  को  हम  aaa  करते  हैं  उनकी  कीमतें  काफी

 बढ़  गई  हैं  ।  पश्चिमी  देशों  में  ब्याज  की  ऊंची  दरों  ने  भारत  जेसे  देशों  के  लिए  स्थिति  कों

 और  भी  गम्भीर  बना  शिया  है  ।

 इसमें  पश्चिम के  साथ  हमारे  व्यापार  सम्बन्धों  के  बारे  में  सही  बताया  गया  है  क्योंकि  वास्तविक

 स्थिति  है  ।  लेकिन  क्या  यह  बात  समाजवादी  देशों  के  साथ  हमरे  व्यापार  पर  भी  लागू  होती

 निश्चित  रूप  से  ऐसा  नहीं  है  ।  लेकिन  राष्ट्रपति  के  अभिभाषण  में  यह  बात  छोड  दी  गई  है  ।

 मैं  नहीं  जानता  कि  क्या  यह  अनजाने  में  ऐसा  हुआ  अथवा  जानबूझ  कर  किया  गया  लेकिन

 राष्ट्रपति  के  अभिभाषण  में  यह  परिप्रेक्ष्य  प्रस्तुत  नहीं  हो  पाया  है  ।  उनके  साथ  हमारे  हुए  व्यापारिक

 तथा  औद्योगिक  सम्बन्धों  के  कारण  ही  हमारी  स्थिति  कई  विकसित  देशों  और  कई  विकास  शील

 देशों  से  कम  चिन्ता  जनक  है  ।

 ऐसी  स्थिति  में  कराधान  नीति  बहुत  महत्वपूर्ण  है  ।  जब  आपने  भाड़े  और  बढ़ाये

 हैं--श्योर  ag  आशंका  है  कि  आप  इसके  बाद  अप्रत्यक्ष  कर  भी  बढ़ने  जा  रहे  हैं--तो  इससे  हमारे
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 णा  ह

 औद्योगिक  उत्पादन  पर  बहुत  विपरीत  असर  पड़ेगा  ।  ऑफ  इण्डियाਂ  के  सम्पादकीय  में  ठीक

 ही  कहा  गया  है  कि  कुल  औद्योगिक  उत्पादन  में  57  प्रतिशत  अप्रत्यक्ष  कर  लगाया  जा  रहा

 जिसके  परिणामस्वरूप  कर  अपवंचन  हो  रहा  जो  कि  इस  समय  कर  राजस्व  में  कम  वृद्धि  का

 मुख्य  कारण  जिसकी  ओर  स्वयं  इकानामिक  aa  में  ध्यान  दिलाया  गया  है  ।  57  प्रतिशत

 अप्रत्यक्ष  कर  आम  आदमी  पर  कर  लगाकर  प्राप्त  किया  जा  रहा  जिसके  पास  इस  कर  को  देने

 से  अलावा  और  कोई  चारा  नहीं  है  ।  चाहे  वह  इच्छुक  हो  यो  न  अप्रत्यक्ष  कर  को  जोर

 जबरदस्ती  से  भी  वसूल  किया  जाता  जबकि  सरकार  प्रत्यक्ष  करों  की  वसूली  के  मामले  में  नरमी

 बरतती है  ।  यही  कारण  है  कि  देश  को  राजस्व  की  हानि  हो  रही  है  भोर  अथ  व्यवस्था

 fang  रही  है  ।  हमें  इस  वात  का  ध्यान  रखना  है  कि  अप्रत्यक्ष  करों  को  कम  किया  जाये  और

 प्रत्यक्ष  करों  की  वसूली  में  सख्ती  से  काम  लिया  जाए  ।

 aa  मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि  राष्ट्रपति  के  अभिभाषण  में  उसका  कोई  जिन  नहीं  है  जिसे

 मैं  अनुत्पादक  लेखा  बाह्म  घन  कहता  जो  आमतौर  पर  जमाखोरी  पोर

 बाजारी  के  काम  आता  है  और  जिससे  देश  की  भाय  में  तनिक  भी  वृद्धि  नहीं  होती  ।  ऐसा  व्यक्ति

 बिना  प्रयास  किए  धनी  हो  जाता  उस  पर  कोई  प्रतिबन्ध  नहीं  है  ।  इसे  समानान्तर  अर्थव्यवस्था

 कहा  जाता  है  ।  अभिभाषण  में  इस  बारे  में
 कुछ  नहीं  है  ।  क्या  ag  जानबूझकर  किया  जा  रहा  है  ?

 क्या  यह  जनता  सरकार  के  24  बर्ष  के  शासन  काल  में  किए  गए  कार्यों  का  अनुकरण  किया  जा  रहा

 जबकि  जमाखोरों  ate  ब!हा  धनी  लोगों  द्वारा  श्रनृत्यादक  घन  इकट्ठा  किया  जा  रहा

 था  |  इस  स्थिति  में  कोई  मी  व्यक्ति  उत्पादन  कार्यों  में  पैसा  के  लिए  प्रे  रित  नहीं  होगा

 जिससे  कि  हमें  समाजवाद  लाने  में  सहायता  मिल  सके  ।  स्थिति  में  देश  की  राष्ट्रीय  आय  नहीं

 उत्पादन  नहीं  बल्कि  उत्पादन  स्थिर  हो  रोजगार  के  अवसर  नहीं

 बल्कि  जगारी  बढ़ेगी  ।  इस  स्थिति  पर  गम्भीरता  ह. पू्वर्क  विचार  करने  की  आवश्यकता  है  तथा

 इसका  व्यापक  उपचार  करना  पड़ेगा  ।

 अप्रत्यक्ष  करों  के  प्रश्न  आप  कई  जगह  पर  लगने  वाला  बिक्री  कर  लीजिये  |  आप  इसे

 समाप्त  करके  एक  जगह  पर  लगाने  वाला  बिक्री-कर  क्यों  नहीं  लगाते  |  इस  सम्बन्ध  में  राज्यों  को

 शिकायत  हो  सकती  है  ।  लेकिन  तब  आप  उन्हें  उनका  sfaa  हिस्सा  दे  सकते  हैं  ।  अब  स्थिति  पह

 है  कि  दुकानदार  जनता  का  शोषण  कर  रहे  भ्रष्टाचार  बढ़  राज्य  को  लाभ  नहीं  हो  रहा

 जबकि  उपभोक्ताओं  कਂ  बहुत  अधिक  पैसा  देना  पड़  रहा  है  ।  इसका  कुछ  प्रबन्ध  किया  ही

 जाना  चाहिए  ॥

 मुद्रा  स्फीति  के  रोकने  के  लिए  हमें  अपनी  कराधान  नीति  में  परिवर्तन  करना  जो

 बहुत  अधिक  अमीर  जो  उत्पादन
 में

 पैसा  नहीं  लगा  रहे  उन  पर  भारी  कर  लगना  चाहिए

 और  जिन  लोगों  की  क्रय  शक्ति  बहुत  कम  है  उनको  कर  के  मामले  में  राहत  मिलनी  चाहिए  ।
 इसके

 लिए  एक  व्यापाक  कराधान  नीति  का  होना  आवश्यक  है  ।

 मुक्के  इस  बात  पर  बहुत  दु:ख  है  कि  राष्ट्रपति  के  अभिभाषण  में  इस  बात  का  कहीं
 उल्लेख  नहीं  किया  गया  है  ।  अभी-सभी  सदन  ने  उस  मामले  पर  चर्चा  की  है  ।  लम्बे  रेशे
 की  कपास  आदि  के  मामले  में  किसानों को  संकट  का  सामना  करना  पड़

 Fig
 रहा  म a eal  में  गिरावट
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 आई  है  ।  सनत  कृषि  उत्पादकों  को  लाभकारी  मृत्य  क़षि  उत्पादनों  और  औद्योगिक  उत्पादों

 के  मूल्यों  में  समानता  आवश्यक  वस्तुओं  के  थोक--व्यापार  का  पुरा  राष्ट्रीयकरण  करके

 सरकारी  कन्ट्रोल  मूल्य  को  दुकानों  के  द्वारा  संवैधानिक  वितरण  तथा  प्राथमिक  उत्पादकों  के

 लिए  उचित  मूल्य  तथा  वास्तव  में  उपभोक्ता  से  जाने  वाले  मूल्य  के  बीच  उच्चतम  सीमा

 निर्धारित  इन  सबके  बारे  में  एक  व्यापक  नीति  अपनानी  होगी  ।  नहीं  होना  चाहिए  कि

 एक  जगह  अ्रापको  सफलता  मिले  और  दूसरी  जगह  और  किसी  एक  वर्ग  को  दूसरे  वर्ग

 से  लड़ने  को  बाध्य  होना  पड़े  ।  आप  उत्तर  बिहार  तथा  मेरे  अपने  क्षेत्र  की  स्थिति  देखिए

 जहां  गन्ना  खेतों  में  ऐसे  ही  पड़ा  है  ।  सरकारी  मिलों  ने  गन्ना  लेने  से  इंकार  कर  दिया  है  ।  और

 हम  यह  डर  रहे  हैं  कि  किसानों  को  ag  गन्ना  जलाना  पड़ेगा  ।  गन्ना  9  या  10  रुपये  प्रति  क्विंटल

 बेचा  जा  रहा है  ।  मैं  निवेदन  करता हूं
 कि  खाद्य  औषधियों  और

 चाय  भारी  कुछ  प्रमुख  उद्योगों  का  राष्ट्रीयकरण  करते  की  आवश्यकता  है  ।  यदि  आपके  मन  में

 टाटा  उद्योगों  के  लिए  अधिक  wg  है  तो  उन्हें  अपने  उद्योग  चलाने  दीजिए  लेकिन  इस  इस्पात  के

 उद्योग  एक  समान  रहने  दीजिए  इन्हें  अलग-प्लग  करने
 की  अनुमति  न  दीजिए  ।

 अभिभाषण  में  बेरोजगारी  के  बारे  में  कुछ  नहीं  कहा  गया  है  और  हम  जानते  हैं  कि  देश

 को  आज  किस  तरह  सामना  पड़  रहा  है  ।  मैं-इस  मुद्दे  पर  अधिक  बोलना  नहीं  चाहता  ।  मैं

 इस  सदन  का  अधिक  समय  नहीं  लेना  चाहता  लेकिन  मेरा  was  है  कि  इस  मामले  में  भी  नीति

 में  परिवर्तन  करने  की  आवश्यकता  है--एक  व्यक्ति  के  लिए  केवल  एक  ही  काम  वाला  सिद्धान्त

 होना  चाहिए  ।  कोई  व्यि  20  एकड़  जमीन  का  स्वामी  भी  हो  सकता  है  और  फिर

 बेरोजगार  की  तरह  इधर-उधर  मारा-पारा  फिर  सकता  वह  न  तो  भूमि  को  और  न

 नौकरी  ही  करेगा  ।  अधिकतर  वे  लोग  जो  yeah  हैं  और  स्वयं  वहां  नहीं  इसी  बग  में

 आते  हैं  ।  क्यों  ?  सूची  को  जोतने  बाले  ही  भूमि  के  मालिक  नहीं  मैं  बड़ी  निराशा  से

 कहता  हुं  कि  ऐसी  परिस्थिति  में  भी  राष्ट्रपति  के  अभिभाषण  में  भूमि  कृषि  कृषकों

 को  अतिरिक्त  भूमि  देना  काश्तकारी  कानूनों  और  सूदखोरी  शादी  के  बारे  में  कुछ  नहीं  कहा  गया

 इन  सब  बातों  का  अभिभाषण  में  कोई  उल्लेख  नहीं
 है  ।  क्या  इन  बातों  को  नकार  दिया  गया

 है  ।  राष्ट्रपति  के  अभिभाषण  में  उनके  भविष्य  के  बारे  में  तो  कहा  गया  है  लेकिन  उनकी  वत  मान

 स्थिति  के  बारे  में  ag  बिल्कुल  चुप  हैं  ।'  क्या  सरकार  ने  भू-स्वामियों  के  सामने  घुटने  टेक  दिए

 मैं  सरकार  को  यह  बात  स्पष्ट  कर  देना  चाहता  चूंकि हम  जानते  हैं  कि  गन्ने  के  मुल्य  अथवा

 कृषि  उत्पादों  के  मुल्यों  के  प्रश्न  पर  हमें  पूरे  किसान  नग  के  लिए  थोक  व्यापारियों  के  frag

 एकाधिकारियों  के  fase  लड़ना  होगा  ।  लेकिन  गांवों  में  एक  वग  दूसरे  का  शोषण  कर  रहा

 गांव  में  रईस  लोग  ada  किसानों  तथा  कृषक  मजदूरों  को  तंग  कर  रहे  हैं  ।  केवल  हरिजन  ही

 केवल  पिछड़ी  जाति  के  ही  नहीं  बल्कि
 गांव  के  गरीबों  को  भी  दबाया  तथा  परेशान  किया

 जाता  है  जिसके  फलस्वरूप  हरिजनों  पर  अत्याचार  बढ़ते  जा  रहे  हैं  ।  अधिकांश  स्थानों  में  जाति

 साम्प्रदायिक  दंगे  स्वरण  गाँव  के  उन  अमीर  लोगों  जिनके  पुत्र  यहां  था  राज्यों  के

 न्यायपालिका  तथा  देश  की  रा  जनतिक  प्रणाली  से  सम्बद्ध  होते  के  कृत्यों

 के  कारण  होते  हैं  और  वे  साम्प्रदायिकता  तथा  विघटनकारी  ताकतों  को  प्रोत्साहन  दे  रहे

 हैं  ।  चुनाव  केन्द्रों  पर  कब्जा  करना  अभी  तक  उत्तर  तक  ही  difaa  था  ।  लेकिन  इस  बार  ag

 आन्ध्र  तक  भी  पहुंच  गया
 कई  स्थानों  पर  कमजोर  वीं  के  लोगों  को  मतदान  केन्द्रों
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 तक  जाने  नहीं  दिया  गया  भर  ऐसी  स्थिति  में  राष्ट्रपति  का  अभिभाषण  भूमि  सुधारों  अथवा

 माफी  अथवा  साहूकारी  अघिनियम  तथा  इसके  कार्यान्वयन  के  बारे  में  चुप  इन  बातों  के  बारे

 में  यह  बिल्कुल  मौन  हैं  ।  इसका  अर्थ  अया  है  ?  क्या  यह  त्रुटि  है  और  यदि  ag  टीम  तो  क्या

 इच्छापूर्ण  है  अथवा  अनिच्छापुर्ण  है  ?  यह  बहुत  निराशाजनक  है  ।

 सभापति  महोदय  :  आपने  बहुत  समय  ले  लिया  है  ।  कृपया  समाप्त  करें ।

 श्री  योगेन्द्र  मैंने  आपका  अधिक  समय  नहीं  लिया  है  ।

 सभापति  महोदय  :  आप  दो  मिनट  और  लें  और  फिर  आप  समाप्त  करें  ।

 श्री  भोगेन्द्र  का  :  मैं  केवल  छोड़े  हुए  प्रश्नों  को  ही  लूंगा  |

 ऐसी  स्थिति  में  मूल्य  बढ़  रहे  हैं  ।  बेरोजगारी  हैं  ।  भ्रष्टाचार  है  ।  लोग  लड़ने  की  कोशिश

 करते  दमन  होता  है  ।  एक  ओर  तो  भारिक  दबाव  तथा  कठिनाइयां  बढ़  रही  हैं  और  दूसरी  लोर

 सामाजिक  दमन  बढ़  रहा  है  ।

 जहां  भी  लोग  राज्य  जो  सत्तारूढ़  दल  द्वारा  बलाई  जा  रही  द्वारा  पारित

 भूमि  कानूनों  को  कार्यान्वित  करने  की  कोशिश  करते  तो  पुलिस  लोगों  पर  गोलियां  चलाती  है

 हत्यारों  के  विरुद्ध  रिपोर्टो  दायर  की  जाती  हैं  ।  पुलिस  महानिरीक्षक  कहते  हैं  fe  उनके  विरुद्ध

 आरोप-पत्र  जारी  किए  जाने  चाहिए  ।  राज्य  सरकारे  आदेश  देती हैं
 कि  उन  हत्यारों  के  विरुद्ध

 कोई  भरो-पत्र  नहीं  होने  चाहिए  ।  वे  सरकारी  भूमि  पर  कब्जा  कर  रहे  हैं  ।  वे  अपनी  जोन  के

 लिए  नहीं  लड़  रहे  हैं  बिक  सार्वजनिक  भूमि  के  लिए  लड़  रहे  मैं  बिहार  के  बारे  में  बात  कर

 रहा  हूं  ।  बात  काफी  आगे  बढ़  गई  और  सभी  सदस्य  यहां  हमारे  देश  का  शान्तिपूर्ण  विकास

 होना  चाहिए  ।  लेकिन  हम  देखते  हैं  कि  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  दमन  और  हत्या यें  हो  रही  हैं  ।  इसका

 समाचारों  से  सम्बन्ध  नहीं  है  क्योंकि  हमारे  समाचार  एयर  अपनी  ararat  के  लिए  लड़ते  ar  रहे

 हम  उसके  लिए  लड़ते  भा  रहे  हैं  ।  सारा  श्रेय  उनको  जाता  है  क्योंकि  उन्होंने  बिहार  सरकार

 को  खत्म-सरपंच  के  लिए  मजबूर  कर  दिया  है  ।  लेकिन  हम  जानते  हैं  कि  प्रकाशित  करने  के  लिए

 वे  कितने  आजाद  वे  अपने  मालिकों  से  कितने  आजाद  हैं  ।  यह  दूसरी  कहानी  है  ।  अतः  मैं

 चाहता  था  कि  राष्ट्रपति  अभिभाषण  में  कोई  ठोस  बात  आनी  चाहिए  थी  ।  सुझावों  के  कार्यान्वयन

 के  लिए  विधायकों  की  एक  स्थायी  समिति  होनी  चाहिए  थी  प्रिया  सुझावों  के  कार्यान्वयन  के  लिए

 निर्वाचित  प्रतिनिधियों  की  अध्यक्षता  में  एक  समिति  होनी  चाहिए  थी  ।  निर्वाचित  प्रतिनिधि  कम

 से  कम  अपने  चुनाव  क्षेत्र  के  लिए  उत्तरदायी  तथा  जिम्मेदार  हैं  ।

 1975  में  हमारे  दल  मे  ऐसी  समस्याओं  को  सामने  रखा  जो  आज  देश  के  सामने  हैं  ।

 mia  पंजाब  किसी  दिन  आसाम  में  होता  है  भर  किसी  समय  यह  समस्या  कहीं  ale  जगह  हो

 सकती
 है  ।  हमारा  देश  ag  संस्कृति  तथा  बहु  घर्म  वाला  है  और  फिर  भी  एक  राष्ट्र  है

 और  इस  बहुलता  को  किसी  भी  कीमत  पर  समाप्त  नहीं  होने  दिया  जाएगा  ।  हमें  मजबूती  मिलेगी

 और  हम  मजबूत  बनेंगे  ।  भोजपुरी  तथा  राजस्थानी  भाषाओं  को

 संविधान  में  शामिल  करने  की  मांग  हुई  है  लेकिन  इन  मांगों  को  अस्वीकार  किया  गया  है  ।
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 विा  मम

 गुट-निरपेक्ष  देशों  के  सम्मेलन  का  हमा  रे  मित्रों  ने विरोध  किया  है  |  i  आपका  अधिक

 समय  नहीं  लेना  चाहता  ।  कुछ  लोग  कहते  हैं  कि  भारत  अकेला  पड़  गया  है  ।  यह  बात  बिल्कुल

 गलत  है  ।  वास्तविकता  यह  है  कि  सारी  दुनिया  ने  एकमत  होकर  इस  सम्मेलन  को  भारत  में

 आयोजित  करने  का  अनुरोध  किया  है  ।  यह  हमारे  लिए  बड़े wa  की  बात  है  कि  विश्व

 निरपेक्ष  सम्मेलन  के  लिए  हमारा  आधार  मजबूत  है  ।  लेकिन  हम  इस  मामले  में  तटस्थ  नहीं हैं  ।

 गलतियां  महान्‌  शक्तियों  की  हैं  जिन्हें  उक्त  पक्ष  के  मेरे  मित्र  करते  हैं  ।

 श्री  गिरधारी  लाल  व्यास  :  घन्यवाद  ।

 श्री  भोगेन्द्र  नहीं  |

 मैं  अन्य  बातों  को  छोड़  सकता  हूं  लेकिन  मैं  ध्यान  बिहार  के  कानूनों  की  ओर

 दिखाऊंगा  ।  बिहार  में  तीन  क्राउन  पास  किए  गए  हैं  ।  पहला  प्रेस  बिल  है  ।  जैसे  कि  मुख्य  मंत्री  ने

 कहा  वह  एक  तरह  से  समाप्त  हो  चुका  उसके  लिए  हम  अपना  साभार  प्रकट  करते  हैं  ।

 लेकिन  एक  दुसरा  खतरनाक  विधेयक  है  ।  प्रेस  और  राजनीतिज्ञों  ने  इस  पर  अधिक

 ध्यान  नहीं  दिया  है  ।  इस  सभा  तथा  राज्य  सभा  ने  सबंसम्मत्ति  से  1974  में  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता

 विधेयक  पारित  किया  था  जिसमें  कहा  गया  था  कि  कार्यपालिक  तथा  न्यायपालिका  की

 शक्तियों  को  पृथक  किया  जाए  ।  बिहार  में  उक्त  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  का  संशोधन  है  ।

 सभापति  महोदय  :  ऋपया
 समाप्त

 alae  |

 श्री  भोगेन्द्र  wt:  मैं  केवल  दो  मिनट  में  समाप्त  करूंगा  ।  sa  संशोधन  विधेयक  द्वारा

 जिला  मजिस्ट्रेट  अथवा  सब-डिवीजनल  मजिस्ट्रेट  किसी  को  भी  महीने  तक  की  कारावास  की

 सजा  दे  सकता  है  ।  यहां  न्यायाधीश
 बन  गया  है  ।  यह  हमारी  राष्ट्रीय  नीति  के

 विरुद्ध  जो  देश  भर  में  एक  समान  नीति  की  तरह  चलती  आ  रही  बिहार  ही  एक  ऐसा

 राज्य  जो  इसका  पालन  नहीं  करता  रहा  है  ।  मैं  इस  सभा  का  ध्यान  इस  बात  की  ओर  दिलाना

 चाहता  हूं  कि  इस  विधेयक  पर  राष्ट्रपति  की  अनुमति  नहीं  दी  जानी  चाहिए  ।

 सभापति  महोदय  :  कृपया  समाप्त  करें  ।

 श्री  Me  का :  बिहार  में  एक  तीसरा  कानून  भी  रहा  द्वारा  जमींदारी

 प्रणाली  वापिस  लाई  जा  रही  है  ।  मैं  सत्तारूढ़  दल  के  सदस्यों  से  अनुरोध  करूंगा  कि  वे  भी  इस

 विधेयक  का  विरोध  करें  ।  यदि  तो  हम  अपने  खून  के  साथ  लड़  रहे  हैं  और  यदि  आपको

 अधिक  खून  की  जरूरत  है  तो  वह  भी  आपको  हमसे  मिल  जाएगा  |  मंत्रिमण्डल  के  निर्णय  द्वारा

 बिहार  में  जमींदारी  प्रणाली  को  वापिस  लाया  जा  रहा  है  ।  मैं  आपकी  अनुमति  से  सभा  पटल  पर

 श्री  रूसी  मोदी का  एक  बहुत  ही  गोपनीय  पत्र  रखना  चाहता  हूं  जिसमें  कहा  गया  हैਂ  *

 व
 सभापति  महोदय  :  अब  आप  समाप्त  कर  सकते  हैं  |

 बाद  में  अध्यक्ष  द्वारा  अनुमति  न-दिए  जाने  पर  दस्तावेज  को  सभा  पटल  पर  रखा  गया  नहीं

 समझा  गया  ।
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 sft  भोगेन्द्र  का  :  आप  केवल  इसे  सभा  पटल  पर  रखने  की  अनुमति  दें  ।  मैं  बेठ  जाऊंगा  |

 सभापति  इसको  जांच  की  जाएगा  ।

 श्री  भोगेन्द्र  भा  :  यहां  ag  कहते  हैं  कि  जमींदारी  प्रणाली  के  अंतगर्त  जमीन  इन्हें  दी

 जानी  चाहिए  और  इस  प्रकार  हजारों  जमीन  तथा  मकानों  के  मालिक  वहां  के  उप काश्तकार  बन

 जाएंगे  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  सभा  इस  पर  अपनी  चिंता  प्रकट  करे  और  राष्ट्रपति  से  झ्नुरोधघ  करे  कि

 इस  विधेयक  पर  अपनी  सहमति  न  दें  ।

 सभापति  महोदय  :  श्री  रामस्वरूप  राम  ।

 थ्री  रामस्वरूप  राम  :  सभापति  महामहिम  राष्ट्रपति  जी  के  अभिभाषण

 पर  जो  घन्यवाद  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ  है  उसका  मैं  हार्दिक  anda  करने  के  लिए  खड़ा  हुआ  हूँ  ।

 हार्दिक  समर्थन  सिफ  इसलिए  नहीं  कर  रहा  हूँ
 कि  मैं  सरकारी  पक्ष  सदस्य  बल्कि  सादिक

 anda  इसलिए  कर  रहा  हूं  क्योंकि  राष्ट्रपति  महोदय  ने  हमारी  पिछले  ag  को  उपलब्धियों  और

 ary  की  उन्नति  के  लिए  सरकार  को  नीति  के  बारे  में  बताया  है  ।

 मैं  आपका  ध्यान  महामहिम  राष्ट्रपति  जी  के  अभिभाषण  के  परा  की  ओर  आकृष्ट

 करना  चाहूँगा  |

 इस  बात  की  हिदायत  करते  हुए  कहा  है  कि  वर्तमान  समय  में  जो  हमारा  देश  यहां  पर

 आर्थिक  और  राजनीतिक  संकटों  के  कारण  जो  तनाव  बढ़ा  हुआ  है  उसको  हम  अपनी  उत्पादक

 क्षमता  के  उपयोग  से  ही  मीट  कर  सकते  हैं  ।  इन  संकटों  के  बावजूद  भी  ओर  हमारे  अच्छे

 कार्यक्रमों  की  वजह  हम  दूनिया  के  सारे  देशों  के  मुकाबले  में  अपने  देश  में  मूल्य  स्थिर  रखे  हुए

 कल  विरोधी  दल  के  नेता  श्री  समर  मुखर्जी  बोल  रहे  उन्होंने  हमारी  सरकार  की  बड़

 तारीफ  की  ।  जितना  हिन्दुस्तान  ने  अपने  को  स्थिर  रखा  वनडे  की  किसी  ऐन्ट्री  में  इतनी  स्थिरता

 नहीं  रही  है  ।  यह  हमारी  उपलब्धी  है  ।

 श्री  रामावतार  शास्त्री  (v2AT)  :  आप  पढ़े  लिखे  मत  कीजिए  किसी  की

 स्पीच  को  ।  भाप  अपनी  बात  बोलिए  ।  डोन्ट  कोट  |

 श्री  राम  स्वरूप  राम  :  अखबारों  जो  बात  भाई  उसके  आधार  पर  मैं  कह  रहा  हूं  ।

 at  दसावतार  शास्त्री  ऐसी  बात  क्यों  बोलते  हैं  ?

 oft  राम  स्वरूप  राम  :  हमारी  सरकार  को  जो  नीति  है  उसमें  स्वयं  प्रधान  मंत्री  जी  काफी

 सचेष्ट  हैं  ।  fas  आधिक  और  राजनीतिक  मोर्चे  पर  हमारी  लड़ई  नहीं  है  बल्कि  हिन्दुस्तान  के

 सर्वोचित  विकास  के  लिए  प्रधान  मंत्री  चिंतित  हैं  ।  शास्त्री  जी  आप  बहुत  जल्दी  उतावले  हो  जाते  हैं

 मैं  प्रा थका  ध्यान  उन  बिन्दुओं  पर  ले  जाना  चाहता  हूं  जिससे  आपको  पता  चलेगा  कि  सारी

 कठिनाईयों  के  बावजूद  भी  हमारी  सरकार  ने  बुनियादी  और  उद्योग  के  विकास  की  गति  को

 बनाए  रखा  यह  हमारी  सबसे  बड़ी  उपलब्धि  है  द भष्रल  1982  से  दिसम्बर  1982  तक  के
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 ee

 जब  आकड़ों  में  हम  जाते  हैं  तो  बिजली  का  उत्पादन  7.2  कोयले  का  उत्पादन  4,2  परसेन्ट

 सीमेन्ट  का  उत्पादन  10.2  फर्टिलाइजर  का  उत्पादन  9.6  रेल  गाड़ियों  की  माल

 ढुलाई  3.5  परसेन्ट  भर  कच्चे  तेल  का  उत्पादन  30.6  परसेन्ट  हुआ  ।

 1980-81  में  कच्चे  तेल  का  उत्पादन  1.05  करोड़  मीट्रिक  1981-82 में

 1.62  करोड़  मीट्रिक  टन  और  1982-53  में  2.1  करोड़  मीट्रिक  टन  चालू  वर्ष  के  पहले

 9  महीने  में  साव  जनक  क्षेत्र  में  21  प्रतिशत  टन  ओवर  बढ़ा  उपयुक्त  मोर्चे  पर  आप  और

 फरमायें  ।

 सभापति  महोदय  :  अब  मैं  सभा  को  tia  लूंगा  क्योंकि  बहुत  से  माननीय  सदस्य  भाग  लेना

 चाहते  हैं  ।  उनमे ंसे  कुछ  कल  अपने  चुनाव  क्षेत्रों  को  जा  रह ेहैं  ।  यदि  सभा  सहमत  हों  तो  हम  बैठक

 स्थापित  कर  सकते  हैं  ।

 श्री  रामावतार  शास्त्री  :  यह  कोरम  का  प्रश्न  हे  ।  कोरम  भी  नहीं  है  ।  यह  मत  कीजिए  ।

 एक  माननीय  सदस्य  ।  कल  आज  मत  बढ़ाइये  ।

 सभापति  महोदय  :  कुछ  माननीय  सदस्य  विशेषतौर  पर  कल  जा  रहे  हैं  ।  वे  जानना

 चाहते  हैं  कि  क्या  उन्हें  राज  अवसर  दिया  जा  सकता  है  |

 श्री  जी०  एम  बनातवाला  :  अभी  केवल  उन्हें  अवसर  देने  के  अन्यथा

 नहीं  ।  केवल  उन्हीं  सदस्यों  को  आज  बोलने
 का  अवसर  दिया  जो  कल  जा  रहे  हैं  कौर  उसके

 बाद  सभा  स्थगित  होगी  ।

 श्री  सुनील  मंत्रा  आपने  इसे  केवल  आज  ही  शुरू  किया है  ।  इसका

 कोई  अंत  नहीं  होगा  ।

 श्री  रामावतार  शास्त्री  :  कितने  10  होंगे  तो

 waar

 नहीं  होंगे  ।

 सभापति  महोदय  :
 केवल

 छः  सदस्य  |

 श्री  रामावतार  कास्त्रो  :  आप  जो  हम  तो  जा  रहे  हैं  ।

 श्री  राम  स्वरूप  राम  :  सभापति  मैं  कह  रहा  था  कि  उपयु कत  आधिक  मोच  पर

 हमने  कुछ  वृद्धि  की  है  उसको  हमने  विकासोन्मुखी  बनाया  है  ।  लेकिन  अपनी  राजनी ति
 गोटी  फेंकने  के

 लिए  हमारे  विरोधी  दल  ने  कहा  है  कि  अपने  एक  साल  में  कुछ  नहीं  किया  ।  डा०  सुब्रह्मण्यम  स्वामी

 कह  रहे  जब  वह  बोल  रहे  थे  तो  मुझे  ऐसा  लगा  कि  शायद  ag  उन  आकड़ों  पर  अपने  को  नहीं

 ले  जा  सके  जिसमें  इस  वक्त  की  गारन्टी  at  है  कि  1982-83  में  21  करोड़  मीट्रीक  टन  कच्चे

 तेल  की  पैदावर  है  ।  इतना  अहम  सवाल  है  इस  पर हमारे  देश  की  भविष्य  की  grat  निर्भर

 करेगी  ।  मुक्के  आशा  है  कि  हमारी  सरकारी  कड़ी  मेहनत  भर  इतनी  चौकसी  रखकर  अपने  लक्ष्य  को

 प्राप्त  करेगी  ।  विरोधी  दलों  के  लोगों  को  आलोचना  करने  का  अधिकार  वह  करते  लेकिन

 हमने  सभी  क्षेत्रों  में  feted  प्रोग्रेस  किया  है  और  हमारा  इरादा
 भी  है  ।
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 हम  आपका  ध्यान  राष्ट्रपति  जी  के  श्रमिभाषण  के  ६:1 च्  परे  पर  ले  जायेंगे
 जिसमें  कहा  गया

 है

 जातियों  और  मतुसुचित  जनजातियों  के  कल्याण  के  लिए  सरकार  पूरी

 तरह  प्रयत्न दिल  है  भर  इसके
 लिए

 उसने  श्रीमती  नीति  तैयार  की  है  ी

 इसी  सन्देश  में  मुझे  यह  कहना  कि  आदिवासी  इस  देश  में  सबसे  ज्यादा  कमजोर

 अंग  शौर  हिन्दुस्तान  की  टोटल  आबादी  का  15  फीस  दी  जितनी  उनको  अधिक  स्वतन्त्रता

 मिलनी  चाहिए  थी  ag  नहीं  मिली  हैं  ।

 भाप  गांव  में  जाइए  ।  सभापति  भाप  भी  गांव  से  आते  आप  एक  कार्यकर्ता  की

 जिन्दगी  से  आकर  सभापति  के  पद  पर  are  आप  उन  हरिजनों  के  पास  गांव  में  जाइये  ओर

 देखिये  उनकी  आधिक  स्वतंत्रता  अराज  बड़े-बड़े  सरमाये दारों  के  घर  में  कद  है  ।  हालांकि  सके  इस

 बात  की  खुदी  है  कि  प्रधान  मंत्री  ने  बारबार  राज्य  सरकारों  को  हिदायत  की  कि

 वासियों  के  सवाल  पर  गरीबों  के  सवाल  पर  कड़ी  नगर  रखी  जाय  ताकि  उनका  विकास  हो  सके

 हमारी  प्रधान  मंत्री  का  कितना  पक्का  इरादा  है  हरिजनों  और  श्रादिवासियों  के  उद्धार  के  लिए

 इसका  एक  उद्घरण  है  ।  शेडयूल  कास्ट  और  ट्राइ बस  कमिश्नर  की  रिपोर्ट  से  पेशा  करना  चाहता

 हूं  जिससे  आपको  मालूम  होगा  कि  आदिवासियों  और  गरीबों  के  प्रति  प्रधान  मंत्री  का

 बया  मंदा  है  e

 जाति  तथा  अनुसूचित  जनजाति  के  लिए  छठी  योजना  को  नीति  ।'

 ने  भी  मुख्य  मंत्रियों
 तथा  केन्द्र  के  मंत्रियों  को  लिखे  अपने

 12  1980  के  पत्र  में  भारत  सरकार  की  अनुसूचित  जाति  तथा  अनुसूचित  जनजाति

 के  लोगों  की  सदस्यों  पर  गहरी  चिता  व्यैक्त  की  है  और  इस  बात  पर  जोर  डाला  है

 कि  देश  के  गरीब  वग  के  बीच  अनुसूचित  जाति  के  लोगों  का  अनुपात  अधिक  हैं  और  उनमें

 से  अधिकांश  गरीबी  रेखा  से  नीचे  हैं  ।  हमारा-जोर  उनके  आधिक  विकास  पर  होना

 चाहिए  ।  अनुसूचित  जातियों  के  बारे  में  उन्होंने  कहा  fe  हमारा  उद्देश्य  उन्हें  शोषण  से

 बचाने  तथा  दूरस्थ  स्थानों  में  पर्याप्त  बुनियादी  ढांचे  की  व्यवस्था  करने  का  होना  चाहिए  ।

 उन्होंने  इच्छा  प्रकट  की  कि  राज्य-सरकारों  को  अनुसूचित  जाति  तथा  अनुसूचित  जनजाति

 के  लोगों  के  विकास  को  उच्चतम  प्राथमिकता  देनी  चाहिए  और  योजनाएं  इस  तरीके  से

 बनाए  जाएं  जिससे  राज्यों  में  अनुसूचित  जाति  तथा  अनुसूचित  जनजाति  के  परिवार  थोड़ी

 प्रविधि  तथा  निर्धारित  अवधि  और  सम्भव  हो  तो  उनमें  से  आधे  छठी  योजना  के  अन्दर  ही

 गरीबी  रेखा  को  पार  कर  सकें  ।  अतः  योजना  आयोग  ने  कार्यक्रम  बनाते  समय  अपने

 छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  दस्तावेज  में  हटानेਂ  को  पहला  स्थान

 दिया ।  व्तंमान  दस  करोड़  (2  करोड़  की  अनुसूचित  जाति  तथा  5  करोड़

 (1  करोड़  जनजाति  की  जनसंख्या  को  ध्यान  में  रखते  छठी  पंचवर्षीय

 योजना  के  दौरान  1.50  करोड़  परिवारों  अर्थात  |  करोड़  अठ  जा०  और  0.50  करोड़

 ao  ज०  जाति  के  परिवारों  के  लिए  योजनाएं  बनानी  होंगी  ताकि
 उनमें  से

 कम  से  कम

 50  प्रतिशत  गरीबी  रेखा  से  ऊपर  उठाए  जा  सकें  ही
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 हमारी  सरकार  की  मंशा  साफ है  ।  मैं  चाहता  हूं  प्रधान  मंत्री  खुद  इसको  मोनिटरिंग  करें  तभी

 इनकी  समस्याओं  पर  छठी  योजना  में  काबू  पा  सकते  हैं  ।

 28  1981  को  मैंने  एक  गेर  सरकारी  प्रस्ताव  पेश  किया  ari  उस  समय

 माननीय  मकवाना  जी  ge  मंत्री  थे  ।  हमने  कहा  था  आज  देश  में  आदिवासी  के  बीं०  ए०

 एम०  ए०  पास  बच्चे  बेकार  फिर  रहे  हैं  और  वह  कहीं  बौन्डेड  लेबर  के  रूप  में  या  एग्रीकल्चर रल

 लेबर  के  रूप  में  जिन्दगी  बिता  रहे  हैं  ।  और  जब  उनकी  जिन्दगी  का  यह  हाल  है  तो  हरिजनों  भर

 आदिवासियों  के  बच्चों  के  मन  में  यह  भावना  घर  कर  गई  है  कि  जब  पढ़े  लिखे  लोगों  का  यह  हाल

 हैं  तो  हम  क्यों  पढ़ें  ।  यह  कारण  हो  गया  हैं  उनमें  शिक्षित  न  होते  का  ।  तो  मैंने  प्रस्ताव  रखा  था  ।

 इस  प्रस्ताव  पर  काफी  विचार-विमल  पता  नहीं  इस  प्रस्ताव  पर  ग्रह  मंत्रालय  कोई  छानबीन

 कर  रहा  है  कि  नहीं  ।  मैं  चाहुंगा  कि  सरकार  को  उस  प्रस्ताव  पर  गौर  करना  चाहिए  भोर  स्वयं

 प्रधान  मंत्री  को  उस  प्रोग्राम  को  मानीटर  करना  चाहिए

 सभापति  महोदय  15  मिनट  हो  गए  अब  आप  अपना  भाषण  समाप्त  करें  ॥

 श्री  रामस्वरूप  अब  मैं  कृष  पर  बोल  रहा  हूं  जो  आवश्यक  विषय  है  ।

 सभापति  महोदय  :  आपको  माननीय  सदस्यों  का  आभारी  होना  चाहिए  ।  उन्होंने  सहयोग

 दिया  है  ।  अब  कृपया  समाप्त  करने  की  कोशिश  करें  ।

 श्री  रामस्वरूप  राम
 :

 आपके  माध्यम  से  कहना  चाहता  हूं  कि  जो  28  1981

 का  हमारा  प्रस्ताव  था  जिसको  हालांकि  मैंने  वापस  ले  लिया  लेकिन  हमें  यह  आश्वासन  दिया

 गया  था  कि  इसको  एग्जामिन  करेंगे  और  कोई  भी  पॉजिटिव
 पॉइंट्स

 को  निकाल  कर  इसको

 इंट्रोड्यूस  करने  की  कोशिश  करेंगे  ।

 कृषि  के  सम्बन्ध  में  ही  मैं  कुछ  कहना  चाहता  हुं  ।  देश  के  80  फीसदी  लोग  गांवों  में  रहकर

 कृषि  उद्योग  में  लगे  हैं  ।  पिछले  साल  अधिकांश  राज्यों  में  सुखाड़  पड़ा  ।  31.2  करोड़  लोग  भयंकर

 रूप  से  बरबाद  हुए  ।  4.8  करोड़  हेक्टेयर  जमीन  इस  सुखे  के  चपेट  में  आई  ।  फिर  भी  हमारी
 सरकार  ने  मूल्यों  की  गम्भीर  स्थिति  को  काफी  स्थिर  रखा  ।  शायद  दुनिया  के  किसी  भी  देश  में  ऐसी

 मिसाल  नहीं  मिलेगी  ।  सूखे  से  प्रभावित  राज्यों  में  50  हजार  दुकानें  सार्वजनिक  वितरण  प्रयासों

 के  अंतगर्त  खोली  गई  ।  जैसा  कि  मैं  पहले  कह  रहा  देश  कि  81  फीसदी  आवादी  खेतों  में  काम

 करती  है  कौर  वह  खेती  पर  निर्भर  करती  है  ।  इस  लिए  जब  तक  इस  देश  में  खेती  को  उद्योग  का

 दर्जा  नवदीं  दिया  जाएगा  तबतक  इस  देश  के  किसानों  के  साथ  भर  भारत  माता  के  साथ  न्याय  नहीं

 हो  सकेगा  |

 सभापति  आपने  रिज  बैक  को  रिपोर्टे  पढ़ी  होगी  ।  उसमें  यह  बात  कही  गई  है

 कि  कृषि  के  क्षेत्र  में  बैंकों  का  इन्वेस्टमेन्ट  20  से  25  परसेन्ट  तक  रहा  है  कौर  बाकी  80  परसेन्ट

 इण्डस्ट्री  में  इनवेस्ट  हुआ  है  ।  यह  कैसी  विडम्बना  है  ?  आप  जानते  हैं  इस  देश  में  एग्रीकल्चर  का

 कया  महत्व है
 ।  एग्रीकल्चर  के  ओर  मैं  बड़े-बड़े  सेमिनार  हुए  हैं  ।  इतना  ही  कृषि

 कितना  महत्वपूर्ण  विषय  इस  बारे  में  आपका  और  ध्यान  दिलाना  चाहता  हूं  ।  हमारी  कुल

 राष्ट्रीय  आय  का  सामयिक  fara  तथा  गरीब  ay  की  क्रय  शक्ति  यह  हमारा  भारिक
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 लक्ष्य  है  लेकिन  इस  देश  की  अर्थ-व्यवस्था  को  नया  आयाम  दिए  बिना  इस  लक्ष्य  को  प्राप्त  नहीं

 किया  जा  azar  है--इसके  लिए  हमें  कृषि  प्रधान  अरे-व्यवस्था  को  औद्योगिक  तथा  व्यापारिक

 अथ-व्यवस्था  में  ढालना  होगा  ।  अभी  आधी  भाव  कृषि  क्षेत्र  से  प्राप्त  होती  है  जब  कि  उन्नत  देशों

 में  इसका  प्रतिश्त  काफी  नीचे  है  ।

 समिति  हमारे  स्पीकर  साहब  1981  में  गया  गए  थे  ।  उन्होंने  गया

 की  जमीन  को  देखा  भोर  उसके  बाद  वहां  को  जनता  को  यह  आश्वासन  दिया  कि  इस  सम्बन्ध  में

 लोक  सभा  में  आपको  मैक्सिमस  मदद  लेकिन  अभी  तक  वहां  किसी  प्रकार  की  व्यवस्था

 नहीं  हो  सकी  है  ।  आज  हिन्दुस्तान  का  किसान  आपसे  नोकरी  नहीं  मांगता  बह  fas  चाहता  है

 कि  भाप  उसकी  भूमि  को  सिंचित  कर  दें  ।  जब  तक  इस  देवा  को  भूमि  सीमित  नहीं  होगी  तब  तक

 aq  तो  इस  देश  के  किसानों  को  कोई  फायदा  होगा  और  न  ही  उसके  साथ  खेतों  में  काम  करने  वाले

 मजदूरों  को  कोई  लाभ  मिलेगा  |

 मैं  Pr  समक्ष  एक  उद्धरण  देना  चाहूंगा  ।  चन्द्रा  जोशी  ने  एग्रीकल्चर  नीति  के  सम्बन्ध

 में  लिखा  है  :  अपने  किताब  इण्डियन  सोसल  सीन  की  :

 की  50  प्रतिशत  से  अधिक  शिफ़ाई  क्षमता  के  अनुपयुक्त  होने  की  बात  को

 ध्यान  में  रखते  हुए  हमारी  नीति  में  भारी  परिवर्तन  की  आवश्यकता  है  ताकि  छोटी  सिंचाई

 परियोजनाएं  बड़े  पैमाने  पर  चलायी  जा  सकें  ड्

 )

 डिसरप्टिव  फोर्सेज  की  ओर  भी  मैं  आपका  ध्यान  दिलाना  चाहूंगा  ।  आज  देश  में  एक

 तनाव  को  वातावरण  व्याप्त  है  ।  कल  जब  डा०  स्वामी  यहां  पर  बोल  रहे  नान-एलाइन्मेंट  के

 बारे  तो  मुझे  ऐसा  लग  रहा  था  जैसे  वाशिंगटन  में  बैठा  हुआ  कोई  farce  बोल  रहा

 हिन्दुस्तान  का  मेम्बर  पार्लियामेंट  नहीं  बोल  रहा  शायद  डा०  स्वामी  को  मालम  है  कि  किन

 परिस्थितियों  में  इस  देश  को  कुछ  लोग  तोड़ना  चाहते  हैं  — ATaTA  में  विदेशियों  के  नाम  पर  तोड़ना

 चाहते  हैं  ।  पंजाब  में  खालिस्तान  के  नाम  आन्ध्र  और  कर्नाटक  में  क्षेत्रीयता  के  नाम  पर  इस

 देश  को  खण्डित  करना  चाहते  हैं  !  मैं  विरोधी  दल  के  लोगों  से  कहना  चाहता  हूं  कि  हिन्दुस्तान

 70  करोड़  लोगों  का  देश  है  ।  देश  सबसे  बड़ा  है  और  उसके  बाद  पालिटिकल  पार्टियां  आती  हैं  ।

 हम  क्षेत्रीयता के
 नाम  धर्मे  के  नाम  मजहब  के  नाम  पर  इस  देवा  को  तोड़ते  नहीं

 हिन्दुस्तान  की  जनता  कभी  तोड़ने  नहीं  देगी  ।

 स्वा सा मैं  खालिस्तान  के  सम्बन्ध  में  एक  अखबार  को  कोट
 करना  चाहता  हूं

 ।  जिसमें  लि

 इण्डिया  18  1983

 इंग्लैण्ड  में  खालसा  पुनर्जीवित  |

 नई  दिल्‍ली :  इण्डियन  एक्सप्रैस  की  एक  रिपोर्ट  के  इंग्लेण्ड  में  युवा  सिखों  के

 एक  समूह  द्वारा  खालिस्तान  andes  आन्दोलन  में  चेतना  डालने  के  लिए  दल  खालसा  नाम
 के  एक  संगठन  की  स्थापना  की  गई  है  ।  इस  दल  जो  खालिस्तान  स्वयं  घोषित  राष्ट्रपति
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 at  जगजोत  fag  चौहान  के  प्रति  निष्ठावान  नहीं  अपने  इस  निर्णय  की  घोषणा  को  कि  ag

 अपने  sera  को  प्राप्त  करने  के  यदि  आवश्यक  हुआ  fear  का  भी  उपयोग  करेगा  |

 भाषाओं  के  नाम  धमाके  नाम  मजहब  के  नाम  यता  के  नाम  पर  देश

 के  तोड़ने  वाले  लोग  अमरो  भाषा  में  क्यों  बोलते  उनको  हिन्दुस्तानी  भाषा  में  बोलना  चाहिए  ।

 इसलिए  मैं  इस  सम्म।नित  सेदन  से  विरोधी  दल  के  लोगों  से  कहना  चाहता  हूं  कि  भारत  को  श्राप

 खण्डित  नहीं  कर  सकते  हैं  ।  तुम  लोग  रोज  खण्डित  हो  रहे  रोज  दूर  रहे  हो  ।  कभी  भारतीय

 जनता  पार्टी  बनाते  कभी  राजनारायण  को  भागे  लाते  हो  ।  आप  लोग  रोज  खण्डित  हो  रहे

 लेकिन  भारत  कभी  खण्डित  नहीं  हो  सकता  है  ।

 अन्त  में  मैं  राष्ट्रपति  के  घन्यवाद  प्रस्ताव  का  सेन  करते  हुए  आपको  घन्यवाद  देता  हूं

 कि  आपने  मुझे  बोलने  के  लिए  समय  दिया  |

 शी  एस०  राम  गोपाल  रेड्डी  राष्ट्रपति  के  अभिभाषण  पर

 श्री  के०  ब्रह्मानन्द  रेड्डी  द्वारा  प्रस्तुत  किए  गए  घन्यवाद  प्रस्ताव  का  मैं  सं मंथन  करता  हूं  ।  उन्होंने

 एक  बहुत  ही  अच्छी  भाषण  दिया  है  ।  अपने  भाषण  में  उन्होंने  राष्ट्रीय  भावनाओं  को  व्यक्तਂ  किया

 हैं  तथा  देश  के  एक  वरिष्ठ  राजनीतिज्ञ  होने  के  नाते  उन्होंने  जो  कुछ  कहा  है  उसका  हमारे  देश  के

 सभी  ant  द्वारा  सराहना  तथा  अनुसरण  जाना  चाहिए  ।  विपक्षी  नेता  श्री  चन्द्रजीत  यादव

 ने  बहुत  ही  ठोस  सुझाव  दिए  हैं  और  देश  के  लोगों  द्वारा  उनकी  सराहना  की  गई  है  ।

 विपक्ष  के  सदस्यों  द्वारा  600  से  अधिक  संशोधन  प्रस्तुत  किए  गए  इनमें  से  अधिकतर

 संशोधन  अपनी-अपनी  aifzay  के  सिद्धान्तों  area  के  आधार  पर
 प्रस्तुत

 किए  गए
 हैं

 ।

 गेर-साम्यवादी  विपक्षी  पार्टियों  द्वारा  अघिकतर  असम  आन्दोलन  तथा  अकाली  आन्दोलन

 के  बारे  में  विचार  व्यक्त  किए  गए  हैं  ।  इन  विषयों  पर  सभा  में  कई  बार  चर्चा  की  जा  चुकी

 उन्हें  यह  नोट  कर  लेना  चाहिए  कि  असम  समस्या  शीघ्र  ही  हल  कर  ली  जाएगी  ।  असम  में  चुनाव

 हो  चुके  है  तथा  वहां  पर  सरकार  गठित  कर  ली  जाएगी  ।  श्री  ब्रह्मानन्द  रेड्डी  ने  युवाओं

 विशेष  रूप  से  असम  के  युवाओं  शान्ति  से  काय  करने  की  तथा  मसलों  पर  राष्ट्रीय  हित  में

 विचार  करने  के  लिए  सलाह  दी  है  ।

 मैं  अपने  राज्य  के  बारे  में  यह  बताना  चाहता  हुं  कि  कांग्रेस  सरकार  ने  पिछले  35  वर्षों

 विद्युत  उत्पादन  तथा  सिचाई  की  व्यवस्था  करेने  में  भारी  प्रगति  की  है  ।  वही  बहुत  मात्रा

 में  विद्युत  उत्पादन  किया  गया  है  |

 अबवतंमान  मुख्य  मंत्री  कर्नाटक  को  विद्युत  की  आपूर्ति  कर  रहे  हैं  ।  मैं  इस  सम्बन्ध  कुछ

 नहीं  कहना  चाहता  हूं  !  वे  निश्चित  रूप  से  ऐसा  कर  सकते  हैं  ।  लेकिन  तमिलनाडू
 '  को  भी  विद्युत

 की  सप्लाई  क्यों  नहीं  की  जा  रही  है  ?  इस  समय  राज्य  इतनी  बिजली  उत्पन्न  करने  की  स्थिति  में

 है  जिससे  न  केवल  हमारे  राज्य  की  आवश्यकताएं  ही  पुरी  होंगी  बल्कि  हमें  अन्य  राज्यों  को  भी

 400  करोड़  रुपये  तक  की  विद्युत  सप्लाई  कर  सकते  यह  समझौता  राज्य  में  इससे  पव  कौ

 सरकार  अर्थात  कांग्रेस  सरकार  हारा  सम्पन्न  किया  गया  art  लेकिन  वर्तमान  मुख्य  मंत्री

 श्री  एन०  टी ०  रामा  राव  पहली  सरकार
 द्वारा

 हरजीत  किए  गए  सारे  घन  का  अपव्यय  कर

 रहे
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 om  वे  तमिलनाडू  को  चावल  की  argh  करने  जा  रहे  हैं  ।  हमें  इस  पर  कोई  आपत्ति

 लेकिन  मैं  यह  बताना  चाहता  हैं  कि  वे  इतनी  असावधान ों  से  चल  रहे  हैं  कि  एक  समय  ऐसा

 आ  जाएगा  जबकि  स्वयं  आन्ध्र  प्रदेश  राज्य  ही  अकालग्रस्त  राज्य  बन  प्रत्येक

 स्थान  पर  ईमानदार  अच्छे  व्यापारी  तथा  देशभक्त  और  राष्ट्रवादी  होते  हैं  ।  लेकिन  कुछ

 बेईमान  व्यापारी  भी  होते  हैं  और  यदि  आप  उनको  एक  लारी  चावल  सप्लाई  करने  को  अनुमति

 देते  हो  तो  वे  अवैध  तरीके  से  10  लारियों  को  भेज  देते  हैं  और  काला  धन  जीत  करते हैं  ।  ऐसा

 एक  बार  हरियाणा  में  भी  किया  गया  था  मौर  उसके  परिणामस्वरूप  सरकार  को  घोखा  खाना  पड़ा

 तथा  राज्य  में  अभाव  का  संकट  उत्पन्न  हो  गया  ।  इसी  कारण  मैं  आन्ध्र  प्रदेश  की  सरकार  को

 सचेत  करना  चाहता  हूं  कि  उसे  इस  सम्बन्ध  में  बहुत  ही  सावधान  रहना  चाहिए  |

 मन्ने  के  मूल्य  के  सम्बन्ध  में  काफी  चर्चा  की  गई  है  ।  जब  तक  लेवी  के  चीनी  मुल्य

 में  वृद्धि  नहीं  की  जाती  है  तब  तक  इसका  कोई  हल  नहीं  है  ।  हमारी  बहुत  सी  मिलें  रुगग  अवस्था

 में  उद्योग  रुगण  होने  की  स्थिति  में  है  तथा  चौथीं  उद्योग  को  प्रति  माह  लगभग  40  करोड़  रुपये

 की  हानि  हो  रही  महीने  की  अवधि  में  उद्योग  को  240  करोड़  रुपये  का  घाटा  हुआ  हैं

 और  मंत्री  महोदय  are  दोपहर  पहले  ag  कह  रहे  थे  नहीं  हम  चीनी  3  रु०  75  पेसे

 प्रति  किलो  के  द्वि साब  से  देने  के  लिए  वचनबद्ध  हैं  पी  मान  लीजिए  यदि  लेबी  की  चीनी  को  मुल्य

 15  पैसे  अथवा  20  पैसे  प्रति  किलोग्राम  बढ़ा  दिया  जाता  है  तो  कोई  आसमान  तो  टूट  नहीं

 जाएगा  |  जनता  सरकार  को  क्या  हो  गया  था  ?  उनकी  गलत  नीतियों  के  कारण  चीनी  का  उत्पादन

 24  वर्षों  में  65  लाख  टन  से  गिरकर  38  लाख  टन  हो  गया  था  ।  लेकिन  कांग्रेस  सरकार

 द्वारा  उचित  नीतियों  के  अपनाये  जाने  .  के  कारण  चीनी  का  उत्पादन  तीन  वर्षों
 भें

 38  लाख  टन

 का  300  प्रतिश्त  बढ़  गया  है  |  देश  में  कहीं  पर  भी  ऐसी  बात  नहीं  हुई  है  ।  लेकिन  अब  दुर्भाग्य वद

 चीनी  के  उत्पादन  में  बड़ी  तेजी  के  साथ  गिरावट  ar  रही  है  तथा  मुझे  ऐसा  लगता  है  कि  दो  वर्षों

 की  अवधि  में  चीनी  का  उत्पादन  घटकर  38.  लाख  टन  या  इसके  आसपास  भा  तब  लोगों

 को  10  रु०  अथवा  12  रु०  प्रति  fro  के  हिसाब  से  चीनी  खरीदनी  जैसा  कि  इससे  पू

 जनता  सरकार  की  नीतियों  के  कारण  हुआ  था  जबकि  10  रु०  अथवा  12  रु०  प्रति  कि०  की  दर

 से  चीनी  बेची  गई  थी  ।  अतः  मैं  सरकार  से  यह  निवेदन  हूं  किं  लवी  को  चीनी  के

 मुल्य  में  15  अथवा
 20

 पैसे  की  वृद्धि  की  जानी  चाहिए  ।

 इसके  अतिरिक्त  तीन  या  चार  ज्यों  अर्थात्‌  हरियाणा  तथा  राजस्थान

 के  बीच  नहरों  के  पानी  के  बंटवारे  के  सम्बन्ध  में  विवाद  चल  रहा  है  ।  मैं  इसे  सम्बन्ध  में  इस  बात

 पर  जोर  देना  चाहता  हूं  कि  किसी  भी  परिस्थिति  में  राजस्थान  के  हितों  की  उपेक्षा  नहीं  की  जानी

 चाहिए  ।  राजस्थान  के  लोगों  द्वारा  बड़ी  कुर्बानियां  की  मई  हैं  ।  लेकिन  इस  देश  में  सबसे  ज्यादा

 उन्हीं  को  नुकसान  रहा  है  ।  जितना  हो  सके  यथाशीघ्र  राजस्थान  नहर  के  निर्माण  कार्य  को  पूरा

 किया  जाना  चाहिए  ।  इससे  रेगिस्तानी  क्षेत्र  का  विकास  होगा  ।  जब  तक  यह  हवायें  पूरा  नहीं  कर

 लिया  जाता  तब  तक  राजस्थान  के  लोग  प्रगति  करने  में  समय  नहीं  हो  पाएंगे  ।

 जहां  तक  देश  में  मुसलमानों  का  सम्बन्ध  है  कुछ  क्षेत्रों
 में  ऐसी  भावना

 व्याप्त  हैं
 कि  अल्पसंख्यक  समुदाय  के  साथ  इस  देश  में  अच्छी  तरह  से  सलूक  नहीं

 किया  जाता

 श्री  जी०
 एम०  बनात वाला  :  यह  तो  एक  आम  भावना  है  ।
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 श्री  QHo  राम  गोयल  रेड्डी  :  मैं  इस  बात  से  सहमत  नहीं  हूं  ।  हमारे  देश  में  हिजरी

 सहित  1400  बड़ी  घूमघूम  के  साथ  मनाया  गया  था  जिसमें  हिन्दुओं  मुस्लिमों  सहित  सभी

 व्यक्तियों  ने  समारोह  में  भाग  लिया  था  तथा  उसका  आनन्द  उठाया  था  ।  क्या  यह  एक  उपलब्धि

 नहीं  यहां  पर  कुरान  का  किया  मया  हमने  अपने  देश  में  सभी  बड़े  मुस्लिम

 राष्ट्राध्यक्षों  को  कुरान  के  आठ  में  भाग  लेने  के  आमंत्रित  किया  इस  फर्म  का  बहुक

 बड़ा  सम्मान  किया  जाता  है  ।  भारत  के  सभी  हिन्दू  लोग  इस्लाम  कम  का  बहुत  सम्मान  करते  हैं

 मौर  मुसलमानों  को  ऐसी  नहीं  रखनी  चाहिए  |

 सिख  इस  देश  में  बहुत  ही  सम्मान  योग्य  व्यक्ति  हैं  ।  देश  के  प्रत्येक  क्षेत्र  तथा  स्थान  पर

 हम  सिख  लोगों  को  देखते  हैं  ।  उनके  साथ  बड़े  आदर  के  साथ  व्यवहार  किया  जाता  है  और  लोग

 पर  बिस्वास  करते  हैं  ।  लेकिन  यह  बहुत  ही  दुर्भाग्यपूर्ण  बात  है  कि  अकाली  लोग  अनावश्यक

 रूप  से  अन्य  लोगों  के  मन  में  यह  संदेह  उत्पन्न  कर  रहे  हैं  कि  सिखों  के  अल्पसंख्यक  होने  के  कारण

 उनके  साथ  अच्छा  व्यवहार  नहीं  किया  जाता  यदि  20  हजार  व्यक्तियों  में  से  5  व्यक्ति  इस

 बात  पर  तुले  हुए  हैं  कि  दंगे  उत्पन्न  किए  क्या  वे  ऐसा  कर  सकते  अकाली  दल  के  लोग

 बिल्कुल  ऐसा  ही  कर  रहे  हैं  ।  श्री  ब्रह्मानन्द  रेड्डी  मे  अकाली  दल  के  लोगों  को  उचित

 समय  पर  यह  सलाह  दी  थो  कि  उन्हें  सहीं  तरीके  से  व्यवहार  करना  चाहिए  कौर  मूल  आशा  है
 कि  वे  लोग  इस  सलाह  को  राष्ट्रीय  fea  को  ध्यान में  रखते  हुए  गम्भीरता  से  अपनाएंगे  ।  मैं  केवल

 इतना  ही  कहना  चाहता  था  ।

 झरी  जानें  जोसफ  मुण्डा कल  :  सभापति  राष्ट्रपति  के  भ्र भि भाषण  पर

 बोलने  का  अवसर  प्रदान  करने  के  लिए  मैं  आपका  घन्यवाद  करता  हूं  ।  श्री
 ब्रह्मानन्द  रेड्डी  ने  जो

 प्रस्ताव  पेश  किया  मैं  उसका  anda  करता  हूँ  ।  चूंकि  मुझ  बहुत  ही  समय  में  बोलना  है

 इसलिए  मैं  केरल  राज्य  से  सम्बन्धित  कुछ  मुद्दों  केरल  सरकार  तथा  वहां  के  लोगों

 द्वारा  जिन  कठिनाइयों  का  सामना  किया  जा  रहा  वही  उल्लेख  करना  चाहता  हूं  ।  मुझे  विश्वास

 है  कि  केन्द्रीय  सरकार  तथा  विशेष  रूप  से  प्रधान  मंत्री  जी--इसमें  दिलचस्पी  लेगीं  तथा  इन

 कठिनाइयों  पर  ध्यान  देंगी  ताकि  उन्हें  शीघ्र  हो  दूर  किया  जा  सके  ।

 सबसे  पहले  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  योजना  नियतन  में  केरल  राज्य  के  लिए  हमेशा

 हो  बहुत  पर्याप्त  धनराशि  निर्धारित  की  जाती  है  जो  अन्य  राज्यों  की  तुलना  में  नगण्य  सी  होती

 है  ।  कुछ  राज्यों  को  अधिक  धनराशियां  दी  जा  रही  हैं  ।  इस  स्थिति  में  सुधार  लाने  को  जरूरत  है  ।

 चावल  वसूली  के  मामले  में  केरल  राज्य  गम्भीर  स्थिति  का  सामना  रहा  है  ।  बहुत  बलों  के

 परात  केरल  को  सूखे  की  असामान्य  स्थिति  का  सामना  करना  पड़  रहा  है  |  केरल  में  हम  अन्य

 राज्यों  की  तुलना  अधिक  चावल  का  उपभोग  करते  हैं  ।  वहां  पर  चावल  की  स्थिति  बहुत  ही  खराब

 तथा  इसके  लिए  केन्द्रीय  सरकार  को  शीघ्र  केरल के  लोगों  के  लिए  चावल  भेजना  चाहिए  ।  इसी

 प्रकार  केरल  में  मिट्टी  के  तथा  सीमेंट  तथा  कुछ  अन्य  वस्तुओं  का  भी  अभाव  मैं

 सरकार  से  यह  निवेदन  करता  हूं  कि  वह  इन  वस्तुओं  को  केरल  को  भेजे  इस  राज्य  के  लिए

 घन रा दियों
 के  आवंटन  में  भी  उपयुक्त  वृद्धि  करे  ।

 इसके  केरल  में  सार्वजनिक  क्षेत्र  में  पूजी  निवेश  बहुत  हो  अपर्याप्त  है  ।  मैं  सरकार

 से  उपयुक्त  समर्थन  देने  तथा  केरल  के  लोगों  की  सहायता  करने  के  लिए  अनुरोध  करता
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 मैं  एक  बात  का  उल्लेख  करना  चाहता  हूं  ।  हम  जिन  कृषि  वस्तुओं  का  उत्पादन

 कर  रहे  हैं  वे  रबड़  नारियल  तथा  इसी  प्रकार  को  अन्य  नकद  फसलें  इनको  अब  बिना  किसी

 संकोच  के  आयात  किया  जा  रहा  है  ।  इससे  स्वाभाविक  रूप  से  कृषकों  के  हितों  पर  प्रतिकूल  प्रभाव

 पड़ता  है  ।  वहाँ  पर  कुछ  छोटे  किसान  भी  हैं  जिनके  पास  एक  agar  दो  एकड़  खेती  को  भूमि  हैं  ।

 इस  aaa  से  वे  लोग  अधिक  प्रभावित  होते  हैं  ।  मैं  सरकार  से  यह  निवेदन  करता  हूं  कि  इन

 वस्तुयें  के  आयात  को  रोका  जाए  और  गरीब  लोगों  को  कठिनाइयों  का  सामना  करने  से

 बचाया  जाये  |

 जसा  कि  मैंने  बताया  है  केरल  के  लिए  चावल  की  तुरन्त  आवश्यकता  अन्य  राज्यों  से

 सीधे  चावल  प्राप्त  करने  के  लिए  राज्य  सरकार  को  केन्द्रीय  सरकार  की  अनुमति  को  धावर्यकता

 होती है
 ।  मेरा  केन्द्रीय  सरकार  से  यह  निवेदन  है  कि  केरल  राज्य  को  अन्य  राज्यों  से  घायल  प्राप्त

 करने  के  लिए  अधिकार  प्रदान  किया  ताकि  केरल  में  स्थिति
 सुघर

 सके  ।

 श्री  सुन्दर  fag  (faeat<)  :  चेयरमैन  मैं  आपका  शुक्रिया  अदा  करता  हूं  कि  आपने

 मुझ  बोलने  का  समय  दिया  हालांकि  कोई  सुनने  वाला  नहीं  है  ।

 सभापति  महोदय  :  आप  कौन  मिनट  में  खत्म  कर  देंगे  ।  कितना  समय  आप  लेंगे  |

 श्री  सुन्दर  अगर  इतना  ही  वक्त  देना  तो  मैं  बोलता  ही  मैं  कुछ  ज्यादा

 समय  लूंगा  |

 सबसे  पहली  बात  तो  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  डा०  करण  सिंह  ने  जो  कांग्रेस  की

 पालिसी  उसको  सपोट  किया  है  और  श्री  चन्द्रजीत  यादव  ने  भी  उसको  सपाटे  किया  है  और

 कछ  अपने  सजेशन्स  भी  दिए  हैं  और  मुकट  अब  इसको  दोहराने  की  जरूरत  नहीं  है  ।  श्री  समस्वस्ूप

 राम  ने  भी  बोला  है  कि  देश  ने  काफी  तरक्की  की  है  ।  इसलिए  मुझे  कोई  बहुत  ज्यादा  नहीं  कहना

 है  लेकिन  फिर  भी  थोड़ा  बहुत  कह  देता  हूं  ।

 हज़ारों  सरकार  ने  जो  24  हजार  पानी  के  मामले  में  seam  विलज  थे  जहां  पानी

 नहीं  मिलता  वहां  पर  पानी  पहुंचाया  इसके  अलावा  लोगों  को  2  लाख  25  हजार  डबलिंग

 हा ऊं सेज  मिल  गए  और  2.35  मिलियन  हैक्टेयर  भूमि  में  इरीगिदान  पोटेंशियल  पैदा  किया  है  चाहे

 हरिजनों  को  उससे  कुछ  फायदा  न  मिला  हो  ।  5  लाख  40  हजार  साइट्स  मिली  हैं  हरिजनों  को

 रहने  के  लिए  ।  यह  बड़ी  अच्छी  बात  है  ।  इसके  प्रभावी  तरक्की  के  बारे  में  जो  लिखा  उसके

 बारे  में  ज्यादा  कुछ  कहने  की  जरूरत  नहीं  है  ।  अपोजिशन  के  लीडर  भी  इसकी  ताईद  करते  हैं  ।

 मैं  आपको
 शेड्यूल  कास्ट

 के  मुतल्लिक  कहना  चाहता  हूं  ।  कम्पोनेंट  प्लान  ष  जिक्र  किया

 गया  ।  इसके  नारे  में  मैं  बताना  चाहता  हूं  कि  हम  जब  राज्यों  में  पूछते  हैं  कि  sede  प्लान  में

 कितना  पैसा  दिया  गया  तो  हमें  कोई  जानकारी  नहीं  दी  जाती  ।  इसलिए  मैं  फाइनांस  मिनिस्टर  से

 अनुरोध
 करता  हूं  कि  वे  राज्यों  से  पूछें  कि  उन्होंने  कितना  पेसा  इस  प्लान  के  लिए  दिया  है  ।

 महात्मा  गांधी  ने  कहा

 शब्द  का  कोई  अर्थ  नहीं  जब  तक  कि  भारत  की  |  /5  आबादी

 जोकि  निरन्तर  दमन  से  ग्रस्त  हम  राष्ट्रीय  संस्कृति  के  ला  भ ध  ह  से  वंचित  रखते  हैं  ।  इस
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 पवित्नचत्तम  आन्दोलन  के  लिए  हम  भगवान  को  सहायता  की  मांग  करते  लेकिन  उसके

 ही  बनाये  हुए  सबसे  सुपात्र  को  ही  मानवीय  अधिकारों  से  वंचित  रखते  हैं  ।  अपने

 आप  से  मानुषिक  होते  हमें  भगवान  से  ag  प्रार्थना  नहीं  करनी  चाहिए  कि  वहू  दूसरे

 की  मानवीयता  से  छुटकारा  दिलाये  ही

 —agrara  केंद्र  गांधी  |

 उन्होंने  साफ  कहा  है  कि  आप  मोड्यूल  कास्ट  के  लोगों  के  साथ  अमानवीय  व्यवहार  करते

 हैं  पौर  अंग्रेजों  से  मानवीय  व्यवहार  को  अपने  प्रति  उम्मीद  करते  वे  आपकी  बात  कसे  सुन

 सकते हैं  ।

 डा०  अम्बेडकर  ने  कहां

 ग्ग्नैं  हिन्दू  हुआ  था ।  यह  मेरा  कसूर  नहीं था  ।  मैं  हिन्दू  रहकर  नहीं  मरूंगा  गछ

 हमने  महात्मा  गांघी  का  साथ  क्योंकि  हमको  उनकी  आवाज  में
 द  दिखाई  दी

 उन्हीं  के  फॉलोअर  थे  पंडित  जवाहरलाल  नेहरू  ।  पंडित  जवाहरलाल  नेहरू  से  मिलकर  ही  मैंने

 पंजाब  और  हरियाणा  से  हरिजनों  को  जमीनें  दिलवाई  हैं  ।  वहाँ  का  तत्कालीन  मुख्यमंत्री  भीम  सेने

 सच्चर  कहता  था  कि  जमीनें  हम  नहीं  दे  नौकरियां  ले  लीजिए  ।  हमने  ger  कि  कयों  नहीं

 दे  सकते  तो  कहने  लगे  कि  जमीनें  जिनके  पास  हैं  वे  ताकतवर  हैं  और  लेने  वाले  कमजोर  हैं  ।  इसके

 बाद मैं  पंडित  जी  से  मिला  ।  उन्होंने  प्रताप  fag  करो  से  कहकर  जितनी  भी  सरप्लस  जमीन  थी

 वह  हरिजनों  को  दिलवाई  ।  जिसमें  ताकत  है  वह
 ले  सकता  है  |  जवाहरलाल  नेहरू  की  लड़की

 इंदिरा  गांघी  हैं  ओर  उन्हीं  से  हमको  उम्मीद  है  ।

 राज  दण्डवते  जी  कहते  हैं  कि  भा साम  में  बन्दूकें  चलाई  गई  हैं  ।  आप  केसे  हुकूमत  करेंगे  ।

 मैं  उनसे  पूछना  चाहता  हूं  कि  Jo  पी०  में  जब  उनकी  बन्दूकों  के  नीचे  ट्रायलदस  ने  मतदान

 था  उस  बात  वे  कहां  थे  ।  आज  इस  तरह  की  बात  करते  हैं  ।

 पासवान  जी  भी  बहुत  कहते  हैं  ।  पहले  लोकदल  में  थे  qe  वे  जनता  में  चले  गए  हैं  ।'  क्या

 वे  वहां  रहकर  इन  मसलों  को  हल  कर  पाएंगे  ?  अगर  मसलों  को  हल  करना  है  तो  इनको  यहं

 मा  जाना
 चाहिए

 |  इसी  तरह  से  श्री  चन्द्रजीत  यादव  ने  भी  बड़े  अच्छे  ख्यालात  दिए  हैं  ।

 यह  जो  हमारे  पासवान  जी  ये  हरिजन  ये  बहुत  बोलते  हैं  ।  ये  कहते  हैं  कि  गैस  की

 कीमतें  बहुत  ज्यादा  हो  गई  जबकि  लोग  हम  से  गस  कनेक्शन  लेने  के  लिये  मिन्नतें  करते

 लेकिन  कीमत  की  बात  कोई  नहीं  करता  इस  लिए  इस  तरह  की  बातें  करने  में  कोई  वजन

 नहीं
 है  ।

 अब  मैं  कुछ  भ्राता  के  बारे  में  कहना  चाहता  हूं--इनका  कहना  है  कि  वहां  पर  मामलें

 को  होशयारी  से  टैकल  करना  उन  से  ज्यादा  टक्कर  नहीं  लेनी  चाहिये  ।  मैं  पासवान  जी  सें

 पूछता  हूँ--आप  बतलाइये  कि  क्या  करना

 ऐ  आबरोदे  गंगा  वह  दिन  याद  है  तुझ  को
 4 उतरा  तेरे  किनारे  जब  कारवां  हमारा  {
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 a  $$,

 वे  जब  cet  भाये  तो  उन्होंने  आदिवासियों  और  हरिजनों  को  मार  कर  भगा  दिया  ।  क  को  मारा

 कुछ  को  निकाल  दिया  ।  यहां  पर  डेमोक्रेसी  सेकुलरिज़्म  जहां  मर्जी  कोई  जहां  मर्जी  कोई

 जाय  ।

 मैं  समझता  हूं---बाजपेयी  जो  कहाँ  का  रहने  वाला  भोपाल  का  और  दिल्‍ली  में  बस

 रहा  वह  भोपाल  क्यों  नहीं  जाता  ।  मैं  हैरान  हू--वह  कहता  है  मैंने  इस्तीफा  दे  दिया  किसको

 car  नहीं  था  कि  वह  पाखण्डबाजी  करता  है  ।  मैं  यह  कहना  चाहता  हुं  कि  जो  हिन्दुस्तान  में

 सभापति  महिला  :  सुन्दर  fag  आप  इंडिविजुअल  नाम  क्यों  लेते  हैं  ।

 थ्रो  सुन्दर  सिह  मैं  नाम  नहीं  लेता  हूं--लेकिन  ये  लोग  कभी  इन्दिरा  की  बात  करते हैं
 गौर  कभी  किसी  की  भाप  मिनिस्टर  थे  तो  क्या  हमारे  लिये  कभी  लड़ाई  की  ?  गांव  में  जाकर

 किसी  ने  देखा  है  कि  वहां  रहने  के  लिये  भी  जगह  नही ंहै  ।  उनके  पास  जमीन  नवदीं  नोकरी  नहीं

 धन्धा  नहीं  है  ।  मैं  आपको  गुजरात  के  बारें  में  बतलाना  चाहता  हूं--हीरालाल  परमार  रोता

 चीखता  कहता  है  फि  जो  लड़के  डाक्टर  बनना  चाहते  उनकों  मार-मार  कर  हलाल  कर

 दिया  ।  पंजाब  में  मार  खा  रहे  हैं  और  बन-वे  .  ट्रेफिक  चल  रहा  है  ।  वहां  किसी  हरिजन  को  हाथ

 लगा  कर  कोई  एक  मारेगा  तो  हम  दो  मारेंगे  +  यह  जो  बढ़े-बड़े  लीडर  बने  हुए  हैं  वहां

 क्यों  नहीं  जाते  ।  किसी  के  पास  काफी  जमीन  किसी  के  oa  बिलकुल  नहीं  है  ।  जिसके  पास

 जमीन  होती  उसके  पास  लाठी  भी  होती  है  ।  देहातों  में  जमीन  के  अलावा  कोई  धन्वा  नहीं

 जमीन  ही  उनका  सहारा  है  लेकिन  उनसे  जमीनें  छीन  ली  जाती  हैं  ।  श्रभी  हाल  में  दो  केस  सामने

 आये  जिनके  लिए  मैंनें  चीफ  मिनिस्टर  को  भी  कहा  लेकिन  वहां  कोई  एस०  एस०  पी०»

 जाता  नही  दूसरे  भादमी  दखल  देते  ऐसे  मामलों  में  aa  गव्तमेन्ट  को  एक्शन  लेना

 चाहिए  iam  तो  हमेशा  मरे  कोई  ज़गह  नहीं  कहां  जायें  ?  क्या  जनता  में  जायें  ?  बह  तो

 भागे  ही  हमारे  वरखिलाफ  हैं  ।  मैं  समझता  हूं  कि  जमीदारों  के  पास  कोई  दिल  नहीं  है  ।  कई  आदमी

 वहां  उससे  मिले  हुए  हैं  ।  मेरे  मुकाबले  सी ०  पी०  एम०  का  उम्मीदवार  था  |  यहं  सी ०  पी०  एम०

 वाले  जो  हैं  सबसे  ज्यादा  tears  हैं  ।  हम  सबको  जानते  मैं  आपको  सीधी  बात  बात

 करके  हम  कसे  तरक्की  कर  सकते  लीडर  का  मुकाबला  लीडर  के  साथ  होता  तुम्हारे  पस

 कोई  लीडर  ही  नहीं  जिसके
 साथ

 मुकाबला

 कि  कई  उदाहरणों  में  देखा  गया  चरित्र  के  बिना  बुराई  के  लिए

 शक्ति  होती  है  ।  गुणवान  चोर  और  शरीफ  दुनिया  में  मैं  दूसरों  को  घोखा

 देने  को  पसन्द
 करूंगा

 कि
 खुद  घोखा  खाऊं  1.0

 जो  आदमी  दूसरों  को  दखल  देता  खुद  तकलीफ  में  आ  जाता  महात्मा  गांधी  कहते  हैं  कि

 डैड  मशीनरी  को  कयों  प्रेफरेंस  देते  हो  ।  मजदूर  मर  रहे  हैं  ।

 खालिस्तान  की  क्या  बात  है  ।  हमारे  15
 करोड़  आदमी  24,  24  आदमी  कत्ल  होते

 यु  पी०  में  गुजरात  कत्ल  होते  हम  कोई  क्यू  नहीं  करते  ag  जो  थोड़े  से  आदमी  हैं  ये

 हते  हैं  कि  हमारे  साथ  बेइन्साफी  हो  रद्दी  है  ।  मैं  कहूंगा  तो  अकाली  मार  दंगे  ।  पैरो  साहब  यहां
 ate  रहे  जब  वादों  सरदार  प्रताप  सिंह  थे  तो  क्या  कोई  बोल  सकता  था  ?  यह  कसूर  किसका

 ?  राष्ट्रीय  स्वयं  सेवक  संघ  है  सारे  हिन्दू  हैं  यह  हमें  वोट  नहीं  डालने  देते  हिन्दू  कौम  समझदार
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 है  ।  कांग्रेसी  सिख  जो  इनको  लड़ाई  करनी  लेकिन  ये  करते  नहीं  इनके  साथ  कोई

 वहीं  है  ।  उनका  फर्जे  है  कटना  ।  जो  उनकी  रिलीजस  डिमांड  उनको  मान  लेना  चाहिए  ।

 मगर  नहीं  मानते  हैं  तो  बहु  मरते  सारी  सिचुएशन  को  खराब  करते  हैं  ।  लेकिन  प्रताप  सिंह  के

 सामने  कोई  नहीं  बोल  सकता  था  ।  इनको  देहातों  में  जाकर  कांफ़िडेंस  क्रिएट  करना  चाहिए  कि

 हमारा  पक्ष  अच्छा  ठीक  है  ।  इन  शर्तों  के  साथ  मैं  कहूंगा  कि  इनको  जोर  लगाना  चाहिए  और

 अकालियों  की  सही  डिमांड  को  मान  लें  ।

 ee es  पा

 सदस्य  की  रिहाई  कौर  पुनः  गिरफ्तारी

 सभापति  महोदय  :  मुझे  सभा  को  सुचित  करना  है  कि  लोक  सभा  के  ध्रष्यक्ष  के  नाम  भेजे

 गए  पुलिस  मध्य  प्रदेश  का  23  1983  का  निम्न  आशय  का  तार  आज

 प्राप्त  हुआ  है  :--

 ot  राम  प्रसार  संसद  सदस्य  जिन्हें  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  की

 धारा  151/107/116(3) के  aaa  22-2-83  को  गिरफ्तार  किया  गया

 23-2-83  को  रिन्दा  कर  दिया  गया  ।  उन्हें  राष्ट्रीय  गौरव  अपमान  निवारण

 1971  की  घारा  2  के  साथ  पठित  भारतीय  दण्ड  संहिता  की  घारा  143,  448,

 153  के  अन्तगंत  पुलिस  थाना  मध्य  प्रदेश  के  अपराघ  संख्या  490/82

 में  गिरफ्तार  किया  गया  भोर  24-2-83  तक  के  लिए  जेल  भेजा

 सभा  कल  11  बजे  म०  पू  तक  के  लिए  स्थगित  होती है  ।

 6.46  qo

 तत्पश्चात्‌  लोक  सभा  25  1983/6  1904  के  11  बने

 तक
 के  लिए  स्थगित हुई  ।

 NS  ES

 ee  hence  einen  nat  i  are

 खोसला  fret
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